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भाग II -- 3 - उप -सण ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub-section (ii ) 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आवेश और अधिसूचनाएं 


Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 

(other than the Administrations of Union Territories ) 


गह मेघालय 

MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
नई दिल्ली , 5 मई, 1977 

New Delhi, the 5th May, 1977 
का० आ० 1 485 – को द्रीय सरकार , विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधि 

S . O . 1485. — In exercise of the powers conferred by sec 
नियम , 1976 ( 1976 का 49 ) की धारा 28 द्वारा प्रदम शक्तियों 

tion 28 of the Foreign Contribution (Regulation ) Act, 1976 
का प्रयोग करते हुए , दिल्ली विशेष पुलिम स्थापन को ऐसे प्राधिकरण 

( 49 of 1976 ), the Central Government hereby specifics the 
के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो उम अधिनियम के अधीन दण्डनीय Delhi Special Police Establishment as the authority which 
किमी अपराध का अन्वेषण कर मकता है । 

may investigate any offence punishable under that Act. 
[ सं० [I/ 21022/ 2/ 77-एफ० सी० पार० ए ०-I ] 

[ No. II /21022 /2 / 77- FCRA-1] 
पार० के० वढेरा , निदेशक 

R . K . WADEHRA. Director 

(1677 ) 
25 GI / 17 - 1 
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केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 


नई दिल्ली, 19 मार्च , 1977 


प्रायकर 


का० आ० 1487, ---मर्वमाधारण की जानकारी के लिए यह पधि 
सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
ने पाय -कर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 2 ) के 
खण्र ( क ) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया है । 


( वित्त मंत्रालय ) 
( राजस्व और किंग विभाग ) 

( राजस्व पक्ष ) 
नई दिल्ली , 2 मार्च, 1977 

पाय -कर 
का . आ . 148 6. - मर्यमाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी , अर्थात , मचिय, विज्ञान और प्रौद्यो 
गिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम , 
1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खण्तु ( 2 ) के प्रयोजनों 
के लिए, अन्य प्राकृतिक या अनुप्रयोगिक विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित 
शों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् : 
( 1 ) यह कि मायेर भाई पटेल अनुसन्धान केन्द्र , मुम्बई , प्राकृतिक 

और अनुप्रयोगिक विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के 

लिए प्राप्त राशियों का हिमाब पृथक से रखेगा । 
( 2 ) उक्त केन्द्र, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनु 

सधान सम्बन्धी क्रिया कलापो की एक वार्षिक विवरणी 
बिहिन प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूपों 
में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकपित किए 
जाए और उसे सूचित किए जाएं । 

संस्था 
मावेर भाई पटेल अनुसन्धान केन्द्र , मुम्बई । 

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर , 1976 से तीन वर्ष की अवधि तक 
प्रभावी रहेगी । 
[ सं० 1675/ फा० सं० 203/ 189/ 76 - पाई० टी० ए० II ] 

जे० पी० शर्मा, उप सचिन 


मैसर्स क्रेल ( इण्डिया ) प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई । 
यह अनुमोदन 17 सितम्बर, 1975 से प्रभावी है । 

[ सं० 1679/ फा० म० 203/ 121/ 76-प्रा०का० अ- II ] 
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CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 
New Delhi, the 19th March , 1977 

INCOMF- TAX 


S . O . 1487 .- - It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
the Central Board of Direct Taxes for the purposes of clause 
(a ) of sub -section (2 ) of section 35 - D of the Income-tax Act , 
1961 , 


5 


INSTITUTION 
M /s. Kilell ( India ) Private Ltd ., Bombay. 
The approval takes effect from 17th September , 1975 . 

[ No. 1679 / F. No 203 / 121 / 76-ITA,IT ] 


- 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue and Banking) 

( Revenure Wing ) 
New Delhi, the 2nd March , 1977 

INCOME -TAX 


का आ0 1488. -- मर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधि 
सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मोर्ड 
ने पाय-फर अधिनियम , 1961 की धारा 354 की उपधाग ( 2 ) के 
खण्ड ( क ) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया है । 


जिक केमिकल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई । 
यह अनुमोदन 5 फरवरी, 1976 से प्रभावी है । 
[ म० 1680/फा० स० 203/ 18/ 76-प्रा० का० अ-II] 

जे० पी० शर्मा, मचिय 


S . O . 1486. - - It is hereby notified for general information 
that the association mentioncd below Tag been approved 
by the Secretary , Department of science & Technology , New 
Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause ( ii ) 
of sub - section ( 1 ) of Section 35 of the Income - tax Act , 
1961 , in the aren of other natural or applied sciences, subject 
to the following conditions - 
( i ) That the Jhaverbhai Patel Research Centrul, Bombay 

will maintain a separate account of the sums receiv 
ed by it for scientific research in the field of 

natural or applied sciences. 
( ii ) That the said Centre will furnish the annual return 

of its scientific research activities to the prescribed 
authority for cvej y financial year by 30th April, 
in such forms as may be laid down and iotimated 
to them for this purpose . 


S . O . 1488. - It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
the Central Board of Direct Taxcs for the purposes of clause 
( a ) of sub - section ( 2 ) of Section 35 - D of the Income- tax Act , 
1961 . 


INSTITUTION 


Knik Chemical Engineers Pvt . Ltd., Bombay . 


ASSOCIATION 
Jbaverbhai Patel Research Centre , Bombay. 

This notification will be cffective for a period of three 
years with effect from 1st December, 1976 . 

[ No. 1675 / F. No. 203 / 189 /76-I T . A . II] 

J . P . SHARMA , Dy. Secy, 


The approval takes effect from 5th February, 1976 , 

[ No. 1680 / F. No. 203 / 18 /76 -11 A. II ] 

J . P. SHARMA, Secy . 
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राजस्व और किग विभाग 


( किंग पक्ष ) 

नई दिल्ली , 14 अक्तूबर , 1976 
का० प्रा० 1489 - जुलाई, 1975 से 30 जून 1976 सक के वर्ष 
के लिय रिजर्व बैंक प्राफ इण्डिया के काम -काज और भारतीय बैंक व्यवसाय 
की प्रवृत्ति और प्रगति पर वार्षिक रिपोर्ट । 


भारतीय रिजर्व बैंक ऐक्ट , 1934 ( 1934 का 2 ) की धाग 53 
की उप -धारा ( 2 ) के अनुसार केन्द्रीय निर्देशफ बोर्ड ने , भारत सरकार को 
३ () जून , 1976 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया 
के काम -काज और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति पर वार्षिक 
रिपोर्ट भेजी है जो नीचे उद्धृत की जाती है :-- - 


1: - - अर्थ-व्यवस्था -- - एक अध्ययन : 1975- 76 

प्रस्तावना : समग्र मूल्यांकन 
वर्ष 1974- 75 एक ऐसे वर्ष के रूप मे स्मरण किया जाएगा जब 
अर्थ-व्यवस्था में पुन: सामान्य स्थिति लायी गयी । पिछले दो वर्षों में पर्थ 
व्यवस्था को प्रमामान्य रूप से मुद्रास्फीति की उच्च वरों की शोचनीय 
स्थिति में गुजरना पड़ा था । इम परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1975- 76 को एक 
ऐमे वर्ष के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जब अर्थ व्यवस्था को 
पुनः अपने मामान्य विकास पथ पर पहुचना संभव हो सका था । 1975- 76 
में इस प्रकार मामान्य विकास की जो स्थिति पुनः लायी गयी वह केवल 
5 . 5 प्रतिशत के प्रामपास की अनुमानित वृद्धि मान की घोतक नहीं 
है हालांकि उमन वृद्धि निश्चित रूप से एक उल्लेखनीय स्थिति है । वास्तव 
में प्रौद्योगिक उत्पादन के हाल ही के प्राकडो से यह विचित हुअा है कि 
1975- 76 में प्रौद्योगिक विकाम की वास्तविक पर प्रत्याशित बर से 
उच्चतर रही है , अतः अर्थ व्यवस्था के विकास की समग्र दर 5 . 5 
प्रतिशत से थोड़ी बहुत उच्चतम ही होगी । समग्र वृद्धि दर के अलावा 
1975- 76 में ऐसी तीन विशेषताएं पायी गयी जिनके कारण बीच में 
पायी गयी मुद्रास्फीति की अभूतपूर्व दरों के पश्चात् अर्थ व्यवस्था में पुनः 
मामान्य विकास संभव हो सका । उक्त विशेषताएं इस प्रकार हैं : मूल्य 
में स्थायिता , देशी बचत और निवेश की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि तथा 
इसके परिणामस्वरूप सशफ्न विवेशी भुगतान स्थिति का निर्माण । 


3. 1975 - 76 की अर्थ व्यवस्था का मूल्यांकन अर्थ म्यमस्था के प्रबंध 
में हुए विशिष्ट अनुभव का उल्लेख किये बिना अधूरा होगा । 1975 के 
मध्य में पातरिक मापातकाल की घोषणा और नये माधिक कार्यक्रम 
के कार्यान्वयन से मामान्यतः माथिक प्रशासन में सुधार आया और 
विशेष ममयबर कार्यक्रमों का कार्यान्वयन हुमा । इससे अर्थ व्यवस्था 
का काफी अधिक विकास हुआ है । 

1. सबसे पहले यह स्मरण होगा कि 1971- 72 से ही प्रर्थ व्यवस्था 
का मामान्य विकाम पथ विचलित हो गया था । इमका प्रमुख कारण 
यह था कि 1971- 72 और 1972 - 73 के वो वर्षों में कृषि क्षेत्र को 
गंभीर प्राघात पहचा था । इसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक मुद्रा 
म्फीति हुई और भारत के निर्यात - पायात मूल्यांक में नाटकीय रूप से 
हास की स्थिति उत्पन्न हो गयी । प्रतः परवर्ती वर्ष में देण के भीतर 
मुद्रास्फीति के बढ़ते हुए इन दबायों को ममाप्त करने और विदेशी 
भुगतान ममम्यानो के अनुरूप व्यवस्थाएं करने का कार्य प्रत्यावश्यक 
हो गया । प्रत. विकास को निर्धारित दरो तक पहुंचने की आवश्यकता 
का महत्व कम करना ही पड़ा । विकास की प्रक्रिया में इस प्रकार जो 
बाधा उपस्थित हुई उसका परिणाम यह था कि पोथी योजना अवधि 
के दौरान वार्षिक विकास दर प्रोसनन केवल 3 , 3 प्रतिशत तक पहुंच 
मकी । पधिनी योजना के पहले वर्ष अर्थात् 1971- 75 में भी वास्तविक 
विकास दर केवल 0 . 2 प्रतिशत थी । इसके विपरीत 1975 - 76 के 
दौरान अनुमानित वृद्धि 5 . 5 प्रतिशत से अधिक हो गयी । कम से 
कम पाचवी याजना के दूसरे वर्ष में न केवल विकास की निर्धारित पर 
तक बल्कि उससे आगे बढ़ना भी मभव हुपा है । मूल्य स्थायिता के 
वातावरण में सामान्य विकाम को पुनः बनाये रखने की दृष्टि से 1975 - 76 
को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा सकता है । । 

5. क्षेत्रीय दृष्टि से देखने पर 1975- 76 में हुई वृद्धि माफी असमान 
थी ; कृषि क्षेत्र में जहां 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहां प्रौद्योगिक क्षेत्र में 
लगभग 5 . 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।( २ ) कृषि क्षेत्र की अपेक्षाकृत 
उच्चतर वृद्धि दर से यह प्राशंका उत्पन्न हो सकती है कि 1975 -76 
में कृषि को परंपरागत रूप से प्रभावित करने वाले माफस्मिक तस्यो 
में ममग्र वृद्धि कही अतिरंजित तो मही हुई है । यद्यपि मौसमी कारणों 
से कृषि क्षेत्र की विकास प्रवृति निश्चित रूप से प्रभावित होती है 
फिर भी ऐसे संकेत भी उपलब्ध हैं कि 1975 - 76 में माफस्मिक स्वो 
से भिन्न निवेश प्रधान विकास घटक काफी महत्वपूर्ण रहा । 1975- 76 
में मौसमी परिस्थितियां काफी अनुकूल थी । यह इस बात से स्पष्ट है 
कि कृषि में काम आनेवाले उर्वरक , मिजसी और पानी जैसी मूलभूत 
बस्तुनो में पर्याप्त वृद्धि हुई । यह कहना भी अधिक उपयुक्त होगा कि 
अपेक्षाकृप्त न्यूनतर प्रौद्योगिक विकास के कारण ममग्र विकाम बहुत कम 
हो गया है । यह इम कारण हुआ कि यद्यपि कोयले , बिजली , लोहे 
और इस्पाप्त , सीमेंट , नाइट्रोजनीय उर्वरकों प्रावि के जयोग जैसे कोड़ 
अन्न के उद्योगो के उत्पादन में 10 प्रतिशत से अधिक बृद्धि हुई फिर 
भी कपड़ों , टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुमो, चाय मादि के उद्योगों में वास्तव 
में गिरावट पायी । हालांकि मन वस्तुओं, विशेषकर बिजली और कच्चे 
माल की कमियो के कारण प्रौद्योगिक विकास में कोई बाधा नही पड़ी , 
फिर भी देशी और पिदेशो क्षेत्रों की माग में उत्पन्न कमी के कारण कतिपय 
उप - क्षेत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने लगे ; क्योंकि कुछ-उप- क्षेत्रों में 
पूजीगत उपकरणों और प्रबंध के प्राधुनिकीकरण की ममस्याएं काफी 
महत्वपूर्ण होने लगी । 

6 विशुद्ध रूप से मूल्य को स्थायिता का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट 
होता है कि चाहे मूल्यों के स्तर को सुलना अलग -अलग अंको के प्राधार 
पर अथवा मासिक प्रौमतों के प्राधार पर की जाये , सामान्य प्रर्षा स 
गिरावट की मोर ही थी । उदाहरण के लिए जून 1975 के प्रत पौर 
जून 1976 के अत के बीच में मूल्यो में 3 . 0 प्रतिशत की गिरावट 
पार्य। गयी । इसके विपरीत 1972- 73 और 1973- 74 में क्रमशः 

(2 ) 1975 के कैलेंडर वर्ष की विकास दर केवल 3 . 9 प्रतिशत थी । 


2. मूल्य वृद्धि का अवरोध 1975- 76 की उल्लेखनीय उपलब्धि है । 
1975- 76 में न केवल मूल्य वृद्धि का अवरोध किया गया , बल्कि 
मल्यों में 60 प्रतिशत की वास्तविक गिरावट भी हुई ।( 1 ) सारे 
विश्व में प्राय. मुद्रास्फीप्ति की उच्च परे विद्यमान रही हैं । अत उक्त 
उपलब्धि कोई सामान्य बात नहीं है । दूमरी बात यह है कि प्रारभिक 
अनुमानो से ग्रह मंकेत मिलता है कि देशी बचत और कुल निवेश की 
दरे जहाँ 1974- 75 में क्रमशः 13 . 1 प्रतिशत मौर 14 , 8 प्रतिशत 
थी बहाँ 1975- 76 मे बढ़कर क्रमशः 14 . 5 प्रतिशत और 16 . 0 
प्रतिशत हो गयी । वस्तुतः चौथी योजना के प्रारंभ के पश्चात् बचत 
और निवेश की उच्चतम वर रही है । तीसरी बात यह है कि विदेशी 
ब्यापार के क्षेत्र में दूमरे वर्ष भी काफी मात्रा मे घाटा विद्यमान रहने 
के बावजूद ममग्र भुगतान की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार पाया गया । 
देश की प्रारक्षिन विदेशी मुद्रा निधियों मे अभूतपूर्व यूद्धि हुई । इसका 
प्रमुख कारण प्रदृश्य लेखो में पाया गया सुधार था । वास्तव में कुछ 
ऐसे सफेन उपलब्ध है जिनसे यह विदित होता है कि दीर्घकालीन 
भुगतान संतुलन की संभावनाएं बढ़ गयी है । कुल मिलाकर ये सारी 
विशेषताएं इस बात की घोतक है कि 1975- 76 मे एक ऐसी अर्थ 
ध्यवस्था का निर्माण हुआ है जिमरो पचिनी योजना के शेष वर्षों में विकास 
को बनाये रखने के लिए मणक्त प्राधार उपलब्ध हो सकता है । 
( 1) जुलाई 1975 जून 1976 के मासिक श्रीमतों पर प्राधारित । 
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और स्टाक मबंधी मानदंडों को चयनात्मक रूप से उदार बनाया गया तथा 
ऋण संबंधी ब्याज दरों के लिए उच्चतम मीमा निर्धारित की गर्या । 
मल्य स्थायिता को प्राधान पहुचाये बिना ऋण नीति में जो पचीलापन 
लाया जा मका है, उपयुक्त कार्रवाइयां उसके पर्याप्त प्रमाण है । 


21 . 5 प्रतिशत और 27 . 8 प्रतिशत की भारी वृद्धि तथा 1974-75 
में 0 . 7 प्रतिशत की मामान्यतम वृद्धि पायी गयी थी । यदि मासिक 
पोसतों के समरो को देखा जाये, सब भी इमी प्रकार की प्रवृति परि 
मक्षित होती है अर्थात् जहाँ 1974-75 में उन में 16 . 8 प्रतिशत की 
भास्तविक वृद्धि हुई थी , वहाँ 1975- 76 ( जुलाई - जून ) के दौरान 6 . () 
प्रतिशत की गिरावट पायी गयी । मूल्य की स्थिति में इस प्रकार गो 
नाटकीय परिवर्तन हमा , वह इस तथ्य से स्पष्ट है कि मार्च 1971 के 
बीच में मूल्य स्तर दो वर्ष पहले विद्यमान स्तर तक पहुच गया था । 
मूल्य स्थिति में जो यह परिवर्तन हुमा वह अवश्य ही मूलतः पूर्ति एवं माग 
के बीष के संतुलन मे , विशेष रूप से कृषिजन्य वस्तुप्रो के मदर्भ में पाये 
गये सुधार के कारण हुमा । खाधान्नो के उत्पन्म में 1160 लाष मी० टन 
का नया कीर्तिमान स्पापिन हुमा और तिलहनो का उत्पादन भी एक नये 
शिखर पर पहुंच गया । किन्तु वस्तुपों की पूर्ति में इस प्रकार जो वृद्धि 
इई, केवल उसी में मूल्यो की कमी का पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं हो जाता । 
संपूर्ण स्पष्टीकरण निम्नलिखित तथ्य से प्राप्त किया जा सकता है : पूर्ति 
की स्थिति में एक प्रोर मांग प्रबधन के लिए निर्दिष्ट मुद्रागत एवं राजकोषीय 
नीतियों का जारी रखने से और दूसरी पोर जमाखोरी और हिसामी 
धन के उपयोग को रोकने के लिए दी गयी प्रशासनिक कार्रवाइयो से 
सुधार पाया । 


9. इस प्रकार के लचीले दृष्टिकोण का प्रभाष 1975- 76 ( जुलाई - जून ) 
के दौरान ऋण की प्रवृत्तियो में परिलक्षित होता है । अनुसूचित वाणिज्य 
मंको द्वारा दिये गये ऋण में 2509 करोड़ रुपयो की वृद्धि ( 28 . 0 
प्रतिशत ) हुई जो पिछले वर्ष की उमी प्रधि में हुई 1097 करोड़ रुपयो 
की वृद्धि ( 14 . ७ प्रतिशत ) की दुगनी से अधिक थी । इमसे स्पष्ट 
विदित होता है कि ऋण नीति कठोर नही थी और उसमे लचीलापन 
लाया गया । यद्यपि बाय और खायेतर क्षेत्रों के ऋण में बुद्धि हुई, फिर 
भी बाघ ऋण में हुई 1390 करोड़ रूपयो की वृद्धि पिछले वर्ष की अपेक्षा 
( 272 करोड़ रुपये ) काफ़ी अधिक थी । उक्त ऋण की वृद्धि कुल 
ऋण वृद्धि का 55 . 7 प्रतिशत थी जब कि वह पिछले वर्ष 
केवल 24 . 8 प्रतिशत थी । ऋण-जमा अनुपात 25 जून , 1976 को 
76 . 1 प्रतिशत था जब कि एक वर्ष पहले उक्त अनुपात 71 . 1 प्रतिशत 
पा । यदि खाध ऋण को छोड़ दिया जाय , तो ऋण जमा अनुपात एक 
वर्ष पहले के 65 . 1 प्रतिशत की तुलना में म्यूनतर अर्थात् 61 6 प्रति 
शत था । 


7. पहले राजकोषीय नीति पर विचार किया जाय । 1975- 76 में 
केन्द्रीय मरकार और राज्य सरकारों की राजकोषीय नीतियो के विकास 
को बढ़ाते हुए मूल्य स्थायिता को बनाये रखने की दिशा में मशक्त किया 
गया । वितीय माधनों को जुटाने के लिए पिछले वर्षों में किये गये 
प्रयासों को भोर तीव्र किया गया । केन्द्रीय मरकार और राज्य सरकारो 
द्वारा वितरित की गयी कुल राशि में 21 () प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 
1974- 75 में हुई वृद्धि के लगभग बराबर थी ; उन्हें प्राप्त कुल राशियो 
में जहां इस वर्ष 23 , 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहाँ पिने वर्ष 19 . 9 
प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । इस प्रकार केन्द्रीय सरकार और राज्य 
सरकारी की प्राप्तियों में जा पृद्धि हुई, वह उनके प्राग अतिरिक्त कर 
प्राप्त करने के लिए किए गये प्रयासों , बेहतर कर प्रशासन और प्राय 
तथा सपत्ति के स्वैच्छिक प्रकटन योजना की सफलता का संचित परिणाम 
थी । फलस्वरूप संयुक्त बजट घाटे की राशि काफी कम होकर 468 
कराज रुपये ( परिशोधित अनुमान ) हो गयी जब कि 1974- 75 मे 
उक्न राणि 752 करोड़ रुपये थी । वस्तुतः बाद में उपलब्ध आकड़ों से 
पिषित होता है कि 1975- 76 के मयुक्त घाटे की राशि और मम होकर 
351 करोड़ रुपये हो गयी । केन्द्रीय मकरकार की स्थिति को अलग से 
देखने पर बजट घाटे की राशि केवल 367 करोड़ रुपये थी जो 490 
करोड़ रूपयो के परिशोधित अनुमान से मम थी । 1975- 76 का घाटा 
1974- 75 की तुलना में काफी फम था । इस प्रकार बजट घाटे की मात्रा 
को सुरक्षित सीमामो के भीतर नियन्त्रित करना संभव प्रा । 


____ 10. 1975- 76 में बको के ऋण विस्तार की मात्रा का मध्ययम करते 
ममय यह उल्लेख करना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैका के निजी 
वित्तीय साधनों में काफी सीत्र वृद्धि पायी गयी । अनुमूचित बाणिज्य 
बैको की कुल जमारागियों में 25 1 2 करोड़ रुपयो अथवा 20 . 0 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई जब कि 1974- 75 में उनमें 1788 करोड रुपयो अथवा 
16 . 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । सपूर्ण दृष्टि से देखने पर 1975-76 
में हुई वृद्धि अब तक हुई मर्वाधिक बुद्धि थी । यद्यपि मांग और मियादी 
जमाराशियों में वृद्धि हई फिर भी मीयादी जमाराशियो की पति अपेक्षाकृत 
अधिक थी । 1975- 76 में मीयादी जमाराशियो में 1698 करोड़ रुपयो 
( 23 . 3 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई, जबकि उनमें पिछले वर्ष 1179 करोड़ 
रुपयो ( 19 . 3 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई थी । 1975- 76 में प्याज को 
मामान्य उच्च वरों को बनाये रखने का तात्पर्य यह है कि वास्तविक 
म्याज दरें मूल्यों की गिरावट के संदर्भ में बह गयी हैं । मीयादी जमाराणियो 
में असामान्य रूप से जो उन्च वृद्धि हुई बह पायव इसी तथ्य की प्रतिक्रिया 
के रूप में हुई । 


8 . मुद्रागत पौर ऋण नीति के क्षेत्र में थोड़ा- सा अलग दृष्टिकोण अपनाने 
की मावश्यकता थी । ऋण नीति का मूलभूत मुद्रास्फीति विरोधी दृष्टिकोण 
अपरिवर्तित रहा । साथ ही व्याजदरों के वर्तमान विन्यास , रिजर्व बफ 
की नियंत्रित वित्तीय महायता और मद्देमाजी के उद्देश्य से स्टाफ जमा करने 
की प्रवृत्ति को रोकने के लिये बनाये गये ऋण संबंधी निर्देशक मिजातो 
के कार्यान्वयन को भी जारी रखा गया । इसके विपरीम कृषि और प्रौद्यो 
गिक बस्तुमो की पूर्ति में वृद्धि होने की जो प्रत्याशा थी , उस के कारण 
इस संदर्भ में घोड़ा- मा लचीला दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता थी । 
प्रत : 1975- 76 की ऋण नीति इस प्रमुख उद्देश्य से प्रेरित थी कि अर्थ 
व्यमस्था में उच्चतर विकास हो सके , और इसके अलावा मुद्रागत नियंत्रण 
के मूलभूत उपकरणों में कोई अधिक बाधा न पढे । इस वर्ष के दौरान 
निम्नलिखित विभिन्न कार्रवाइयां की गयी बाणिज्य बकों ने भारी मात्रा 
में खाद्यान्नों की ममूली का वित्तपोषण किया , माजिन सबंधी अपेक्षाओं 


___ 11. बैंको द्वारा दिये जाने वाले ऋण में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में जो 
वृद्धि हुई उसका प्रभाष जनता के पास मुवा उपलब्धि में परिलक्षित होता 
है । 1975- 78 ( जुलाई - जून ) में उक्त मुद्रा उपलब्धि में 1375 करोड़ 
रुपयो प्रथवा 11 . 3 प्रतिणत की वृद्धि हुई । वृद्धि की यह माना 1974- 75 में 
हई 6 . 4 प्रतिशत की अपेक्षा काफी अधिक थी । यह स्मरण होगा कि मुद्रा 
उपलब्धि की वृद्धि की दर को 1974- 75 में थोड़ा मा सीमित किया गया । 
इसका एक विशेष कारण यह था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ओ राशि 
निकाली गयी उससे सहायता प्राप्त हुई । इसके संबंध में पिछले वर्ष की 
रिपोर्ट में चर्चा की गयी थी । अतः मुद्रा उपलग्धि में 1975- 76 में हुई 
वृद्धि की तुलना 1974- 75 के माय करना उचित नहीं होगा । यदि इसकी 
सुलना 1971- 72 में 1973- 74 तक के सीम वर्षों तक की अवधि के 
दौरान हुई 15 प्रतिशत की प्रौमत वार्षिक बुद्धि दर से की जाए तो 
1975- 76 फी वृद्धि दर काफी कम थी । अधिक महत्वपूर्ण बात यह है 
कि 1975- 76 और उसके पूर्व वर्षों में मुद्रा उपलब्धि की वृद्धि के स्वरूप 
में गुणात्मक परिवर्तन पाया गया । 1975- 76 मे वास्तविक राष्ट्रीय माय 
में हुई 5 . 5 प्रतिशत की वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में मुद्रा उपलब्धि में उक्त्त 
वृद्धि हुई । किन्तु पिछले वर्षों में , सिवाय 1973- 74 के ऐसे समय में 
मुद्रा उपलब्धि में वृद्धि हुई जब राष्ट्रीय प्राय बिलल ही अचल थी । 

एक और महत्त्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन इग वृद्धि के कारणभूत तत्त्वो में 
___ पाया जाता है । बैंकिग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियां और वाणिज्य 
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यह प्रभाव निम्नलिखित बातो में परिलक्षित होता है । औषोगिक क्षेत्र में 
मौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित हुमा , सट्टेबाजी के उद्देश्य के लिए की जानेवाली 
जमाखोरी और मूल्यो के क्षेत्र में हिमामी धन के उपयोग में कमी लागी 
गयो । सामान्य रूप से प्रशासन में और विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के 
प्रतिष्ठानो तथा कर प्रशासन की क्षमता को बढ़ाया गया और अंत में विदेशी 
क्षेत्र मे नम्करीविरोधी कार्रवाश्मो से प्रारक्षित निधियो की स्थिति मजबूत 


क्षेत्र को यैको दाग दिया जाने वाला ऋण- दो में महत्वपूर्ण नरव श्रे 
जिनके कारण 1975- 76 में मुद्रा उपलब्धि में वृद्धि हुई । बैंकिग क्षेत्र की 
शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियो में 96 करोड़ रूपयो की अभूतपूर्व वृद्धि 
पायी गगी । जिम सीमा तक ऐसी मास्तियो को मद्रा उपलब्धि में स्थायिता 
लानेवाले तत्वों के रूप में माना जा सकता है उम मीमा तक उपर्यफत 
तत्त्व को मुद्रा उपलब्धि की उन्मतर वृद्धि को रोकने वाले एक महत्मपूर्ण 
षटक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । इसका तात्पर्य यह है कि 
यदि परिस्थिति मांग करे सो प्रारक्षित निधियो मे मद्रा उपलब्धि की मात्रा 
को बढाने के उद्देश्य से राशि निकाली जा सकती है । दूसरी बात यह है 
कि बैकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण में हुई वृद्धि की मात्रा 1975 -76 
में प्रोक्षाकृत अधिक थी । किंतु यह बुद्धि अधिकांशत प्राच ऋण में पायी । 
गयी । ऋणो मे जो वृद्धि हुई उसकी पूनि जमाराशियो मे अधिक वृद्धि 
होने के कारण रिजर्व बैंक से प्राप्त उधारों की अपेक्षा बैक अपने ही वित्तीय 
साधनो मे काफी अधिक मात्रा तफ कर सके । इसके परिणामस्वरूप इस 
घटक में ओ मुद्रास्फीति संभव थी उसे कुछ हद तक कम कर दिया गया । 


___ 16. आगे के पुष्टों में क्षेत्रीय विकास , राजकोषीय प्रौर मुद्रागत नीतिमों , 
मुम्यो, मचत और निवेश की प्रवृत्नियो तथा विदेशी क्षेत्र पर विस्तृत वर्षा 
की गयी है । भसिम खर में उपलब्ध मंकेतो के आधार पर 1976- 77 
में विकास की संभावनाओं का मूल्याकन करने का प्रयास किया गया है । 


राष्ट्रीय प्राय और कृषि एवं प्रौतोगिक विकास 


12 मुद्रा उपलन्धि में हाने वाली सुद्धि के स्वरूप में पाये गये गुणात्मक 
परिवर्तन और पहले ही उल्लिखित मुद्रा उपलब्धि की वृद्धि के कारण 
यह स्पष्ट हो जाता है कि 11 . 6 प्रतिशत की मुद्रागत वृद्धि के मावजूद 
1975- 76 में मूल्यों में क्यो गिरावट आयो । 


राषीय प्राय 


17. कन्द्रीय मास्थिकीय संगठन के प्रद्यतन प्रामकलनो के अनुसार राष्ट्रीय 
प्राय ( 1960- 61 के मूल्यो के अनुसार ) में 1974- 75 मे 0 . 2 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई जब कि पूर्व प्राक्कलन के अनुसार उक्त वृद्धि 20 प्रतिपात 
थी । यह स्थिति 147 3- 74 में राष्ट्रीय प्राय में हुई 5 (0 प्रतिशत की 
नारी वृद्धि के विपरीत थी । 1974- 75 में राष्ट्रीय प्राय में केवल नाममात्र 
की जो बुद्धि सुई उसका कारण यह था कि कृषि क्षेत्र के शुद्ध देशी 
उत्पादन में 4 . 3 प्रतिशत की गिरावट पायी गयी । 


13 1975- 76 में पिछले वर्षों के विपरीत अर्थव्यवस्था में विवेश व्यापार 
की जो मतोषजनक स्थिति पायी गयी वह अर्थ- व्यवस्था की ममता के 
प्रतिमान प्रस्तुत करती है । हम क्षमता के फलस्वरूप देश की प्रारक्षित 
विदेशी मुद्रा निधियो में 881 करोड़ रुपयो ( ३ ) की अप्रत्याशित बुद्धि 
हुई । हालाकि दुसरे वर्ष भी व्यापार क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में बाटा 
विद्यमान था । 1975-76 में निर्यातो में केवल 16 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई जब कि पिछले वर्ष उनमें 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । यद्यपि 
मायामो में हुई 11 प्रतिशत की वृद्धि भी 1974- 75 में हुई 53 प्रतिशत 
वृद्धि की अपेक्षा काफी कम थी , फिर भी 1155 करोड़ रुपयो का व्यापार 
पाटा 1189 करोर रुपयों के स्तर पर ही प्राय अपरिनित रहा । 
यपि भुगतान संतुलन के विस्तृत प्रोफः उपलम्ध नही हैं फिर भी ऐसा 
प्रतीत होता है कि प्रारक्षित निधियाँ प्रमुख रूप से अधिक मात्रा में प्राप्त 
विदेशी महायता और अदृश्य लेनदेनों की प्राप्तियो विशेषफर विवेशो से 
प्राप्त मई गणियो की वृद्धि के कारण मन गयी । बस्तुनः यदि हम बात 
को स्वीकार कर लिया जाए कि 1975- 76 में प्राप्त विदेशी सहायता में 
जो वृद्धि हुई वह काफ़ी अधिक मीमा तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मे न्यून 
मात्रा में निकाली गयी गणियो मै ममायोजित हो गयी । फिर भी यह 
म्पष्ट है कि प्रारक्षित निधियों की क्षमता को बढाने में अदृश्य लेनदेनो की 
प्राप्तियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है । गलत तरीके से बाहर जानेयाली 
विदेशी मुद्रा को पोक देने में अधिकाशन . यह मुधार हा सका है । 


1s हम सीमात वृद्धि के विपरीत 1975- 76 में ( 1960-6 1 के मूल्यो 
के अनुमार ) राष्ट्रीय प्राय में 5 . 5 प्रतिशत की गति होने का अनुमान 
लगाया गया है । इस प्रकार कम से कम पांचवी योजना के दूसरे वर्ष के 
दौरान राष्ट्रीय माय में निर्धारित मात्रा तफ वृद्धि लाना संभव हो सका 
है । वस्तुनः 1969- 70 के बाद यही पहला वर्ष था जब राष्ट्रीय प्राय में 
5 . 5 प्रतिणप्त की वृद्धि हुई । 


कृषि उत्पादन 


2 


14. विदेणी क्षेत्र की एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह थी कि 25 
सितम्बर 1975 से रुपर्य को पौड-स्टलिंग से अमबद्ध कर दिया गया । 
इस के बाद रुपये का विदेशी मूल्य भारत के प्रमुख व्यापार माझेदार देशों 
को मुत्रानो के संदर्भ में निर्धारित किया जा रहा है । इस परिवर्तन 
का परिणाम यह हुअा है कि भारतीय रुपये का मूल्य स्टलिंग से भिन्न 
दूसरी मुवानो की तुलना में स्थिर हो गया और स्टलिंग की दृष्टि में 
मपये फी क्रय - शमिन बह गयी । हममे प्रायातित वस्सुमो ग्रौर मेयायो 
के मूल्य में होने वाली बुद्धि रोकी गयी और प्रम कारण कुछ हद तक 
मूल्यों में स्थिरता मा सकी । 


___ 19. 1975- 76 में राष्ट्रीय प्राय में जो महत्वपूर्ण भूठि हुई वह प्रमुख 
रूप रो कृषि क्षेत्र में हुई 8 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई । कृषि क्षेत्र 
की अपेक्षाकृत उत्पन्न बुद्धि वर से यह आशंका होती है कि कही रुषि 
को परंपरागत रूप से प्रभावित करने वाले माकस्मिक तस्वो ने 1975- 760 
में समग्र बुद्धि को अतिरजित सा मही कर दिया है । किन्तु ऐसे 
संकेत उपलब्ध है कि प्राकस्मिक घटक से भिन्म निवेश प्राधारित वृद्धि 
फा घटक , उवाहरण के लिए. उर्वरको प्रऔर पानी के उपयोग के संदर्भ में 
1975-76 में काफ़ी उल्लेखनीय था । यह संभव है कि उर्वरको की खपत 
में पिछले दो वर्षों से अधिक वृधि हुई जिसके प्रमुख कारण इस प्रकार 
थे : उर्वरका की पूर्ति में सुधार , उनके मूल्यों में कमी और बिजली तथा 
सिंचाई की सुबिधानों की बेहतर उपलग्धि । मूलतः अनुकूल मौसमी 
परिस्थितियों से उर्वरको के अधिक उपयोग में सुविधा हुई । फिन्सु इन 
मनुफूल स्थितियों के बावजूद नाइट्रोजनीय उर्वरकों की खपत की मात्रा 
वार्षिक योजना में निर्धारित 25 लाख मी० टन के लक्ष्य से काफी कम 
अर्थात 22 लाख मी० टन के प्रासपास होने की संभावना है । इसके 
अलावा उत्तम बीजों और कीटनाशक दवाइयो जैमी अन्य मूलभूत बस्तुषों 
की पूर्ति में काफ़ी मुधार पाया गया । मारणी 1 में प्रस्तुत किये गये 
प्रकिड़ो से यह स्पष्ट होता है । 


15. अंत में अर्थ व्यवस्था पर प्रातरिक प्रापान स्थिति तथा बीम मूत्रीय 
माथिक कार्यक्रम के सर्वांगीण प्रभाव का मकन करना उचित होगा । 

___ - - - -- - - 
ग्रह मा कडा देश की सकल प्रारक्षित निधियों का प्रोतक है जब कि पूर्वो 
लिखित आकड़ा मेंकिग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियो का घोतक है । 
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सारणी 1 : कृषि कार्यक्रमों को प्रगति 


कार्यक्रम 


इकाई 


197 1-- 72 1972 - 73 1973 - 74 1974 - 75 1975 - 76 + 

973 - 74 1974 - 75 1975 - 767 


1976- 777 


लक्ष्य 


लक्ष्य 


समाच्य 
उपलम्धियां 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


निम्नलिखित के अन्तर्गत पानेबाला 
सकल क्षेत्र 


अधिक उपज वाली किस्मे 


दस लाख हेक्टेयर 


182 


22 . 1 


254 


27 1 


30 0 


31 ) 


330 


पौष संरक्षण 


58 , 0 


52. 0 


630 


70 . 0 


64 . 0 
080 
. 

0 . 8 


मिट्टी का सरक्षण @ 


15 


2 . 1 


1 . 6 


1 . 0 


( 0 . 7 


1 . 8 


1 . 8 


18 


18 


250 


2 15 


2 . 65 


06 


06 


07 


उर्वरको और कीटनाशक दवाइयो की खपत 
नाइट्रोजनीय ( एन ) ( पोषक ) वस लाख मी टन 
फास्फेटिक ( पी प्रो ) 
पोटमिक ( के प्रो ) 
कीटनाशक दवाइयां 

हजार मीटन 


0 . 5 


070 


047 


060 


0 . 3 


0 . 4 


03 


___ 0 . 40 


10 , 28 


035 


047 


0 . 56 


053 


060 


38 . 5 


410 


___ 43 . 1 


43 . 1 


43 . 8 


451 


474 


सिंचा हुअा सकल क्षेत्र 

दम लाख हेक्टेयर 
फसल उगाये गये क्षेत्र में सिंचे हुए सकल 

क्षेत्र का प्रतिशत 


23 .5 


23 , 5 


अनु० 


अनु० 


25 . 9 


25. 9 


26 . 5 


27 . 3 


मध्यावधि /वीर्षावधि ऋण 

( प्रत्यम * पोर परोक्ष ) 
( क ) जारीकिये गयेऋण जून के 

अन्त मे ) 
( ख ) पकाया ऋण ( जून के अन्स में ) 


276 . 18415 35 


393 . 87 477 . 36 # 


581 . 09 


करोड़ रुपये 
करोड़ रुपये 


1231 . 05 1 5 58 72 1737 . 91 2041 , 78 254181 


अनु० = अनुपलब्ध 


+ यार्षिक योजना , 1976-77 

@ इम वर्ष के दौरान अतिरिक्त संरक्षण कार्य 
* प्राथमिक कृषि ऋण ममितियो, भूमि विकास बैंको और अनुसूचित वाणिज्य बैंको के । 

$ भनुसूचित वाणिज्य बैंको और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड में । 
स्रोत : ( 1 ) कृषि मन्त्रालय, भारत मरकार , और ( 2 ) भारतीय उर्वरक सघ । 


अतिम 


20. खाद्यानो क उत्पादन की स्थिति बिशेष रूप में उल्लेखनीय थी । 
प्राशा है कि खाद्याना क उत्पादन के सन्दर्भ मे 1160 लाख मी० टन ( 4 ) 
का अभूतपूर्व झीतिमान स्थापित होगा जब कि इस वर्ष के लिए 1140 
लाख मी० टन का लक्ष्य निर्धारिम था । इस प्रकार खाद्यानो के उत्पादन 
की मात्रा में 1970- 71 में स्थापित 1084 लाख मी० टन के कीर्तिमान 
से 7 प्रतिशत की वृद्धि होगी । हाल ही के वर्षों में चुने हुए पण्यो का 
जो उत्पादन हुप्रा उमके आकड़े सारणी 2 में दिए गये है । 1975- 76 
की खरीफ फसलों के लिए वर्षा और मौसम की स्थितियां अधिक अनुकूल 
- - - - - -- - - - - 

(A ) परवर्ती प्राधिकारिक अनुमानो के अनुभार उत्पादन की मात्रा 
1180 लाख मी० टन तक पहुंचने की सभावना है । 


थी । जिनके कारण खरीफ़ खाद्यान्नी के उत्पादन की मात्रा 700 - 71 ) 
लाग्न मी० टन हो गयी । इस प्रकार उक्त मान्ना 1970- 71 में हुए 690 
लाख मी० टन के शिखर उत्पादन में अधिक थी । चावल के उत्पादन की 
मात्रा 1973- 74 के मौसम के 140 लाख मी० टन से काफी अधिक घटकर 
480 लान मी० टन हो जाने का अनुमान है । रबी की बुआई अनुकूल 
मौसमी स्थितियो मे शुरू की गयी । उसके लिए जाये की वर्षा विलम्ब से 
होने के बावजूद लाभदायक सिद्ध हुई । इसके परिणामस्वरूप रबी खाद्यान्नो 
के उत्पादन की मात्रा 450 लाख मी० टन तक पहुंच जाने की भी संभावना 
है । 28 () मात्र मी० टन के गेहू का उत्पादन 1971- 72 के 264 लाख 
मी० टन गे काफी अधिक और पिछले वर्ष के उत्पादन में 18 लाम्म मी० 
टन अधिक है । 


[ भाग II --- 
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- - - - - - - 
सारणी 2 : कृषि उत्पादन - धुने हुए पण्य 
- - - - - - - - - - - ---- --- - - - 
इकाई 

1971 - 72 1972 - 73 


- - 


- - -- - 


- 


- 


- 


1973 - 74 1974 - 75 1975 - 76 


दस लाख मी० टन 


105 , 2 


97 . 0 


104 . 7 


6 .3 . 0 


58 , 6 


67 . 8 


कुल खाद्यान 

खारीक खाद्यान्न 
रबी सामान 
पालों से भिन्न अनाज 


101 . 1 110. 0** 

60 . 3 70 . 0 - 71 . 0 * 
10 , 8 45 . 0 * 


42 . 2 


38 . 1 


36 . R 


94. 1 


87 . 1 


91. 7 


90 . 7 


मावल 


43 . 1 


39 . 2 


44 . 1 


40 . 3 


३९ . ) * 
280* 


गेहूं 


26. 4 


24. 7 


21 . 8 


24. 2 


वाले 


11 . 1 


१ . 9 


10 . 0 


10 . 4 


चायतर पस्तुएं 


__ 7. 0 


7 . 0 


5 . 7 


. 
76 
. 

3 


6 . 3 


7 . 1 


7 . ] 


6. 70) 


6 . 7 


जट पौर मेस्ता 


दग नाग गांठे , 
प्रति गाठ 1 710 किलोग्राम 
वस लाख गाठे , 
प्रति गांठ 180 किलोग्राम 
पस लाख मी० टन 


6 . 8 


6 . I 


7 . 7 


5 . 8 


5 . 8 


तिलहन 


8 . 7 


6 . 9 


8 . 4 


10 . 8 


+ 


मूंगफली 


6 . 2 


4 . 1 


5 . 9 


5 . 1 


7 . 0 


गन्ना ( गुड़ के रूप में ) 


11 . 6 


12. 8 


14 . 3 


* प्रेस रिपोर्ट . 
( रुई सलाहकार मंडल द्वारा दिया गया । 
* * व्यापार क्षेत्र के अनुमान । 


21. किन्तु स्वायतर पण्यो की फसलों की स्थिति केवल मिलहनों को 
छोड़कर उतनी संलोषजनक नहीं है । व्यापार क्षेत्र के प्रामफलनों के अनुसार 
5 प्रमुख तिलहनों के उत्पादन की माला 1975- 76 में 106 लाख मी० 
टन अनुमानित है जबकि 1975- 76 को वार्षिक योजना में 100 लाख 
मी० टन का लक्ष्य निर्धारित था । अनुमान है कि मूंगफली का उत्पादन 
70 लाख मी० टन होगा जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 36 . 8 प्रतिशत वृद्धि 
का घोतक है । अखिल भारतीय तृतीय प्राक्कलनों के अनुमार कपाम उत्पा 
दक क्षेत्र 1974- 75 के 73 . 1 लाख हेक्टेयर के अनुमान के विपरीत 
1975- 76 में 72 . 8 लाख हेक्टेयर होगा । प्रनिफूल मौसमी स्थितियों 
के कारण विणेष रूप से महाराष्ट्र में कपास की फसल बुरी तरह से 
प्रभावित प्रतीत होती है । कपाम की स्थिति काफी पनिश्चित है क्योंकि 
उमझे उत्पावन के विश्वसनीय प्राक्कलम अम तक उपलब्ध नहीं हुए है । 
दिसम्बर 1975 में फपाम सलाहकार मण्डल ने उसके उत्पादन की मात्रा 
को 69 लाख गांठों के प्रासपास अनुमानित किया , किन्तु जून 1976 में 
उम ने अपने पूर्व प्राक्कलन को कम कर 66 5 लाख गांठे कर दिया । 
गैर सरकारी प्राम्कलन के अनुसार उक्त मात्रा 65 लाख गांठों में 68 लाख गांठो 
तक होगी । पटमन और मेम्मा का उत्पावन पिछले वर्ष के स्लर पर स्थिर रहा । 
अनुमान है कि उनके उत्पादन की मात्रा 1975-76 में 58 . 29 लाख 
गांठें होगी जबकि 1974- 75 में यह 58 . 33 लाख गाठे थी । बस्नुस : 
1975- 76 का उत्पादन 1969- 700 के बाद न्यूनतम होगा । 1975- 76 
में गन्ना उत्पादन का क्षेत्र 27 लाख हेक्टेयर था जो 1974- 75 की 
तुलना में 26 लाख हेक्टेयर मे थोड़ा बहुत अधिक होगा । परंतु चीनी 
के उत्पादन के संबंध में यह अनुमान है कि उसकी मात्रा 1974- 75 
मे स्थित 48 लाख मी टन से घटकर 43 - 40 लाख मी० टन होगी । 


पसूली , बसूली को नोति और सार्वजनिक वितरण 

22 बीम सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम में मूल्यों को नियंत्रित करने के 
लिए प्रत्यावश्यक वस्तुओं की वसूली में तीव्रता लाने और उनकी वितरण 
प्रणाली को सुव्यवस्थित करने पर विशेष जोर दिया गया है । खाधानों 
की ससूली की सरकारी नीति इस ममग्र छांचे में बनायी गयी । इसके 
अलावा इसके वो और लक्ष्य भी हैं : भारी मात्रा में समीकरण भंडार 
नैयार करना और माधार मूल्यों द्वारा उत्पावकों के हित की रक्षा करना । 

23. 1975-76 ( नवम्बर- अक्तूबर) के विपणन मौसम के दौरान 
खरीफ खाद्यानों की वसूली की नीति में कोई प्रमुख परिवर्तन नहीं हुआ । 
धान की मानक झिम्म झा वसूली मूल्य पिछले वर्ष के स्तर पर ही प्रति मियटल 
म . 74 रखा गया और दालो मे भिन्न मरे मोटे अनाजों के मूल्यों की भी 
यही स्थिति रही । 
____ 24. 1975- 76 में की गयी समग्र वसूली के कार्य और बाजार में 
खाद्यान्नों के प्रागमन की प्रवृति और मार्वजनिक वितरण प्रणाली के 
अन्तर्गत उपलब्ध खाद्यान्नो की प्रवृत्ति से समान्यम , वाद्यानो की अपेक्षाकृत 
संतोषजनक स्थिति प्रकाण में प्राती है । यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण 
है कि खाद्यान्नों की वसूली मूल्य संबंधी सहायता कार्यों के अंश के रूप 
में करनी पड़ी । 

25. 1975- 76 के मौसम के दौरान चावल की मसूली के संबंध 
में कृषि मूल्य आयोग ने 53 लाख मो० टन के लक्ष्य की सिफारिण की 
थी , किन्तु सरकार ने 46 लाख मी० टन का लक्ष्य निर्धारित किया । 
वास्तय में अब तक 60 लाख मी० टन की वमूली हो जाने से बसूली 
के लक्ष्य की पूर्ति अपेक्षा से काफी अधिक हो गयी है । मोटे अनाजो के 
लिए बसूली का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया , हालाकि कृषि 
मूल्य आयोग ने 13 लाख मी० टन सुलाया था । मूल्य संबंधी 
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गये, जबकि 1974- 75 की उसी अवधि में 58 लाख मी० टन के 
बाधामों के प्रायास किये गये थे । 


सहायता कार्यों के मंश के रूप में प्रग तक 3 लाख मी० टन के मोटे अनाजो 
की बसूली की गयी है । 

26. किन्तु बाबल के बसूली मूल्य को भूमा निकालने /पिसाई के अनु 
पातो, साविधिक प्रभारों की वृद्धि और अन्य प्रासंगिक सों पर ध्यान 
देते हुए 1975- 76 के मौसम के लिए प्रति क्विटल रु . 115 . 78 - 125 
से बढ़ाकर २० 117-- 127 कर दिया गया । हम वृद्धि के बावजूद चावल 
की सभी किम्मों और मोटे अनाजों का जो निगम मूल्य 1 जनवरी 1975 
को निश्चित किया गया था उसे मुद्रास्फीति के घटकों को नियंत्रित करने 
के उद्देश्य से अपरिवर्तित रहने दिया गया । 


32. बाबानों की पूर्ति में जो कमी आयी यह इस बात से भी स्पष्ट 
होती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्राप्त सामानों की मात्रा 
में गिरावट पायी । 1975- 76 ( जुलाई - मई ) के दौरान सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली से प्राप्त किये गये खाधानों का मासिक भौमत पिछले वर्ष के 
9 . 2 लाख मी० टन के प्रीमत से घटकर 7 . 8 लाख मी० टन हो गया । 
नवम्बर 1975 - मई 1976 के दौरान सामानों की काल खारीवी की 
माना 47 . 6 लाख मी० टन पी जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में 
उक्त मात्रा 65 . 9 लाख टन भी । कुल खरीदी को मात्रा मे हुई यह 
गिरावट इस बात की स्पष्ट सूचक है कि सार्वजनिक वसूली की प्रणाली 
में जो माग होती थी वह अब बदलकर शहरी क्षेत्रो में खुले बाजार के 
व्यापार के लिए होने लग गयी थी । नगरेतर क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण 
क्षेत्रों में जो खरीवी होतो है उसमें भी उत्पादन की वृद्धि से छोटे किमानो 
के पास विषमान खायानो के स्टाकों की पूर्ति के कारण गिरावट आ गयी 


27. गेहूं के संबंध में 1975- 76 के विपणन मौसम ( अप्रैल-मार्च ) 
के लिए बसूली मूल्य को प्रति क्विटल पिछले वर्ष के रु० 105 के स्तर पर 
मनाये रखा गया । यह स्मरण होगा कि गेहूं का बसूली मूल्य 1973 - 74 
में जहा प्रति क्विटल ० 71 से 74 तक ( लाल किस्म का देशी गेह ) 
था यहां 1974- 75 में उसे बढ़ाकर रु . 105 कर दिया गया था । इसके 
मलामा बसूली को अधिकतम बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार 
को गे की पूर्ति करने के लिए एक प्रोत्साहन बोनस योजना शुरू की गयी जिसके 
अन्तर्गत राज्य सरकारों को मसूली कार्य के अनुरूप निभिन्न दरों पर 
मोनस वा किया जाएगा । औसत बोनस पर प्रति क्विटल इ० 4. 74 
थी और इस प्रकार वसूल की गयी राशि को प्रमुख रूप से किसानो के 
हित के लिए विकास कार्यों में निवेश करने के निमित्त राज्य सरकारें 
काम में लाएंगी । राज्य सरकारें अपने बिग्रेक के अनुसार फिमानों 
को रियायती दरो पर खोती की कतिपय मूलभूत वस्तुएं उपलब्ध कराने के 
लिए भी बोनम का उपयोग कर सकती हैं । किन्तु किसानो को कोई नकव 

राशि अवा नहीं की जाएगी । केन्द्रीय भंडार से सार्वजनिक वितरण के 
लिए निकाले गये गेहू के निर्गम मूल्य को रु० 125 ही रखा गया । 


____ 33. बाबानों अपेक्षाकृत अधिक पायातो, उच्चतर बसूली और 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बरीदी गयी मात्रा में गिरावट के फलस्वरूप 
मरकार के पास रहने वाले बाबानों के स्टाकों में भारी वृद्धि हुई । उक्त 
स्टाफ जहाँ मई 1975 के अन्त में 44 लाख मी० टन थे वहाँ मई 1978 
के अन्त में पाकर 144 लाष मी० टन हो गये । इस प्रकार म्टाकों 
के बढ़ जाने में जुलाई 1976 के अन्त तक लगभग 150 लाख मौ० टन के 
ममीकरण भंगार बनाने के सरकारी लक्ष्य की पूर्ति होने में सहायता 
मिलेगी । 


प्रौद्योगिक उत्पादन 


28. 1975- 76 के मौसम के दौरान 1974 - 75 की गेहूं की फसल 
से 41 लाख मी० दन भी वसूली का गयी जब कि 1974- 75 में 20 लाख 
मी टन फी वसूली की गयी थी । 
___ 29. 1976- 77 के मौसम ( अप्रैल -मार्च ) के लिए भी गेहूं के वसूली 
मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । प्रति क्विटल ७० 1 . 5 के 
मसूली मूल्य और बोनम योजना को बिमा परिवर्तन के रखा गया है । 
असली का लक्ष्य 52 लाख मी० टन निर्धारित किया गया है , किन्तु मास्तविक 
भमुनी सुनिश्मित स्तर मे 12 लाख मी० टन अधिक हो गयी है । ( 5 ) 

30. माशार में चावल और गहूं की जो मात्रा माने लगी यह भी 
सधरी हई पूर्ति की स्थिति की बोतक है । वर्तमान विपणन मौसम ( 1975 
78 ) मे बने हुए भाजारों में पिछले मौसम से काफी अधिक मात्रा में 
बापल का प्रागमन प्रा । 1975- 76 के गेहू विपणन मौसम ( अप्रैल 
मार्च ) के दौरान चुने हुए 317 बाजारों में 228 लाख मी० टन गेह 
प्राया, जबकि पिछले मौसम में 173 लाख मी० टन गेहू पाया था । यह 
मात्रा 31 8 प्रतिशत की वृद्धि की घोतक है । 1976-77 के गेहूं विपणन 
मौमम के दौरान भी बाजार में गेहूँ के आगमन की प्रवृत्ति में ( 8 ) और 
वृद्धि हुई है । इस अवधि मे 158 लाख मी० टम का गेहू बाजार में 
पाया, जबकि पिछले मौसम की उसी अवधि में 10 3 लाख मी० टन 
गेह पाया था । 


34. 1975 के कैलेडर वर्ष में प्रौद्योगिक क्षेत्र की स्थिति मिली जुली 
थी । जहां कोयले, बिजली, इस्पात , उर्वरक , मीमेंट और अलौह धातु 
जैसे कोड़ उद्योगी में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि पायी गयी वहीं सूती 
बस्त्र और धागे तथा कुछ टिकाऊ उपभोकना वस्तुप्रो के कनिपय उपक्षेत्रों 
के पुत्पावन में वाम्मव में गिरावट आयी । इसके परिणामस्वरूप प्रौद्योगिक 
क्षेत्र की ममग्र वृद्धि दर 4 प्रतिशत से थोड़ी सी अधिक थी । यद्यपि समग्र वृद्धि 
दर 1974 में हुई केवल 2 2 प्रतिणन की अपेक्षा काफी अधिक थी फिर भी 
उल्लेखनीय तथ्य यह है कि कतिपय उपभेनों के उत्पादन में यदि गिरावट नहीं 
प्रायी होती तो ममग्र बुद्धि पर बहुत ही अधिक होती । औद्योगिक क्षेत्र 
की शोचनीय स्थिति यह थी कि कुछ उपक्षेत्रो पर देशी और विदेशी कारणों 
से मांग में आयी मंदी के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहा । साथ ही 
कुछ उपक्षेत्रों में पंजीगत उपकरणों और प्रबन्ध सत्र के प्राधुनिकीकरण 
की समस्याएं भी उत्पन्न हो गयी थी । इसमे मंदेह नहीं है कि उन प्रबु 
त्तियो को सुधारने के लिए नीति मंबंधी कई उपाय प्रारम्भ किये जा चुके 
हैं ; किन्तु इन उपायों का प्रभाव जो गैर -सरकारी क्षेत्र के अनुकल सामान 
पर अंगत . आधारित होगा, थोडे ममय के बाद ही समग्र विकाम पर 
देखा जाएगा । 


31. खाद्यानों की भारी फमल के बावजूद सरकार ने 1975- 76 मे 
अधिक स्तर पर आयान करने का निश्चय किया ताकि काफ़ी बड़ी मात्रा 
में समीकरण भंडारों का निर्माण किया जा सके । इस प्रकार के भैरागें 
का निर्माण मल्य स्थायिता को बनाए रखने की पूर्वापेक्षा है । 1975- 76 
( जलाई- जून ) के दौरान 74 लाख मी० टन के बाचानों के मायात किये 


35. प्रौद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में मामिक मौसत 
स्तर मे 1975 में ( प्राधार वर्ष 1970 ) 3 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई 
जबकि 1974 में उममें 2 . 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । 1975 के 
उत्तरार्ध में 5 . 6 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई बहपूर्वार्ध में हुई 2 3 प्रति 
शत की तुलना में काफ़ी अधिक थी । मूल रूप में बिजली और कोयले , 
इस्पास और सीमेंट जैमी कतिपय महत्वपूर्ण मूलभून बस्तुभो की पूर्ति में 
काफी सूधार पाया गया । इसके अलावा प्रापानमाल और नये भर्थिक 
कार्यक्रम के संदर्भ में सरकार द्वारा उठाये गये बई कदमो मे 1975 के 


( 3 ) जून 1976 के अन्त तक । 
( ° ) 11 जून 1976 तक । 
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उनगध में प्रौद्योगिक विधाम में तेजी पागा । प्रौद्योगिक साइमेसोकाण मूल्यों के प्रति उपभोकायो का विरोध कारण गहा होगा और नियखित 
नीति को उवार बनाया गया ताकि वर्तमाम क्षमता का पूर्ण उपयोग हो बसन्न के मामले में उसके वितरण को दुर्बल व्यवस्था महत्वपूर्ण कारण 
प्रौर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में निनेण को बढाया जाए । गैर-रिहायशी श्री । टिकाऊ उपभोका वस्तुओ के मामले में अप्रत्याशित रूप से पहुन 
भारतीयो को प्रायोगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए विभिन्न सुविधा । अधिक मूल्य बढ़ जाने में उनके प्रति उत्पन्न विरोध एक कारण रहा होगा । पहा 
वो गयी है । इसी प्रकार 1975- 76 की निर्यात एवं प्रायास नीति को कई और जुट में बनी हुई बस्तुमो के अलोगों के मामले में उनके निर्यात 
इम सरह व्यवस्थित किया गया है कि निर्यात प्रधान उद्योगो को दुर्मभ की मांग में गिगवट मा जाना एक महत्वपूर्ण कारण वा पहा इन उपोर्गों 
कच्चे माल और मलभृत बस्तुएं पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलग्ध हो और कुछ दूसरे उद्योगो में मिर्यात भी मांग में पायी गिरावट का दूसरा 
म । प्रौद्योगिक संबंधों मे भो उल्लेखनीय मधार आया जिसका यह प्रमाण 

कारण स्टाको का समायोजन भी हो सकता है । इनमें से साल उबोगों 
पा कि जुलाई - विमम्बर 1975 के दौरान जहाँ बेकार गये श्रम विनो में में मांग को मनाने के लिए मरकार ने 1975 के अन्त में कुछ कपम 
45 लाख की गिरावट आयी बहा 1974 की उसी अवधि में उनमें ११ 

उठाये जसे, निर्माण कार्य पर लगाये गये प्रतिबन्धों में पील, नियंत्रित 
लाब गिरावट आयी थी । 

कपरे के वितरण की नीति में संशोधन, कई टिकाऊ उपभोक्ता पस्मों 

के मामले मे उत्पादन शुल्को में कमी । 
36 मार्वजनिक क्षेत्र के जलमो का कार्य विशेष म्प मे मंतोषजनक 
रहा । पार्वजनिक क्षेत्र के विकास की प्रोमन दर राष्ट्रीय बस्त्र निगम की 

_ 38 उयोगो के कुछ उपक्षेत्रों की भिन्न- भिन्न विकास परों की स्यूल 
मिलों को छोड़कर ममग्र रुप मे अप्रैल - विसम्बर, 1975 में 1974 

परिकल्पना मारणी 3 के प्रांकड़ो से की जा सकती है । 1975 में हुई 
की मुलना में बहुत अधिक अति 15 प्रमिशत थी । 

. ३ ५ प्रतिशत को ममम क्षेत्रीय वृद्धि के बावजूध उत्पापन में पशि विधामे 

वाले अबोगो का कुल बधन 1974 के 48 प्रतिमन से भटकर 1975 
___ 37 इसके विपरीत मुती बम्बों और धागे के अबोगों नया जीप , मे 41 प्रतिशत हो गया । यह इस बात से स्पष्ट होता है जि जिम उपभोक्ता 
मोटार , नातानकपन यन्त्र , रेडियो रिसीवर, बिजली के पंजे , सूर्य मेल प्रादि गम्तुओं में उधोगो के उत्रावन में अदि होती है उनका कुल पान 
टिकाऊ उपभोक्ता धम्मो के उचोगो के उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट में जो अंश रहता है वह 1974 के 16 प्रतिशत से घटकर 1973 में 
आयी । इन प्रौद्योगिक वस्नुपा की माग मे मो मदी आयी उमके कई 7 प्रतिशत हो गया । इसके विपरीत जिन उपोगों के उत्पादन में गिरावट 
कारण थे । मम किम्मो के कपड़ो की मांग की कमी के लिए उच्च होती है उनका कुल प्रश 19 प्रतिपान से पढ़कर 26 प्रतिबन हो गया । 

सारणी 3 : वृद्धि दरों के अनुसार बुमे हुए योगों का वर्गीकरण 


+ 


+ 


+ 


___ मामान्य सूचकांक के बवन के प्रमुमार 


इति दरों का स्वरूप 


सभी समूह 


मूल उद्योग 


पूंजीमन बस्तुमों मध्यवर्ती वस्तुओं उपभोक्ता मस्तुपों 

के उपोग के उदोग के उचीग 


+ 


1974 1975 @ 1974 1975 @ 1974 1975 @ 1974 1975 @ 1974 1975 @ 


1 


2 


3 


8 


9 


10 


11 


4 5 6 7 
---- - - - - - - - - - -- - - ---- -- -- -- - - - - - 


4 


21 . 78 7 . 04 4 43 ) . 57 () . 35 ) 358 06 3 088. 44 3 , 04 
26 38 34 , 14 15 . 58 21 . 94 1 12 3 . 18 1 . 78 . 80 7 . 90 4 . 22 


7 10 12760. 09 21 . 72 1 , 12 4 . 110. 232. 71 5 . 66 


4 . 22 


48 16 41 . 18 20 . 51 22 . 51 1 . 47 55384588 16 . 34726 


( अ ) मृतिः 

1, मामान्य : 5 प्रतिशत से कम 
2 उल्लेखनीय : 5 प्रतिशत और अधिक 

उसमें से 

10 प्रतिशत और अधिक 
3. वजन ( 11- 2 ) 
( प्रा ) कमी : 

4. सामान्य · 5 प्रतिशत मे कम 
5. उल्लेखनीय : 5 प्रतिमत्त और अधिक 

उसमे से : 
___ 10 प्रतिशत और अधिक 
6. वजन ( 4 + 5 ) 
( 1 ) स्थापी : 

कुल बजान ( म + प्रा ) 


4 41 12 . 00 1 . 97 
1462 13. 72 1 . 31 


) 61 
) 67 


1 . 09 
6 . 25 


- 
3 . 28 


) 09 6 . 61 1 . 284 . 78 
. 95 0 . 39 4 . 11 9 . 38 


5 .35 7 . 53 1 . 31 0 67 । । । 18 ) 24 ) ११ 1 ) 3 . 35 
19 . 0 3 25 72 3 . 28 1 2५ 7 . 34 3 28 3 . 04 700 337 14. 18 
0 . 29 

0 . 30 
67 1967 19 23 . 79 23 . 79 . 81 8 81 12 . 83 12. 88 21 . 71 21 . 71 


टिप्पणी . सारणी मलग- अलग उघोगो के वास्तविक उत्पावन पर प्राधारित है , क्योंकि अलग -अलग उद्योगो के सम्बन्ध में मान के मूकाम असम नहीं है । 

* वृद्धि की परे संबंधित पूर्व वर्ष की तुलना में उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि की घोतक है । 
( मनन्तिम 
25 GI / 77 -- 2 


- - - 


- 


... - - - 


. - . . - - - 
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___ ११ मृल पूंजीगत वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे सभी प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में 10 7 प्रतिशत और 37 . 3 
के उत्पादन की प्रवृत्तियों का मुनिश्चित रूप मे विश्लेषण करना सभय प्रतिशत के बीच यि हई ( मारणी ) । मल्फ्यूरिक अम्ल , कॉस्टिक मोठा 
नहीं है क्योंकि विभिन्न वर्गों और अलग- अलग उद्योगों के उत्पादन के और सोडा राख जैमी रामायनिक प्रस्तुओं के उत्पादन में केवल मीमान्न 
मूचकांको के प्राको अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं । किन्तु वजन के लिए वृद्धि हुई । इसके विपरीन इम्पान की ली वस्तुप्रों , एल्यूमिनियम बदरों 
ममायोजित न किये गये वास्तविक उत्पादन के प्राधार पर एक स्थूल पौर वमो, कामे की चद्दरों और बुनों तथा पीतल की चद्दरों और वृनों 
चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है । मूल उद्योगों के वर्ग में सीमेंट , नैयार के उत्पादन में गिरावट आयी । 
इम्पान , नाइट्रोजमीय उर्वरक , फास्फेटिक उर्वरक , बिजली और कोयले 

सारणी 4 : चुने हुए उद्योगों के उत्पादन की प्रवृत्तियों - समूहबार 
-- - - -- --- -- - - -- - -- - ----- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 

उत्पादन 


- 


-- 


- - 


- 


- 


-- 


- - - 
पटवा का 


- 


- 


- - - 


०२. 
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समूह/ उद्योग 

वजन लेना इकाई 
1973 1974 19750, 1973 को 1974 की 

तुलना में तुलना में 

1974 1975 
- - - - - - - - - - - - - - 

- -- - - - - - 
23 
- -- - - - - - 

5 
- - - 

- - - - - - -- - - - 
मूल उद्योग : 
1 . सीमेंट 

1 . 17 हजार मी० टन 1510106 [ 4265 [ 1185 - . 9 + 115 
2. कास्टिक सोडा 

(0 . 32 

418 

428 ___ 442 + 24 + 3 3 
3. तैयार इस्पात 

3 , 13 

4828 1952 5641 + 2 . G - - 139 
4 . एल्यूमिनियम की घरे और वृत्त 

0 36 " 

54 45 

38 --16 . 7 -- 15 . 6 
5 . नाइट्रोगनीय उर्वरक ( एन तत्तव युक्त ) (0 . 87 

1083 1101 1410 - - 1 . 7 + 28 1 
6 . फाम्फेटिक उर्वरक ( पी 2 प्रो5 ) 

( 0 . 52 

338 293 103 - 13 . 3 + 37 . 5 
7. बिजली 

9 23 लाख किलो वॉट 638559682120755168 + 6 . 8 + 107 
8. कोयला 

6 04 वम लाख मी० टन 804 86 . 9 987 + 8 . 1 + 13 . 6 
4 . फच्चा लोहा 

0 . 78 हजार मी० टन 7341 . 

3 7253 .8 834.3 . 3 - 1 . 2 + 15 . 0 
पूंजीगत बस्तुगों के उद्योग 
1. रेल्वे के माल हिम्मे 

1 . 07 संख्या हजारों में 

12 11 12 - 8 . 3 + 9 . 1 
2. मोटर गाड़िया 

297 

92 

70 --- 8 7 -- 167 
3. मिजली पावर परिणामिन ( यंत्र ) 

1 48 हजार किलो बाँट 11809 9002 11161 - 23 . R + 210 
4. कागज और पल्प की मशीमें 

0 . 08 लाख रुपये 

450 900 1761 + 100 . 0 - F95 . 7 
5 . डीजल इंजन 

(0 . 73 संख्याएं 

136025 115057 138918 - 15 4 + 20 . 7 
6. रेस्वे इंजन 

1 . 09 सेमयाग 

89 

128 - 4 . 

5 50 6 
मध्यवर्ती पस्तुओं के उद्योग 
1. सूबे सेल 033 संख्या दम लान में 603 635 

543 + 5 . 3 - 14 . 5 
2 टायर -- मोटर गाड़ियों 

1 . 00 मख्या हजार में 4414 4736 4884 + 7 . 3 + 3 . 1 
3 . सूत की कताई 

6 . 24 दस हजार कि०मा० 9953 10069 9906 + 12 -16 
4 . जट से बनी वस्तुएं 

2 . 71 हजार मी . टन 

1037 

947 1114 -87 + 17 . 6 
5. पेट्रोलियम और परिष्करणणालानों में बनी 
हुई वस्तुएं 

1 . 62 

19123 19397 20182 + 1 . 4 + 4 . ) 
उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग 
1 . रेडियो रिमीवर 

0 . 97 संम्पा हजार मे 

1656 2095 1542 + 26 5 -- 264 
2 . सायकिलें 

(0 . 36 

2541 2511 2209 -- 1 . 2 - - 12 ॥ 
3 . सिगारेट 

2 . 21 सख्या दस लाख मे 64450 60511 60064 - 6 1 
4. वनस्पति 

0 . 68 हजार किंवटन 

4661 3541 ___ 4583 24 . 1 + 29 4 
5 . साबुन 

(0 61 हजार मो० टन 

214 

213 269 --05 + 26 . 3 
6 . पियामलाई 

0 . 26 दस लाख तिलिया 215951 215555 186317 ___ - 0 2 - 13 . 6 
7. बिजली के पो 

0 24 सेमया हजार में 2261 2336 2001 + 3 . 3 - 10 5 
8. कांध और कांच की चीजें ( कांच की बहरें ) 0 11 लाख वर्ग मी० 

141 

158 - 33 . 3 + 68 . 1 
9. चीनी 

2 . 79 हजार मी० टन 

3685 4133 4646 + 12 . 2 + 12. 4 
10 बाय 

2 . 57 

468 490 

481 4 . 7 - 1 . 8 
11. सूत की खुमाई मिल क्षेत्र 

5 . 34 दम लाख मीटर 4148 4316 4079 74. 1 - 5 5 
12. कागज और कागज के गत्ते 

2 . 17 हमार मी० टन 

718 

804 813 + 7 . 5 + 1 . 1 
( अवयारी कागज को छोड़कर ) 
वाहन इंजने और प्रथम इंजर्ने । अन्तिम । 
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भी स्थूल रूप से 1976 में लगभग 6 से 7 प्रतिशत तक की प्रौद्योगिक 
वृद्धि की प्रागा करना उचित प्रतीत होता है । 


4 ) पूजीगत यम्मुमो के उद्योगों के वर्ग में रेल -माल डिम्बो , पावर 
परिणामित्रों, मशीनी पुर्जी, डीजल जनो , कागज और पल्प की मशीनो 
और रेग्न जनो के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । उक्त 
वृद्धि रेन-माल हिम्मो के उत्पादन मे जहां 9 . 1 प्रतिशत थी वहां 
कागज और पम्प की मशीनो के मामलो में 95 . 7 प्रतिशत थी अगर हम 
वर्ग में किमी प्रमग्न उद्योग के उत्पादन में कमी पायी है तो वह केवल 
माटर गाडियो (16 7 प्रतिशत ) का उद्योग था । 


राजकोषीय नीति 


___ 41 मध्यवर्ती बस्तुप्रो के उद्योगों के वर्ग में मृती कलाई उद्योग के 
उत्पादन में गिरावट ( 1 6 प्रतिशत ) पायी । किन्तु जूट से बनी 
वस्तुना, परिष्कृत पदालियम वस्तुप्रों, मोटर टायरो और ट्यूयो तथा 
मचायन बैटरियो के उत्पादन मे बुद्धि हुई । 


___ 44 पिछग्ने वर्ष की तरह मांग प्रबन्धन के कारण राजकोषीय नीति 
संतोषजनक रही । केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने 1975- 76 में मार्थिक 
विकाम के साथ-साथ मूल्य की स्थिरता को बनाये रखने की दिशा में 
अपनी नीतियों को मशक्त बनाया । वित्तीय साधनो को जुटाने और बजट 
घाटे की मात्रा को कम करने के लिए 1974- 75 में शुरू किये गये 
प्रयन्नो को प्राय और सपत्ति की स्वैच्छिक प्रकटन योजना की मफलमा 
और कड़ाई में कर प्रशासन का अनुपालन किये जाने से और मल 
मिला । इन प्रयासों के ममन्वित परिणाम के रूप में निवेश व्यय का 
बढ़ाना और केन्द्रीय मरकार तथा राज्य सरकारों के समन्वित बजट घाटे 
को कम करना संभव हुआ । 


बजट घाटा : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें 


। उपभोक्मा बरत उद्योग के वर्ग में रेरियो रिसीवर , माफिल , 
सिंगरंट , मती बुनाई, दियासलाई और हरीकेन लालटेन के उत्पादन में 
बहुत अधिक गिरावट आयी । मिल क्षेत्र म सृती बुनाई में 5 . 5 
प्रतिशत की गिरावट आयी । इसके विपरीन वनस्पति , माबुन, जुसे ( चमडे के ) 
और कान एवं काच की बनी नीजा नथा कांच की चद्दगे के उत्पादन 
में यद्धि हई । जहा माबुन के उत्पादन में 26 3 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई वहा काच और काच की बनी धीमा के उत्पादन में 68 . 1 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई । 


TEM 


प्रौद्योगिक विकास को संभावनाएं 


45. संघशामिन क्षेत्रों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारी 
के कुल वितरणो की राणि 1975- 76 ( परिशोधित अनुमान ) में 21. 0 
प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष हुई वृद्धि के लगभग बराबर ही थी । 
विकामेनर परिव्यय में 1975- 76 में 26 . 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जम 
कि विकाम परिव्यय मे 19 . 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । केन्द्रीय सरकार 
और राज्य सरकारों के उच्चतर व्यय के कारण प्रागे के अनुच्छेदों में 
अलग से दिए गए है । समन्वित कुल प्राप्नियों में 1975- 76 में 23 ) 
प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उनमें पिछले वर्ष 19 . 9 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई थी । 1975- 76 में प्राप्तियो में जो वृद्धि हुई वह 1974- 75 और 
1975- 76 के दोगन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त 
कर जुटाने के लिए किये गये प्रयासों और प्राय तथा संपत्ति की स्वैच्छिक 
प्रकटन की योजना की सफलता का समन्वित परिणाम थी । इसके 
परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के समम्वित बजट 
घाटे ( ) की गश बहुत कम होकर 468 करोड़ रुपये ( परिशोधित 
अनुमान ) रह गयी जबकि 1974- 75 में उक्त राशि 752 करोड़ रुपये 
थी ( मारणी 5 ) । वास्तव में बाद के प्रांकड़ों से विवित होता है कि 
1975- 76 के समन्वित घाटे की राशि मत ही कम होकर 351 करोए 
रुपयों तक पहुंच गयी ( 8 ) । 


। हाल ही के वर्षों में मल वस्तुओं विशेष कर कम्प माल और 
बिजली की कमी से प्रौद्योगिक विकास में बाधा पडी । अधिकांशत 
मुम कमी का भारी मात्रा में उत्पन्न कृषि फमल और वंश में बिजली की 
उपलब्धता में हुई थद्धि के कारण वृर कर दिया गया है । साथ ही कम से 
कम फछ उपक्षेत्रो में प्रौद्योगिक वस्तुमो के बाजार के अपर्याप्त विकास 
के रूप में एक नयी बाधा उत्पन्न हो रही है । वास्तव में मांग बढ़ाने या 
मामान्यत . औद्योगिक कार्यकलापो मे पुन मुधार लाने के लिए कई 
उपाय शुरु किये जा चुके है । प्रारम्भ में 1976- 77 के योजना परिव्यय 
में 31 .1 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है । मार्वजनिक क्षेत्र का निवेश 
मामान्यत : निजी क्षेत्र के लिए प्रेरक मिद्ध होता है । अतः यह अनुमान 
लगाना उचित है कि मार्वजनिक क्षेत्र के निवेश में होने वाली वृद्धि से अर्थ 
व्यवस्था के कुल निवेश में व्यापकमा आएगी । निजी क्षेत्र के निवेशों 
को बढ़ाने के लिए किये गये दूसरे उपायो मे निम्मलिखित शामिल है : 
लाइममीकरण पद्धति में सुधार , लाभाश की घोषणा और बोनस शेयरो 
के निर्गम पर लगाये गये प्रतिबन्धो में ढील , उत्पादन शुल्को में चयनात्मक 
कटौती , मौलिक प्राय और मपत्ति कर में कटौती , निवेश को प्रोत्साहित 
करने के लिए रियायत और विकास प्रधान प्रायात नीति । इस प्रकार 
निजी क्षेत्र में भारी निवेश के लिए उपयुक्त वातावरण निमिन हा गया । 
इसके अलावा मांग की मदी में प्रभाषित उद्योगो में पुन . मुधार मान 
के कम से कम दो और कारण है । 1975- 76 में कृषि प्राय में जो 
भारी वृद्धि हुई उसमे यम्स जैमी कुछ वस्तुप्रा की ग्रामीण माग बढ़ 
जायेगी । दूसरी बात यह है कि विकसित देशो में पायी गयी मंदी में 
थोड़ा मा मुधार होने वाला है अतः भारतीय प्रौद्योगिक वस्तु नो के 
निर्यात की माग बढ़ने की संभावना है । वस्तुन. पहल से ही इस बात 
के मकेत विद्यमान है कि 1976 के पहले चार महीनों में प्रौद्योगिक 
बुद्धि की गति में तेजी पा चुकी है । जनवरी - - अप्रैल 1976 के दौरान 
1975 की उसी अवधि की अपेक्षा औद्योगिक उत्पावन के सूचकांक 
में 11 . 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसके विपरीत यह भी स्वीकार 
करना होगा यि 14975 में कोर क्षेत्र के कुछ उद्योगो में जिम दर पर 
वृद्धि हई उमसे अधिक दर पर 1976 में वृद्धि नहीं हा मकेगी । फिर 


( 7 ) बजट घाटे ( -- )/ अधिशेष ( + ) निम्नलिखित द्वारा निर्धारित किया 
जाता है । ( अ ) केन्द्रीय मरकार के लिए - - (i ) बकाया नमाना बिलो में 
णुन वृद्धि / कमी और ( ii ) नकदी जमा में निकाली गयी राणि । नकदी 
जमा में वृद्धि और ( आ ) राज्य सरकारों के लिए राज्य सरकारों के बनटो 
मे दिये गये निम्नलिखित प्राकडे ( i ) अर्थोपाय अग्रिमो और पावर 
ड्राफ्टो ( मई 1972 से 7 कार्य दिना में प्रतिदेय ) के रूप मे रिजर्व बैंक 
वाग दिये गये ऋण मे हुई शुख वृद्धि कमी , ( ii ) नकदी जमा में वृद्धि / 
कमी ( iii ) राज्य सरकारों पारा अपने नकदी जमा निवेश बरसे में रखी 
हुई प्रतिभूतियो की शुद्ध विक्रय क्रय और ( iv ) प्रारक्षित राजस्व निधियो 
में रखी हुई प्रतिभूतियो की भुनाई / प्रतिभूतियो में निषेश । 


( 8 ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों 
में 1975- 76 के ममन्धिन पाटे की राशि 351 करोड़ रुपये वर्शायी गयी 
है । उक्त घाटे में केन्द्रीय सरकार के 367 करोड़ रुपयों का बजट घाटा 
( अर्थात् बकाया खजाना बिलों में शुर वृद्धि और नकदी जमाराशियो में 
कमी ) और राज्य सरकारों का 16 करोड़ रूपयो का अधिशेष ( अर्थात् 
नकदी जमाराणियो मे घट - बढ़ , बजाना बिल और रिजर्व बैंक से प्राप्त 
अर्थोपाय अग्रिम ) शामिल है । 
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1974- 75 
( लेये ) 


1975 - 76 
( बजट अनुमान ) 


1975- 76 
( परिणोधिन अनुमान ) 


( रणि करा रुपयो म ) 

- 
1976- 77 
( बजट अनुमान ) 


गशि 


पिछले वर्ष की 

__ तुलना में 
गणित प्रतिशत वृद्धि 

( + )/झमी (---- ) 


पिछले वर्ष की 

तुलना में 
प्रतिशत वृद्धि 
( -1 ) / कमी ( -- ) 


पिछले वर्ष की 

तुलना में 
प्रतिशत वृद्धि 
( 1 )/कमी (-- ) 


गणि 


राशि 


- 


--- 


- 


- 


- 


5 


- - 


- 


- 


_ _ _ _ 


- 


- 


17007 


+ 97 


192065 


- 


2 


) 


201724 


I. मुल प्राप्तिमा ( प्र- + पा ) 15503 

( म ) राजस्व प्राप्तिया 1 ] 6 1 6 


___ + 7 4 

+ 5 3 


11573 


1 1007 


+ 2105 


148AN 


9206 


934 


10767 


11730 


उनमे से 
फर प्राप्तिया 
( मा ) पूजीगत प्राप्तिया 
II . कुल वितरण 


3887 


1434 


+ 7 9 
+ 14. 1 

+ 1 


F- 17 . 
+ 336 
+ 1 ) 


519984 
14674 


5735 


+ 6 7 
|- 103 
+ 6 


16255 


17243 


2096 


उनमे से 
( म ) विकाम परिव्यय 


9362 


9882 


7840 
5340 


5251 


6903 


( क ) राजस्व 
( ब ) पूंजीगत 


8268 

+ 5 4 
5870 

५५ 
2398 
( 2259 ) * * ( + 5 9 )* * 


1- 19 
- - 17 1 

+ 24 1 
( +- 31 1 ) * * 


+ 5 6 
+ 10 4 

----- 2 
( + 6 . 5) * 


2970 * * 


2506 
( 2134 ) * * 


3111 
( 279९ )* * 


( मा ) पिकासेतर परिव्यय 


5279 


6000 


G681 


7030 


5045 


+ 13 7 
4 - 1 3 . 6 
+ 15 १ 


+ 5 2 
- F8 


5729 


|- 26h 
+ 229 
+ 106 4 


6106 


6729 


234 


271 


49 * 


301 


-- -- 377 


( क ) राजस्थ 
( ब ) पूंजीगत 
III . समय अधिशेष (-1 ) / 

पाटा ( - - ) 
( I.--- II ) 


- - 752 


- - 236 


-- - 469 


- -- 311 


- - 


- - 


- 


-- 


- - 


- - 


- 


• - 


- - 


- 


टिप्पणी -- 1 इन फिड़ो में संघशामिन क्षेत्र मामिण नही है । 


2 अतर- सरकारी अंतरणो के लिए राज्य मरफाये के बजटा में उपलभ याकमो के आधार पर ममायोजित किया गया है । इन समायोजना में 

मंगुक्त ममग्र स्थिति पर प्रभाव नहीं पता है । 


3 यहा दिये गये फिड़ो 1973- 74 के पहले के वर्षों की रिपार्टी में दिए गए श्राकडो में मेल नहीं खाने , क्योवि 1971- 75 में बजट सबधी 

वर्गीकरण में परिवर्तन किये गये है । 


4. पाकले अनन्तिम है । 
S इनमे बजट प्रस्तावो के प्रभाव शामिल है किन्तु 12 मई , 1976 को बजट के पण्पात करी में पापित की गयी रियायतो के प्रभाव शामिल 

नधी है । 
F % हममे 1975 मे स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना के अधीन जारी किये गये बाडी के 40 करोड मपए शामिल है । 
* * इनमे 1974- 75 और 1975-76 में केन्द्रीय सरकार के लेने में प्राप्न उर्वरको और खाद्यान्नो ( निदेशो में उपहार के रूप में प्राप्त ) के 

स्टाको के मूल्य में हुई डि शामिन मही है । मार्च 1971 गे उर्वरको के मामल में किये जाने यानि लेनदेन भारतीय खान निगम की प्ररित 

कर दिये गये है । 
* इनमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की मस्य अनुरक्षण व्यवस्था के अनर्गत उमे अदा किये गये 226 6 करोर झपा शामिल है । 

स्रोत केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बजट । 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


LA 


[ भाग [[ -- 3 ( iii ] भारम का राजपत्र मई 21 1977/ वैशाख 31 , 1 4494) 
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17 केन्द्रीय गग्यार में मध में जब अलग म विचार करते है तब कद्रीय सरकार का भ्यय 1975 - 76 
1475- 75 क बजट में 117 करोड़ रपया का ममग्र बजट घाटा प्रत्या 

46. ग्राथिव काय विभाग द्वारा 1977- 77 के केन्द्रीय परवर रे बजट 
शित था । गणिोधित अनमाना में उक्त बजट घाट की गणि अमर 

का जो आथिक और कार्य मवधी वर्गीकरण जारी किया गया उसके 
44 ॥ मगर स्पा हा गयी । फिर भी बाद में प्राप्त जानकारी में यह 

अनुगार 1975- 76 म मन्द्रीय मरकार के कुल व्यय भी गणि 1200 1 
विदित हना है कि ममग्र बजट घाट की गशि वस्तुत कवल 7 करोड 

कराए पर ( परिणाधिन अनमान ) थी अर्थात् उसम 147 4- 75 ( लेख ) 
पा रही है जा परिणाधित अनमाना की तुलना में 1 . 3 करोठ झपये 

की तुलना में 23 ) , नए रूपया या 23 , प्रतिणत की तीन वृद्धि 
कम है । 

हुई ( मारणी १ ) । 1475-77 के कुल व्यय में हुई भारी वृद्धि वा प्रमुख 

कारण यह था कि बजट में की गयी योजना व्यवस्था वी राशि 37 ७ 
15 चषि परवर्ती बजट के समय पर 3 ( 7 परा पिया के बजट प्रमिशन बनकर 4105 () वगर रपये हा गयी जब कि 1971- 75 में उम्म 
घाटे में अनुप प्राप्तियो पोर व्यय क विवरण मामान्यन उपलब्ध हा गशि 245 , नगर गपये थी । केन्द्रीय सरकार के टपय और राज्यो सथा 
जाते । अत निम्ननिश्चित ममीक्षा 1975- 71 के परिशोधित अनुमानी पर भघशामित क्षेत्रो का याजनाया के लिए दी गयी सहायता इस वर्ष काफी 
प्राधारित है । 

अधिक थी । 
सारणी 6 : केन्द्रीय सरकार का विकास और विकासतर भ्यय 

( गशि मगर रूपयो में ) 
- - 
1971- 75 

14) 75- 76 1975- 77 

1971- 77 
( लग्ने ) 

( बजट अनुमान ) ( परिशोधिम अनुमान ) ( बजट अनुमान ) 
पिछले वर्ष की पिछले वप की 

पिष्ठान वर्ष की पिछले वर्ष की 
राग तुलना म घटबढ ण तुलना में घटबढ़ गणि सलना में घटबढ़ गण तुलना म घटबढ़ 
का प्रतिणत का प्रमिगत वा मिशन 

का प्रतिशत 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - 


rat 


_ _ 


- 


- 


- - 


- 


. 


- 


- 


| 


३ ) 


0 


; 
; 
ܙ} 
ܪ 


26h 


कुल व्यय ( ग्र ! प्रा ) 1795 ) 10577 

23 

125(14 
( 100 (1) ( 10 ॥ ॥ ) 

( 1000) 
प्र विकास व्यय 

1975 

5 353 7 , 17350 

278 6595 
( i + ii ) 

( 5 ) ५ ) ( 506) ( 52 ) 

( 523) 
( i ) मामाजिक मेवाण 

-- - | 5 7105 1 ) 1 

___ 415 

11 2 
( 157) 

( h ! ) 
( ii ) प्राधिक मेत्रा * 

1381 + 6 16 

5790 
( 13 ५ ) ( ५ ) 

( 45 ) 
मा विफामतर व्यय 

4610 () 5224 

5735 14) 2 (10104) 
(iii ) 

( 142) ( 49 4 ) ( 47 ) 

( 177) 
( i ) मामान्य मेवारा 

2019 2810 3311 

3201 - 1 
( 268) ( 26 ) ( 274 ) 

( 25 4 ) 
( ii ) अनिर्धारणीय व्यय 

--- 2102 13 114 101 1 12 1 10 + AR 
( 22 4 ) 

( 21) ) 

( 23) 
- - - - 

- - - - - - - 
टिप्पणी कोष्ट को में दिये गये प्रावई कुल व्यय में प्रतिशत का दर्शति है । 

* इनमे गया और मघणामित भया को प्रदान किये गये एकमुश्त अनुदान और ऋण शामिल है । 
* * इनमे अतर्राष्ट्रीय मुद्रा काप के करार में खड़ी में की गयी मूल्य अनुरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत उमे दिये गये 125 करोड रुपा शामिल है । 

नात भारत सरकार के बिन मन्त्रालय के प्राधिक विमाग माग जारी किगं गये केन्द्रीय सरकार के बजट 1977- 77 का आर्थिक और क्रियात्मक 

वर्गीकरण । 
बजट साधन , बचत और पूजो निर्माण 

मधिन अभिम परिव्यय में 1974- 75 की तुलना में 1975 76 में 
49 1975- 76 के दौरान पूजी निर्माण पर 400 : नगर माया का 

571 नगद रुपया या 11 । प्रतिशत की वृद्धि दुई अर्थात् उसकी राशि 
जा व्यय किया गया वह 25 , पतिणत की वृद्धि का द्योला था अब कि 

बढ़कर 1670 करार रूपये हो गयी । उपभोग व्यय में 18 प्रतिशत 
1971- 75 में उममें 38 प्रतिशत मा वृद्धि हुई थी । उद्घागा, कृषि 

की जा वृद्धि हुई वह वित्तीय परिव्यय की पद्धि का लगभग 40 प्रतिशत 
परिवहन और मधार पर हुए पूजी निर्माण व्यय में 1971- 75 के स्नग 

थी । उपभोग व्यय में हुई वृद्धि का लगभग प्राधा प्रण मजदरी और बेनन 
की तुलना में श्रमश 500 परिणत 14 6 प्रतिणन और 116 

में पाया गया , जिसमें 21 1 करा रुपया या 1 } 2 प्रतिशत की वृद्धि 
प्रतिशत की वृद्धि हुई । इस प्रकार पृगा निर्माण 1975- 76 में केन्द्रीय 

हुई । 
मरकार के कुल व्यय का 38 1 प्रतिशत था जो कि 1974- 75 के 
37 6 प्रतिशत प्रश में प्राधा प्रतिशत अधिर था । 

51 माल प्रत्यक्ष पमी निर्माण म काफी धीमी गनि म + 9 प्रनि 

शत की वृद्धि हुई । किन्तु यह अधिकाशत खाद्यान्ना और उर्वरको क 
50 मन्द्रीय सरकार के 12031 का रुपया के व्यय में म उपभोग म्टाको में हुई कमी को द्योतक थी । म्टाका को छाछकर प्रत्यक्ष मकल 
व्यय ( अथात् बालू उपयाग क लि मजदूरी और पतन तथा बम्सनो अचल पूजी निर्माण में 17 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसके अलावा 
पोर मेवाओं पर सीधे ही किया जान वाला व्यय ) और प्रत्यक्ष गफल प्रथयवस्या शप क्षत्र का पजी निर्माण के लिए दी जाने वाली विनीय 
पी निर्माण ( अर्थात् भवना , चार निर्माण काय , मीना और उप मलाय ।। की गणि जा अतिम पपिय में बाहर रहता है, 1975- 76 
करणी तथा अन्य आस्तिया और म्टाका पर किया जाने वाला निवेश ) में म 35 । प्रतिशत बढकर 3315 करोड़ रुपये हो गयी ( मारणी 7 ) । 
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सारणी 7 पूजी निर्माण पर भारत सरकार का व्यय 


[ PART II - SEC 3( 1)] 

- - - - - 


- 


- - - 


( गशि जगा रपया में ) 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


-- -- 


1975- 76 


1975 76 


1976- 77 


- - 


1471- 7 

( नने ) 


मन 


- 


( बजट अनुमान ) 


( परिशोधित अनुमान ) ( बगर अनुमान ) 


- 


- 


- 


- 


- - 


1862 


[ मकल प्रत्यक्ष प्रसन्न पूजी निर्माण 

823 २६7 16 + 

109 
II स्टायो म वृद्धि 

405 131 3U 

32( 1) 
( 372 ) ( 140 ) 

( - ) 
III पद प्रत्यक्ष पनी निर्माण ( मकल प्रत्यक्ष प्रचत पनी 

निर्माण नवीकरणा और प्रतिस्थापना के व्यय का 
घटाने पर किन्तु स्टाको की बुद्धि को जीउन के बाद ) 

1081 

1132 

972 
IV पूजी निर्माण के लिए विसीय महायता 
( क + ग ) 

24 [ ) 1913 3317 

3781 
( क ) राज्य और गपशामिन क्षेत्र 

1188 1223 19 

1520 
( ख ) यिभागेतर वाणिज्यिक प्रतिष्ठाम 

1110 1557 1743 

2118 
1 घिनीय प्रतिष्ठान 

156 115 211 

174 
। अन्य 

1420 Ib104 

11) 30 
स्थानीय प्राधिकारी और अन्य पार्टियां 

143 135 1 [ 6 

153 
FIT (THII + IV ) 

3077 3931 4603 

44105 
1 हम मारणी में पनी निर्माण पर हुमा व्यय मकाल आधार पर दर्शाया गया है । 
? काष्ठको म दिये गये प्राम उबरको प्रौर खाद्यान्ना के स्टाको में हुए परिवतना का वर्शाते है । 
। । 1 माच 117(, म प्रायानित नाहदाजननीय उर्वरका की खरीद देखभाल और वितरण भी जिम्मेदारी भारतीय ग्लाय निगम का मा दी गयो 


स्रान भारत गरमार के विम मन्त्रालय क प्राधिक कार्य विभाग द्वारा जारी किये गये कद्रीय सरकार में बजट का प्राथि ग्रोर त्रियान्मर 
वर्गीकरण । 


52 सरकारी प्रशासन की मचत और विभागीय वाणिज्यिक प्रति 
प्टानो के मूल्य धाम की ययस्था 1975 76 ( परिणाधित अनुमान ) 
में क्रमश 6 3 प्रतिशत और 32 प्रतिशत अधिक थी ( मारणी 8 ) । 
इसके माथ ही विभागीय प्रतिष्ठानी की वर्तमान हानि 1974 75 + 8 ॥ 
करोह स्पयो में घट कर 1975- 76 में 34 करोड़ रुपये हो गयी । हम प्रकार 


केन्द्रीय सरकार की सवल बचत की गणि एक वर्ष की अवधि में 11 } 
प्रतिशत यसकर 1021 करोड रुपये हो गयी । शुद्ध बचत ( नवीकरणी 
और प्रतिस्थापना में व्यय को घटाकर मकम बचन ) म अपेक्षाकृत अधिक 
वृद्धि हई । शु-म बचत की राशि 1975- 76 में 12 प्रतिणन बकर 866 
मगर रुपये हो गयी । 


सारणी 8 केन्द्रीय सरकार की बचत 


( गशि क्रोष्ट रूपयो में ) 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


1974- 75 1975 -76 1977-77 1976 77 घट - बढ़ 


वा 


प्रतिणन 


- 


. 


. 


- . 


- 


- 


- - 


- 


( ज ) 


( बजट 
अनुमान ) 


( परिणाधिन 
अनुमान ) 


( मनट 
अन्मान ) 


मभ ! की 

तुलना मे 
म्तभ 4 म 


स्नम 4 की 
तुलना में 
स्लभ 5 मे 


- 


- 


- 


- -- - -- -- - - -- - - - - - - 


7239 


176 
15 . 


5111 


7595 ( 0 
6243 
1332 


5850 
1389 


24 


(3145 


6010 


1 गरफारी प्रशासन की गजस्व प्राप्तिया ( I + II ) 

6158 17697 
( 1 ) वर गजब 

107G 
( II ) करमर गजस्व 

1108 

1273 
, चाल व्यय 

5117 1987 
3 मग्यारी प्रशासन की बचत ( 1 - -- 2 ) 

841 
4 राजस्व प्रामिया व प्रगिणत रप मे 
प्रशासन की बचत ( 1 4 प्रतिशत के रूप म १ ) 

13 7 1 . 0 
व इनमे बजट के बाद 12 मई 1976 का घोषित की गयी रियायता के प्रभाव णामिन नही है । 
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[ भाग - - बण्ड १ (ii ) ] 

भारत का राजपत्र - मई । । 1977/ वैशाख 31 , 1994 
- 

- 
- - - - 

- - - -.. 
___4567 

- - . 
5 . विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की मृल्म नाम 
व्यवस्था और अभिधारित लाभ ( 1 + 2 ) 

211 127 

376 67 . I 196 . 1 
( 1 ) मूल्य लाम व्यवस्था 

156 162 161 

18 3 ? 148 
( 2 ) अभिर्धारित लाभ 

- -- 82 - - 31 

188 
6 केन्द्रीय सरकार की मकन बचत ( 3 -1- 5 ) 

2017 11. 1 1021 1081 11 . 3 39 
7. नवीकरणो और प्रनिस्थापनो पर व्यय 

111 156 155 172 

7 . 6 11 . 0 
8. णु बचन ( 6- - 7 ) 

773 888 

866 889 12 ॥ 

2 . 7 
9. शुद्ध प्रत्यक्ष निवेश * 

712 722 819 

952 15 . 0 16 . 2 
10 गद्ध प्रत्यक्ष नियण की तुलना में पास बचन में 
अधिकता ( 1 ) या कमी ( - - ) ( - - 9 ) 

61 166 47 - -- 63 

- - - - - - -- 
* इनमें उर्वरकों और खाद्यान्नो के स्टामो में हुई वृसि शामिल नहीं है । 

स्रोत . भारत सरकार के दिन मत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वाग जारी किए गए केन्द्रीय सरकार के बजट 1976- 77 का प्राधिक और 
क्रियान्मक वर्गीकरण । 
राजकोषीय मोति - - 1976- 77 

गया प्राधिक कार्यक्रम : 
5 3. केन्द्रीय सरकार के 1976- 77 के बजट पर विचार करने में पहले 

55 1975- 76 की राजकोषीय नीति का एक दूसरा पहलू यह था 
बजट से प्रतिपादिन होनेवाले राजकोषीय नीति के मूलभूत दृष्टिकोण में 

कि उममें 1975 के मध्य में शुरू किये गए 20 सूत्रीय प्रार्थिक कार्यक्रम 
आये कुछ परिवर्ननो को म्पाट करना प्राथण्यक है । 1976- 77 का 

के प्रमग में अधिक मामाजिक न्याय के साथ विकाम को बढाने की 
गजकोषीय नीति में ममग्र विकास में तीव्रता पाने के लिए बचत और 

परिकल्पना थी । नये आर्थिक कार्यक्रम में 1975- 76 में प्रत्याशित व्यय 
निवेग की वृद्धि पर जोर दिया गया है । यह तथ्य अन्य बाती के साथ 

की गशि 1970 करोड़ रुपये थी । इस गशि में राज्यो और संघशामित 
माथ प्रत्यक्ष कर विन्याम के प्रोषियीकरण से प्रगट होता है । 

क्षेत्रों के लिए 1851 करोष्ट रूपये और केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 119 करोड़ 
54 सार्वजनिक क्षेत्र में 1976- 77 के वार्षिक योजना परिव्यय में 

झपये सम्मिलित थे । 1976- 77 के परिव्यय को बढ़ाकर 233 8 करोड़ 
पिछले वर्ष के मूल योजनागत अनुमान से 31 4 प्रतिशत की वृद्धि की 

रपये कर दिया गया है । प्रम गणि में राज्यों और मंत्रशामित क्षेत्रों 
गयी है । निवेश परिव्यय में कार्यान्वित हो रही परियोजनाप्रो को समाप्त के लिए 2174 करोड़ रुपये और केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 164 करोड़ 
करने के लिए प्राथमिकता दी गयी है । निजी क्षेत्र मे भारी निवेश और मपये मम्मिलिन थे । इम कार्यक्रम के अधीन अधिकाश परिव्यय राज्यों 
क्षमता के अधिक उपयोग को बढ़ाने के लिए बने हा उद्योगों के लिए । के क्षेत्र मे पाता है, क्योंकि हममे सम्मिलित की गयी अधिकाश मातें 
मिवेशो में छूट दी गयी है और जिन प्रौद्योगिक उत्पादनों की माग में राज्यों के दायित्व के भीतर पाती है । राज्य इन वायित्वों का वहन कर 
मंदी रही है उनके लिए उत्पादन शुल्का में रियायतें की गयी है । ( " ) समें , इस उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने विशेषकर बरी और मझौली मिनाई 
इमके अलावा पाय और संपत्ति करो की अधिकतम दरो मे कट ती नथा बिजली की परियोजनाओं के क्षेत्र में राज्यो को दी जाने वाली महायता 
कर निवेश और उन विक प्रयामो को प्रोत्माहम दिया गया । इन 

को बढ़ा दिया है । 
प्रत्य करो की बगे को प्राय और संपत्ति के स्वैच्छिक प्रकटन की 

केन्द्रीय सरकार का बजट : 1976 - 77 
योजना की सफलता के संदर्भ में कम किया गया ताकि कर स्वरुप 
को संगत बनाया जा सके और कराधान का अनुपालन बेहतर हो सके । 

56. केन्द्रीय सरकार के 1976-77 के मजट अनुमानों में योजना 
इसके माथ ही मांग को नियन्त्रित करने के उद्देश्य में सरकार ने कम 

के लिए भारी मात्रा में 4759 करोड़ रुपयो की व्यवस्था की गयी है जो 
चारियों के अतिरिक्त मंहगाई भत्ते को अवगत करने के उपाय और प्राय 

1475- 76 ( परिशोधित अनुमान ) मे योजना व्यय के लिए बजट में 
फर- दातानो के लिए बनायी गयी अनिवार्य बचन योजना को कतिपय 

पाबंटित किये गये 4080 करोड रपयों से !66 प्रतिशत वृद्धि की घोतक 
मशोधनों के साथ और एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया । 

है । योजना परिव्यय के लिए किये गये प्राबंटन में हुई इस वृद्धि के बावजूद 

केन्द्रीय मरकार का कुल व्यय 1975- 76 में हुई 13 6 प्रतिशत अद्धि 
( १ ) वित्त मंत्री ने भी 1975 -76 में उत्पादन शुल्क के समग्र स्वरुप विशेष 

की तुलना में 1976 -77 में केवल 4. 2 प्रतिशत बढ़कर 12604 करोड़ 
कर मूल्य में जड़े हुए कर की प्रणाली को स्वीकार करने को मभाव्यता की 

रुपये होने का अनुमान है । इसके प्रमुख कारण निम्न प्रकार है : पहला 
व्यापक ममीक्षा की थी । धूकि इस ममीक्षा में प्रकाश में आई बातें 

कारण यह है कि 1975- 76 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 227 करोड़ 
अधिक जटिल पायी गयी और उनका दूरगामी प्रभाव पड़ सकता था अत 

रुपयों के " मूल्य का भुगतान करने " का यह मतलब था कि उक्त कोष 
उनके बजट भाषण मे यह संकेत दिया गया कि उनके द्वारा नियुक्त की 

में रहने वाले रूपयो के लिए पूरा ममायोजन किया जायेगा । हम प्रकार 
जाने वाली ममिनि परोक्ष कर प्रणाली के वर्तमान स्वरूप की गमीक्षा करेंगी । 

के भुगतान 1976- 77 में भी अवश्य ही करने होंग ; किन्तु ऐसे ममायोजन 
सदनुसार भारत सरकार ने 20 जुलाई , 1976 को मान मवम्यो की एक समिति का मूल्य काफी कम होने की प्राणा की जा सकती है । अतः 1976- 77 
नियुक्ति की जो ( क ) केन्द्रीय राज्य स्तरीय और स्थानीय पगेम करो के बजट में इसके लिए नाममात्र की ( 1 करोड़ रुपये ) व्यवस्था की गयी 
के वर्तमान म्वरूप के सभी पहनुमो की समीक्षा करेगी और ( ख ) दर्षभ है । दूसरा कारण यह है कि अब आयातित खाद्यान्नों और उर्वरकों का 
माधनों के माथिक उपयोग को बढ़ाने में परोक्ष कराधान की भूमिका का वित्तपोषण करने का दायित्व भारतीय खारा निगम का है ; अत . उर्वरकों 
निम्नलिखित संघों मे अध्ययन करेगी : मूल्यों और लागतों पर उत्पादन 
शुल्को का प्रभाव , ऐसे शुल्कों का सचयी प्रभाव , विभिन्न व्यय समूहो पर 

और खाद्यान्नों के स्टाको के वित्त पोषण के लिए 1976- 77 के बजट में 
उनका प्रभाव , कर प्राधार को व्यापक बनाने और कर प्रणाली को लोच कोई व्यवस्था करना प्रावण्यक नही समझा गया है । 1975 
को बढ़ाने की मभावना , मूल्य मे जुझे हुए कर की पद्धति को अपनाने की 1976 में इस मवर्भ में 31 3 करोए रुपयों का व्यय हुआ । तीमग कारण यह 
संभाव्यता, क्या और कहां नक परोक्ष करी में रियायते वकर किमी विशेष 

है कि मूल्य स्थायिना के संदर्भ में मजदूरी और वेतन पर होने वाला 
उद्योग या उद्योग क्षेत्रों की सहायता करना उचित होगा , अथतन व्यापार 
नियंत्रण की दृष्टि में प्रायास शुल्को का म्बम्प और स्सर , देशी उद्योग 

33 करोड़ रूपयो का अतिरिक्त व्यय 1975- 76 में हुए 214 करोड़ 
का मंरक्षण और देशी उत्पादों का मण्यन । 

रपयों के व्यय से काफी कम है । 


Ir 
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57. उपभोग की मां और मेवानो लथा पना निर्माण की केन्द्री परिणामी गे प्रयाणा बयि . भा उनकी मगमग पपस्था और 
सरकार की प्रत्यक्ष माग की गशि 1150 करोड़ रुपये ह जा 1977- 77 प्रभिधाग्नि लाभा की राशि लगभग निगनी बढ़कर 375 करोड़ रुपये हो 
में उसके पुष व्यय का 36 9 प्रतिशत है जब कि बह 1975- 75 म जाने के बावजद केन्द्रीय मरझार की शुद्ध पचन की गणि केबल 2 7 
39 6 प्रतिशत था । उमने , उपभोग व्यय की वद्धि दर 1975- 76 के प्रतिशन या 23 फरास कपये बढ़कर 189 करोष पये होने की प्राणा है 
18 प्रतिशत में 1976-77 में सेजी में गिरकर 4 ? प्रतिशत हो जाने जबफि 1975 - 76 में उम्म राशि 12 प्रतिशत माकर 866 करोड़ रुपये 
को प्राशा है । उपभाग व्यय की राशि हम प्रकार 338 3 करार रूपयो हो गयी थी । बजट अनुमानो के अनुसार केन्द्रीय सरकार की शुद्ध बचत 
मे मामान्य रूप से बढ़ाकर एक वर्ष में 3526 करोर रपये हो जायेगी । 

शुद्ध प्रत्यक्ष निवेश में 63 करोड़ रुपये या 6 6 प्रतिशत कम होगी जबकि 
58 उर्बरको के व्यापार को भारतीय खाद्य निगम को अतरित कर 1975 - 76 में व प्रत्यक्ष निवेश ( उर्वरकों और अनाजों के स्टाको 
देने के बाद केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष मफल पृभी निर्माण की गणि को छोडकर ) की तुलना में शुद्ध बचत के अधिणेष की गशि 47 करोड़ 
1475- 76 के 974 करोड़ रूपयों में बढ़कर 1976- 77 में 1124 मपगे श्री । 
कगेर रुपये हो जाने का अनुमान है ; उसको वृद्धि पर 13 . 8 प्रतिशत में 
बनकर 15 . 4 प्रतिशन होगी । 1960- 61 के मल्यो के अनुमार (10 ) 

62. केन्द्रीय मरकार के फुल पृशीगत व्यय की गशि 1976 - 77 में 
प्रत्यक्ष मकन अचल पूजी निर्माण में 1975- 76 में 14 . 2 प्रतिशत 

11969 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । उममे 952 करोड़ रुपये का 
भी अद्धि हुई जब कि 1474- 75 मे उमम 10 2 प्रतिशत की गिरावट 

प्रत्यक्ष शुट निवेश , अर्थ व्यवस्था के शेष क्षेत्रो को अतरित किये गये 
प्रायी थी । 1970- 77 मे ऐने पूजी निर्माण में 13 3 प्रतिशत की 

305 करोड़ रुपयो की शुज पूजी और 2812 करोष्ठ मपयो को वित्तीय 
वृद्धि होगी । इस प्रकार यद्यपि प्रत्यक्ष मकल अचल पजी निर्माण मे 

अस्तियों का शुद्ध अभिग्रहण शामिल है । केन्द्रीय सरकार की शुद्ध बबन 
1975- 76 की अपेक्षा कम वृद्धि होने की प्राशा हैं, फिर भी पूर्क 

की राशि 889 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, विदेशी महायता से 
सिलखित प्रकार में कार्यान्वित हो रही परियोजनायो म किपे जानेवाले 

1090 करोड़ रुपये प्राप्त होने की प्राणा है और उसकी देशी वित्तीय 
निवेश पर जोर देने के कारण प्रत्याशिम पूजी निर्माण से उत्पादन में 

देयतामो मे 17710 करोड़ रुपये की मृद्धि की व्यवस्था की गयी है । 
अधिक यदि होने की संभावना है । 

उक्त देयताओ में बाजार ऋण, इस वर्ष अनिवार्य बचत के मभाव्य वृदि 

के आधार पर रिजर्व बैंक से लिये गये 480 करोड़ रूपयों के उधार , 
54, अर्थ व्यवस्था के शेष भाग को पूजीनिर्माण के लिए दी जाने वाली 

मजाना बिलो को छोड़कर अल्प मचते और दूमरी देयतायें शामिल है । 
विनीय महायता में 14 . 1 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है अर्थात् 

प्राप्त बजट घाटे की राशि 320 करोड़ रुपये हो जाने की माणा है । 11 
यह 1975- 76 के 33 1 5 करोड़ रुपयों में महकर 1976- 77 में 3781 
फगेर रूपये होगी ( मारणी 7 ) । केन्द्रीय मरकार के बजट माधनों में 
में मका पंजी निर्माण की राशि 1976 - 77 मे 1905 करोड़ रुपये होगी 

बजट संबंधी कार्यकलाप - - राज्य सरकारें -- 1975- 76 
जो 1975- 76 के 4602 करोड़ रुपयों से 6 . 6 प्रतिशत वृद्धि की खोतक 

63. गज्यों के विस पर अम विचार किया जाए । केन्द्रीय सरकार की 
होगी और कुल श्यय मे उसका अंश 39 प्रतिणन के प्रामपाम होगा नगह राज्य मरकारों के 1975 - 76 के दिन के मबध में भी केवल परि 
जबकि 1975-76 में वह 38 . 1 प्रतिशत था । 

शोधित अनुमान अब उपनम्ध है । इनसे 1974 - 75 (लेखे ) की तुलना 
60. केन्द्रीय मरकार के कुल व्यय मे 1975 - 76 में हुई 2 3. 6 प्रतिशत 

में स्पष्ट सुधार परिलक्षित होता है । यह तथ्य इस बात से स्पष्ट होता है 
की वृद्धि के मुकाबले में 1976 - 77 में केवल 4 2 प्रतिशत की नदि कि 1975- 76 में बजट में जहां 22 करोए रुपयो का अधिशेष था यहां 
होने के संदर्भ में उसका विकाम म्यय 1975 - 76 के 6356 करोड 1974- 75 में 31 करोड़ रूपयो का घाटा विद्यमान था । इस प्रकार 
झपयो से । ५ प्रतिशत बढ़कर 6595 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान अधिशेष की स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई कि कुल प्राप्लियो मे 18 8 
लगाया गया है । पिछले वर्ष बुद्धि 27 , 8 प्रतिशत थी । विकास के प्रतिणन की पदि हई अर्थात् उनकी गति बढ़कर 1010221 करोए 
उद्देश्यों के लिये किये जाने वाले पूजी निर्माण व्यय की प्रवृत्ति फुल 

रुपये हो गयी । इसके विपरीत काल बितरणा की गणि पोड़ी मो प्रति 
विकास व्यय की तुलना में बेहतर होने की प्राशा है । विकास के उद्देश्यो 18 . 1 प्रतिशत बढ़कर 10199 करोड़ रुपये हुई ( मारणी 9 ) । 
के लिये किये जाने वाले पूजी निर्माण व्यय की गशि 1976- 77 में 456 1 

64 गज्य सरकारों को उनके द्वारा प्रत्यक्ष रुप मे लगाये और वसूल 
करोर रुपये में 65 प्रतिशत मतकर 4858 फगेर रुपये होने का 

किये गये करों तथा केन्द्रीय सरकार के करो में में उनके हिस्से के रूप में 
अनमान है । पिछले वर्ष उक्त गशि में से 25 . 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई 

प्राप्त गमि में 19. 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उसकी गणि 1974 

75 के 4109 करोड़ रुपयों से मकर 1975 - 76 में 4916 करोड 
H1. यह म्मरण होगा कि 1975 - 75 में सरकारी प्रशासन की बचत 

रुपये हो गई । एक वर्ष की अवधि में करो मे प्राप्त गशि में 807 
में पीनी के निर्यातो से हुए 135 करोए रुपयों के लाभो का ( परिशोधिन 

करोड़ रूपयो की जो वृद्धि हुई उममे 5400 करोड़ रुपये राज्यों के अपने 
अममान ) महत्वपूर्ण योगदान था । प्रमुख रूप से 1976 - 77 के बजट 
मनमानो मे इसके लिये कोई व्यवस्था न करने से प्रशासन की बचत 

करो से प्राप्त थे और 267 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार के करों में से 
1976 - 77 में 23 . 4 प्रतिशत गिरकर 685 करोड़ मपये हो जाने का 

राज्यो के हिम्मे के रूप में प्राप्त थे । कर प्राप्तियों में विनीय माधन 
अनमान है यद्यपि मरकार के वर्तमान म्यय में भी 8 9 प्रतिशत की जटाने के लिए इम वर्ष के दौरान बजट प्रस्तुत करते समय तथा बाद में 
वद्धि होने की प्राशा है । विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानो के परिचालन 

गज्य मरकारी मथा केन्द्रीय सरकारो नाग किये गये अतिरिक्त उपायो 

के कारण उक्त वृद्धि हुई । अनुमान है कि केन्द्रीय सरकार के करों में से 
( 10 ) प्रत्यक्ष सकल अचल पूजी निर्माण के प्राकड़ो को संशोधित थोक 

राज्यो को उनके हिस्से के रूप में प्राप्त राशि में जो वृद्धि हुई उसके 
मन्य सूचकाक के प्रयोग द्वारा अवम्फीन किया गया है । थोक मूल्य 

प्राण का कारण . प्राय तथा मम्पभि की स्वैच्छिक प्रकटन योजना के 
मचकाक इम प्रकार ममायोजित किया गया कि उसके द्वारा केवल पेट्रोलियम 
वस्तुओ, रमायनो और निर्मित वस्तुप्रो, मशीनी और परिवहन उपकरणो 

( 1 ) इसमें 12 मई, 1976 को बजट के पाचाम् झरों में जो रिया 
के मूल्यो में किये गये परिवर्तन प्रतिपादित हो । सम प्रकार प्रयम्फीति यने घोषित की गयी उनके प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है । उनसे 
के लिा । प्रयुक्न मचकाक में बाध बम्नाएं , शराब और तमाम और प्रौद्योगिक पूरे वर्ष में राजस्व में ११ करोड़ रूपयों और 1976 - 77 में 88 
मम्मी मामग्री शामिल नही है । 

करोड़ रुपयो की हानि होगी । 


थी । 


। 


से 
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अंतर्गत प्रकट की गयी प्राय में प्राप्त गशि थी । 1975 - 76 के दोगन 
राज्यों के अपने अतिरिक्त कराधान से भी उनके द्वारा लगाये और 
वसूल किये गये फरों से प्राप्त राशि में इस एक वर्ष की अवधि में 18 . 7 
प्रतिशत की वृद्धि होने में महायता मिली । ये प्रयाम अतिरित कर 
जुटाने के लिए 1974 - 75 में भारी मात्रा में किये गये प्रयामों के अलावा 
किये गये । 1974 - 75 में से राजस्व में लगभग एक चौपाई वृद्धि 
हुई थी । राज्यों के करेतर राजस्व की गशि 1974 - 75 के 1300 
फरोड़ रुपयों से बढ़कर 1975- 76 में 1511 करोड़ रुपये हो गयी 
अर्थात् उममें 16. 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 


6 5. केन्द्रीय सरकार में प्राप्त अणों को छोड़कर राज्यों की पूंजीगत 
प्राप्तियो की फुल गशि 1975 - 76 में 1279 करोड़ रुपये पी जो पिछम वर्ष 
की तुलना में 183 करोड़ रुपयों की वृद्धि की घोतक थी । राज्य सरकारों 
को यह अनुमति दी गयी कि वे बाजार ऋण जारी कर 1975 - 76 में 
100 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त राशि जुटायें ताकि 4 1963 - 64 
के फन्द्रीयकृत माजार ऋणों में केन्द्रीय सरकार के अंश को चुका सके । 
इसका उल्लेख बाद में किया गया है । यह आलोच्य वर्ष के दोगन 
पूंजीगत प्राप्तियों में हुई बुद्धि का विशेष कारण था । 


सारणी 9 : राज्य सरकारों की समग्र बजट स्थिति 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 


1974 - 75 
( लेखे ) 


1975 - 76 
( बजट अनुमान ) 


1975 - 76 
( परिशोधित अनुमान ) 


1976 - 77 
( बजट अनुमान ) 


गगि 


राशि 


गशि 


पिछम्ने वर्ष की 
सुलना में घट- बन्द 
का प्रतिशत 
( स्तंभ 2 की 
तुलना में 
स्तंभ 3 ) 


पिछले वर्ष की 

पिछले वर्ष की 
तुलना में घट-बढ़ राशि तुलना में षट-बढ़ 
का प्रतिशत 

का प्रतिशत 
( स्तभ 2 की 

( स्तंभ 5 की 
तुलना में 

तुलना में 
स्तंभ 5 ) 

सतंभ 7 ) 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


I. कुल प्राप्तियां ( प्र + मा ) 


8602 


10221 


+ 18 . 8 


10740 - 5 . 1 
( 10889) ( + 6. 5 ) 


9087 + 5 . 6 
( 9266 ) ( + 7 . 7) 

6819 + 6 . 0 
( 6998 ) ( + 8 . 8 ) 


प्र . राजस्व प्राप्नियां ( i + ii ) 


64311 


7620 


+ 18 . 

5 


8257 + 8 . 4 
( 8399 ) ( + 10 . 2 ) 


(i ) कर प्राप्तियो ( क -+- ख ) 


4109 


1 


5 


4916 


+ 19 . 6 


___ 4325 + 5 . 3 
( 4498 ) ( + 9 . 5 ) 


5343 + 8 . 7 
( 5466 ) ( + 11 . 2 ) 


( क ) राज्यों के कर 


3421 


+ 18 . 7 


28813001 + 4. 2 
1228 ( 3133 ) ( +- 8 . 7 ) 


3740 
( 3831 ) 


+ 9 . 3 
( 12 . 0 ) 


( ब ) केन्द्रीय करों में हिस्मा 


1195 


+ 21 . 7 


1324 ( + 7. 8 ) 
( 1365 ) ( + 11 . 2 ) 


(ii ) फरेनर प्राप्तियां ( ग + ) 


2322 


2 


3 


2 


2704 


+ 16 . 5 


2494 + 7 . 4 
( 2500 ) ( 1- 7 . 7 ) 

1406 + 8 . 2 
( 1112 ) ( + 8. 6) 


1603 + 7 . 2 
( 1635 ) ( + 9 . 4 ) 

2914 - 7 . 8 
( 29,33) ( + 8. 5 ) 

1656 + 9 . 6 
( 1675 ) ( + 10 . 9 ) 


( ग ) राज्यो की फरेतर प्राप्तियां 


1300 


1511 


- 16 . 1 


( घ ) केन्द्रीय सरकार से अनुदान 


1022 


1088 


+ 6 . 5 


1193 


- 16 . 7 


1258 + 5 . 4 

- - -- - - - - - - - - 


- 


- 


N 


टिप्पणियां : 1, प्रांकड़े अनंतिम हैं 2. 1975 - 76 ( बजट अनुमान ) के लिए कोष्ठकों में दिये गये आंकड़ों में राज्यों को बजट प्रस्तावों से प्राप्त होने वाली 
अनुमामित गणि ( 83 करोड़ रुपये ) , केन्द्रीय सरकार के प्रनिरिमन शुद्ध फराधान में उनका हिम्सा ( 41 करोड़ रुपये ) और केन्द्रीय विक्री कर की दर में किया 
गया परिवर्तन ( 55 करोड़ रुपये मम्मिलित है ) 3. 1976 - 77 ( बजट अनुमाम ) के लिये कोष्ठकों में दिये गए प्रांकड़ों में राज्यों को पषट प्रस्तावों से प्राप्त 
होने वाली अनुमानित राशि ( 117 करोड़ रुपये ) और केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त कराधान में उनका हिम्मा ( 32 करोड़ रुपये ) मम्मिलित हैं । 
25 GI / 77 _ 3 


2 


1694 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 21, 1977/VAISAKHA 31, 1899 


[ PART II - SEC . 3(ii) ] 


AM 


सारणी 9 : राज्य सरकारों की समप्र बजट स्पिति ( जारी ) 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 


1974 - 75 


1975 - 76 
( बजट अनुमान ) 


( लेखे ) 


1975 - 76 
( परिशोधित अनुमान ) 


1976 - 77 
( बजट अनुमान ) 


राशि 


राशि 


राशि 


राशि 


पिछले वर्ष 
की तुलना में 
घट -बढ़ का 
সবির 
( स्तंभ 2 की 
तुलना में 
स्तंभ 3 ) 


पिछले वर्ष 
की तुलना में 
घट -बढ़ का 

प्रतिशत 
( स्तंभ 2 की 

तुलना में 
स्तंभ 5 ) 


पिछले वर्ष 
की तुलना में 
घट-बढ़ का 
प्रतिषात 
( स्तंभ 5 की 
तुलना में 
म्तंभ 7 ) 


2 


3 


4 


प्रा. पूंजीगत प्राप्तियां (iii ) 


2171 


2268 


+ 4 . 5 


2601 


+ 19 . 8 


2483 


( 2490 ) 


1096 


1125 


12. 6 


1279 


+ 18 . 7 


1201 


- 4 . 5 
( -4 . 3 ) 

- 6 , 1 
( - 5 . 6 ) 
+ 11 . 3 

- 8 . 9 


( 1208 ) 

306 


306 * * 


291 


- 10 . 1 


275 
395 


288 


348 


360 


- 4 . 9 
+ 20 . 8 

+ 6 . 3 
+ 7 . 2 


1075 


1143 


1322 


+ 37. 2 
+ 23. 0 
+ 18 . 1 


1282 


- 3 . 0 
- - 7 . 0 


8633 


9255 


1 


. 


10199 


10910 


5944 


6213 


+ 4 . 5 


6934 


+ 18. 7 


7466 


+ 7 . 7 


(i ) राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियां 

उममें से 
( क ) बाजार ऋण ( सकल ) 

( ब ) ऋणों और अग्रिमों की वसूली 
( ii ) केन्द्रीय सरकार से ऋण ( सकल ) 
II. कुल बितरण 

उनमें से 
( क ) विकास परिष्यय* (itii ) 
( i) सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं 

उममें से 

प्राकृतिक विपत्तियों पर व्यय 
( ii ) प्रार्षिक सेवा 

( ख ) विकासेसर परिष्यय * 
( ग ) केन्द्रीय सरकार के ऋणों की चुकौती 
( प ) प्रांतरिक ऋणों का शोधन 
उनमें से 

बाजार ऋण 
III समग्र अधिशेष ( + ) या घाटा ( - ) 

( I -II ) 


2649 


3008 


+ 13 . 6 


3206 


+ 8 . 6 


115 


122 


+ 5 . 2 


53 


- 56 . 6 


3295 


2797 + 5 . 6 

99 - 14 . 7 
3416 37 
2288 @ + 17 . 6 
642 + 27 . 1 
3 2 


1946 


3926 + - 19 . 2 
2344 ___ + 20 . 5 
759 + 50 . 3 


4260 + 8 . 5 
2642 @ + 12 . 7 
562 ___ - 28 . 0 


505 


____ 124 


38 


138 


91 


105 


- 31 


+ 22 


- 168 
( + 11 ) 


- 170 
( - 21 ) 


* इसमें राजम्य और पंजीगत लेखों पर राज्यों द्वारा किया गया व्यय तथा राज्यों द्वारा प्रदान किये गये ऋण और प्रग्निम मम्मिलित हैं । 
@ इसमे राजस्थान के संवर्भ में राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रदान किये गये अतिरिक्त महगाई भत्ते के कारण उत्पन्न सम्पूर्ण देयता सम्मिलित है , 

उक्त देयता को विकास और विकासेतर व्यय के बीच आबंटित नहीं किया जा सका क्योंकि अपेक्षित विवरण उपलब्ध नहीं हैं । 
* *यहाँ मणिपुर के लिए जो प्रांको सम्मिलित किये गये हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों से लिये गये हैं । 


66. 1975 - 76 के दौरान केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को शुन 
रूप से प्रतरित किये गये विसीय साधनों में भारी मात्रा में वृद्धि हुई ; 
उक्त साधनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवत्त सहायता - अनुवान और ऋण 
सम्मिलित हैं । एक वर्ष की अवधि में हुई वृद्धि 164 करोड़ रुपये 
या 10 . 3 प्रतिशत थी जबकि 1974 - 75 में उक्त वृधि 38 करोड़ 
रुपये या 2 . 3 प्रतिशत थी । दोनों पक्षों में अनुवानों के कारण पूरी 
बुधि हुई । अनुदानों में 1975 - 76 में 171 करोड़ रुपयों की वृद्धि 
हुई और उनकी राशि बढ़कर 1193 करोड़ रुपये हो गई जबकि 


पिछले वर्ष उनमें 85 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी और उनकी राशि 
बढ़कर 1022 करोड़ रुपये हुई थी । इसके विपरीत केन्द्रीय सरकार 
को चुकायी गयी राशि को घटाने पर केन्द्रीय सरकार से राज्यों को 
प्राप्त ऋणों में 1975 - 76 में 7 करोड़ रुपये की गिरावट आयी । 
वस्तुत : राज्य सरकारों को प्राप्त सकल ऋणों की राशि 247 करोड़ 
रुपये अधिक घी अर्थात् मह बढ़कर 1322 करोड़ रुपये हो गयी : 
परन्तु आलोच्य वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा चुकाये गये ऋणो मे 254 
करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और उनकी राशि बढ़कर 759 करोड़ रुपये 


[ भाग II - - खर 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपन्न मई 21, 1977/ वैशाख 31, 1899 


1695 


32 


- - 


- 


हो गयी जिनमें से 100 करोड रुपये 1963 - 64 के केन्द्रीयकृत बाजार उनकी राशि को बढ़ाकर 10889 करोग रुपये कर देने की व्यवस्था की 
ऋणो के कारण बुझाये गये । राज्य सरकारो की फुल प्राप्तियो में केन्द्रीय गयी है , यह वृद्धि 1975 - 76 में हुई वृद्धि को लगभग एक तिहाई है । 
सरकार मे गज्य सरकारी को प्रतरित किये गये शुद्ध विसीय साधनो इस गिरावट का प्रमुख कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार से हिस्से के 
( केन्द्रीय सरकार के अनुदान और शुख ऋण ) का अनुपात केन्द्रीय सरकार रूप में प्राप्त होने वाले कर राजस्य तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने 
को खुकाये गये ऋण को छोड़ देने पर 1974 - 75 के 19 7 प्रतिशत से वाले अनुवानो में कमी आ गयी है । हिस्से के रूप में प्राप्त होने वाले कर 
घटकर 1975 - 76 मे 18 6 प्रतिशत हो गया । 

राजस्व की वृद्धि दर 1975- 76 के 21 7 प्रातिशत से घटकर 1976 

77 में 9 4 प्रतिशत रह जाएगी । 1975 - 76 में प्राय और संपत्ति 
67 राज्य सरकारो में कुल वितरणो की राशि 10199 करोड रुपये 

की स्वैच्छिम प्रमटन योजना के प्रतर्गत हुई प्राप्नियो से इस राजस्व में 
थी जा 1975 - 76 मे वितरित 1566 करोड़ रुपये से अधिक थी । इस 

महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । इसके अलावा , राज्यो को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त 
प्रकार इस वर्ष वितरित राशि में जो वृद्धि हुई वह पिछले वर्ष उममे 

हाने वाले अनुदाना में मेवल 5 4 प्रतिशत की वृद्धि होगी जो पिछले 
हुई वृद्धि की तुलना में पौगुमी थी । विकास कार्यों के लिए अन्य पार्टियो वर्ष हुई 16 7 प्रतिशत की वृद्धि की एक तिहाई से कम होगी । केन्द्रीय 
को दिये गये ऋणो सहित राज्यो के कुल विकास व्यय में 167 प्रतिशत 

सरकार से प्राप्त ऋणा को छोड़कर राज्यो की अन्य पूजीगत 
की वृद्धि हुई और उसकी राशि बढ़कर 6934 करोड़ रुपये हो गयी । प्राप्तियो मे 1975 - 76 में हुई 183 करोड रुपयो की वृधि की तुलना में 
1975 - 76 में राज्यो के कुल व्यय में विकास परिव्यय का प्रश 747 

71 करोड रुपयो की गिरावट आने की आशा है, हालांकि एक वर्ष की 
प्रतिशत था जो विकासेतर व्यय का लगभग तीन गुना था । विकासेतर 

अवधि मे बाजार ऋणो में बढ़ोतरी होगी । केन्द्रीय सरकार से राज्यो को 
म्यय की पूर्ति करने के बाद केन्द्रीय सरकार से अतरित की गयी शुस 

अतरित किये जाने वाले वित्तीय माधन ( केन्द्रीय सरकार के प्रमुवान और 
राशि से इतर राज्य सरकारो के अपने ही वित्तीय साधनो से उक्त 

शुख ऋण ) 1978- 76 मे 222 फरोड रुपये अधिक होगे जबकि पिछले 
विकाम परिव्यय के 77 3 प्रतिशत का वित्तपोषण किया गया जब 

वर्ष उक्त साधन 164 करोड रुपये मधिक थे । इस प्रकार केद्रीय सरकार से 
कि 1974 - 75 मे 76 7 प्रतिशत का वित्तपोषण किया गया था । 

प्ररित शुस राशि का मण केन्द्रीय ऋणो की चकोती को छोडकर राज्यो 
बजट संबंधी कार्यकलाप · राज्य सरकारें - - 1976- 77 

की कुल प्राप्तियो मे 1975 - 76 में जहाँ 18 6 प्रतिशत या वहाँ 1976 - 77 
____ 68 1976- 77 के बजट अनुमामो को यदि देखा जाए तो ऐसा प्रतीत में 19 2 प्रतिशत होगा । 
होता है कि 1975 - 76 के परिशोधित अनुमानो की तुलना में राज्य 

70 राज्यो के कुल वितरणा में 1976 - 77 में 711 करोड रुपयो या 
सरकारो की समग्र बजट सबधी स्थिति में गिरावट पायी है । 1975 7 0 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष उनमे 
76 में पाया गया 22 करोड रुपयों का अधिशेष लगभग उतनी ही 1566 करोड़ रुपयो या 18 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । विकास 
मात्रा ( 21 करोड रुपये ) में घाटे में परिवर्तित हो जायेगा । बीस सूत्रीय परिव्यय में 532 करोड़ रुपयो या 7. 7 प्रतिशत की वृद्धि होने प्रात् 
प्राथिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रदान की गयी उच्च प्राथमिकता उक्त परिव्यय की राशि बढ़कर 7466 करोड़ रुपये हो जामे का अनुमान 
के अनुसार यह प्रस्ताव किया गया है कि 1976 - 77 में समग्र योजनागत है यद्यपि प्राकृतिक विपत्तियो पर होने वाला व्यय 1975 - 76 के 122 
परिव्यय में 917 करोड़ रुपयो या 33 8 प्रतिशत की वृद्धि की जाए करोड रुपया से षटफर 1976-- 77 मे 53 करोड़ रुपये रह जामे का 
अर्थात् उक्त परिव्यय की सीश को पिछले वर्ष के मूल योजनागत परिव्यय 

अनुमाम है । विकासेतर व्यय जहा 1975 - 76 मे 205 प्रतिशत 
की तुलना में बढ़ाकर 3628 करोड़ रुपये ( 12 ) कर देने का प्रस्ताव 

बढ़कर 2344 करोड़ रुपये हो गया था वहा मालोच्य वर्ष के दौरान 
किया गया है । यह वृद्धि अर्थव्यवस्था के कोड क्षेत्र प्रर्थात् दृषि , सिचाई 

उसमे 298 करोड़ रुपयो या 12 7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान 
और बिजली में की जा रही है । इस उल्लेखनीय वृद्धि के अनुरूप वित्तीय 

है । 1976 - 77 में प्रत्याशित मूल्य स्थायिता के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त 
साधन जुटाने के लिए और भी कोशिश की जाएगी । राज्य सरकारो 

महगाई भत्ते पर होने वाला व्यय पिछले वर्ष की तरह नहीं होगा ( सारणी 
के बजट इसके प्रमाण है जिनमे लगभग 117 करोड़ रुपयो ( 19 ) के 

10 ) । 
अतिरिक्त राजस्व जुटाने के प्रस्ताव प्रस्तुत है । 

( 19 ) स्रोत वार्षिक योजना 1976 - 77 
69 राज्यो के राजस्व में प्रत्याशित वृद्धि के बावजूद उनकी कुल 
प्राप्तियो में 668 करोड़ रुपयो या 65 प्रतिशत की वृद्धि करने अर्थात् 

( 19 ) इनमे राज्य बिजली गोडौं तथा राज्य सड़क परिवहन निगमो 

द्वारा जुटाये गये वित्तीय साधन सम्मिलित नहीं हैं । 
सारणी 10 • राज्य सरकारों का विकास एवं विकासेतर व्यय 

( राशि करोड़ रुपयो मे ) 
1974 - 75 ( लेख ) 

1975 - 76 

1976 - 77 
( परिशोधित अनुमाम ) ( मजट अनुमाम ) 
पिछले वर्ष पिछले वर्ष 

पिछले वर्ष 
की तुलना में राशि की तुलना में राशि की तुलना में 
षट - ब का पद-यह का 

पट-बद का 
प्रतिशत प्रतिशत 

प्रतिशत 
3 4 5 

6 

7 
कुल व्यय ( म + प्रा ) 

7890 + 96 9278 ___ 176 10108 + 89 
प्र विकास मय ( 1 + 11 ) 

5844 __ + 12 0 6934 + 16 7 7468 + 7 7 
( 1 ) सामाजिक और सामुदायिक सेवाए 

2649 

3008 + 136 3206 + 6 6 
( ii ) प्राधिक सेवाग 

3295 

3926 + 19 ) 4260 + 85 
मा विकासेसर व्यय ( 1 + 11 ) 

1946 + 0 . 6 2344 + 205 2642 @ + 127 
( 1 ) सामान्य सेवाएं 

1885 - 0 . 7 2283 + 21 1 2569 @ + 12 5 
( ii ) मस्य 

61 + 743 

61 

__ _ 73 + 197 
@ इममें राजस्थान के संदर्भ में राज्य सरकार के कर्मचारियो को प्रदान किये गये अतिरिक्त महंगाई भने के कारण उत्पन्न सम्पूर्ण देयता सम्मलित है , उक्त पेयता 
को विकास और विकासेतर व्यय के बीच प्राथटिप्त नही किया जा सका क्योकि अपेक्षित विवरण उपलब्ध नहीं है । 
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करें कि समग्र रूप से वर्ष 1975 - 76 ( मई - अप्रैल ) में उनका ऋण 
विस्तार जमा मंचयन के लगभग 63 - 64 प्रतिशत तक ही सीमित हो । 


71. अंतिम बात यह है कि अतिरिक्त राजस्व जुटाने के प्रयास में 
राज्यों ने कृषि क्षेत्र की ममता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया है । 
कृषि क्षेत्र को भारी मात्रा में सरकारी निवेश किये जाने से पिछले कुछ 
वर्षों में काफी महायता मिली थी परंतु राजस्व जुटाने में इस क्षेत्र का 
योगदान पहले की तरह नगण्य ही रहा है । ( 14 ) साथ ही मिचाई एव 
बिजली से संबंधित परियोजनाओं की लागतों में कार्फ, अधिक बढ़ोतरी 
हुई है । फिर भी मिचाई तथा बिजली की सुविधामो से लाभान्वित 
होनेवालों को चाहिए कि वे उनकी लागतों में अपना योगदान दे तथा 
विकास परिव्यय का परोक्ष रूप से वित्तपोषण करे । 


मुद्रा और ऋणमीतिः 


72. मत्रा नीति पहले की तरह ममग्र रूप से प्रतिबधक ही रही । यह 
निम्नलिखित बातो मे स्पष्ट हुमा : म्याज दरो का वर्तमान स्वरूप बना । 
रहा , रिजर्व बैंक मामान्यत: प्रतिबधफ वित्तीय सहायता देता रहा और 
वाणिज्य बैंक ऋण के वितरण में अधिक मात्रा में अनुशासन का पालन 
करते रहे । माथ ही कृषि तथा उद्योग क्षेत्रो की पूर्ति में प्रत्याणित वृक्ष 
से ऋण नीति में कुछ मीमा तक लचीलापन लाने की प्रावश्यकता हुई । 
अतः अर्थव्यवस्था में उच्चतर वृद्धि दर लाने तथा साथ ही मुद्रागत 
नियंत्रण के ममग्र तंत्र को प्रायः अपरिवर्तित बनाये रखने के उद्देश्य 
से 1975 - 76 की ऋण नीति बनायी गयी थी । निम्नलिखित अनुच्छेदों 
में जिन विभिन्न उपायों की चर्चा की गयी है वे मुल्य स्थायिता को 
प्रभावित किये बिना ऋण नीति में जो लचीलापन लाया जा सका है 
उसके प्रमाण प्रस्तुत करते है । इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य उदाहरण 
के लिये प्रस्तुत किये आले है : रिजर्व बैंक की महायता से वाणिज्य 
बैंकों द्वारा भारी मात्रा में खाद्यानों की पमूली / संग्रहण का वित्तपोषण 
किया गया , मार्जिन संबंधी अपेक्षामों तथा स्टाक संबधी मानकों को 
चयनात्मक रूप से उदार बनाया गया तथा न्याज दरों के संबंध में उच्चतम 
सीमा निर्धारित की गयी । 


ऋण को प्रवृत्तियाँ : 1975 का कम कामकाज का समय 
___ 74. इस निर्धारित नीति के परिप्रेक्ष्य में प्रब ऋण की वास्तविक 
प्रवृत्तियों का मंक्षेप में पुनरीक्षण किया जाए । कम कामकाज के समय के 
दौरान जमा राशियो में 1142 करोड़ रूपयों ( 9 5 प्रतिशत ) की वृद्धि 
हुई जबकि पिछले कम कामकाज के समय के दौरान उनमे १ ] 2 करोड़ 
रुपयो ( 8 . 8 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई श्री ( सारणी 11 ) । अधिक 
माना में जमा मंचयन होने के बावजूर बैंक रिजर्व बैंक से लिये गये अपने 
उधारों में केवल 38 करोड़ रुपये की कमी ला सके जब कि 1974 के 
कम कामकाज के समय के दौरान वे 270 करोड़ रुपयो की कमी लाये 
थे । इसका कारण यह था कि बैंक ऋण में काफी अधिक वृद्धि हुई । 
सफल बफ ऋण ( पुन . भुमाई गई हुड़ियो महिन ) में 543 करोड़ 
रुपयो की वृद्धि हुई -- - यह वृद्धि भब तक किसी भी कम कामकाज के 
ममय मे हुई घृद्धि की तुलना में सर्वाधिक धी । खाधान्नों की मार्वजनिक 
वसूली के लिये दिये गये ऋण मे 173 करोड़ रुपयों की मदोतरी हुई 
जबकि 1974 के कम कामझाम के ममय में उममे 169 करोड रुपयों 
की गिरावट प्रायो थी । खाद्यान्नो की बमूली को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को 
दिये गये अग्रिमो में 450 करोड़ रुपयो की जो वृद्धि हुई वह भी पिछले 
कम कामकाज के समय में हुई 298 करोड़ रुपयो की वृद्धि की तुलना में 
अधिक पी । इसके परिणामस्वरूप इम अवधि के अन्त में 70 6 प्रतिशत 
का जो ऋण - जमा अनुपात विद्यमान था वह पिछले कम कामकाज के ममय 
के अंत में विद्यमान 68 . 9 प्रतिशत के स्तर के मुकाबले में अधिक था । 
वृद्धिशील ऋण जमा अनुपात 55 प्रतिशत था । 
ऋणनीति : 1975- 76 का अधिक कामकाज का समय 


अणनीति : 1975 का कम कामकाज का समय 


73. 1974-- 75 के अधिक कामकाज के समय की प्रतिबधक ऋण 
नीति मिना किमी महत्वपूर्ण परिवर्तन के 1975 के कम कामकाज के समय 
के दौरान भी जारी रही । स्थूल रूप से इस बात पर जोर दिया गया 
कि रिजर्व बैंक से ली जाने वाली सहायता की मात्रा को म्युनतम रखकर 
बैक अपने ही विसीय साधनों से ऋण विस्तार में अपना योगदान दे । 
इस प्रकार जो विशेष विधेकाधीन पुनर्वित्त मेवाएं मंजूर की गयी थी 
( खाधान्नो की सार्वजनिक बमूली के लिये प्रदन सीमायो को छोड़कर ) 
उन सभी को इस अवधि के अन्त में वापस ले लेना था । माग प्रौर मीयादी 
देयतामो के 1 प्रतिशत की मूलभूत पुनवित्त सीमाएं के समंध में भी इस 
बात पर पुनः जोर दिया गया कि इस सीमा को केवल अनिवार्य पौर 
अस्थायी परिचालन मंबधी प्रावश्यकतामो तक ही सीमित रखा जाए । 
इस बात का भी संकेत दिया गया कि खाद्यान्नो की वसूली के लिये दिये 
जानेवाले ऋणों के पुनर्वित्त के संबंध में बैंक अगले अधिक कामकाज के 
समय में उतनी हो सीमा तक सहायता की अपेक्षा न करें । इसके अलावा 
बैको से यह कहा गया कि वे अपने कार्यकलापो को हम प्रकार व्यवस्थित 


75. 1975- 76 के अधिक कामकाज के समय की ऋण नीति का 
उद्देश्य यह रहा कि विकास को बनाए रखने तथा निवेश को प्रोरमाहन देने 
के निमित्त ऋण संबंधी अनुशासन में कुछ मीमा तक लचीलापन लाया 
जाए परंतु माथ ही मुद्रास्फीतिगत दबावों के पुनरुद्भव को रोकने के 
मूल उद्देश्य में बाधा न पड़े । कृषिजन्य बस्तुमो के उत्पादन में प्रत्याशित 
वृद्धि तथा कृषि आधारित उद्योगों की आवश्यकतामों को ध्यान में रखते 
हुए कुछ लचीलेपन के , माथ चयनात्मक ऋण नियंत्रणो को अमल में 
लाया गया । 

76 हम बात पर जोर दिया गया कि अधिक कामकाज के ममय के 
दौरान ऋणो में होने वाली वृद्धि की पूर्ति प्रमुख रूप से बैंको के अपने ही 
वित्तीय माधनो से करनी होगी और खाधान्नों की वसूली के लिये दिये 
जानेवाले ऋणो को छोड़कर रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता 
न्यूनतम होगी और मनिवार्यतः अस्थायी स्वरूप की होगी । बैंकों को उनके 
अपने वित्तीय माधनो के वितरण के संदर्भ मे यह सूचित किया गया कि 
वे निर्दिष्ट किये गये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो पर विशेष ध्यान दे । निषेश 
को प्रोत्साहन देने के निमित्त बैंको को यह सूचित किया गया कि वे 13 
प्रतिशत से अधिक दर पर जिममे भ्याज-कर के लिये एक प्रतिशत भी 
मम्मिलित है , तीन वर्षों से अधिक अवधियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक 
मात्रा में मीयादी ऋण प्रदान करे । उसके बाद मध्यावधि ऋणों के 
संबंध में प्याज कर से जो छूट दी गयी उसके कारण बैंकों को यह सूषित 
किया गया कि वे मान वर्षों से अन्यून अधियो के लिये प्रदान किये गये 
वीर्षावधि ऋणों पर 1 अप्रैल , 1976 से 14 प्रतिशत मे अनधिक दर 
पर ब्याज लें । 
विवेकाधीन वित्तीय सहायता : 

77. यह सुनिश्चित करने के लिये कि बैंको द्वारा रिजर्व बैंक से ली 
जानेवाली सहायता राशि सथा उपयोग की अवधि दोमो दृष्टियों से 


(14 ) 1975 - 76 में राज्य सरकारो को करो मे जो राशि प्राप्स 
हुई उसमे भू - राजस्थ और कृषि आय - कर मे प्राप्त गशि का अंश 
केवल 8 . 2 प्रतिशत था । इसके अलावा 1975 - 76 में विकास 
परिव्यय तया विकास कार्यों के लिए अन्य पार्टियों को दिये गये ऋणो में 
भुराजस्व और कृषि प्राय - कर से प्राप्ति राशि का प्रश फेवल 3 प्रतिणस 


था । 


- - - - - - 


- - 


- 


[ भाग II -- Rs 3 ( ii ) ] भाग्न का गजपन्न · मई 21, 977/ वैशाख 31, 1899 

1697 
= - = - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
न्यूनतम है, पुनर्वित्त / पुनर्भुनाई मुषिधामों को पहले की अपेक्षा और अधिक में 450 करोड़ रुपयो और 600 करोड़ रुपयो के बीच होने वाली 
विकाधीन बना दिया गया । पंको को उनकी (मितंबर 1975 के अतिम वृद्धि के 50 प्रतिशत के पुनर्विस का दावा कर सकते थे । पहले यह 
शुक्रवार मक की ) माग और मीयादी देयताप्रो के एक प्रतिशन के बराबर गशि 300 करोड रुपया और 450 करोड़ रूपयो के बीच थी । माथ 
की मात्रा तफ मलभूत पवित्त सीमा प्रदान की गयी । ऐसे पुनर्विस ही पहले के 450 करोड़ रूपयो के स्थान पर 600 करोड़ रूपयो के बकाया 
नथा खाद्यान्नी की वसूली के लिये दिये जानेवाले पुनविन पर 10 प्रतिशत स्तर से होने वाली वृद्धि के सबध में ये पूरे पुनर्विन का दावा कर 
की निश्चित दर पर ब्याज देय था । ऐसी पुनविन मीमानों की कुलरण मकने थे । यदि खाद्यानो की बमूली के लिये दिये जाने वाले ऋण झी 
139 करोड़ रुपये थी । इसके अलावा , खाद्यान्नो की वसूली के लिये राशि 900 करोड़ रुपया में अधिक हो तो रिजर्व मैप की महायता के 
दिये जानेवाले ऋण के मामले में पुनर्वित्त के स्वम्प में परिवर्तन लाया स्त्रम्प प्रोर मान्ना का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता थी । 
गया । अंक खाधान्नों की सार्वजनिक बमूली के लिये दिये जाने वाले ऋण 
सारणी 11 अनुसूषित पाणिज्य बैंकों के प्रांकड़ों में मौसमी घट-बढ़ 

( गशि करोड़ रूपयो में ) 


फम 


अधिक 


कम 


कम 


कामकाज 


कामकाज 


कामकाज 
का समय 
1972 


अधिक 
कामकाज 

का गमय 
1973- 74 


कम 
कामकाज 
का समय 


अधिक 
कामकाज 

का समय 
1974- 75 


कामकाम 
का समय 


अधिक 
कामकाज 
का समय 


का ममय 


का समय 


1972- 73 


1973 


1974 


[ 975 


1975- 76 


- - - - - - 


1 कुल जमाराशिया . 


( क ) मांग जमाराशिया 


. 


. 


( ब ) मीयादी जमाराशियां 


. 


+- 705 + 811 + 899 + 677 + 912 1- 784 1142 + 1218 
( -1- 9. 7 ) ( + 10. 2 ) ( -|- 10 . 3 ) ( + 7 . 0 ) ( + 8 8 ) ( + 7. 0 ) ( + 9 5 ) ( -1- 9 . 2 ) 

+ 262 + 335 + 252 + 407 + 298 - 316 + 434 - 395 
(18 3 ) ( + 9 . 8 ) ( - 6. 7 ) ( -1- 10. 2 ) ( + 6 . 8 ) ( 167) ( -1- 8 7 ) ( + 7 . 3 ) 

+ 443 + 476 + 647 -1 270 - 6 1 4 - - 468 + 70 . 8 + 823 
( + 10 . R ) ( 1 - 10 5 ) ( -1- 12 9 ) ( 14. 8 ) ( -1 10 3 ) ( + 7 . 1 ) ( + 10, 1 ) ( + 10. 7 ) 

1- 67 + 897 + 346 + 1111 + 129 . 935 + 623 + 1758 
( + 13) ( + 17 . 1 ) ( + 5 . 6 ) ( + 17 . 1 ) ( + 1 7 ) ( + 12 1 ) ( 172) ( + 18 . 9 ) 


2. मैक ऋण 


3 भारतीय रिजर्व बैंक मे पुन. भुमाई गयी 
इंडियां . 

. . 
1 माल बैंक ऋण ( 2 + 3) . 


- 10 + 19 

+ 57 + 916 
( + 1 . 1 ) ( + 17. 4) 


+ 15 + 244 - - 171 + 59 - 80 + 44 
+ 361 + 1355 - - 42 1994 + 5 43 + 1802 
( + 5. 8 ) ( +- 20 . 7 ) ( - 0. 5 ) ( -1- 12. 7 ) ( + 6 . 1 ) ( + 19. 2 ) 


5 खाद्यानो की सार्वजनिक वसूली के 

लिये दिये गये ऋण 
6 . खातर बैंक ऋण ( 2 -- 5 ) 


. 


7 सफल खाचेतर बैंक ऋण ( 4- - 5 ) . 


--- 1 - 6 – 58 + 188 --- 169 + 316 + 173 + 870 

+ 68 + 891 - 404 - - 923 + 298 + 619 5 0 + 889 
( + 1 . 4 ) ( + 17 . 9 ) ( -- 6 . 9 ) (-1- 14. 7 ) ( + 4. 1 ) ( + 8 . 3 ) ( + 5 , 6 ) ( + 10 . 4 ) 

+ 58 + 910 + 419 + 1167 + 127 + 678 370 + 932 
( + 1 2 ) ( + 18 . 3 ) ( + 7 . 1 ) ( + 18 . 5 ) ( + 1 . 7 ) ( + 8 . 9 ) ( + 4 . 5 ) ( -1- 108) 

+ 619 ___ -1 - 4 + 282 + 157 - 172 1 65 405 + 39 4 
+ 519 - - 89 + 187 - - 73 - - 349 + 118 - - 225 
+ 100 

-+ 93 + 95 + 8 .1 + 123 ___ + 17 + 180 + 49 


7 


2 


- 315 


+ 57 


+ 60 
+ 20 


+ 444 
+ 25 


+ 


- - 213 

+ 4 


+ 117 
+ 5 


- - 79 
+ 31 


+ 63 
- - 11 


- - 17 

+ 7 


7 


8. निवेश . 
( क ) सरकारी प्रतिभूतिया 
( ख ) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतिया 
9. सफदी और भारतीय रिजर्व बैंक के 

पास जमा राशि . . . 
( क ) नकदी 
( ख ) भारतीय रिजर्व बैंक के पास 

जमा राशि 
10. माग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय 

राशि 
11. भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये उधार । 
12. ऋण जमा अनुपात . . 
13. खागान- ऋण जमा अनुपान को छोड़कर 

ऋण . . 
14. निधेश जमा अनपान . . 


- + 40 


+ 419 


+ - 217 


+ 2 


- -- 110 


+ 74 


-| - 118 


- - 13 
- 16 
GA2 


+ 72 
- - 17 
70 . 3 


- - 4 
+ 56 
673 


- - 96 
+ 253 
73 7 


1 - 61 
-- -- 2710 
__ 689 


- 25 
__ + 183 

72 . 1 


- - 9 
- - 38 
70 . 6 


+- 114 
+ 627 
76 . 9 


67 . 0 


(11 , 9 
329 


696 
322 


1974 
330 


50 
33 . 2 


65 . 6 
33 . 1 


363 


33 . 0 


338 


- 


- 
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वार्षिक 1 प्रतिशत का बायवा प्रभार लेने की प्रणाली को वापस ले 
लिया गया । 


___ 78. ऊपर निविष्ट दो श्रेणियो को छोड़कर अन्य सभी पुनर्वित्त लागत 
तथा उपलब्धता के संदर्भ में केवल रिजर्व बैंक के विवेक पर ही प्रदान किये 
जाने थे । ऐसी वित्तीय सहायता पर लिये जानेवाने ब्याज की दर 11 . 5 
प्रतिशत और 18 प्रतिशत के बीच थी । शुद्ध पलमुद्रा अनुपात के आधार 
पर दी जाने वाली पुनर्वित्त सुविधाओं की प्रणाली को समाप्त कर दिया 
गया । इसके बाद विवेकाधीन पुवित्त निम्नलिखित बातों को विषार 
में लेते हुए प्रदान किया जाना था । बैंकों द्वारा नीति संबंधी उद्देश्यों 
का अनुपालन , उनका ऋण जमा अनुपात, निर्यात संबंधी कार्य, ऋण 
के वितरण में क्षेत्रीय प्राथमिकताए , भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , 
कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम और मुद्रा बाजार से वित्तीय साधनों 
की उपलब्धता तथा ऐमे कोई अन्य सथ्य जो अलग अलग मामलों में 
महत्वपूर्ण है । ऐसे पुनर्वित्त का एक प्रश प्रत्यक्षतः बैंकों के निर्यात 
ऋण संबंधी कार्यों के आधार पर वेना था तथा यह 11 . 5 प्रतिशत की 
ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकता था । प्रारम्भ में अप्रैल 1976 के 
अंत तक बैंकों को कुल 73 करोड़ रुपयों की निर्यात पुनर्वित्त सीमाएं मंजूर 
की गयी ; परन्तु बाद में उन्हें 1976 के कम कामकाज के ममय के 
अंत तक जारी रखा गया । विशेष परिस्थितियो को छोड़कर अन्य 
मामलों में अब तक पेट्रोलियम कपनियो तथा सार्वजनिक क्षेत्र के 
प्रतिष्ठानों का वित्तपोषण करने के लिये प्रदान की गयी मारी विशेष 
विवेकाधीन वित्तीय महायता को समाप्त करने का भी निश्चय किया 
गया । 


79. बैंको के लिये उनके द्वारा खरीदी गयी तथा पुमः भुनाई गयी कुल 
इंडियों (सितम्बर 1975 के अंतिम शुक्रवार तक ) के 10 प्रतिशत के बराबर 
बैंक दर पर मूलभूत हुँडी पुनर्भुनाई सीमा भी पहले की तरह मंजर की 
गयी । बैंकों को अतिरिक्त हुडी पुनर्भुनाई सीमाये रिजर्व बैंक के 
विवेक पर 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के बीच की व्याज दरों पर 
उपलब्ध थीं । 30 अप्रैल 1976 तक प्रारम्भ में मंजूर की गयी कुल 
155 करोड़ रुपयों की मूलभूत पुनर्भुनाई सीमानों को अक्तूबर 1976 
के अन्त तक जारी रखा जा रहा है । इसके अलावा रिजर्व बैंक ने अप्रैल 
1976 के अन्त तक 135 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त पुनर्भुनाई सीमाएं 
मंजूर की जिन्हे प्रस्थायी रूप से जून 1976 के अन्त तक जारी रखा 
गया । 1975 - 76 के अधिक कामकाज के समय के दौरान इम 
प्रकार जो सहायता प्राप्त की गयी उमकी कुल राशि 181 करोड़ रुपये थी 
जब कि 1974- 75 और 1973- 74 में उक्त राशि क्रमश : 191 करोड़ 
रुपये और 279 करोड़ रुपये थी । 

80. पुनर्वित का एक अन्य स्रोत शुल्कावापसी ऋण योजना 1976 ( 16 ) 
से संबंधित है जो 1 फरवरी से अमल में मायी है । इस योजना 
अनुसार बैंक निर्यातकों को सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रस्थायी 
रूप से प्रमाणित मीमा शुल्क वापसी की उनकी पात्रताओं के प्राधार 
पर प्रतिम मंजूरी और अदायगी होने तक अग्रिम प्रदान करेंगे और 
ऐसे अग्रिमों पर रिजर्व बैंक पुनवित्त प्रदान करेगा । 


82. अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों पर बराबर 
निगरानी रखी गयी और मूंगफली, खागानो तथा मुक्त विक्री की 
चीनी के संवर्भ में चयनात्मकः ऋण नियंत्रणों में उचित छूटें दी गयी । 
जूट, कागज , मोटर गाड़ियों के पुओं नपा सूप्त की कताई मिलों जैसे 
उद्योगों द्वारा अनुभव की गयी कतिपय विशिष्ट समस्यानो के आधार 
पर उनको को द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमो के लिये निर्धारित स्टाफ 
मंबंधी मानकों में भी छूट दी गयी । 
प्याज बर को उच्चतम सीमा 

83. अधिक कामकाज के ममय के दौरान पायी गयी ऋण की 
प्रवृत्तियों की ममीक्षा करने के पहले पालोच्य मौसम के दौरान भ्याज 
दर विन्यास को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख सुधार अमल में लाया 
गया उस पर प्रकाश डालना आवश्यक है । जहाँ रिजर्व बैंक ने अनुसूचित 
वाणिज्य बैंकों द्वारा अपने अग्रिमों पर ली जानेवाली न्यूनतम ब्याज 
पर निर्धारित की थी वहां निर्यात ऋण की कतिपय श्रेणियों को छोड़ 
कर अन्य मामलों में अब तक कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की 
गयी थी । इसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में बैक बहुत अधिक 
ऊंची दरों पर ब्याज लेते पा रहे थे । उवारण के लिए यह तथ्य इस 
बात का प्रमाण है फि कुल वैक का ऋण लगभग 15 प्रतिशत अंश 16 
प्रतिशत से भी अधिक व्याज दरों पर प्रदान किया गया । कई मामलों 
में ऐसी ऊंची म्याज दरों से छोटे ऋणकर्ता भी प्रभावित हुए । प्रतः 
ब्याज दरों में उचित समानता लाने के निमित्त ब्याज दर विन्यास में 
परिवर्तन लाने की मावश्यकता थी । अतः अनुसूचित वाणिज्य बैंकों 
द्वारा ली जाने वाली अधिकतम म्याज वर 15 मार्ष 1976 से 16 . 5 
प्रतिशत ( इसमें ज्याज से होने वाली प्रामवनी पर लिया जाने वाला कर 
सम्मिलित है ) निर्धारित की गयी । जिन बैंकों की मांग और मीयादी 
देयताएं 25 करोड़ रुपयो और 50 करोड़ रुपयों के बीच थी उनके 
लिए 17. 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित की गयी । 25 
करोड़ रुपयों से कम माग और मीयादी देयताओं वाले बैंकों को उच्चतम 
सीमा से छट दी गयी । परन्तु चयनात्मक ऋण नियंत्रणो के अन्तर्गत 
पाने वाले पण्यों से संबंधित मनियमित खातों और अग्रिमों पर ली 
जाने वाली दंडस्वरूप ब्याज दरों को व्याज-दर की उच्चतम सीमा 
के क्षेत्र से बाहर रखा गया । 
ऋण की प्रवृत्तियां : 1975- 76 का अधिक कामकाज का समय 

84. 1975-76 के अधिक काममाज के समय के दौरान संकल्प ऋण 
( पुनः भुनाई गयी इंडियों सहित ) में 1802 करोड़ रुपयों या 19 . 2 
प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि पिछले अधिक कामकाज के समय के 
दौरान उसमें 994 करोड़ रुपयो या 12 . 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई 
पी ( मारणी 11 देखे ) । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 1975 
के कम कामकाज के समय के दौरान ऋण में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी , 
इसके अलावा 1975- 76 के अधिक कामकाज के समय में काफी 
अधिक मात्रा में वृद्धि हुई जिमका प्रमुख कारण यह था कि खाधानों 
की सार्वजनिक बमूली के लिये दिये गये ऋण में भारी मात्रा में 
वृद्धि हुई प्रर्थात् 1974- 75 के अधिक कामकाज के समय में उममें हुई 
316 करोड़ रुपयों की वृद्धि के मुकाबले में इस अवधि में 870 करोड़ 
रूपयो की वृद्धि हुई । खाद्यान्नों की वसूली के लिये दिये गये ऋण 
को छोड़कर सफल ऋण में 932 करोड़ रुपयों ( 10 . 8 प्रतिशत ) की 
वृद्धि हुई जब कि 1974- 75 की अवधि में उममें 678 करोड़ रुपयों 
( 8 . 9 प्रतिशत ) की बुद्धि हुई थी । जमाराशियो में हुई 9. 2 प्रतिशत 
की वृद्धि भी पिछाने अधिक कामकाज के समय में पायी गयी 7. 0 
प्रतिशत की वृद्धि के मुकामले में अधिक थी । 1974- 75 के अधिक 
कामकाज के समय की तरह इस अवधि में भी जमाराशियों में हई 


प्रम्य परिवर्तन 
____ 81. ऋण नियंत्रक उपायो को लागू करने में कुछ लचीलापन 
लाने के उद्देश्य से जो अन्य परिवर्तन किये गये उनके संबंध में यह कहा 
जा सकता है कि वे बैंक ऋण की भनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में गठित 
अध्ययन दल फी मिफारिणो के क्रमिक कार्यान्वयन का एक अंश है । पहली 
बात यह है कि ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत पूर्व ऋण प्राधिकरण 
के संबंध में न्यूनतम मीमा को गैर मरकारी क्षेत्र के प्रतिष्टानो के लिये 
1 करोड़ रुपयो के वर्तमान स्तर से बहाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया 
गया । दूसरी बात यह है कि यही ऋणों और स्टाको पर नवम्बर 
1973 में लागू किये गये अतिरिक्त मार्जिनो को वापस ले लिया गया । 
सीसरी बात यह है कि नकदी ऋण सीमाओं के अप्रयुक्त अंग पर 


( 15) इस योजना के विवरण इस रिपोर्ट के भाग II में दिए गए है । 


[ भाग II ---स्वण्य 3( ii ) ]] 


भारत का गजपत्र : मई 21 , 1977/ वैशाख 3 1, 1899 
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अधिकांश वृद्धि मीयादी जमाराशियों में पायी गयी । अधिक ऋण 
विस्तार के कारण 1975- 76 के अधिक कामकाज के गमय के अन्न 
में विद्यमान 76 . 9 प्रतिशत का ऋण- अमा अनुपात एक वर्ष पहले के 
72 , 1 प्रतिशत के मुकाबले में काफी अधिक था । 


1976 को ऋण जमा -अनुपात बढ़कर 76 . 1 प्रतिशत हो गया जग 
कि एक वर्ष पहले यह अनुपात 71 . 1 प्रतिशत या । 
ऋण का क्षेत्रीय वितरण : 1975- 76 का अधिक कामकाज का समय 

67. 1975-76 के अधिका कामकाज के समय में जो ऋण प्रवान 
किया गया उसके क्षेत्रीय वितरण का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता 
है कि इस वर्ष मकल बैंक ऋण की बुद्धि मे खाद्यान्नों की वसूली के लिये 
दिये गये ऋण का अश 49 . 4 प्रतिशत था जब कि 1974- 75 के 
अधिक कामकाज के समय में यह प्रश 31 . 2 प्रतिशत था ( मारणियां 
12 और 13 ) । खाद्यान्नो की वसूली के लिये दिये गये ऋण को 
छोड़कर लगभग मारी वृद्धि निजी क्षेत्र में हुई । खायेतर ऋण में से 
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋण का अंश 37 . 6 प्रतिशत 
था ( 1971-75 के अधिक कामकाज के समय में 28 . 7 प्रतिशत था ) । 
निर्यात ऋण में 1974- 75 के अधिक कामकाज के समय के दौरान 
जहा सीमांत गिगबट पायी गयी थी वहां इस वर्ष खातर ऋण में 
हुई वृशि में उसका प्रश लगभग 24, 1 प्रतिशत था । 
ऋणनीति : 1976 का कम कामकाज का समय 


___ 85. रिजर्व बैंक से दी जाने वाली महायता ( पुर्विम और पुनर्भनाई 
दोनों प्रकार मे ) की राशि में प्रालाच्य अधिक कामकाज के ममय के 
दौरान 671 करोड़ रपयों की वृद्धि पायी गयी जब कि पिठसे अधिक 
कामकाज के समय में उममें 242 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । अधि 
कोश वृद्धि संपूर्णतः खाद्यान्नों की वसूली के लिये दिये गये ऋण ( 509 
करोड़ रुपये ) में हुई । रिजर्व बैंक से ली जाने वाली कुल महायता की 

गशि इस अधिक कामकाज के समय के दौरान 1063 करोड़ रुपयों के 
शिखर स्तर पर पहुंच गयी । इममें में खायानो की सार्वजनिक बमूली 
के लिये दिये गये ऋण के पुनविन की गशि 787 करोड़ रुपये थी । 
हम प्रकार 1975- 76 के शिखर स्तर की उक्त गण 1971-75 
के अधिक कामकाज के समय के 656 करोड़ रुपयों के णिमर स्तर 
की अपेक्षा काफी अधिक थी । 1975- 76 के उक्त समय के अन्त में 
सहायता की बकाया राशि 966 करोड़ रुपये थी जब कि एक वर्ष पहले 
उक्त राशि 413 करोड़ रुपये थी । 
समग्र मूल्यांकन : 1975- 76 

86. जुलाई 1975 से जून 1976 तक के वर्ष को समग्र रूप में देखने 
पर यह तथ्य सामने माना है कि इस वर्ष के दौरान बैंक ऋण में हुई वृद्धि 
पिछले वर्ष हुई वृद्धि से दुगुनी से भी अधिक थी । बैंक ऋण में पिछले 
वर्ष इसी अवधि के दौरान हुई 1097 करोड़ रुपयों की वृद्धि के मुकाबले 
में 2509 करोड़ रुपयो की वृद्धि पायी गयी । पुनः भुनायी गयी हुलियो 
को मिलाकर पिछले वर्ष जहाँ 955 करोड़ रुपयो की वृद्धि हुई थी वहाँ 
इम वर्ष 2521 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी । खाधानों की वसूली 
के लिये दिये गये ऋण को छोड़कर मकल ऋण में इस वर्ष 1131 
करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जब कि पिछले वर्ष इमी अवधि के दौरान 
प्रपेक्षाकृत बहुत कम अर्थात् 683 करोड़ रुपयो की वृद्धि हुई थी । 
कुल जमाराशियो में जहां पिछले वर्ष 16 . 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी 
यहाँ इस वर्ष 20 . 0 प्रतिशत की वृदिई और पिछले वर्ष की तरह 
ही अधिकांश वृद्धि मीयादी जमाराशियों में हुई । रिजर्व बैंक से ली 
जाने वाली सहायता ( पुनर्भनाई और पुनर्वित- - दोनों प्रकार से ) में 
498 करोड़ रुपयो की वृद्धि पायी गयी जब कि 1974- 75 की इसी 
अवधि में उसमें 289 करोड़ रुपयों की गिरावट मायी थी । 25 जूम 


88. 1975- 76 के अधिक कामकाज के समय के अन्त में 1976 के कम 
कामकाज के समय के लिये घोषित ऋण नीति में अब तक अपनायी 
गयी प्रतिबंधात्मक नीति की दृष्टि से कोई विशेष अन्तर परिलक्षित 
नही सपा । इस नीति में वास्तविक उत्पावन में होने वाली प्रत्यक्ष वृद्धि 
के अनुरूप बैंक ऋण उपलब्ध कराये आने और मूल्यों पर गंभीर दबाव 
डाले बिना उत्पादन बढाने के लिये महायता प्रदान किये जाने पर जोर 
दिया गया । खाद्यान्न संबंधी पुनर्विन के सिद्धांत में किये गये संशोधन 
को छोड़कर रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता की सामान्य 
विशेषताएं अपरिवर्तित ही रही । नये सिद्धांत के अन्तर्गत बैंकों से यह 
प्राशा की जाती है कि वे अपने ही साधनों से खाद्यानों की सार्वजनिक 
वसूली के लिये अपेभित ऋण की पूर्ति 800 करोड़ रुपयों के अधिकतम 
स्तर तक करे । खाद्यान्नों को वसूली के लिये दिये जाने वाले ऋणमें 800 
करोड़ रुपयों के स्तर से अधिक द्धि होने पर उस वृद्धि का एक तिहाई 
पुनर्वित्त बैंको को मिल सकता है । खाधान्नो की मार्वजनिक वसूली 
निर्यातों और उत्पावन की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के 
लिये बैंको को मक्षम बनाने के निमित्त रिजर्व बैंक पहले की तरह ही 
चयनात्मक और प्रावश्यक सहायता प्रदान करेगा । 


तारणी 12 : सकल जैकण का क्षेत्रीय वितरण 
( भारतीय रिजर्व बैंक में पुनः भुनायो गयो हुंगियों को मिलाकर ) 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 


अधिक कामकाज का समय 1974- 75 


मधिक कामकाज का समय 1975 -76 


सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र 


जोड़ 


सरकारी क्षेत्र 


मिजी क्षेत्र 


जोड़ 


234567 


1 , खाद्यान्नों की सार्वजनिक वसूली के लिये दिये गये ऋण . 


. 


+ 306 
( 68 . 1 ) 


+ 306 + 864 
( 31 . 2 ) ( 101 . 3 ) 


2 . प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ( इस क्षेत्र को प्रदतनिर्यात ण सहित ) 


+ 864 
( 49 . 4 ) 
+ 333 
( 19. 0 ) 


. 


+ 8 + 186 
( 1. 8) ( 34 . 7) 


+ 194 
( 19 . 7) 


+ 1 
- 


+ 332 
( 37. 0 ) 
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- - - 


- 


- - -- - - 


- - 


- 


. . - - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


5 


6 


7 


- - 


- - - -- - - . -- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - . - .. . - - 
( क ) लघु उद्योग 


- 
. 


- 

। । 
( 0 2 ) 


-- - - 

1- 77 
( 14 4 ) 


- -- 2 


- - 78 
( 79) 


+ 11 
( 13. 8) 


+ 122 
( 7 .(0) 


( ख ) कृषि 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


-- 7 
( 1. 6 ) 


+ 76 
( 11. 2 ) 


. 83 
(84 ) 


१० 
( 10 . 9 ) 


- 99 
( 5 . 6 ) 


( ग ) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 


3. अन्य मभी क्षेत्र * ( वन क्षेत्रों को प्रदान निर्यान ऋण महित ) . 


. 


+ 33 
( 6. 1 ) 

+ 350 
( 65 3 ) 


4- 33 
( 3 . 4 ) 

+ 482 
( 49 . 1 ) 


+ 3 
( 0. 4) 

- - 12 


- 110 
( 12 3) 

- 1- 564 
( 63 . 0 ) 


- 113 
( 6 4 ) 

+ 552 
( 31 . 6 ) 


+ 132 
( 29 . 6 ) 


4 खाधेनर ऋण ( 2 + 3) 


. 


. 


. 


. 


-- 11 


-4- 140 
( 31 . 4 ) 


+ 536 + 676 
( 100 . 0 ) ( 68 . 8 ) 


+ 896 
( 100 . 0 ) 


+ 885 
( 50 . 6 ) 


5. मद 4 में से -निर्यात ऋण 


. 


. 


. 


. 


-- 13 


-9 
( 2. 0 ) 


- 22 


+ 6 
( 07 


+ 207 
( 23. 1 ) 


+ 213 
( 12 . 2 ) 


6 कुल मकान ऋण ( 1-+ 4 ) . 


. 


. 


. 


. 


+ 446 + 536 + 982 + 853 + 896 + 17489 
( 1000) ( 1000) ( 1000) ( 100. 0 ) ( 100 . 0 ) ( 1000 ) 


टिप्पणियां :-- 1 कोष्ठकों में दिये गये प्रांको सकल बैंक ऋण में अनुपातों को दर्शाते हैं । 

2 1975-76 के प्रकिड़े उन मैको में प्राप्त किये गये प्रांकड़ों पर आधारित हैं जिनका अंश कुल बैंक ऋण में 92. 1 प्रतिशत है । 
* इनमें बड़े नथा मझौले उद्योग और थोक व्यापार शामिल है । 


ऋण का क्षेत्रीय वितरण 
अधिक कामकाज के समय के दौरान घट- बढ़ (1974- 75 और 1975 -76 ) 

( प्रतिशत ) 


सफल ऋण 
( पुना भुमायी गयी टुडियों को मिलाकर ) 


- कृषि 


. 


. 


म स्वाट्यान्नी की बली के लिए श्रण 
- लघु उद्योग 

प्राथमिकता 
अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र प्राप्त क्षेत्र 

निर्यात ऋण 
HERE अन्य सभी क्षेत्र 


: : R . xxET 

+ 749 


. 


. 


. 


. 


. 


31 . 21 


. 


. 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


। 


1 . 2 . 0 


ELLLL 
IIYYY 


- 7 . 0 


HHILL 


. 

..IDIIIL 

.. 

. 


- 5 . 6 


. . 


. 


. . 


. 


|122 


THIHINS 
III. IITH 


. 


. 


भक्तूबर 74 - भप्रैल 15 


भक्सूपर 78 - भप्रैल 78 
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तारणी 13 : बकाया तकल कण का लोब वितरण 
( भारतीय रिजर्व बैंक में पुनः मुनायी गयो हुलियों सहित ) 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 
30 अप्रैल 1976 को 


____ 25 अप्रैल 1975 को 


- 


- - - - 


- - - - - - - -- -- - - 


... 


-- - 


सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र जोष सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र जोर 

23 
1. खाधानों की सार्वजनिक वसूली के लिये दिये गये ऋण . . 564. 1 

664 . 1 1572. 8 

1918 - 1572. 8 
( 33 . 3 ) ( 6 . 4 ) ( 54, 5 ) 

( 14 . 3 ) 
2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (इस क्षेत्र को प्रवस निर्मात ऋण महित ) 

149 . 8 2000 . 3 2150 . 1 142 . 6 2830 , 1 2772 , 7 

( 8 . 8 ) ( 28 . 2 ) ( 24 . 5 ) ( 4. 9 ) ( 32 . 5 ) ( 25 . 3 ) 
( क ) लघु उद्योग . . . . . . 77 1035 . 2 1042 . 9 8 . 6 1179 . 6 1188 . 2 

( 0 . s ) ( 14 . 6 ) ( 11, 8 ) ( 0. 3) ( 14. 6) ( 10. 8 ) 
( ब ) कृषि . . . . 

136 . 4 648 . 

6 785 . 0 125 . 918. 6 1041 . 7 

( 8 . 1 ) ( 9 . 1 ) ( 8 . 9) ( 4. 3 ) ( 11. 3) ( 9. ) 
( ग ) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र . . . . 5 . 

7 316 . 

3322 . 
2 8 . 

9543 . 9 642 . 8 

( 0 3 ) ( 4 . 5) ( 3 . 7 ) ( 0. 3 ) ( 6 . 6 ) ( 49) 
3. अन्य सभी क्षेत्र* ( बन मोनों को प्रदत्त निर्यात ऋण सहित ) . 970 . 5 5101 , 

8 6072 , 3 1170 . 

5 5450 .88621 , 1 

( 57 . 6 ) ( 71 . 8 ) ( 69 . 1 ) ( 40 , 8 ) ( 67 . 5 ) ( 60 . 4 ) 
4. पाचेतर ऋण ( 2 + 3) . . 

1120 . 3 7102. 1 8222 . 4 1313 . 1 8080 .7 9393 . 8 

( 66 . s ) ( 100 . 0 ) ( 93 . 6 ) ( 45 . 5 ) ( 100 . 0 ) ( 85 . 7 ) 
5. मव 4 में से निर्यात ण . . . . 90 . 

1 659 . 
3 749. 4 72 . 

4 908 . 

6 981 . 0 

( 5 . 4 ) ( 0 . 3 ) ( 8 . 5 ) ( 2 . 5 ) ( 11 , 2 ) ( 8 . 0 ) 
6 . सकल बैंक कण ( 1 + 4 ) . . . . . 1684 . 

4 7102 . 1 8786 . 5 2886 . 8 8080 . 7 10986 , 6 

( 100 , 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100. 0 ) ( 100. 0 ) 
टिप्पणियाँ : 1--- 1976 के माकड़े उम बैंकों से प्राप्त मांकड़ों पर माधारित है जिनका पंश कुल बैंक ऋण में 98 . 0 प्रतिशत है । 

2 . कोष्ठक में दिये गये प्रांकडे सकल जैक ऋण में अनुपातों को दर्शाते हैं । 
* इन में बडे तथा मझौले उद्योग और थोक व्यापार शामिल है । 


. 


. 


अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के नकदी , निवेश और ऋण जगा अनुपात 
( अंतिम शुक्रवार को ) 


प्रतिशत 

100 


- - . - - 


- - 


ऋण- जमा अनुपात 


निवेश- जमा अनुपात 


नकदी - जमा अनुपात 


للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللب 


1971 - 72 


1972 - 73 


1973 -74 


1974 - 75 


1975 - 76 


15 ) 


25 GI / 17 - - 4 
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A 


जण की प्रवृत्तियाँ : 1976 का कम कामकाण का समय 


दौरान पायी गयी 15 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृति पर से बहुत 
कम थी । अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1975 -76 के दौरान 

और उसके पूर्व वर्षों में मुद्रा उपलब्धि में हुई वृद्धि के स्वरूप में गुणात्मक 
अन्तर विद्यमान है : 1975-76 के दौरान जहाँ उक्त वृद्धि के साथ 
साथ वास्तविक राष्ट्रीय आय में भी 5 . 5 प्रनिशत की वृद्धि हुई वहाँ 
1973-74 को छोड़कर पिछले वर्षों में उक्त वृद्धि तब हुई थी जब 
राष्ट्रीय प्राय बिल्कुल स्थिर रही । मुद्रा उपलिब्ध की वृद्धि के कारण 
भूत तत्वों में और भी अधिक महत्वपूर्ण गुणात्मक अन्तर विद्यमान है । 
उक्त तत्वो पर भागे विचार किया जाता है । 


89 1976 के कम कामकाज के समय ( 16 जुलाई 1976 तक ) में 
खाद्यान्नों की सार्वजनिक वसूली के लिये दिये गये ऋणों में और वृद्धि 
पायी गयी । खाद्यानों की सार्वजनिक वसूली के लिये दिये गये ऋणों की 
राशि में 647 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जब कि 1975 की इसी अवधि 
में उसमें 187 करोड़ रुपयों की वृद्धि थी । खाद्यान्नो की वसूली के लिये 
दिये गये ऋण की बकाया राशि 9 जुलाई को 2283 करोड़ रुपयो के 
प्रभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गयी । 1976 के कम कामकाज के समय 
( 16 जुलाई तक ) में खायेतर बैंक ऋणों में 132 करोड़ रुपयों की 
वृद्धि हुई जब कि 1975 के कम कामकाज के समय में उसमें 16 
करोड़ रुपयों की वृति हुई थी । सकल ऋण की राशि में 1975 के 
फम कामकाज के समय में हुई 154 करोड़ रुपयों की वृद्धि के मुकाबले 
में इस अवधि मे 800 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । इस प्रकार रिजर्व 
- बैंक द्वारा प्रदान की गयी महायता से वाणिज्य बैंक खाद्यानों की वसूली 
के प्रयासों का वित्तपोषण कर सके । रिजर्व बैंक से लिये गये उधारों 
की राशि 19 मार्च 1976 को 887 करोड़ रुपयों के पिछले शिखर 
स्तर को पार कर 9 जुलाई को 1104 करोड़ रुपयों के स्तर पर 
पहुंच गयी : इसमें से खाद्यान्नों की सार्वजनिक वसूली के लिये प्रवत्त 
पुनर्वित्त की राशि 976 करोड़ रुपये थी । रिजर्व बैंक से ली गयी 
कुल सहायता की राशि 16 जुलाई 1976 को 1075 करोड़ रुपये 
थी जब कि 1975- 76 के अधिक कामकाज के समय में उक्त राशि 
1063 करोड़ रुपयों के शिखर स्तर पर थी । कुल जमाराशियों में 
जहां पिछले कम कामकाज के समय में 715 करोड़ रुपयों की वृद्धि 
हुई यहाँ इस अवधि में 942 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । इस वृद्धि का 
अधिकांश भाग मीयावी जमाराशियों में पाया गया । ऋण जमा अनुपात 
77 . 2 प्रतिशत था जब कि एक वर्ष पहले यह अनुपात 69 . 7 प्रतिशत 
था । खाद्यानों की वसूली के लिये विये गये ऋण को छोड़कर उमत 
अनुपात पिछले वर्ष के 63 . 7 प्रतिशत से कम अर्थात् 62 . 4 प्रतिशत 
रहा । 


92. 1975 -76 में प्रारक्षिस मुद्रा या अधिक शक्तिशाली मुद्रा(18 ) में 
भी 681 करोड़ रुपयों की उल्लेखनीय वृद्धि हुई जब कि 1974-75 में 
उसमें काफी कम अर्थात् 82 करोड़ रुपयों की ही वृद्धि हुई थी । इसमें 
से जनता के पास 590 करोड़ रुपयों की चलमुद्रा विद्यमान थी जब कि 
बैंकों की प्रारक्षित निधियों का अंश केवल 110 करोड़ रुपये था । 
पिछले वर्ष चल मुद्रा मे बहुत कम अर्थात् 10 4 करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी 
हुई थी और बैंको को प्रारक्षित निधियो में 39 करोड़ रुपये की वास्तविक 
गिरावट पायी थी ( सारणी 15 ) । 


93. मुद्रा उपलब्धि की प्रवृत्तियों पर पुनः हम विचार करें : उसके दो 
घटकों में से जमा रकम में जहां इस वर्ष 785 करोड़ रुपयों या 14. 3 
प्रतिशत की काफी अधिक वृद्धि पायी गयी वहां पिछले वर्ष उसमें 
633 करोड़ रुपयों या 13 . 1 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी थी । इसी 
प्रकार जनता के पास चलमुद्रा में भी 590 करोड़ रुपयों या 8 . 8 
प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई जो कि 1974- 75 में हुई 104 
करोड़ रुपयो या 1 . 6 प्रतिशत की वृद्धि से पांच गुणा से भी अधिक 
थी । ऐसा प्रतीत होता है कि रिजर्व बैंक द्वारा खाद्यानों की चमूली के 
लिये अधिक मात्रा में दिये गये पुनर्वित्त और रिजर्व बैंक की विवेशी 
पास्तियों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के कारण मालोच्य वर्ष में बलमुद्रा 
में भारी वृगि हुई । 


90 . मूल्यों में हुई वृद्धि को देखते हुए कम कामकाज के समय 
के दौरान संवेदनशील पण्यो की स्थिति की लगातार समीक्षा की 
जाती रही, रुई और तिलहनों पर चयनात्मक ऋण नियंत्रणों को मजबूत 
बना दिया गया । 


94. स्थूल मुद्रा या कुल मुद्रागत साधनों ( " ) की प्रवृनि की 
यह भी विशेषता थी कि इससे चलमुद्रा का तीव्र गति से विस्तार हुआ । 
इस वर्ष कुल मुद्रागत साधनों में 3103 करोड़ रुपयों या 15 . 6 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई ओ कि 1974 -75 में हुई वृद्धि से 1143 करोग रुपये 
अधिक थी : बलमुद्रा का जो विस्तार हुप्रा वह ऊपर उल्लिखित मुद्रा 
उपलग्धि में हुई तीन वृद्धि और मीयादी जमाराशियों में तेजी से हुई 
बढ़ोतरी का संयुक्त परिणाम था (सारणी 14) । 


मा उपलब्धि की प्रवृत्तियों 


91. मुद्रा उपलब्धि की प्रवृत्तियों में ऋण नीति के इस चयनात्मक 
उदारीकरण का प्रभाव परिलक्षित होता है : 1975- 76 ( जुलाई 
जून ) के दौरान जनता के पास मुद्रा उपलब्धि में 1375 करोड़ रुपयों 
या 11 . 3 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी ( सारणी 14 ) । यद्यपि 
1974-75 में हुई 737 करोड़ रुपयों या 6 . 4 प्रतिशत की वृद्धि से इस 
वर्ष हुई वृद्धि काफी अधिक पी , फिर भी यह ध्यान रखना चाहिये कि 
यह वृद्धि 1971-72 से 1973- 74 तक के तीन वर्षों की अवधि के 


( 10 ) अधिक शक्तिशाली मुद्रा में जनता के पास रहनेवाली बलमुद्रा , 
भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों की प्रारक्षित निधियां और अन्य जमा 
राशियां शामिल हैं । 

( 17 ) स्यूल मुद्रा या कुल मुद्रागन साधनों में जनता के पाम मुद्रा 
उपलब्धि मौर बैंकों के पास विधमान मीयादी जमाराशियों शामिल है । 
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सारणी 14 : मुवा उपलग्धि और मुद्रागत साधनों की प्रवृत्तियां ( वार्षिक ) 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 


निम्नलिखित वर्षों में जून के अंत में बकाया राशि 


घट - बढ़ 


1974 


19768 


1974- 75 


1975- 76 


1975 

3 


अ . जनता के पाप्त मुद्रा उपलब्धि ( 1 + 2) 


. 


. 


11, 450 


12, 187 


13, 562 


1. जनता के पास चलमुद्रा . 


. 


. 


6 ,603 


6 , 707 


7, 297 


+ 737 
( + 6 , 4 ) 
___ + 104 
( + 1 , 6 ) 

+ 633 
( + 13 . 1 ) 


+- 1, 375 
( + 11 . 3 ) 

+ 590 
( + 8. 8 ) 

+ 785 
( + 14. 3 ) 


2 . जमा रकम @ . 


. 


. 


. 


. 


4 , 847 


5 , 480 


6, 265 


9 , 102 
6, 570 
2, 532 


10, 506 

7 , 515 
2, 991 


10, 779 

7 , 256 
3, 524 


10, 014 


1 1 , 277 


13, 874 


प्रा. मुद्रा उपसम्धि की घट-बढ़ को प्रभावित करने वाले तत्व 
( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) 
1 बैंकों द्वारा मरकार को दिया गया शुद्ध ऋण ( क + ख ) 

( क ) रिजर्वबैंक द्वारा सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण . 

( ख ) अन्य बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया ऋण 
2 बैंको दाग वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण ( क ) * . 

( क ) रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण . 

( ख ) अन्य बैंको द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण . 
3. बैकिंग क्षेत्र की शुख विदेशी मुद्रा पास्तियाँ . 
4. जनता के प्रति सरकार की शुर मुद्रा देयताएँ . . 
5 . बैंकिग क्षेत्र की मुद्रेतर देयताएँ ( क - रख + ग ) , 

( क ) बैंको के पास मीयादी जमाराशियाँ . 


+ 273 
- - 259 

+ 533 
+ 2, 597 

+ 115 
+ 2, 482 
+ 969 


652 


625 


740 


9 , 362 


10, 652 


13, 134 


672 


310 


1 , 279 


521 


554 


550 


+ 1 , 404 

+ 945 
+ 459 
+ 1, 263 
__ - - 27 
+ 1, 290 
- - 362 

+ 33 
+ 1, 601 

+ 1, 223 
( + 18 . 9 ) 
__ + 483 

- - 105 
+ 1, 980 
( + 10 . 9 ) 


8, 859 
6, 459 


10, 460 
7 , 682 


12, 921 
9, 411 


( ख ) भारतीय रिजर्व बैंक की शुर मुत्तर देयताएँ 

(ग ) प्रवशिष्ट 
इ. कुल मुनागत साधन ( म -+- मा 3 ( क )] . 


1 , 474 
926 


1 , 957 
821 


2 , 451 
1 , 059 


+ 2, 461 

+ 1, 729 
( + 22 . 5 ) 

+ 494 

+ 238 
+ 3, 103 
( + 15 . 6 ) 


. 


17, 909 


19, 869 


22, 972 


टिप्पणी : कोष्टकों में दिये गये प्राकले घट-अक के प्रतिशत को दर्शाते हैं । 

* इसमें सरकारी क्षेन के उग्रमो और राज्य सरकारों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किये गये अग्रिम शामिल हैं । 
भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान अन्य जमाराशियों को मिलाकर । अनंतिम । 

सारणी 15 : मुद्रागत अनुपाप्त 
वर्ष 

बैंकों की चल मुद्रा । भारतीय बैंक धन प्रारक्षित मुद्रा मीयादी कुल मुद्रा मुद्रागत 
( जुलाई - - जून ) प्रारक्षित 

रिजर्व बैंक 

धन उपलम्धि जमा - मुद्रागत उपलब्धि साधनों 
निधियां 

के पास अन्य ( 2 + 3 ) ( 3 + 4 राशियाँ साधन में में 
जमाराशियाँ + 4 ) + 5 ) ( 7 + 9 ) चलमुद्रा घलमुद्रा 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


मौसत अनुपात ( प्रतिशत ) 


560 


अंतिम शुक्रवार को बकाया राशि 
(करोग रुपये ) 

1971- 72 
1972- 73 
1973- 74 
1974- 75 
1975- 76 * 


873 


4979 
5829 
6603 
8707 


933 


66 3478 56048523 4476 12999 58 . 4 38 . 3 
41 409267439962 3491 15454 58 . 5 37 . 7 
47 4800 7584 1 14506459 17909 57 . 7 36 . 9 
65 5415 7666 12187 7682 19869 55 . 0 33, 8 
46 62198347 13562 9411 22972 53 . 8 31 . 8 


894 


1004 


7297 


* ममंतिम 

कों के पास रहने वाली नकदी और भारतीय रिजर्व मैंक के पास रहने वाली बैंकों की जमाराशियां शामिल है । 
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387 8 9 10 11 


148 


388 


पिछले वर्ष की तुलना में मृति 
( करोपपये ) 

1971- 72 
1972- 73 
1973- 74 
1974 - 75 
1975- 76 * 


313 


850 


सीमांत अनुपात 

( प्रतिशत ) 
34639369 1061816 1877 36 . 6 20 . 1 
-~- 25614 1139 1439 10 15 2455 59 . 1 34 . 6 

7 708841 1488968 2455 52. 0 31 . 5 
1861582 737 1223 1960 14. 

15 3 
- - 10804681 1375 1729 3103 42 . 9 19 . 0 


- 


774 


. 


60 
--- ३० 
110 


104 


. 


590 


. 


एक वर्ष में ईपट - का प्रतिशत 

1971 - 72 


35 . 0 
65 . 9 


1872 - 73 


1973- 74 


8 . 5 
17 . 1 
13. 3 

1 . 6 
8 . 8 


16 , 9 
18 . 9 
15 . 9 


6 . 8 


106 . 3 22 . 5 11 . 3 14 . 2 22 . 3 
- - 39 . 4 17 . 7 20 . 3 16 . 9 22 , 7 

12 . 5 17 . 3 12 . 3 14 . 9 17 . 6 

38 . 3 12 . 8 1 . I 6 ,4 18 9 
- - 22 . 6 14.8 8 . 9 11 . 3 22. 5 


--- - 4 . 2 


1974 - 75 
1975- 76 * 


10 . 8 
15 . 6 


12 . 3 


को दिये गये शुय ऋण में 1974-75 में पायी गयी 945 करोड़ रुपयों 
की वृद्धि के पिपरीत इम गर्व 239 करोड़ रुपयों की वास्तविक गिरावट 
परिलक्षित हुई । 


97. मुद्रा उपलग्नि में कमी लानेवाली मुनेतर देयतामों में से को 
के पास विद्यमान मीयादी जमाराशियों में 1729 करोड़ रुपयों या 22 . 6 
प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई जबकि पिछले वर्ष उनमें 1223 करोड़ 
रुपयों या 18 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । इस प्रकार ये जमाराशियाँ 
मुना उपलब्धि की पदि को सर्वाधिक नियंत्रित करने वाले तत्वों के रूप 
में सिखाई । 


अनंतिम 

95. 1975- 76 में मुद्रा उपलब्धि की अधिक वृद्धि का स्पष्टीकरण 
मुखा उपलब्धि को प्रभावित करने वाले तत्वों की प्रवृत्तियों से मिल सकता 
है । इन तत्वों के विश्लेषण से मह स्पष्ट होता है कि बैंकिंग क्षेत्र की राय 
विदेशी मुद्रा प्रास्तियाँ और बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया आनेवाला 
पण वो महत्वपूर्ण कारणभूत तत्व थे । बैंकिंग मेल की शु विदेशी मुद्रा 
मास्तियों में 989 करोग रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि पायी गयी । 1974- 75 
में इन भास्तियों में 382 करोड़ रुपयों को पास्तविक गिरावट हरे 
थी । जिस सीमा तक विदेशी मुगा मास्तियों को मुमा स्टाफ में स्थायिता 
मामे वाला तत्व माना जा सकता है उस सीमा तक यह स्वीकार किया जा 
सकता है कि यह तत्व 1975- 76 में परिलक्षित मुद्रागत विस्तार की काफी 
प्राधिक घर में गिरावट जाने वाला है । बैंकों धारा बाणिज्म क्षेत्र को विये 
गये रुण प्राधिक महत्वपूर्ण अंशवायी तत्व है । इस वर्षे बैंकों द्वारा प्रदान 
किये गये ऋणों में 2597 करोड़ रुपयों की पदि पायी गयी जो 1974- 75 
में हुई पति के मुकाबले में 1334 करोड़ रुपमे भधिक पी । बैंकों पारा 
विये गये ऋण की कुल पुदि में से 96 प्रतिशम बुधि पाणिज्य बैंकों पौर 
सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में भोर शेष पुदि रिजर्व बैंक द्वारा 
दिये गये ऋण में हुई । इस संदर्भ में भी फुल बैंक ऋण में हुई इदि मे 
से गणवत्ता की दृष्टि से 1975- 76 में प्रधिकतर भात् 36 प्रतिशत प्रश 
खाद्यानों के लिए प्रदान किये गये ऋण में पाया गया जब कि 1974-75 
में उक्त प्रंश 21 प्रतिशत था । जमाराशियों में भारी मात्रा में हुई 
इथि (18 ) के कारण बैंक इस स्थिति में पे कि रिजर्व बैंक से ऋण लेने 
के बजाय रे अपने ही साधनों से काफी प्रधिक मात्रा में ऋणों में वृद्धि 
कर सकें । इसके परिणामस्वरूप इस तस्व का मंमाग्य मुद्रास्फीतिगत 
प्रभाष कुछ मीमा तक सीमित हो गया । 

96. मुद्रा उपसम्धि पर बैंकों द्वारा सरकार को दिये गये शख ऋण 
का प्रभाष 1975- 78 में अपेक्षाकृत कम था : बैंकों द्वारा सरकार को 
दिये गये शुद्ध ऋण में पिछले वर्ष की 140 4 करोड़ रुपयों की वृद्धि के 
मुकाबले में 273 करोड़ रूपयो की पति हुई । इसमे भी महत्वपूर्ण बात यह 
है कि सरकारी बितरणों के संदर्भ में अधिक मात्रा में प्राप्त राजस्व और 
विदेशी सहायता से प्राप्त राशि के फलस्वरूप रिजर्व बैंक द्वारा सरकार 


मौसमी प्रवृत्तियों 
1075 का कम कामकाज का समय 

___ 98 . पो परंपरागत मौसमों अर्थात् कम कामकाज के समय मोर अधिक 
कामकाण के समय के दौरान जो प्रपत्तियाँ दृष्टिगत हुई उन पर अब संक्षेप 
में विचार किया जाए । 1975 के कम कामकाज के समय में जनता 
के पास मुद्रा उपलग्धि में 286 करोड़ रुपयों की धद्धि पायी गयी अब 
कि पिछले कम कामकाज के समय में इमके विपरीत 150 करोड़ रुपयों 
की गिरावट हुई थी । 1989 के बाद 1974 के एकमात्र अपवाद को 
छोड़कर यही संभवतः पहला वर्ष है जब इस प्रकार की असामयिक प्रवृति 
पुन : प्रकाश में प्रापी । उक्त वृद्धि मांग जमाराशियों में हुई 415 करोड़ 
रुपयों की वृद्धि के कारण हुई जब कि बलमुद्रा में 129 करोड़ रुपयों की 
गिरावट पायी गयो । उक्त वृधि मुख्य रूप से मैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र 
को दिये जानेवाले ऋण और बैंकों द्वारा सरकार को दिये जाने वाले 
शुद्ध ऋण के कारण हुई । इन दोनों में क्रमशः 627 करोड़ रुपयों और 
362 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी । गुय विदेशी मुद्रा मास्तियों में 
हुई 68 करोड़ रुपयों की थोड़ी सी वृधि भी मुद्रा उपलम्धि की वृद्धि 
में महायकर ( सारणी 16 ) । 


(18 ) मालोच्य वर्ष के दौरान हुई 2533 करोड़ रुपयों की पुषि 
से बैंकों के पास विद्यमान कुल जमा राशिमों में 97 प्रतिशत की पणि 
पापी गमी प्रति उम्त जमा राशियां जून 1972 के अंत में । 
विषयाम 7954 करोड़ से बढ़कर जून 1976 के अंत में 16630 करोड़ 
अपपे हो गयी । 7678 करोड़ रुपयों की इम इति में मोवादी पौर मांग 
जमाराशियों क्रमश: 493 6 करोड़ रुपये प्रौर 2741 करोड़ रुपये थी 


1975- 76 का अधिक कामकाज का समय 

99. 1975- 76 के अधिक कामकाज के समय के दौरान 924 
करोड़ रुपयों का मुद्रागत विस्तार हुआ जो पिछले अधिक कामकाज के 
समय से 92 करोड़ रुपये अधिक था । इम वृद्धि में से चल मुद्रा का अंश 
527 करोड़ रुपये और जमा रकम का प्रण 397 करो रुपये था । 
मुवा उपसम्धि को प्रभाषित करने वाले तत्वो की दृष्टि से बैंकों द्वारा 
पाणि ज्य क्षेत्र को दिये जानेवाले ऋण में हई 1926 करोड़ रुपयो की वृद्धि 


[ भाग II - ल 3(ii)] 


भारत का राजपय मई 21, 1977/वैशाब 31, 1899 


1705 


- : - - 


. . - . . . - - - . : : 


सारणी 16 : मा उपलब्धि और मुद्रागस साधनों को प्रवृत्तियां ( मौसमी ) 


( राशि करोड़ रुपयो मे ) 


निम्नलिखित समय के दौरान घट - बढ़ 
कम कामकाजका समय 

प्रधिक फामफाज का समय 


मदे 


1974 


1975 


1974 


1975 


| 


+ 


2 


+ 


+ 


- 527 


+ 397 


7 


___ + 85 


2 


- 1841 


6 


+ 12 


+ 4 


+ 647 


+ 299 


-- - -- - 
म जनता के पास मुद्रा उपलग्धि ( 1 + 2 ) 

--150 + 286 + 832 

+ 924 
1 . जनमा के पाम चलमुद्रा 

- - 133 -- - 129 + 177 
2 जमा रकम 

+ 283 + 415 + 355 
श्रा मुमा उपलग्धि को घट - 3 को प्रमाणित करने वाले तत्व ( 1 + 2-1- 3 + 4 - - 5 ) 
1 बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया गुछ ऋण ( क + ख ) 

+ 527 + 362 + 694 

- 207 
( क ) रिजर्वयक द्वारा सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण 

-|- 168 + 129 

+ 578 -- -- 141 
( ख ) अन्य बैंकों द्वारा सरकार को विया गया ऋण . 

+ 359 + 234 + 116 + 347 
2 बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण ( क + ख * ) 

+ 251 

+ 627 

+ 1180 +- 1926 
( क ) रिशर्व बैंक द्वारा वाणिज्य मन्त्र को दिया गया ऋण 

---- 78 --- -- 20 

+ 134 
( ब ) अन्य को वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण 

+ 328 + 647 

+ 1046 
3 बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा प्रास्तियाँ 

- ---162 

+ 68 --- 118 

+- 367 
4 जनता के प्रति मरकार की शुस मुद्रा देयताएँ 

+ 20 
5 बैकिंग क्षेत्र की मुद्रेतर देयताएँ ( क + + ग ) 

+ 774 + 783 + 944 + 1579 
( क ) बैंको के पास मीयावी जमाराशियाँ 

+ 740 + 482 + 823 
( ख ) भारतीय रिझर्व बैंक की शुर मुद्रेतर देयताएं 

+ 64 

+ 433 + 106 
( ग ) भवशिष्ट . . . . 

+ 63 -~- 256 + 20 + 649 
है कम मुद्रागस साधम [ म-+ मा 5( क )] , 

+ 498 + 1026 - - 1313 + 1748 
टिप्पणी , कोष्ठको में दिये गए आंकड़े घट -बढ़ के प्रतिशत से संबंधित है । 

* इसमें मरकारी क्षेत्र के उद्यमों और राज्य सरकारों को वाणिज्यिक उद्देश्यो के लिए प्रदान किये गये अग्रिम शामिल है । 

@ इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पाम विद्यमान अन्य जमाराशियो शामिल है । 
1974- 75 से अधिक कामकाज के समय मे हुई वृद्धि के स्तर से 746 

भी कर मका । थोक मूल्यो फा मो सामान्य सूचकाक ( प्राधार वर्ष 
करोग रुपये अधिक थी । बैंकिग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्नियो मे 

1961 -62- 100 ) 21 मितबर 1974 को 330 7 के उच्चतम 
1974-75 के अधिक कामकाज के समय की 118 करोड़ रुपयों की स्तर पर पहुंच गया था वहाँ उसके बाद वह धीरे धीरे गिरने लगा और 
गिरावट के विपरीत 367 करोड़ रुपयो की काफी अधिक वृद्धि पायी गयी । 

मून 1975 के प्रत में 311 .() के स्तर पर पहुँच गया तथा 20 मार्च 
यपि सरकार को दिये जानेवाले बैंक ऋण के कारण भी मुद्रागत वृद्धि 

1976 को और कम होकर 282 3 के न्यून स्तर पर पहुँच गया । 
हई फिर भी उक्त बैंक ऋण में हुई वृद्धि ( 207 करोड रुपये ) पिछले 

प्रत इम स्थिति में कहा जा मफना है कि मूल्य नर वास्तविक RT से 
वर्ष के अधिक कामकाज के समय से एक मिहाई में कम थी । इन सब 

गिर कर पुनः दो वर्ष पहले के स्तर पर पहुँच गया उदाहरण के लिए 
तत्वो का समग्र प्रभाष मैकिग क्षेत्र की मुद्रेप्तर देयताप्रो में हुई 1579 

2 मार्च, 1974 को यह सूचकांक 282 1 के स्तर पर विद्यमान था । 
करोड़ रुपयो को वृधि से काफ़ी सीमा तक समायोजित हो गया ( सारणी 

101 सितम्बर 1974 पौर मार्च 1976 को मध्यावधि के बीच थोक 
16 ) । 

मुल्यो के सामान्य स्तर में लगभग 14 6 प्रतिशत की गिरावट हई । 

फिन्तु लगातार गिरावट का यह दौर 20 मार्च 1976 को रुका । उम 
मूल्य स्थिति : 

समय मूल्य बढ़ने लगा और जून 1976 के प्रत मे सूचकाक 6 9 प्रतिशत 
सामान्य प्रवृत्तियां और कारणभूत तत्व 

मढ़कर 301 . 8 हो गया । इस वृद्धि के बावजूद वर्ष 1975-76 ( जुलाई 
100. 1975-76 मे भारतीय अर्थ व्यवस्था में मूल्यो के क्षेत्र में जून ) के दौरान मूल्यो की सामान्य प्रवृत्ति में गिरावट पायी गयी चाहे 
प्रत्यधिक उल्लेखनीय उपलब्धि हुई । ऐसे समय में जब विश्व के अधिकांश उनकी तुलना अलग अलग सूचकांक के आधार पर की आए या मासिक 
देश मुद्रास्फीती की उच्च दरो से प्रभावित थे या फिमी भी हालत म औसतो के आधार पर । उदाहरण के लिए सून 1975 के प्रत मौर जून 
उनमें कमी पाने के कोई प्रासार नजर नहीं पा रहे थे तब भारस न 1976 के प्रत के बीच थोक मूल्यो में 3 . 0 प्रतिशत की गिरावट पाई 
फेवल उसे नियंत्रित कर मका , बस्कि 1972- 73 और 1973- 74 के दो गयी गिरावट की यह प्रवृत्ति वर्ष 1972-73 और 1973- 74 के दौरान 
वर्षों के दौरान प्रत्यधिक उम्द स्तर पर बढ़े हुए मूल्यो को वास्तव में कम क्रमश पायी गयी 21 5 प्रतिशत और 27. 8 प्रतिशत की अभूतपूर्व 
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पण्यों के मामलों में विशेष रूप से मही है जहाँ पूर्ति और मांग के बीच 
का मतुलन अधिक बिगड़ नहीं गया था । 

106. यहाँ हम बात का उल्लेख किया जाए कि व्यापक मार्वजनिक 
वितरण प्रणाली से ऐसी परिस्थितियो के लिए सशक्त वातावरण उपस्थित 
हो मकेगा । 
___ 107 ममग्र रूप से इस चरण में उक्त वृद्धि के एक मंश का कारण 
कम कामकाज के समय का प्रागमन माना जा सकता है । परन्तु उन विशिष्ट 
पण्यो वस्तुओं के संवर्भ में अधिक सार्थक कारण का पता लगाना होगा 
जिनके मूल्यो में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । इस वृद्धि के लिए दो प्रमुख 
वर्ग अर्थात् खाद्य वस्तुएँ ( 8 . 9 प्रतिशन ) और प्रौद्योगिक कच्ची सामग्री 
( 23 . 6 प्रतिशत ) जिम्मेदार थी । यहाँ यह भी उल्लेख किया जाए कि 
1975- 76 के पुरे वित्तीय वर्ष के दौरान मूल्यों के सामान्य स्तर को निचला 
बनाये रखने के लिए भी ये ही दो वर्ग प्रमुख रूप से जिम्मेदार थे । 
खाद्य वस्तुग्रो के वर्ग में प्रमुख खा से फल और सब्जी , मछली , अंडे 

और माम तथा पीनी और उसमे सबल उत्पावनी जैसी अपेक्षाफूत कम 
महत्वपूर्ण वस्तुओं के कारण मूल्यो पर दबाव परिलक्षित हुआ परंतु खाद्यान्नो 
के मूल्यो मे केवल 0 9 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि पायी गयी और यह 
वद्धि ज्यार और बाजरे के मामले में अधिक स्पष्ट थी । खाद्य तेलो के 
पुरुषों में भी 16 . 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी पायी गयी परतु बालों के मूल्यों 
में भारी मावा में गिरावट पायो । प्रौद्योगिक कच्ची सामग्री के वर्ग में 
प्रमुख दबाय कच्ची सई के कारण परिलक्षित हुप्रा । कच्ची हा के मूल्यों 
में लगभग 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यद्यपि कई के मामले में पूर्ति 
पौर मांग के बीच प्रसंतुलन विद्यमान था फिर भी ऐसा प्रतीत होता है 
कि केवल इम असतुलन के कारण ही उक्त वृद्धि नहीं हुई । इसी प्रकार , 
तिलहनों के मूल्यों में भी इस चरण के दौरान लगभग 31 प्रतिशत की 
बढ़ोतरी पायी गयी । 


वृद्धि और 1974-75 में हुई 0 . 7 प्रतिशत की नाममात्र की वृद्धि के 
विपरीत थी । यदि मासिक प्रौसन स्तरों पर विचार किया जाए तो 
बेहतर चित्र सामने पाएगा : 1975- 76 ( जुलाई -जून ) में मूल्यों में 6 . 0 
प्रतिशत की गिरावट पायी जब कि 1974- 75 में उनमें 16 . 8 प्रनिगम 
की वास्तविक वृद्धि हुई थी । 
___ 102. अतः 1975-76 में मूल्यों में गिरावट की ही प्रवृत्ति निरंतर 
रही । इस गिरावट को 1975- 76 को भारी फ़सल के कारण हुई शुद्ध 
मसमी घटना के रूप में नहीं माना जा सकता, यद्यपि उक्त गिरावट में 
मह सहायक प्रवध्य हुई है । अच्छी फ़सल के अलावा मुद्रागत एवं राज 
कोषीय अनुशासन और जमाखोरी को रोकने के लिए अमल में लाये गये 
प्रशासनिक उपायो के कारण भी मूल्यों में गिरावट को यह प्रवृत्ति प्रायी । 
1978- 76 के अनुभव से मूल्यों की प्रवृत्ति का एक और महत्वपूर्ण पक्ष 
काफ़ी स्पष्ट होकर सामने प्राया है । अर्थात् भारतीय अर्थ व्यवस्था के 
संदर्भ में मुल्यों के उतार- चढ़ाव के लिए पूनि और माँग के बीच पाये 
सन्तुलन का मांशिक प्रभाव स्पष्ट है । संभवतः मूल्य प्रशासन पूर्ति और मांग 
के बीच के सतुलनों के समान ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कि सट्टेबाजी के 
कार्यकलापों द्वारा प्रतिरोध पाने की काफ़ी संभावना है । सट्टेबाजी की 
गतिविधियाँ , जून 1975 में की गयी आतरिक आपातकाल की घोषणा 
पौर आर्थिक अपराधियो , काला बाजारियों और तस्करों की धरपकर 
तथा बेहिसामी धन के प्रयोग को रोकने के लिए उठाये गये ग्राफ आयो 
द्वारा काफ़ी सीमा तक विलुप्त हो गयी । 

10 3. मुल मिलाकर यदि 1976- 77 में कृषि मौसम मच्छो रहा तो 
इस तर्क के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होंगे कि वर्ष 1973- 78 
की मूल्य स्थायिता अगले वर्ष में भी जारी रहेगी । इम तर्क के ममर्थन 
में कम से कम दो कारण बताये जा सकते हैं : अनाज के काफ़ी अधिक 
भंडार बनाना संभव हो गया है और साथ ही पर्याप्त प्रारक्षित विवेशी 
मुद्रा निधियाँ संचित करना भी संभव हो गया है जिन्हें वेशी मुद्रास्फीती 
की शक्तियों को उनके पुनः उभरने का संकेत मिलने पर ममाप्त करने के 
लिए लिया जा सकता है । 
मूल्यों में गिरावट : जून 1975 से 20 मार्च 1976 तक 

104. यदि पुन . वर्ष 1975- 76 के दौरान विद्यमान मुल्यो की प्रवृत्ति 
को देखा जाए तो उक्त प्रवृत्ति का सार्थक विश्लेषण दो स्पष्ट चरणो मे 
किया जा सकता है . प्रथम चरण जून 1975 के प्रस से 20 मार्च 1976 
तक का था जब मूल्यों में गिरावट प्रायी तथा दूसरा चरण मार्च 1976 
के तीसरे सप्ताह से जून 1976 के अंत तक का था जम मूल्यों में वास्तव 
में बढ़ोतरी पायी । पहले चरण के दौरान थोक मूल्यों में 9 . 2 प्रतिगत 
की गिरावट पायी गयी । 1975- 76 की भारी फसल तथा लगातार दो 
वर्षों में काफ़ी अधिक मात्रा में किये गये खायानो के आयातो के 
कारण उक्त प्रवृत्ति की भूमिका बनी होगी । इन तथ्यों का प्रभाव इसके 
पूर्व उल्लिखित विभिन्न मुद्रास्फीतिरोधी कार्रवाइयों के कारण और तीब 
हो गया । 
मूल्यों में पति : 20 मार्च से जून 1976 अंत तक 

__ 105 . दूसरे चरण में मूल्यों में 6. 9 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित 
हुई । परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश वृद्धि जून 1976 में हुई : 
उदाहरण के लिए 5 मून और 26 जून के बीच घोक मूल्यों मे लगभग 
3. 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह स्मरण होगा कि जून 1975 में मूल्यों 
में वास्तव में सामान्य कमी पायी गयी थी । जून 1976 मे मूल्यों में हुई 
भारी वृद्धि का कारण स्पष्टतः छम सध्य में निहित प्रतीत होता है कि 
देश के अधिकांश भागों में विलंब से मानसून आ जाने के कारण मुख्य 
संबंधी प्रत्याशाम्रो में परिवर्तन पाया और कदाचित् इस कारण सट्टेबाजी 
के सरब उभरे । यह स्पष्टीकरण कण्वी रुई , मगफली जैसे फतिपय विशिष्ट 
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वगंधार प्रबत्तियां : 1975 - 76 
___ 108. अब 1975- 76 के दौरान ममग्र रूप से मूल्यों की प्रवृत्तियों 
का अधिक ग्योरेवार विश्लेषण करने की कोशिश की जाए । 1975- 76 
( जुलाई- जून ) के दौरान मूल्यो में 3. 0 प्रतिशत की जो गिरावट आयी वह 
निम्नलिखित वर्गों के कारण प्रायो : खाद्य वस्तुए ( 10 . 2 प्रतिशत ) , 
रमायन ( 10 4 प्रतिशत ) गया मशीनें और परिवहन उपकरण ( 1 . 6 
प्रनिशन ) , मामान्य सूचकांक के कुल भार का लगभग 50 प्रतिशत अंश 
इन वर्गों का था । इसके विपरीत , शराम और तमाख ( 1 . 7 प्रतिशत ) , 
प्रौद्योगिक कपषी सामग्री ( 5 . 6 प्रतिशत ) और निर्मित वस्तुओं ( 3 . 1 
प्रतिशत ) के मूल्यों में वृद्धि हुई । ईंधन, पावर , बिजली और चिकनाई के 
पदार्थों में 13 . 1 प्रतिशत को काफी अधिक बुद्धि हुई ( सारणी 17 ) । । 
____ 109. खाद्य वस्तुओं के वर्ग का सूचकांक जून 1975 के अंत में 
विद्यमान 368 . 7 के शिखर स्तर से घटकर जून 1976 के अंत में 331 , 0 
हो गया अर्थात् उसमें 10 . 2 प्रतिशत की गिरावट आयी जब कि 1974 
75 और 1973- 74 में उममें क्रमशः 3 . 2 प्रतिशत और 26 , 0 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई थी । बागानों के मूल्यो में पायी गिरावट 24 . 0 प्रतिशत 
थी जब कि 1974- 75 और 1973- 74 में उनमें क्रमशः 4 , 6 प्रतिशत 
और 36 . 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी । दिलचस्पी की मात यह थी 
कि खाद्यान्नों में से दालों से भिन्न अनाज एवं दालो के मूल्यों में क्रमशः 
22. 1 प्रतिशत और 31 . 1 प्रतिशत की भारी गिरावट पायी गयी जब 
कि पिछले वर्ष के दौरान दालों में भिन्न अनाजों के मामले में 6 . 9 
प्रतिशत की वृद्धि और दालों के मामले में 3 , 4 प्रतिशत की कमी हुई 
थी । इसके अलावा इस वर्ष के दौरान पायी गयी अभूतपूर्व विशेषता यह 
थी कि दालों से भिन्न सभी प्रमुख तथा मोटे अनाजों के मूल्यों में गिरावट 
मायो । चावल और गेहूँ के मूल्यों में क्रमशः 23 . 6 प्रतिशत और 9 . 4 
प्रनिगान की काफी अधिक गिरावट पायी गयी । ज्वार और बाजरे के 
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सारणी 17 : थोक मूल्यों के सूचकांकों को प्रवृत्तियां 

( आधार 1961- 62 = 100 ) 


( प्रतिशत घट -बढ़ ) 


वर्ग/ उप -वर्ग / पण्य 


भार * 


जून 1974 जून 1975 जून 1974 22 मार्ष 
के प्रत की के प्रत की के प्रत की 1975 की 
तुलना मे जन तुलना मे जून तुलना 22 तुलना मे जन 
1975 के 1976 के मार्च 1975 1977 के 

प्रल मे प्रत मे को अत मे 
- - - - - -- -- - - -- - - - - - 

3 4 5 6 


जून 1975 
के प्रत को 
तुलना मे 
20 मार्च 
1976 को 


20 मार्च 
1976 की 

सुलना मे 
जून 1976 
के प्रत मे 


- - - - - - - ------ 


7 


__ - - 0 


- 0 


2 


. 


2 


2 


2 


2 


समी पण्य 

I खाद्य बस्तुएं 
खाधाम्न 
( फ ) दालो से भिन्न अनाज 

(i) चावल 
( ii ) गेहूं . 
( ii ) ज्वार 

. 
(iv ) बाजरा 
( ख ) वाले । 
फल और सम्जियाँ 
दूध और दूध मे बनी वस्तु 
वाद्य तेल 
मछली , अंडे और मास 
चीनी और उमसे सब उत्पाव 
चीनी 
II शराब और तमाखू . 
III इंधन पावर ,बिजली और चिकनाई के पदार्थ , 
IV प्रौद्योगिक कच्ची सामग्री . . 


1000 + 0 . 7 --- 3 0 - 0 . 2 + 0 . 9 - - 9 . 2 + 6 . 0 

413 - - 3 2 - - 10 . 2 + 0 . 2 + 30 - - 17 . 6 + 8 . 9 
( 358) + 4 6 - 24 0 + 51 

247 +- 00 
( 29 3 ) + 6 9 -- 22 __ + 7 2 

- - 254 
( 16 2 ) + 10 4 --23 6 + 10 + 9 3 -~ - 278 + 58 
( 7 8 ) - 2 3 -- 9 4 + 119 - 12 7 - 57 - 3 9 
(22) + 1 9 --12 9 + 2 9 - 10 -- 28 3 + 21 5 
(1 1 ) + 33 6 ~~- 44 7 + 46 6 – 8 9 -- 533 + 18 5 
( 65) -- 3 4 - 31 1 - - 2 1 

-- 21 7 

- 12 
(57) - - 13 0 + 11 3 -- 18 9 + 7 3 - - 14 6 + 30 4 
( 147) + 6 7 - 6 4 + 30 + 3 6 - - 10 7 + 4 7 
( 13 0 ) + 15 9 ~ - 24 0 - 12 7 -- 3 6 - 33 7 + 16 1 
( 4 9 ) + 5 0 + 216 - 1 2 + 6 3 + 12 3 + 8 3 
( 15 7 ) + 16 3 + 48 + 4 4 + 11 4 - 4 + 22 5 
( 89) + 6 2 + 2 + 10 3 - 3 7 + 12 + 3 9 

+ 4 . 2 + 17 + 1 . 4 + 28 + 0 . 8 + 0 . 9 
61 + 5 . 7 + 13 . 1 + 5 . 1 + 0 . 6 + 12 . 4 + 0 . 6 

121 - - 16 5 + 5 . 6 - 14 . 0 - - -- 3 . 9 - 14 . 3 + 23 . 6 
( 340) - - 13 8 + 295 - 12 5 - 1 2 - 3 7 + 248 
( 18 5 ) - 24 8 + 48 2 - - 22 3 ---33 + 4 3 + 42 0 

( 9 6 ) + 26 7 + 75 + 16 6 + 8 7 + 15 6 - 7 1 
( 43 3 ) - 20 3 - 83 - - 15 1 -~- 6 1 - - 30 3 + 309 
( 208) -~~ 8 8 -- 21 3 - - 6 4 - - 24 --- 42 5 + 367 
+ 14 . 9 --- 10 4 + 14 . 8 

- 5 . 1 - -56 
79 + 11 . 4 - - 1 . 6 + 12 . 6 - 1 . 1 - - 0 . 1 -- - 1 . 4 
294 + 0 . 8 + 3 . 1 + 0 . 9 - - 0 . 3 - -- 0 . 9 + 2. 2 
( 19 5 ) ___ -- 12 1 + 9 - - 12 7 

+ 4 0 + 5 4 
( 805) + 5 1 + 12 + 57 = 0 6 - - 0 1 + 1 2 
( 386) - 1 2 - - 2 2 + ( नगण्य ) - -13 - - 0 6 -18 
( 26 8 ) + 2 2 + 1 4 + 16 + 06 -- -03 + 18 

( 81 ) - - 8 2 + 15 3 - - 1 4 ---70 -- 2 3 - - 13 3 
( 130) + 13 5 + 2 8 + 13 1 + 01 + 2 4 + 03 
( 9 . 2 ) + 11 1 + 37 + 12 6 - --13 - - 15 + 53 
( 1 8 ) + 31 --- 21 0 + 3 5 + 04 -- 21 00 


CA 


( i ) कच्ची रूई 
( ii ) पटसन 

तिलहन . 
( iii ) मूगफली 
V रसायम 
VI मशीनें और परिवहन उपकरण 
VII निर्मित वस्तुएं . 

( क ) मध्यवर्ती उत्पाव 
( ख ) सैयार उत्पाद 


+ 


| 


. 


. 


. 


( i ) सूती वस्त्र 
( ii ) जट के वस्तए . 
घातु से बनी वस्तुएँ 
रसायनिक वस्तु . 
उर्वर , 


کنهکه 
با 


. 


. 


. 


* कोष्ठको में दिये गये प्राकडे सबघिस प्रमुख वर्गों के लिए निर्धारित भार के प्रतिशत वितरण को दर्शाते हैं । 
स्त्रोन भार्थिक परामर्शदाता, प्रौद्योगिक विकास मन्त्रालय, भारत सरकार का कार्यालय । 
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मूल्यो में क्रमश 12 . ५ प्रतिशत और 44 . 7प्र तिशत की भारी गिगमट ___ 1961 के बाद पहली बार सूचकांक में प्रेमी उल्लेखनीय गिरामट पायी 
पायी । भारी मात्रा मे आयात किये जाने तथा काफी अधिक मात्रा में गयी । औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जहाँ 1975 
बागानों के समीकरण भहार मनाने के निर्णय का खाद्यान्नो के मूल्यो पर 76 ( 19 ) के दौरान 10 . 2 प्रतिशत की गिराषट पायी यहाँ पिछले वर्ष 
अनुकूल प्रभाव पड़ा । खाध नेलो के मूल्यों में भी पिछले वर्ष भायी 15 9 की नदनुरूप अवधि में 5. 5 प्रतिशन की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी । 
प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले में 24 . 0 प्रतिशत की भारी गिरावट परन्तु शहरी श्रमेनर कर्मचारियों के सूचकाक में पालोम्प अवधि में 4 . 6 
पायी । खाद्य तेलो में से मूंगफली के तेल के मूल्यो में 32 7 प्रतिशत 

प्रतिशत की न्यूनतर गिरावट प्रायी ( 10 ) जब कि 1974- 75 की तपनुरूप 
की सीत्र गिरावट प्रायी , उसके बाद वनस्पति का स्थान था अर्थात उसके 

अवधि में उममें 6 . 1 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी थी । 
मूल्यो में 31 8 प्रतिशत की कमी पायी गयी । 

निवेश और बचत 
____ 110 . प्रौद्योगिक कम्पी सामग्री के वर्ग सूचकांक में जहां 1974- 75 

पेशी बचत 
में 10 प्रतिशत की गिरावट पायी उसके मुकाबले इस वर्ष 5 . 6 

___ 11 4 . यद्यपि 1975- 76 की अर्थव्यवस्था से संबंधित बचत और 
प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी । सारणी 17 से यह विदित होगा कि 

निवेश के व्यापक प्रोकडे प्रभी उपलब्ध नहीं हैं , फिर भी अलग अलग 
इम वर्ग के मूल्यों में माघ 1978 के मध्य ( जुलाई-मार्च ) तक 14 5 प्रोकहो के प्राधार पर स्थूल प्रवृत्तियों का संकेत किया जा सकता है । 
प्रतिशत की गिरावट पायी : यह गिरावट प्रमुख रूप में निलहनो ( 30 . १ 

परतु इस बात को ध्यान में रखने की पावश्यकता है कि यहाँ प्रस्तुत किये 
प्रतिशत ) में पायी गयी । कच्ची मामग्री के मन्यो मे आयी इस गिरावट 

गये बचत और निवेश के अनुमानित प्राकडे प्रस्थायी हैं और जब परिपूर्ण 
की प्रवृत्ति में बाप में परिवर्तन भाया पोर नवलर मन्यो में बढ़ोतरी की 

अांकड़े उपलब्ध हो जायेंगे सम उनमें महत्वपूर्ण संशोधन हो सकता है । 
प्रवृत्ति पायी । 20 मार्च और जून 1976 के अन के बीच प्रौद्योगिक 

___ 115. मारणी 18 में प्रस्तुत किये गये प्रांकड़े यह वर्णात है कि राष्ट्रीय 
काची मामग्री के सूचकांक में 23 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई कच्ची सई आय में देशी बचत का अनुपात 1974- 75 के 13 . 1 प्रतिशत से तेजी 
( 42 प्रतिशत ) भोर तिलहनों ( 31 प्रतिशत ) के मामले में यह वृद्धि से बढ़कर 1975- 76 में 14 . 5 प्रतिशत हो गया । देशी बचत में हुई 
स्पष्ट थी । कच्ची कई के मूल्यों में जो अभूतपूर्व बुन्नुि हई उमका कारण वृद्धि में मरकारी तथा घरेलू दोनों भेनों का योगदान रहा है । सापेक्ष 
इस प्रकार था । मिलो की मांग विशेष रुप में नयी फमण के मवर्भ में मुख्य स्थायिता के वातावरण में पिछले वर्ष के विपरीत 1975- 76 में 
लगातार बनी रही पौर उच्चतर मूल्यों पर भी विषय का दबाव नही था । वित्तीय मास्तियों के रूप में रहनेवाली बचत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । 
इसके अलावा कई सलाहकार मंगल ने जून 1976 मे मई की फ़मल के इसके विपरीत ऐमा प्रतीत होता है कि कुल देशी पचत में निजी कंपनी 
अनुमानों में 2. 5 लाख गांठों की कमी कर उमे 66 5 लाख गांठे क्षेत्र के प्रेश में गिरावट आयी । 
निर्धारित किया । तिलहनों के मामले में सटेबाजी के उद्देश्य से की गयी 

कुल निवेश 
जमाखोरी तथा कतिपय राज्यों द्वारा तिलहनों , विशेष रूप से मूंगफली 
पौर मंगफली के तेल की अंतरराज्यीय भाषा - जाही पर लगाये गये ___ 116. देशी मचत में उपर्युक्त प्रकार से उल्लेखनीय वृद्धि होने के 
प्रतिबंध के कारण उनके मूल्यों में वृद्धि हुई । इन पण्यो के मूल्यो में कमी परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में बयान की समग्र दर 1974-75 में स्थित 
लाने के लिए अब उपाय किये गये है । इस प्रकार 1975- 76 के पूरे राष्ट्रीय उत्पाद के 14 . 8 प्रतिशत से बढ़कर 1975- 76 में 16 , 0 
वर्ष ( जलाई- जून ) के पौगन कच्ची रूई के मूल्यों में जहाँ 48 . 2 प्रतिशत प्रतिशत हो गयी । अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी मुद्रागत माघमों 
की मढ़ोत्तरी हुई यहाँ निलमों के मूल्यो में केवल 8 . 3 प्रतिशत की गिग को शुद्ध प्राप्ति में कमी होने के बावजूद मचत में वृशि हुई । 
बट पायी परन्तु पटसन के मूल्यों में पटसम और मेस्ता का कम उत्पादन 

यह अनुमान है कि प्राप्त विदेशी मुद्रागत माधनो की मात्रा बहाँ 
होने के कारण 7 . 5 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी । 

1974- 75 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का 1 . 7 प्रतिशत पी वहाँ 1975- 76 

में घटकर 1 . 5 प्रतिशत हो गयी । पास्तव में इस स्तर पर भी निवेश 
___ 111. रसायनों के वर्ग के मूल्यों में 1975 - 76 में 10 . 4 प्रतिशत में विदेशी मुद्रागत माधनों का योगवान काफ़ी अधिक था । इस प्रकार 
की गिरावट पायी गयी जबकि 1974- 75 और 1973-74 मे उनमें देशी पचन के कारण न केवल प्राप्त विदेशी मुद्रागत माधमो में हुई कमी 
क्रमण 14 . 9 प्रतिशत और 36 . 9 प्रतिशत की वृद्धि ई थी । इस की पूर्ति हो सकी परन्तु अर्थव्यवस्था में ममा निवेश के स्तर में भी 
गिरावट का मुन्य फारण यह था कि सरकार ने उर्वरकों के मूल्यों में सुधार मा सका । 
लगातार कमी की पी । इसके विपरीत मिट्टी के तेल , भट्टी के तेल और 

बाजार ऋण 
पेट्रोलियम के मूल्यों में सरकार द्वारा घोषित वृद्धि के कारण इंघन , पावर , 
बिजली पौर चिकनाई के पदार्थों के वर्ग के सूचकांक में 13. 1 प्रतिशत 

___ 11 7. इस सन्दर्भ में सरकारों के बाजार ऋणों के सम्बन्ध में कुछ 
की वृद्धि हुई । 

कहा आए । केन्द्रीय मरकार और राज्य सरकारों को बाजार ऋणों से 

संयुक्त रूप से प्राप्त राशि ( 1 ) 1975- 78 के विनोय वर्ष में 728 
112. निर्मित वस्तुओं के वर्ग में 3 . 1 प्रतिशत की सीमांत मुस्य 

करोड़ रुपये थी जब कि पिछले वर्ष उक्त राशि 708 करोड़ रुपये थी । 
पदि हुई । दोनों उपवर्ग पर्थात् मध्यवर्ती उत्पाद और तैयार उत्पाव इस 

1975- 76 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने दो अवसरों पर बाणार ऋण 
पति के उत्तरदायी पे : मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों में पिछले वर्ष पायी 

जारी किये और 453 करोड़ रुपयों की शुस राशि जुटाई जम कि 1974 
गयी 12 . 1 प्रतिशत की गिरावर के मुकाबले में इस वर्ष 9. 6 प्रतिशत 

75 में 495 करोड़ रुपयो की राशि जुटाई थी । पहला ऋण जहाँ मकी 
की यदि परिलक्षित हुई जबकि तैयार उत्पादो के मूल्यो मे पिछले वर्ष 

पौर परिवर्तन ऋण के रूप में जारी किया गया वही दूसरा ऋण पूर्ण 
की 5 . 1 प्रतिशत की बुद्धि के मुकाबले में 1 , 2 प्रतिशत को मीमात 

रूप से नकटी अभिवानों पर आधारित पा । इन ऋणों के अतिरिक्स 
वृद्धि हुई तैयार उत्पादो में से सूत मौर जूट से बनी वस्तुमों के मुल्यों 

प्राय और सम्पत्ति की स्वैरिछक प्रकदम की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय 
में क्रमशः 1 , 4 प्रतिशत और 15 . 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

सरकार के गांठों में 39 करोड़ रुपयों की राशि का निवेश किया गया । 
उपभोक्ता मूल्य 

( 19 ) जुलाई 1975 के सूचकांक की तुलना में जूम 1878 में 
___ 113. थोक मूल्यों में आयी गिरावट की प्रवृत्ति के अनुरूप उपभोक्ता 

( 20 ) जुलाई 1975 में सूचकांक की तुलना में अप्रैल 1976 में 
मल्य सूचकांक ( माधार 1960 = 100 ) में भी गिरावट आयी । वस्तुतः 

( 21 ) ये प्रांकले भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों से लिये गये हैं । 
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सारणी 18 : वेशी मचत और निवेश के प्राक्कलनः वर्तमान मूल्यों पर गुर राष्ट्रीय उत्पार का प्रतिशत ( अनंतिम ) 

बिनीय वर्ष ( प्रौल , मार्च ) 


मदे 


1972- 73 1973- 74 1974- 75 1975 - 76 


- - -- - - 


- - - - . . - - - . 


2 


3 


4 


5 


1 देशी बचत 

. . . . . . . 13 . 0 12 . 8 13 . 1 14. 5 
2 विवेशी मद्रागत माधनों से प्राप्त राशि . 

0 . 8 0 . 8 1 . 7 1 . 5 
3. कुल निवेश शुद्ध ( 1 + 2 ) . 

13 . 8 13 . 6 14 , 8 16 . 0 
टिप्पणीः 1972- 73 से 1974- 75 तक के अनुपातों को प्रणामः केन्द्रीय माख्यिकीय संगठन के राष्ट्रीय प्राय सम्बन्धी प्रकिड़ों के प्राक्कलनों में संशोधन किये 
जाने नथा अंशत: बचत पौर निवेश के घटकों के सम्बन्ध में अधिक अद्यतन प्राकड़े उपलब्ध होने से संशोधित किया गया है । 


गज्य मरकारों ने 1975- 76 में नकदी में दो ऋण जारी किये और 
उनमें 274 करोड़ रुपये जुटाये जब कि 1974- 75 में 21 .3 करोड़ रुपये 
जुटाये थे । पहले निर्गम में 179 करोड़ रुपये और दूसरे निर्गम में 95 
करोड़ रुपये जुटाये गये । राज्य सरकारो द्वारा बाजार से जुटाये गए कुल 
274 करोड़ रुपयो में से उन सरकारो ने 1975- 76 के दौरान केन्द्रीय 
सरकार को 100करोड़ रुपये चुकाये जो 1963- 64 में जुटाये गए 
केन्द्रीयकृत बाजार ऋणो में उसके प्रश का द्योतक था तथा 17 4 करोड़ 
रुपयो की शेष राशि राज्य सरकारों ने अपने पास रख ली । 


1975-76 के प्रायातों में प्रपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई । इसका शुद्ध परिणाम 
यह हुमा कि 1975- 76 में व्यापार घाटे का राशि पिछले वर्ष के दौरान 
विद्यमान 1189 करोड़ रुपयों के घाटे की तुलना में 1155 करोड़ रुपयों 
पर लगभग अपरिवर्तित रही । 


विदेशी मेल 


118. 1975- 76 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विदेशी क्षेत्र के कार्य 
कलाप में पूर्व वर्षों के विपरीत मशालता के स्पष्ट लक्षण परिलक्षित होते 
हैं । इस सशक्त स्थिति के कारण लगातार दूसरे वर्ष भी भारी मात्रा में 
व्यापार क्षेत्र में घाटा होने के बावजूद प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियो 
में अभूतपूर्व वृद्धि हुई । यद्यपि विदेशी वित्तीय साधनो से प्राप्त राशि 
मे महायता मिली फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि यह मशक्त स्थिति 
प्रमुखत देशी कारणों से उत्पन्न हुई है । 1975- 76 के लिये भुगतान 
मन्तुलन मम्बन्धी म्योरेवार अाफड़ो के अभाव में इस समय यह निर्धारित 
करना कठिन है कि 1975- 76 की भुगतान सम्बन्धी स्थिति स्थाई स्वरूप 
की है या वह दीर्षकालीन प्रवृत्ति का केवल एफ अंश मात्र है । कोई भी 
व्यक्ति स्थूल रूप से यह अनुमान लगा सकता है कि भुगनान सन्तुलन 
सम्बन्धी दीर्घकालीन संभावनाये बढ़ गई हैं । 


___ 120. लगातार भारी मात्रा में व्यापार घाटा होने के बावजूद 
सौभाग्यवश भारत को प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियों में 1975- 76 के 
वित्तीय वर्ष के दौरान 881 करोड़ रुपये की अभूतपूर्व वृद्धि हुई ( २१ ) । 
भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी म्योरेवार आंकड़ों के प्रभाव में उक्त निधियों 
में हुई वृद्धि का सही स्पष्टीकरण देना कठिन है । परन्तु स्थूल संकेतों 
से यह विवित होता है कि यह वृद्धि प्रमुख रूप से दो कारणों से अर्थात् 
अधिक मात्रा में सहायता प्राप्त होने तथा अदृश्य लेन-वेनो की मामदनियों 
में वृद्धि होने से हुई । यद्यपि प्राप्त सहायता के सम्बन्ध में पूर्ण प्रकिड़े 
अभी उपलब्ध नहीं है फिर भी ऐमा प्रतीत होता है कि 1975- 76 में 
सहायता की जो सकल राशि प्राप्त हुई वह 1974- 75 की अपेक्षा लगभग 
400 करोड़ रुपये अधिक थी । इसके विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 
साथ किये गये लेन - देनों के परिणामस्वरूप 1975- 76 में काफी कम मात्रा 
में राशि प्राप्त हुई । प्रारक्षित निधि की स्थिति में सुधार आ जाने के 
बाद भारत ने जहां अगस्त 1975 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तेल सुविधा 
( 1975 ) के पन्नगन 207 करोड़ रुपयों की राशि निकली वहां भारत ने 
क्षतिपूरफ वित्तपोषण सुविधा के अन्तर्गत फरवरी 1974 में निकाले गए 
65 करोड़ रुपयों को पुनः खरीदा । इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 
माथ किये गये लेन-देनों से प्राप्त शुस राशि 1975- 76 में 142 करोड़ 
रुपये थी जबकि 1974- 75 में इस प्रकार प्राप्त शुस राशि लगभग 485 
करोड़ रुपये थी । अतः सकल सहायता वितरणों में 1975- 76 में हुई 
वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कम राशि निकाली जाने के कारण काफी 
हद तक ममायोजित हो गई । इस दृष्टिकोण से देखने पर प्रारक्षित निधियों 
की स्थिति में जो सुधार माया उसका श्रेय अधिकांशतः वेशी तत्वों को 
विया जा सकता है 


व्यापार घाटा और भुगतान की स्थिति 


119. पहले अल्पकालीन प्रवृत्ति को देखा जाए । 1975-76 में 
प्रायात और मिर्यात दोनों में पूर्व वर्ष की अपेक्षा न्यूनतर वृद्धि दरे पायी 
गई । निर्यातो में केवल 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1974- 75 में 
उनमें लगभग 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । परन्तु अधिकांश भारतीय 
वस्तुप्रो/ पण्यो के निर्यातों से हुई प्रामवली में 1974-75 में जो उल्लेखनीय 
पति एई थी नमे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में आयी गिराबट की प्रवृति के 
कारण बनाये नहीं रखा जा सका । प्रायातों में हुई 11 प्रतिशत की 
वृद्धि 1974- 75 में पाई गई 53 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में काफी 
कम थी । प्रायानों में हुई वृद्धि प्रमुख रूप से खायाप्नों तक ही सीमित 
थी तथा उक्त वृद्धि प्रायानो की मात्रा और मूल्य दोनों में हुई । इसके 
विपरीत पायात मम्बन्धी प्रदायगियों की मात्रा पंद्रोलियम महित अन्य कई 
यस्तुणों के कारण काफी कम थी , इसके प्रांशिक परिणाम के रूप में 
25 GI / 77 _ 5 


प्रवृश्य लेन - वेनों में सुधार 

121 . यद्यपि प्रवृश्य लेन - देनों के खाते से सम्बन्धित प्रांकड़ों को 
संकलित करना अभी बाकी है, फिर भी स्थूल संकेत स्पष्ट है : प्राधिकृत 
व्यापारियो द्वारा रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा की जो शुद्ध बिक्री की गई 
उममें अपार वृद्धि हुई । ऐसी बिक्री की मात्रा 1974- 75 की तुलना 
में 1975- 76 में तिगुनी थी और वह प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा किये 

( 22 ) यह वृद्धि मार्च के अन्त में विद्यमान प्रारक्षित विदेशी मुद्रा 
निधियों के सन्दर्भ में है और इसमें सोना एवं विशेष प्राहरण अधिकार 
सम्मिलित नहीं है । 


- - 


- 


- 
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गये विदेशी मुद्रागत लेन-वेनों के शुद्ध प्रधिशेष की पोतक है । इस वृद्धि उल्लेखनीय रूप से मन्दी की स्थिति मा गई । पूर्णतः इसके परिणामस्वरूप 
के मूल में निहित प्रमुख कारण इस प्रकार प्रतीत होता है : अदृश्य लेन निर्यानों की प्रामदनियो में 533 करोड़ रुपयों की काफी कम वृद्धि हुई 
देनों में , विशेष रूप से निजी क्षेत्र को विदेशों से प्राप्त राशि में बढ़ोतरी जबकि पिछले वर्ष उनमें 807 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी ।निर्याप्त 
हुई । ग्रहो इस बात का अनुमान लगना उचित ही होगा कि जब तस्करों प्रामदनियों में 1974 - 75 में हुई 32 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 
एवं विदेशी मुद्रा के अपराधियों के विरुस सरकार ने कड़ी कार्रवाई शुरू में इस वर्ष 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई । मायातों के मामले में कम्बी 
की उमके बाव गलत तरीके से विदेशी मुद्रा का बाहर जाना बन्द हो मामग्री और धातुओं के न्यूनतर मूल्यों के कारण अवश्य ही प्रायात बिल 
गया है जिसका प्रभाव स्पष्टत: परिलक्षित होने लगा है । इसके अलावा में काफी कमी पाई, परन्तु भारतद्वारा प्रमुख रूप से प्रायातित खाद्यानों 
गैर-रिहायशी भारतीयों तथा विदेशों में रहनेवाले भारतीय मूल के व्यक्तियों और उर्वरकों के मूल्यों में केवल नाममात्र की गिरावट आने से उक्त कमी 
की विदेशी मुद्रा निधियों को भारत में प्रेषित करने के लिये प्रोत्साहित 

कुछ सीमा तफ समायोजिप्त हो गई । प्रायातों में 498 करोड़ रुपयों की 
करने तथा गैर-रिहायशी भारतीयों को कतिपय निविष्ट उद्योगों की शेयर जो समग्न वृद्धि हुई यह पूर्व वर्ष हुई वृद्धि (अर्थात् 1565 करोड़ रुपये ) 
पूजी में निवेश करने के लिये प्राकर्षित करने के निमित्त भी सरकार ने के मुकाबले में एक तिहाई मे भी कम थी । इस प्रकार पायानों की वृद्धि 
कई उपाय किये हैं । ऐमा प्रतीत होता है कि कुल मिलाकर इन उपायों पर 1975- 76 में केवल 11 प्रतिशत थी जबकि 1974- 75 और 1973 
का भारत के प्रवृश्य लेन- देनों के खाते पर मन्तोषजनक प्रभाव पड़ा है । 

74 में वह क्रमशः 53 प्रतिशत पौर 58 प्रतिशत थी । निर्यात मूल्यों 
___ 122. दीर्घकालीन समावनानों को देखते हए 1975- 78 में भुगतान की अपेक्षा प्रायात मूल्यों की अमि -दर उम्चतर बनी रही । इस कारण 
सम्बन्धी स्थिति में जो सशक्तता पायी वह भारत के भुगतान मन्तुलम में 

भारत के निर्यात- पायात मूल्यांक में और भी गिरावट पाई. अप्रैल 1975 
होने वाले उल्लेखनीय परिवर्तन का चिन्ह प्रतीत होती है । निश्चित निष्कर्षों 

से फरवरी 1978 तक की अवधि के लिये जो प्राकड़े प्राप्त हुए हैं उनसे 
पर पहुंचने के लिये अवश्य ही इन पहलुषों का गहराई से अध्ययन करना 

यह विदित हुमा है कि निर्यात पायात मूल्यांक में 15 प्रतिशत से भी 
प्रावश्यक है ; परन्तु कम से कम ऐसे परिवर्तन के कतिपय संकेतों का 

मधिक गिरावट आई । 
उल्लेख किया जा सकता है । अर्थ व्यवस्था में उच्चतर निर्यात क्षमता 
का निर्माण किया जा रहा है । साथ ही तेल या अधिक सामान्य रूप से निर्यात 
उर्जा के क्षेत्र में पायात प्रतिस्थापन अपेक्षाकृत अधिक तेजी से किया जा 

124. 1975- 76 के वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यातों के मूल्य में 
रहा है । इसी प्रकार खाद्यानों एवं उर्वरकों के प्रायात करने की प्रावश्यकता 

पौर भी वृद्धि हुई और वह बढ़कर 3863 करोड़ रुपयों के शिखर स्तर 
भी कम हो सकती है । इसके अलावा प्राशा है कि 1975 - 78 में अदृश्य 

पर पहुंच गया : इस प्रकार उममें पिछले वर्ष की तुलना में 533करोड़ 
लेन-देनों की प्रामदनियों में जो वृद्धि अनुभव की गई यह प्रागामी वर्षों में 

रुपयों की वृद्धि पाई गई । 1974 - 75 में उसमें 807 करोड़ रुपयों की 
भी बनी रहेगी । यदि इस बातों को संकेत मामा जाए तो भारत के भुगतान 

वृद्धि हई थी । परन्तु 1975- 76 के केवल पहले नौ महीनों ( अप्रैल 
सन्तुलन की स्थिति में लम्बी अवधि तक मुधार होने की प्राशा की जा 

दिसम्बर ) के लिये पण्यवार प्रांकड़े उपलब्ध है , इस अवधि के दौरान 
सकती है । 

निर्यानों का कुल मूल्य 2690 करोड़ रुपये था जबकि 1974- 75 की 
व्यापार की प्रवृत्तियों का ब्योरेवार विश्लेषण निम्न प्रकार है : 

सवनुरूप अवधि में उक्त मूल्य 2355 करोड़ रुपये था ( सारणी 19 ) । 

निर्यातों के पण्यवार मूल्यों में जो परिवर्तन हुए ये पूर्णतः अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार घाटा 

मूल्यों , विशेष रूप से कृषि उत्पाों और परिष्कृत वस्तुओं नथा निर्मित 
12.3. 1975- 76 के राजकोषीय वर्ष के दौरान व्यापार घाटे की वस्तुणों के मूल्यों के घोतक थे । जूट की वस्तुनों , सूती वस्त्रों, वनस्पति 
राशि 1155 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष के 1189 करोड रुपयों के सेलों तथा खलियों , काजू की गिरी तथा मसालों अंमी महत्वपूर्ण निर्यात 
घाटे की तुलना में केवल सीमति रूप से कम पी । 1973 और 1974 बस्तुभों के मामले में यह सही था ; परन्तु चीनी और चांदी के मामले 
में अन्तर्राष्ट्रीय पण्य बाजार में जो तेजी माई उसमें परिवर्तन मा जाने तथा में यद्यपि मल्य अपेक्षाकृत कम थे , फिर भी नियतित परिमाण उम्मतर 
ऐसे अधिकांश विकमित वेशों में जो प्राथमिक एवं परिफत वस्तुओं के पा जिसके परिणामस्वरूप इन पस्तुषों के निर्यातों से होने वाली प्रामवनियों 
मुख्य बरीदार है, मन्दी की प्रवृत्तियां मनीं रहने से निर्यात विकास में में 1974- 75 की सदनुरूप अवधि की उपेक्षा काफी अधिक वृद्धि गई । 

सारणो 19 : भारत के प्रमुखनिर्यात 

( राशि करोड़ रुपयों में ) 

( 3)/ की तुलना में ( 4 ) में 
प्रप्रैल/दिसम्बर वृधि ( + )/ ( कमी ( - ) 
1974 - 75 

1974 - 75 1975 - 76 वास्तविक प्रतिशत 


पम्प 


2 


669 


842 


+ 173 
646 


+ 26 


47 


93 


+ 98 


1013 

65 
118 

51 
221 


93 


| 


12 


I. बाबान और जीवित पशु . 

1. मछली पौर मछली से बनी वस्तुएँ 
2 . काजू की गिरी 
3. कॉफी 
4 . चाय ( काली ) 
5. ममाले . . . 
6. बली 
7. चीनी . 


- 13 


58 
178 


+- 32 


+ 14 
+ 21 


157 


+ 13 


. 


. 


61 


38 


38 


_ 


96 


66 


55 


- 17 


- 11 
+ 122 


339 


175 


297 


+ 70 
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1 


७ 


82 


66 


88 


+ 22 


II. शराब और तमाखू 

अपरिष्कृत तमाखू 


+- 33 
+ 29 


. 


80 


65 


84 


431 


290 


330 


+ 40 


+ 14 
+ 36 


17 


14 


19 


T 


18 


14 


10 


- 


4 


|+ 


160 


93 


139 


+ 


III . चिन को छोड़कर कच्ची और प्रयास पस्तुएं . 

1. रूई ( कच्ची और प्रवशिष्ट ) . . 
2. अभ्रक . . . . 
3. कच्चा लोहा ( लोहे के टुकड़ो सहित ) . 
4. पशुजन्य और वनस्पतिजन्य प्रपरिष्कृत वस्तुयें ( जिनका 

अन्यन्न उल्लेख नहीं किया गया है ) । 
IV . खनिज इंघम, चिकनाई के पार्ष और संबंधित पस्तुएं 
V. पशुजन्य और बमस्पतिजन्य तेल और परवी . 

बनस्पति . . . . . 


117 


। 


- 26 


। 


20 


13 


5 


+ 


2 


+। 


34 


33 


31 


। 


- 12 


34 


33 


। 


VI . रसायन 


104 


78 


। 


1158 


896 


+ 


145 


111 


908 
133 
138 


+ 


233 


187 


। 


- 26 


296 


257 


188 


। 


- 69 


VII. निर्मित पस्तुएं . . 

1 . चमड़ा और नमड़े से बनी पस्तुये 
2 . सूती वस्त्र @ . 
3. सूट से बनी वस्तुये @ 
4 . मोती तथा अपरिष्कृत या परिष्कृत बहुमूल्य और प्रर्ध 

बहुमूल्य परपर . . 
5 . लोहा पौर इस्पात . 
6. चांदी ( बुलियन ईट ) . 


95 


66 


79 


+- 13 


+ 20 


86 


69 


+ 11 


58 
52 


+ 19 


78 


134 


+ 82 


+ 158 


212 


133 


189 


+ 42 


+ 58 
+ 23 


81 


59 


82 


+ 39 


VIII . मशीने पौर परिवहन उपकरण . 

1. बिजली की मशीनों को छोड़फर इतर मशीने 
2. बिजली की मशीने , उपकरण और साधन . 
3. परिमन उपकरण . . 


56 


39 


47 


+ 8 


+ 21 


65 


35 


60 


+ 


25 


240 


+ 71 
+ 17 
+ 28 


173 


202 


+ 29 
+ 27 


87 


124 


IX. विषिष निमित बस्तुएं . . 

1. कपड़े . 
2 . असे . 
कुल निर्यात ( पूसरे निर्यातों महित ) 


136 
20 


14 


14 


3304 * 


2355 


2690 


+ 335 


14 


में रेशा प्रौर धागा शामिल है । * इस राशि को मार में संशोधित फर 3331 करोड़ रुपये कर दिया गया है । इसके लिये पण्यवार विवरण प्रभी 
उपलब्ध नहीं है । 

स्त्रोत : पाणिज्यिक सूचना और प्रक संकलन महानिदेशालय । 


मायात 


125. विशावर निर्यातों का विश्लेषण करने पर वर्ष के पहले मो 
महीनों ( अप्रैल --दिसम्बर 1975 ) के लिये उपलब्ध अकड़ों से यह विदित 
होता है कि इस अवधि के दौरान कुल निर्यातों में 335 करोड़ सपयों 
की जो पद्धि हुई उममें से जापान को छोड़कर अन्य एशिया पौर प्रशांत 
महासागरीय देशो के पार्थिक एवं सामाजिक प्रायोग के सदस्य देशों को 
किए गए निर्यातों में 109 करोड़ रुपयो की वृद्धि हुई : इम वर्ग के अन्तर्गत 
हंगम को किये गये निर्यातों के मूल्यो में हुई वृद्धि लगभग 73 करोड 
रुपये थी । आपान को किये गये निर्यातो में भी लगभग 82 करोड़ रुपयो 
की वृद्धि हुई । कुल निर्यातों मे सभी एशिया और प्रशांत महासागरीय 
देशों के प्रार्थिक एवं सामाजिक भायोग के सदस्य देशो का अंश 25 
प्रतिशत से बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया । इसके विपरीत युरोपीय साझा 
बाजार के सदस्य देशो, उत्तरी अमेरिफा ( विशेष रूप से अमेरिका ) तथा 
पूर्वी यूरोपीय देशों का मंश 1974 की तवमुरूप अवधि की अपेक्षा सीमति 
रूप से कम था । 


126. 1975-76 के राजकोषीय वर्ष के पहले नौ महीनों ( अप्रैल 
विसम्बर ) के दौरान किये गये प्रायातों के सम्बन्ध में पण्यवार विवरण 
उपलब्ध है ; इन पायातो की राशि 3900 करोड़ रुपये थो जो पिछले वर्ष 
की तवनुरूप अवधि की तुलना में 810 करोड़ रुपयों या 26 प्रतिशत की वृद्धि 
की घोतक थी ( सारणी 20) । इस वृद्धि के प्रमुख कारण खाद्यान ( गेहूं ) 
पौर उर्वरक थे । इसके अलावा मशीमो और परिवहन उपकरणों तथा 
अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रायातों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई । इसके 
विपरीत इस्पान और अलौह धातुओं के प्रायातो का मूल्य न्यूनतर था 
जिसका कारण यह था कि इस्पात के मामले में मायातों के परिमाण 
में कटौती की गई और प्रलौह धातुओं के मामले में मूल्य मपेक्षाकृत 
कम था । 
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सारणी 20 : भारत के प्रमुख प्रायात 


- - 


- 


( राशि करोड़ रूपयों में ) 
( 3 ) की तुलना में ( 4 ) में वृद्धि ( + )/ 

कमी ( - ) 


पण्य 


अप्रैल-दिमम्बर 


1974 - 75 


1974 - 75 


__ 1975 - 76 


यास्तविक 


प्रतिशत 


__ 4 


5 


- - - - - 


- 


-- - - 


1017 


1 


+ - 88 


855 
698 


542 
415 


+ 475 
+- 472 


+ 


+ 114 


887 
30 


37 


33 


- 


" 


1 


1 


+ 


164 


+ 


- - 9 


8 


219 
27 


25 


+ 6 


155 
19 
881 
727 


++ 


T+ 


1157 
955 
202 


912 
772 
139 


+ 


+ 45 
- - 15 


154 


। 


35 


31 


16 


712 


402 


627 


I. चाचान्न तथा जीवित पशु . 

1. गेहू . . 

2. काजू . 
II. शराब और तमाखू 
III . ईधन को छोड़कर कच्ची और प्रणाच वस्तुएं . 

रेशों को छोड़कर फच्ची रूई . 
IV . निज इंधन, चिकमाई के पदार्थ तथा संबंधित वस्तुएं 

1. अपरिष्कृत तथा अंशत परिष्कृत पेट्रोलियम 

2. पेट्रोलियम से बनी वस्तुये . . 
V . पशुजन्य और वमस्पतिजन्य तेल और चरबी . 
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* इस राशि को बाद में संशोधित कर 4520 करोड़ रुपये कर दिया गया है । इसके पण्यवार विवरण अभी उपलब्ध नही है । 
स्त्रोतः वाणिज्यिक सूचना और अंक सफलन महानिदेशालय । 


निर्यात ऋण की शो में रियायत की गई ; भास्थगित अदायगी की शर्तो 
पर पूजीगत और इंजीनियरी वस्तनों के निर्यातो की क्रियाविधियों को 
मरल बनाया गया और इंजीनियरी परामर्श सेवानों तथा पान निर्यात 
प्रतिष्टानो को विदेशी मुद्रा प्रदान करने की क्रियाविधियो को पौचित्यपूर्ण 
मनाया गया । ( 33 ) 


127. अमेरिका और यूरोपीय माझा बाजार के मदस्य देशों मे किये 
गये पायातो में प्रालोच्य अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई जबकि मोवियत 
समाजवादी जनतन्त्र सष और ईरान से किये गये प्रायातों की मात्रा 1974 
की उसी अवधि को अपेक्षा कम थी । 
व्यापार मोति 

_ _ 128. लगातार दूसरे वर्ष भी भारी मात्रा में व्यापार घाटा जारी 
रहने से उममे बचने के लिये निर्यात प्रामदनियों में वृद्धि करने की प्रावश्यकता 
उत्पन्न हुई । स्वेज नहर के पुनः खुल जाने से निर्यातों की प्रामदनियो की 
वसूली शीघ्रता से हो सकेगी तथा माल भाड़े में कुछ बचत भी हो सकेगी । 
इसके अलावा देश की व्यापार नीति को धम प्रकार मुव्यवस्थित किया 
गया है कि निर्यातों का विस्तार हो तथा विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात किये 
आएं । हाल ही में गैर सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये 
कई उपाय किये गये हैं ताकि उक्त उद्देश्यो की पूर्ति हो । इन उपायों 
में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित व्यवस्थाये सम्मिलित है । निर्यातो 
में पिये किये जाने वाले उत्पावन में वृद्धि करने के निर्मिप्त प्रोत्साहन दिये 
गए ; इंजीनियरी वस्तुमों जैसी विकासपरक वस्तुप्रो के निर्यातों को बढ़ाने 
के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया गया ; क्षतिपूरक नकवी महायता की योजना 
के क्षेत्र को म्यापक मनाया गया ; सीमा शुल्क वापसी की पात्रतामो के 
मापार पर निर्यातको को अनुसूचित बैंकों द्वारा अग्रिम प्रवान किये गए ; 


विकास की संभावना : 1976- 77 

129 1975- 76 की अर्थव्यवस्था के इम सक्षिप्त मूल्यांकन से जो 
चिन्न उभरता है, वह समग्र रूप से यह है कि अर्थव्यवस्था उचित मूल्य 
स्थायिता के वातावरण में अपने सामान्य विकाम को पुनर्व्यवस्थित कर 
पाई है । यदि इतना ही विकास आगामी वर्षों में भी हुमा , तो हम कथन 
फा प्रौचित्य सिद्ध होगा । इम पृष्ट भूमि में 1976- 77 के विकास को 
संभावना का चित्र प्रस्तुत करना है । इस प्रकार करने से स्थूल रूप से 
अगले वर्ष में अर्थव्यवस्था में पाने वाले भयमगे का समेत प्राप्त होगा । 
__ 130 कृषि क्षेत्र समग्र विकास की भूमिका प्रस्तुत करता है । उक्त 
क्षेत्र व्यापक रूप से मौसम से प्रभावित होता रहता है । इससे विकास 
की संभावनाओं का सुनिश्चित मूल्यांकन नही किया जा सकता । एक बान 

( 23 ) इनमे से निर्यात विकास सम्बन्धी कतिपय प्रयासों के विवरण 
इम रिपोर्ट के भाग II में दिये गये है । 


[ भाग I[ - - खण्ड ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : मई 21, 1977 / शाख 31, 1899 
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म्पष्ट प्रतीत होती है कि 1975- 76 मे कृषि क्षेत्र में लगभग 8 प्रतिशत 
की वृद्धि जो पाई गई, वह ममान रूप से अनुकूल मौसमी परिस्थितियो 
के कारण हुई है । यद्यपि इस क्षेत्र की उत्पादन सभावना 
को नये शिखर तक बढ़ाया जा रहा है फिर भी आगामी वर्ष में उतनी 
ही वृद्धि की आशा करना प्रवास्तविक नहीं होगा, किन्तु मौसमी परि 
स्थितियों के अनुकूल होने की संभावना से कृषि उत्पादन की अपेक्षाकृत 
मामान्य वृद्धि की प्राशा करना उचित प्रतीत होता है । इस परिस्थिति 
के कई कारण है : उर्वरक , बिजली और उत्तम बीजो जैसी मूल वस्तुनो 
की पूनि में मामान्य सुधार पाया गया । बीस सूत्रीय प्रार्थिक कार्यक्रमो में 
मिचाई पर जोर दिया जाता है और 1975- 76 में कृषि प्राय में वृद्धि 
होने के कारण निजी निवेश के बढ़ने की प्रत्याशा है । 

131 भागामी वर्ष में आर्थिक नीति में प्रमुख रूप से प्रौद्योगिक 
विकास के पुनरुत्थान के प्रश्न पर जोर दिया जाएगा । इस लक्ष्य की 
पूर्ति के लिये उक्न नीति में तीन बातो की परिकल्पना की गई है , जो 
हम प्रकार हैं । निवेश में प्रर्याप्त वृद्धि , मांग की मन्त्री से प्रभावित उपक्षेत्रो 
मे पाई गई मन्दी की प्रवृत्तियो में सुधार और पूर्ण रूप से क्षमता के 
उपयोग को बढ़ाना । यह बात अवश्य है कि इन मभी बातों का प्रभाव 
तत्काल 1976- 77 में ही प्रौद्योगिक विकास की दर में परिलक्षित नहीं 
होगा । किन्तु निविष्ट अवधि में प्रौद्योगिक विकास की संभावना को अधिक 
मात्रा में बढ़ाना महत्वपूर्ण है । 

132 अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति से ग्रह प्रतीत होता है कि 
मूल्य स्थायिना में बाधा शले बिना अधिकतर निवेश कराने की उपयुक्त 
परिस्थितियां उत्पन्न होगी । पहले से ही काफी मात्रा में उमटू किये गये 
खाद्यान्नो के स्टाको और कपड़े के उत्पादन को बढ़ाने की वर्तमान सभावनामो 
से यह प्रतीत होता है कि निर्वाह वस्तुये अवश्य ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध 
होंगी । केन्द्रीय सरकार 1976- 77 में योजना परिव्यय में 31 , 4 प्रतिशत 
की वृद्धि करने की ओर अग्रसर है । इस कारण सार्वजनिक और निजी , 
दोनो क्षेत्रों में अधिकतर निवेण का वातावरण निर्मित हो चुका है । निवेश 
को मनाने की सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता काफी बन गई है क्योंकि कर 
प्रशासन को मजबूत कर देने से कर से प्राप्त होने वाली राशि में महत 
अधिक वृद्धि होगी और प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियो में पहले की अपेक्षा 
प्रय और प्रामानी से राशि निकालने की काफी अधिक गंजाइश है । इसके 
मलाया सरकार ने हाल ही मे निजी क्षेत्र के निवेश में सीव्रता लाने के 
लिये कई उपाय किये है जिनमें निम्नलिखित शामिल है : लाइसेस पद्धति में 
सधार किया गया , लाभांशों की घोषणा पर लगाये गए प्रतिबन्धों को 
प्रारम्भ में थोड़ा मा कम किया गया और मन्नतः उक्त प्रतिबन्धो और 
सोनम यगे के निर्गम पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया है । 
प्रायात नीति को उदार बना दिया गया है तथा चुने गए उद्योगो में उत्पादन 
को बढ़ाने के लिये को कराधान के सन्दर्भ मे प्रोत्साहनी की व्यवस्था की 
गयी है । इनके अलावा 1976 - 77 के केन्द्रीय बजट में प्रत्यक्ष फर बिन्यास 
को प्रौचित्यपूर्ष बनाने तथा बसत पौर निवेश के लिये दिये जाने वाले 
प्रोत्साहनी को बढ़ाने पर अधिक जोर दिया गया है । यपि सरकार 
याग दिये आन वाले प्रोत्साहन और उसके प्रति निजी क्षेत्र के अनुकूल 
मझान के बीच काफी समय लग जाता है , फिर भी यह प्राशा करना 
उचिम है कि जैसे ही सार्वजनिक निवेश में वृद्धि को आएगी निजी क्षेत्र 
के निवेश में भी 1976- 77 में वृद्धि होगी । 
___ 133. यद्यपि पूंजीगत बाजार में मन्दी जारी रही है फिर भी उसके 
पुविकास के मकेत उपलब्ध है । उदाहरण के लिये गैर सरकारी मार्वजनिक 
मीमित कम्पनियों द्वारा 1975- 76 ( अप्रैल -मार्च) में जारी की गई 93 
करोड़ रुपयो की नई पूजी 1974- 75 के 52 करोड़ रुपयों की तुलना 
में काफी अधिक थी । इसके अलावा मीयावी ऋण प्रदान करने वाली 
संस्थानों में प्राप्त महायना का प्राकार भी व्यापः था । भारतीय प्रौद्यो 
गिक विकास बैंक , भारतीय प्रौधोगिक ऋण और निवेश निगम तथा 
भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण निगम द्वारा मजूर की जाने वाली और 


वितरित की जाने वाली गशि सामान्य रूप से मीयादी ऋण प्रवान करने 
बाली संस्थानो की कुल वित्तीय सहायता की लगभग दो तिहाई होती है । 
उपर्युम्न संस्थानो की उक्त राशि 1974- 75 की तुलना में क्रमश . 33 
प्रतिशत और 24 प्रतिशत अधिक थी । 
___ 134 प्रार्थिक नीति के अन्तिम दो तस्वों पर जब ध्यान देते हैं तब 
देशी मांग की मन्दी मे प्रभावित कुन उद्योगों में पुन . सधार परिलक्षित होगा । 
इम मन्दर्भ में बम्न उद्योग का स्थान उल्लेखनीय है । 1975- 76 में कृषि 
पाय में पर्याप्त वृद्धि हुई । अतः वस्त्रों के लिये ग्रामीण मांग बढ़ेगी । 
इसी प्रकार 1976- 77 के बजट में प्राय और संपत्ति के कर की दरों में 
कमी करने और उत्पादन शुल्को में हाल ही मे समायोजन किये जाने के 
कारण टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुमों को माग शायद पुन . बढ़ जाएगी । वस्तुतः 
परोक्ष करों के वर्तमान विन्यास का व्यापक अध्ययन करने के लिये हाल 
ही में भारत मरकार द्वारा एक समिति का नियुक्त किया जाना परोक्ष 
कगे, विशेष कर उत्पादन शुल्कों के औचित्यीकरण की दिशा में एक और 
कदम है । विषय-व्यापी मन्त्री में मामान्य रूप से ही मही सुधार की आशा 
है । अतः निर्यातों के लिये भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि 
हो सकती है । हाल ही में निर्यात सम्बन्धी प्रोत्साहनो के वर्तमान ढांचे 
को मजबूत बनाने की भी कोशिश की गई है । इस मन्दर्भ में की गई 
कार्यवाहियों में निम्नलिखित शामिल हैं . अनेक इंजीनियरी वस्तुओं और 
कुछ परम्परागत उत्पादों के लिये अतिरिक्त नकवी प्रोल्माहन दिये गये । 
प्रायातों की पात्रता में वृद्धि की गई , निर्यात शुल्क में कटौती की गई और 
नकदी महायता और शुल्क वापसी की अदायगी में तेजी लाई गई । 

135. प्रौद्योगिक विकाम की 1976- 77 की मंभावनायो का चित्र 
इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है । एक तरफ कतिपय को क्षेत्र के उद्योगों के 
उत्पादन में 197 - 76 में प्रमाधारण रूप से हुई अधिक वृद्धि को दोहराना 
मभव नहीं होगा और दूसरी तरफ कुछ अन्य उद्योगो के उत्पादन में गिरावट 
की जो प्रवृत्ति पाई उसमें परिवर्तन पा सकेगा । इस बात के सकेत है 
कि औद्योगिक उत्पादन की गति में तीव्रता प्रा गई है । उदाहरण के लिये 
1976 के पहले 4 महीनों के दौरान प्रौद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 
1015 की मुलना में 11 . 5 प्रतिशत अधिक था । यदि यह बात समग्र 
प्रवृत्ति का संकेत है, तो 1976 में 6 से 7 प्रतिशत तक की वृद्धि दर 
की प्राशा की जा सकती है । 


136 इस मन्दर्भ में 1976- 77 में उभरने वाले माग सम्बन्धी 
मंभाव्य दमायो और मुद्रागत तथा ऋण सम्बन्धी नीतियों पर उनके प्रभाव 
की ओर ध्यान प्राकर्षित करना उचित होगा । राजकोषीय और मुद्रागन 
नीसिया का प्रमुख उद्देश्य मांग प्रबन्धन है । यह इस बात से स्पष्ट होता 
है कि व्याज दर की नीतियों महिन जो नियंत्रक ऋण नीतिया 1974- 75 
में प्रारम्भ की गयी वे अब भी जारी है । इसी प्रकार राजकोषीय क्षेत्र में 
उच्चतर पाय कर दाताओं और अतिरिक्त महंगाई भत्ते के सन्दर्भ में 
अनिवार्य जमा arग अतिरिक्त आय को अमकस करने की बर्तमान योजना 
को एक और वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है । इसके अलावा यह भी 
मंकेत दिया गया है कि जुलाई 1976 के बाद जमा की गई राशि को 
12 5 प्रतिशत के ब्याज के साथ निर्धारित अवधि के बाद 
नकदी में अदा किये बिना अभिदाताओं को भविष्य निधि मे जमा 
कर दिया जाएगा । माग प्रबन्धन के इन दबायो के जारी रहने के बावजूद 
तीन सुस्पष्ट स्रोत है जिनमे माग के दबाय उभर मकने है । ये स्रोत 
इम प्रकार है । निवेश प्रवर जमागणियो को लौटा बना और मैकिग 
व्यवस्था । यदि मार्वजनिक मौर निजी क्षेत्रो के निवेश में 1975- 77 
में प्रत्याशित वृद्धि हो ता स्थावर माधनो की पूर्ति और मांग के गन्तुलन 
पर दबाव आएगा । दूमग कारण ग तथ्य में उभरता है कि केन्द्रीय 
मरकार बजट में परिकल्पित 320 करोष्ट रूपयो के घाट के अलावा उपर्यक्त 
प्रवरुद्ध जमाराणियो से 180 करोड़ रुपयों का उधार भारतीय रिजर्व 
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बैंक से ले सकती है । इसके साथ ही 1974- 75 में मवसब जमाराशियों 
को जुलाई 1976 से नकवी में लौटा देना शुरू हो जाएगा और 1978 
77 में इस प्रकार लौटाई जाने वाली कुल राशि 270 करोड़ रुपये होगी 
जिससे व्यय में वृद्धि हो जाएगी । तीसरी बात यह है कि बैंकिग व्यवस्था 
के साधनों की स्थिति संप्रति सन्तोषजनक है और जमा राशियों के बढ़ने 
के माथ साथ उक्त स्थिति में और सुधार होगा । इसके विपरीत यदि 
निवेश में वृद्धि हो तो ऋण की माग यह जाएगी । 


137. खायानों जैसी मूल वस्तुओं की पूर्ति और मांग के बीच फिल 
हाल सन्तोषजनक सन्तुलन है और यह स्थिति शोचनीय हषि वर्ग की 
कठिनाई का मामना करने में समर्थ है । किन्तु मूल्य स्थायिता की लचीली 
स्थिति की उपेक्षा नहीं की जा सकती और इम सन्दभ में निरन्तर निगरानी 
रखनी चाहिये । इसके अलावा एक ऐसे संत्र को स्थापित करने की भी 
प्रावश्यकता है जो एक भोर अलग भगल क्षेत्रों/ वस्तुओं की पूर्ति और मांग 
के बीच प्रसन्तुलन के उभरने का पता लगा सके और उमके समेत दे सके 
मथा दूसरी ओर से प्रसन्तुलनों को अविलम्ब दूर करने के लिये प्रभावकारी । 
प्रबन्ध की व्यवस्था कर मफे । इम सन्वर्भ में देशी वसूली और/ या पायातो 
से सवेदनशील वस्तूमों के पर्याप्त स्टाक बनाये रखने और वितरण तन्त्र 
में विद्यमान प्रसंगनियों को दूर करने के लिये प्रशसकीय समप्ता और 
सामर्थ्य को और बढ़ाना चाहिये । इसी प्रकार जहा लचीली स्पिति की 
गुंजाइश अवश्य है वहां पिछले दो वर्षों से चल रहे मूलभूत मुद्रागत पौर 
राजकोषीय अनुशासन को सफलतापूर्वक बनाये रखने की प्रावश्यकता है । 


__ 138. दीर्घकालीन दृष्टि से 1975- 76 में बचत और निवेश मे पाई 
गई पशि दरी को कम से कम बनाये रखना अत्यावश्यक है, भले ही उन्हें 
बढ़ाया न जाए । सरकार को हाल ही की मार्थिक नीतियों को इस प्रकार 
पुनर्व्यवस्थित किया गया है कि बचत और निवेश की उच्चतर घरों को 
बनाये रखना सम्भव हो । मापात काल और 20 सूत्रीय मार्थिक कार्यक्रम 
में एक ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया है कि मार्वजनिक क्षेत्र में समग्रतः 
क्षमता के उच्चतर स्तर उभर माये है । जैसा कि इस रिपोर्ट में अन्यत्र 
उल्लेख किया गया है, निजी क्षेत्र को कई प्रकार के प्रोत्साहन 
दिये गये हैं ताकि वह अपने निवेश और उत्पादकता को बढ़ा 
सके । इन कार्रवाइयों के प्रति निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया मुछ समय के बाद 
प्रकाश में पाएगी । यदि मार्वजनिक और निजी क्षेत्र सुनिश्चित प्रयाम 

नो पांचवी योजना में निर्धारित राष्ट्रीय प्राय की वृद्धि दरों को मुख्य 
स्थायिता के वातावरण में बनाये रखना संभव होना चाहिये । 


था अर्थात् वृद्धिशील जमाराशियों का लगभग दो तिहाई अंश मीयादी 
जमाराशियो का था । 1975- 76 के दौरान 28 . 0 प्रतिशत का जो ऋण 
बिस्तार हुमा वह 1974- 75 में हुए विस्तार की तुलना में बुगुना था । 
परन्तु ऋण में जो फुल वृद्धि हुई उसका माधे से भी अधिक प्रश खाधान्नों 
की सार्वजनिक बमूली और वितरण के लिये दिये गये ऋण का था । 
इसके कारण निम्न प्रकार थे : इस वर्ष फसलों की सर्वाधिक कटाई हई तथा 
खाचानो के स्टाको के वित्तपोषण की व्यवस्था बजट में करने के बजाय 
उस कार्य को वाणिज्य बैंक व्यवसाय तन्त्र को प्रातरित करने का निर्णय 
किया गया । इसके बावजूव खायेतर ऋणों में हुई वृद्धि की दर भी पिछले 
वर्ष की अपेक्षा उम्नतर ( 11 . 2 प्रतिशत के मुकाबले में 13 . 7 प्रतिशत ) 
थी । पालोध्य वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंकों के लाभों में भी पौर वृद्धि 
पाई गई । पालोच्य वर्ष के दौरान जो अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां पाई 
गई उनमें निम्नलिखित सम्मिलित थी . देश मे 19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों 
की स्थापना की गई और बैंक ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित 
प्रध्ययन पल की सिफारिणा को कार्यान्वित किया गया । बैंकों को इस 
प्रकार सुव्यवस्थित करने के लिये भी व्यवस्थाये प्रारम्भ की गई कि वे 
20 सूत्रीय मार्थिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में उचित सहायता 
प्रदान कर सके । अब इन गतिविधियों का ब्यौरेवार विश्लेषण किया जाए । 
मावा विस्तार कार्यक्रम 
___ 141. वाणिज्य बैंकों क योजनाषर और सुनियोजित शाखा विस्तार 
की नीति पर मालोच्य वर्ष के दौरान और गम्भीरतापूर्वक प्रमल किया 
गया । यह मुनिश्चित करने के लिये कि निरन्तर शाखा विस्तार होता 
रहे, मभी अनुभूचित बाणिज्य बैंकों और सोम गैर अनुसूचित बैंकों को 
सितम्बर 1975 में यह सूचित किया गया कि वे पागामी तीन वर्षों 
अर्थात 1976 से 1978 तक के वर्षों के लिये शाखा विस्तार की अपनी 
भावी योजनामों को प्रस्तुत करें । वाणिज्य बैंक व्यवमाय की सुविधायें 
प्रवान करने के मामले में इस बात को ध्यान में रखा गया कि क्षेत्रीय 
प्रसन्तुलन को कम करने की निरन्तर अावश्यकता है तथा बैंकों से यह 
कहा गया कि ये अपनी भाषी योजनामों में यथासम्भव अधिकाधिक मैक 
पहित / कम बैक सूविधायुक्त केन्द्रो को सम्मिलित करें मोर पूर्वी तथा पूर्वोसर 
क्षेत्रों तथा उन जिलों पर जहां प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या 75, 000 
पोर अधिक है, विशेष ध्याम दें । 

142. इस नीति के परिणामस्वरूप बाणिज्य बैंकों के शाखा विस्तार 
कार्य में पालोच्य वर्ष के दौरान और व्यापकता पाई । 1975 के कैलेंडर 
वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंकों ने 2, 329 कार्यालय खोले अन कि उसके 
पूर्व वर्ष में 1, 693 कार्यालय खोले थे । इसके परिणामस्वरूप प्रति बैंक 
कार्यालय राष्ट्रीय मौसत जनसंख्या दिसम्बर 1974 के अन्त में जहाँ 
30, 000 थी वहाँ दिसम्बर 1975 के अन्त मे घटकर 27,000 और 
जुन 1978 के अन्त में और घटकर 26, 000 हो गई । परन्तु 30 राज्यों / 
संषणासित क्षेत्रों में से 6 राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों में प्रति बैंक कार्यालय 
जनसंख्या 50, 000 से अधिक ( 1971 की जनगणना ) थी और मिजोरम 
के मामाने में यह जनसंख्या 1 लाख से भी अधिक थी । 

143. 1975- 76 ( जुलाई- जुन ) के दौरान वाणिज्य बैंकों मे 2 , 554 
कार्यालय खोले जबकि पिछले वर्ष ( जुलाई- जून ) उन्होने 1 , 803 कार्यालय 
खोले थे । पालोच्य वर्ष के दौरान खोले गये नये कार्यालयों में से 556 
कार्यालय स्टेट बैंक मौफ इंडिया और उसके महायक मैकों द्वारा, 1, 156 
कार्यालय राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा , 730 कार्यालय गैर सरकारी क्षेत्र के 
भारतीय बैंको द्वारा मोर 112 कार्यालय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा खोले 


139. ममापन के पहले यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि 1978 
77 के पूर्व की अर्थव्यवस्था में उच्चतर विकास दरों तक पहपने और उन्हें 
बनाय रखने के लिये अपेक्षित क्षमता निहित है । यह क्षमता प्रन्य मातों 
के साथ साथ बचत और निवेण की उम्प वरों, अधिक मात्रा में खाद्यान्नो 
की उपलब्धता और प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियो में अन्तनिहित लोप 
से उत्पन्न हुई है । प्रशासकीय क्षमता और प्रबन्ध मन्त्री के सन्दर्भ में 
1975 के बीच मे अर्थव्यवस्था के प्रबन्धन में जो अनुभव प्राप्म हुमा है 
उमसे अर्थव्यवस्था को उम्नतर पूंजी संचयन और विकास की दिशा में 
प्रागे बढ़ाने में काफी सफलता मिलनी चाहिये । 


गए । 


II. बाणिज्य बैंक व्यवसाय की प्रगति 
140 शाखा विस्तार करने , जमाराशियां जुटाने तथा सामाजिक और 
माधिक भगनाबाले क्षेत्रों को ऋण प्रवान करने के सम्बन्ध में पाई गई 
बाणिज्य बैंक व्यवसाय की विकासपरक प्रवृत्तियों को 1975- 76 के दौरान 
भी बनाये रखा गया । वास्तव में जमा संचयन की गति में जहाँ पिछले 
वर्ष गिरावट आई थी वहां फिर तोत्रता प्राई और उसकी दर बनकर 
20 . 0 प्रतिशत हो गई जो 1974- 75 की अपेभा 3 . 4 प्रतिशत अधिक 
थी । जमाराशियों की वृद्धि का स्वरूप लगभग पिछले वर्ष की तरह ही 


बैंक रहित केन्द्र 

144. मालोच्य वर्ष के दौराम बैंकों के विस्तार कार्य में प्रौर सुधार 
हमा । पालोम्य वर्ष के दौरान खोले गाए 2, 53 4 कार्यालयों में से 859 
कार्यालय प्रब तक के बैंक रहित केन्द्रों में खोले गये ( सारणी 21 ) । 
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इस सन्दर्भ में की गई प्रगति का यदि मूल्यांकन किया जाए तो यह उल्लेख 
नीय होगा कि राष्ट्रीयकरण को बार अर्थात् 19 जुलाई 1969 मे जून 
1976 के अन्त तक खोले गये कुल 13, 035 कार्यालयों में में लगभग 
प्राधे ( 6, 061 या 46 . 5 प्रतिशत ) कार्यालय बैंक रहित केन्द्रों में खोले 
गये थे । इन नये कार्यालयों में कम बैंक मृविधायुक्त राज्यों अर्थात् असम , 
बिहार, जम्मू और फाश्मीर , मध्य प्रदेश , मणिपुर, मेघालय , नागालैंड , 
उड़ीमा , त्रिपुरा , उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का अंश 33 . 7 प्रतिशत 
था ( सारणी 22 ) । 
प्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार 

___ 145. जनसंख्या के वर्गों के मनुमार वाणिज्य बैंकों की व्यापकता के 
मांकले मारणी 23 में दिये गये हैं । उनसे यह विदित होगा कि कुल बैंक 


कार्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रो में बोले गये बैंक कार्यालयों का अनुपान जहाँ 
मन 1973 के अन्न , जून 1974 के अन्त और जून 1975 के अन्त में 
क्रमण: 36 . 2, प्रतिशम 36. 4 प्रतिशत और 36 . 3 प्रतिशत था वहां जून 
1976 के अन्त में थोड़ा मा घटकर 36 . 2 प्रतिशत हो गया । इस गिरावट 
का प्रमुख कारण यह है कि उचित बैंक व्यवमाय की क्षमतायुक्त अधिकाश 
ग्रामीण केन्द्रों में बैंकों की शाखायें खोली जा चुकी थी । फिर भी बैंकों 
से यह कहा गया है कि ये शाखा विस्तार की अपनी भाषी योजनाओं में 
यथासंभव अधिकाधिक ग्रामीण केन्द्रों , विशेष रूप से मैंक रहित सामुदायिक 
विकास खंडों को मम्मिलित करें । 


सारणी 21 : 1974 -75 और 1975- 76 के औरान बाणिज्य बैंकों द्वारा बोले गए नये कार्यालय 


- - - - - - - - - - 


मंक समूह 


वाणिज्य बैंकों द्वारा बोले गये नये कार्यालय 


बैंक कार्यालयों की संख्या 


1974- 75 


1975 - 76 


जुलाई-दिसम्बर जनवरी- जून 

1975 


जुलाई -जून 
1974- 75 


जुलाई -विमम्बर जनवरी- जून जुलाई - जून 30 जून 

1975 1976 1975- 76 1975 को 


21 विमम्बर 
1975 को 


30 जून 
1976 को 


1974 


- - - - 


- - - - -- - -- - - -- - - - - - - 


- - - - - - - 


2 


24 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 


- - 


-- 


1. स्टेट बैंक मॉफ इंडिया . 


3, 4753 , 801 


3, 922 


311 
(128 ) 


9 3 
( 49 ) 


404 
(177 ) 


326 
(169 ) 


121 
(56) 


447 
( 225 ) 


- 


। 


5 


५ 


2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 

सहायक बैंक 


88 


46 


109 


1, 739 


1 , 802 


1, 848 


58 
( 21 ) 


30 
( 6 ) 


( 27 ) 


63 
( 15 ) 


( 11 ) 


( 26 ) 


3. 14 राष्ट्रीयकृत बैंक 


. 


851 


859 


297 


8 , 863 


1, 0718 


11, 010 


607 
( 187 ) 


244 
( 55 ) 


( 2. 


42 ) 


( 257 ) 


1156 
( 349 ) 


( 92 ) 


4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 


- 


112 


( 8 ) 


103 
( 71 ) 


112 
( 79 ) 


5. अन्य अनुसूचित बैंक 


. 


264 


180 


444 


206 


710 


3, 385 


1841 


4: 047 


( 55 ) 


( 33 ) 


504 
( 127 ) 


( 45 ) 


( 172 ) 


6 विदेशी बैंक 


1 


131 


130 


140 


( - ) 


( - ) 


7. मभी अनुसूचित वाणिज्य मैक 


1 , 241 


1 , 788 


( - ) 
1, 761 
( 576 ) 


773 


18, 593 


20, 301 


547 
( 143 ) 


21 , 069 


( 391 ) 


( 534) 


( 275 ) 


8 . गैर अनुसूभित्त बाणिज्य बैंक 


14 


137 


145 


151 


2534 
( 851 ) 
20 

( 8 ) 
2, 554 
( 859 ) 


( 6 ) 


9. सभी वाणिज्य बैंक 


( 7 ) 

554 
( 150 ) 


( 13 ) 
1 , 803 
( 547 ) 


( 6 ) 
1, 775 
( 582 ) 


1, 249 
( 397 ) 


( 2 ) 
779 
( 277 ) 


18, 730 


20, 446 


21, 220 


टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये मांकड़े बैंक रहित केन्द्रों में बोले गये कार्यालयों की संख्या को दर्शाते है । 
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सारणी 22 : जून 1974, जून 1973 , दिसंबर 1975 और जून 1976 के अंत में विद्यमान बेक कार्यालयों का राज्यवार वितरण 


निम्नलिखित अवधि के अंत में बैंक कार्यालयों की संख्या 1974- 75 के 

1975- 76 के 

निम्नलिखित प्रधि के अंत 
. -.- - -. - - दौरान खोले उनमे से बैंक दोगन खोले उनमे मे मैक में प्रति बैक कार्यालय जन 
राज्य मंधणामिल जून जून दिसंबर जून गर्ग ( जुलाई रहित केन्द्रों गये ( जलाई रहित केन्द्रो मण्या ( हजारो में ) 
क्षेत्र 1974 1975 1975 1976 1974 से जून में खोले गये 1975 मे जून में खोले गये - --- 

1975 तक ) 1976 

जून विसंबर जून 
1975 1975 1976 


1 


2 


7 


१ 


10 


11 


12 


माघ्र प्रवेश 


1, 234 


1, 373 


1, 494 


1550 


142 


42 


177 


प्रमम 


184 


214 


253 


263 


28 


10 


57 


17 


58 


672 


796 


890 


953 


126 


៨ 


157 


6032 29 28 
17 68 58 56 
72 716359 
___45 17 16 18 
42 23 2019 


1, 436 


1, 552 


1 , 666 


1 , 711 


117 


161 


17 


16 


390 


438 


491 


530 


48 


92 


159 


181 


198 


____ 209 


28 


17 


19 


17 


16 


22 
26 


164 


181 


227 


232 


1 , 621 


1 , 750 


1 , 857 


1 , 805 


130 


26 


183 


बिहार 
गुजगत 
हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जम्मू और कश्मीर 
कर्नाटक 
केरल 
मध्य प्रदेश 
महाराष्ट्र 
मणिपुर 
मेघालय 
नागालेर 
उड़ीसा 


1 , 163 


1 , 298 


1 , 435 


1 , 473 


133 


46 


177 


15 


14 


829 


914 


999 


1050 


95 


27 


137 


40 


2 , 005 


2, 188 


2 , 335 


2 , 381 


____ 183 


210 


2 


10 


11 


13 


18 


21 


26 


30 


48 


36 


34 


13 


14 


20 24 2020 
59 17 16 15 
71 16 
37 46 42 
52 23 22 21 
1 107 98 83 
4 48 36 34 
2 65 40 37 
47 746257 

51 14 13 12 
___ 23 33 30 
33 21 

2 78 71 
___ 124 47 
___ 6641 


65 


40 


37 


255 


301 


356 


382 


46 


26 


81 


74 


62 


57 


869 


961 


पंजाब 


1, 062 


1 , 107 


93 


34 


146 


राजस्थान 


743 


782 


852 


877 


49 


87 


29 


छ 


1 , 784 


1 , 935 


2 , 093 


152 


161 


20 


20 


2, 058 

22 


18 


20 


24 


13 


__ 1 


तमिलनाडु 
त्रिपुरा 
उत्तर प्रदेश 
पश्चिम बंगाल 


1 , 673 


1, 896 


2 , 095 


2 , 218 


223 


94 


322 


40 


987 


1 , 090 


1, 241 


1 , 317 


103 


20 


227 


34 


1 


23 


23 


23 


19 


10 


5 


____ 44 


5 3 


. . 
57 


19 


19 


___ - -- 19 

2 776 


58 


मंदमान और निकोबार 

द्वीपममूह 
अरुणाचल प्रदेश 
चंडीगत 

57 
दादरा और नगर हवेली 4 
दिल्ली ___ 502563604619 
गोवा, दमण और दीव 133 140 
लक्षद्वीप 
मिजोरम 
पारिचेरी 

26 28 30 33 
- - - - 

- 
जोड 16 ,936 18,730 20,446 21, 220 


153 


14 


5 


332 


1 
1 
_ 
8 59 


332 332 186 
16 16 14 

- . - - - 
29 27 26 


2 


1803547 2, 554 


- - 


- - - 
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विमबर 1975 के अंत में 396 करोड़ रुपये थी जो एक वर्ष की अवधि 
में हुई 145 करोड़ रुपयों की वृद्धि की योतक थी । फिर भी उनके ऋण 
जमा अनुपात में तेजी से वृद्धि हुई और वह दिसंबर 1974 के 58 . 9 
प्रतिशत मे मढ़कर विसंबर 1975 के अंत में 64 . 4 प्रतिशत हो गया । 


प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा समाज के कमजोर वर्गों को प्रण प्रवान करमा 

119. अब तक के बैंक रहित / कम बैंक मुविधायुक्त केन्द्रों में अपनी शाखाओं 
का विस्तार करने के अलावा वाणिज्य बैंक अर्थ व्यवस्था के प्राथमिकता 
प्राप्त और उपेक्षित क्षेत्रों को उदारतापूर्वक ऋण सुविधाएं प्रवान करता 
रहा । उक्त क्षेत्रों में कृषि , लघु उद्योग, निर्यात , सड़क और जल परिवाहन 
चालक , स्वनियोजित व्यक्ति , व्यावमायिक व्यक्ति आदि मम्मिलित हैं । 
विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत ममुवाय के कमजोर वर्गों को दिये 
जानेवाले अपने ऋण में वृद्धि करने के लिए भी बैंकों ने तीन उपाय 
किये । 


विदेशों में कार्यासय 
___ 146 मृत्ययस्थित एक समन्वित रूप मे विवेणो में भारतीय को 
के कार्यालय खानने का प्रान कृष्ण ममप में मरकार तथा रिजर्व बैंक 
का ध्यान प्राकर्षित करता आ रहा है । विदेशो में भारतीय बैंको की 
शाखाप्रो के विस्तार का कार्यक्रम बनाते समय जिन मातों को ध्यान 
में रखा जाता है उनमें निम्नलिखित प्रमुख है . विदेशी मुद्रा की प्रामदमी , 
अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार में विकास और विदेशों में संयुक्त 
प्रतिष्ठानों को स्थापित करने मे भारतीय उद्यमियों की महायता । पालोच्य 
वर्ष के दौरान भी पश्चिम एशियाई प्रदेण तथा अन्तराष्ट्रिीय विमीय केन्द्रों 
को प्राथमिकता दी जाती रही । 

___ 147 विदेश ( 4 ) ( पाकिस्तान और बंगला देश को छोड़कर ) 
स्थित भारतीय बैंकों के कार्यालयों की संख्या 1973 के अंत में विद्यमान 
54 से बढ़कर 1974 के अंत में 62 और 1975 के प्रत में और 
बढ़कर 75 हो गयी । 1975 के दौरान खोले गये 13 कार्यालयों में 
मे 5 कार्यालय ब्रिटेन में , 4 कार्यालय हांगकाग में , 2 कार्यालय फिच्ची 
दीपसमूह मे तथा एफ - एक कार्यालय बहामास पौर दुबई में बोले गये । 
जिन 8 भारतीय बैंकों के कार्यालय विदेशों में स्थित थे उनमें बैंक आफ़ 
बड़ौदा के कार्यालयों की संख्या 34 थी । उसके बाद बैंक आफ इंडिया 
का स्थान था ( 14 कार्यालय ) । यदि देशवार देखा जाए तो भारतीय 
बैंकों के सर्वाधिक कार्यालय ब्रिटेन ( 20 ) में थे, तदनतर फिजी द्वीपसमूह 
( 10) , केन्या और हांगकांग ( प्रत्येक में 9 कार्यालय ) , सिंगापुर ( 6 ) 
तथा मारिशस ( 5 ) का स्थान था । जनवरी -मई 1976 के दौरान 
विदेशो में छः और कार्यालय खोले गये अर्थात् ब्रिटेन , अमेरिका, हांगकाग , 
मारिशस , संयुक्त अरब राष्ट्र ममुदाय और ओमन में एक -एक कार्यालय 
खोला गया । इनके अलावा स्टेट बैंक आफ इडिया का एक कार्यालय 
मंगला देश में नथा बैंक आफ इडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के विदेशी 
सहायक बैंकों के 5 कार्यालय नाइजीरिया और युगांडा में विद्यमान थे । 

148. विवेश स्थित भारतीय बैंकों की कुल जमाराशियां दिसंबर 
1974 के अंत में विद्यमान 427 करोड़ रुपयों से बढ़कर दिसंबर 1975 
के मन में 651 करोड़ रुपये हो गयी । जमाराणियों में हुई अधिकांश । 
वृद्धि मीयादी जमाराशियों में हुई जिनमें 157 करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी 
दुई जबकि मांग जमाराशियों में 67 करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी हुई । 
भारतीय बैंकों के विदेशी कार्यालयों द्वारा प्रदान किये गये ऋण की राशि 

- - - - 
( 24 ) सिक्किम को छोड़कर जो भारत का एक अंग है । 


प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रतिम 

____ 150. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 
दिये गये अग्रिमो की राशि जहा दिसंबर 1974 के अंत में 2112 करोड़ 
रुपये थी वहां दिसंबर 1975 के अंत में बढ़कर 2597 करोड़ रुपये 
हो गयी ; कुल बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो को प्राप्त ण का 
अनुपात भी एक वर्ष की अवधि में 26 . 4 प्रतिशत से थोड़ा सा बढ़कर 
26 , 6 प्रतिशत हो गया ( मारणी 24 ) । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को 
प्रवत्त कुल अग्रिमों में मरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्रश जहाँ दिसंबर 1974 
के प्रेत में 88 . 7 प्रतिशत था वहाँ दिसंबर 1975 के अंत में बढ़कर 
89 . 7 प्रतिशन हो गया । इस वृद्धि का श्रेय मपूर्णतः 14 राष्ट्रीयकृत 
बैंकों को था ; मभी प्रकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये 
अग्रिमों में इन बैंकों का प्रेश विर्समर 1974 में जहां 58 . 0 प्रतिशत 
था वहां दिसंबर 1975 में बढ़कर 59 . 3 प्रतिशत हो गया । प्रापमिकता 
प्राप्त क्षेत्रों को कोदारा प्रयास मुल अग्रिमों में प्रापमिकता प्राप्त मलग 
अलग क्षेत्रों के अंश में विसंबर 1974 के अंत और विसंबर 1975 के 
अंत के बीच और परिवर्तन हुए । यधपि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को 
दिये गये कुल अग्रिमों में लघु उद्योगों का अंश पहले की तरह काफी 
अधिक बना रहा , फिर भी ऐसे अग्रिमो में उनका अंश 48 . 2 प्रतिशत 
मे घटकर 44 . 2 प्रतिशत हो गया । इसके विपरीत प्रत्यक्ष कृषि विस तया 
सड़क और जल परिवहन चालकों का अंश जहाँ दिसंबर 1974 में क्रमशः 
25 . 5 प्रतिशत और 5 . 7 प्रतिशत था वहाँ दिसंबर 1975 में बढ़कर 
क्रमश : 27 9 प्रतिशत प्रोर 7. 4 प्रतिशत हो गया । 


सारणी 23 : पाणिज्य बैंक कार्यालयों का केन्द्रबार बितरण 

निम्नलिखित अवधि के अंत में कार्यालयों की संख्या 
जन जोड़ में जून जोप में जून जोर में 
1972 प्रतिशत 
प्रतिशत 1973 
1973 प्रतिशत 
प्रतिशत 1974 
1974 

प्रतिशत 
प्रतिणन 


जून 
1969 


जोड़ में 
प्रतिशत 


जून 
1975 


जोड़ में 
प्रतिशत 


जून 
1976 


ओड़ में 
प्रतिशत 


10 


12 


13 


- - 


- 


- 


36 . 2 


____ 11 
6806 36 . 3 
5569 29 . 7 
3267 17 . 5 


7687 
6387 
3739 


30 . 1 
17 6 


O 


2 


5 


- 


9 
ग्रामीण 1832 22 + 

353 5561 36 . 2 6165 36 , 4 
अर्धशहरी 

3322 40 . 1 4385 322 4723 30 . 8 5089 30 . 0 
शहरी 

1447 17 . 5 2 3 2 3 17 1 2573 167 2899 17 1 
महानगर / पत्तन 
____ शहर 

1661 

20 . () 2100 15 . 4 2505 16 . 3 2783 16 . 5 
जोड़ 8262 100 . 0 13622 100. 0 15362 10000 16936 100 . 0 
टिप्पणी ग्रामीण केन्द्र : 10, 000 तक की जनसंख्यायुक्त स्थान । 

अर्धशहरी केन्द्र . 10, 000 से अधिक और 1,00, 000 तक की जनसंख्यायुक्त स्थान । 
शहरी केन्द्र 1 , 00, 000 से अधिक और 10, 000, 01 )() नक की जनसंगक्यायक्त स्थान । 

महानगरीय केन्द्र 10, 00, 000 से अधिक जनसंख्यायुक्त स्थान । 

* 1971 की जनगणना के प्रकिड़ो के प्राधार पर पुनर्वर्गीकृत । 
25 GI / 77 - 6 


3088 
18730 


16 . 5 
100 . 0 


3407 
21220 


16. 1 
100. 0 


- 


- 


- - - 


1718 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 21 , 1977 /VAISAKHA 31 , 1899 


[ PART II -- SEC. 3( ii )] 


सारणी 24 : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण 


( गशि करोड़ रुपयो में ) 


- - - - -- - - - - - 


दिसम्बर 1974 ( प्रननिम ) 


दिसम्बर 1975 ( अनंतिम ) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


मद 


स्टेट बैंक 


स्टेट पैक 

ममूह 


चौवह 
राष्ट्रीय 
कृत बैंक 


सरकारी 
क्षेत्र के 

बैंक 
( 2 + 3 ) 


मभी 
अनुसूचित 
वाणिज्य बैंक 


ममह 


चौदह 
राष्ट्रीय 
कृम बैक 


मरकारी 
क्षेत्र के 

बैक 
( 8 + 7 ) 


सभी 
अनुमूचिप्त 
वाणिज्य बैंक 


- - - - - - 


- - - -- - - - - -- - - - - - -- - 


- - -- - - - 


- - - - - - - 


- - - - - - - - -- - 


- -- 


- -- - 


- - -- -- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - - - 


- - - 


- - 


- - 


2230 


4506 


6736 


7983 


2884 


5445 


832 ) 


9769 


156 


323 


228 


430 


____ 430658725 


____ 73 


___ 479 

227 


5 39 
242 


154 


154 


86 


___ 193 


193 


279 


299 


370 


540 


910 


1017 


410 


625 


1035 


1147 


15 


80 


95 


121 


23 


131 


154 


191 


कुल बैंक ऋण 
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण 
( क ) कृषि 

( i) प्रत्यक्ष वित्त 

(ii ) परोक्ष वित्त 
( ख ) लघु उद्योग 
( ग ) सड़क और जल परिवहन चालक 
( ष ) फुटकर व्यापार और छोटे कारोबार . 
( 1 ) व्यावसायिक और म्वनियोजित व्यक्ति . 
( च ) शिक्षा . . . 
क से च तक का जोड 
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो को प्राप्त सभी बैंक 

ऋणों में बैंक समूह का प्रतिशत अंश । 
फुल बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को 
__ प्राप्त ऋण का प्रतिशत . . 


93 


125 


149 


118 


155 


179 


30 


5 


38 


___ 51 


650 


1224 


1874 


2112 


789 


1510 


2329 


25417 


30 . 8 


58 . 0 


___ 88 , 7 


88, 7 


100 . 0 


100 . 0 


30. 4 


30. 1 


593 


897 


100 . 0 


29 . 1 


27 , 2 


27 . 8 


26 . A 


27 . 4 


4 


28 2 


28 . 3 


26 . 6 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


हषि क्षेत्र को सहायता 
___ 151. इस वर्ष दूसरे तरीकों से कृषि का वित्तपोषण करने में भी 
वाणिज्य बैंको की सहभागिता में वृद्धि हुई । वे छोटे कृषक विकास एजेसी / 
मीमांत कृषक तथा कृषि श्रम एजेंसी के क्षेत्री के पता लगाये गये सह 
भागियों की सहायता करते रहे । इसके अलावा बैंकों ने जून 1970 
में प्रारंभ की गयी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के वित्तपोषण की 
योजना के अन्तर्गत भी कुषकों को अल्पावधि और मीयावी वित्त प्रदान 
किया । (विवरणों के लिए "सरकारी मैक व्यवसाय की गतिविधियां 
शीर्षक के अन्मर्गन अनुमाछेद 30 5 और 30 6 देखें ) । 
____ 152. वित्त पोषण संबंधी उन योजमामों में अनुसूचित वाणिज्य बैंक 
सक्रिय रूप से भाग लेते रहे जिनके लिए कृषि पुनर्वित्त और विकास 
निगम से पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध है । मई 1976 के अंत तक निगम 
ने लगभग 382 . 8 करोड रुपयो की कुल वित्तीय सहायतायुक्त 1, 699 
योजनाए वाणिज्य बैंको के लिए मंजूर की थी । बाणिज्य बैंकों को निगम 
द्वारा वितरित की गयी राशि मई 1976 के अंत तक 106 . 3 करोड़ 
मपये थी जबकि एक वर्ष पहले उक्त राशि 46 . 4 करोड़ रुपये थी । 
इन विमरणों में अधिकांश भाग ( 79 प्रतिशत ) लषु मिचाई और खेती 
के मशीनीकरण की योजनाओं का था । 
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को सहायता 

153. इसके अलाषा विभिन्न राज्यों में कार्यक्रमों का वितपोषण करने 
के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 


की सहायता के माथ मजूर की गयी परियोजमामों में भी वाणिज्य बैंक 
भाग लेने रहे । कृषि पुनर्वित और विकास निगम के जरिए वितरित 
अंतर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक / अंतर्राष्ट्रीय विकाम संष की 
महायता मे उनका अंश जहाँ जून 1975 के अंत में 15 करोड़ रुपये 
था वहा 31 मई 1976 को बढ़कर 43 करोड़ रुपये हो गया । पालोच्य 
वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने तीन और परियोजनाओं, अर्थात् 
समेकित कई विकास परियोजना , राष्ट्रीय बीज परियोजना प्रौर नागार्जुन 
सागर व्यापक क्षेत्रीय विकास परियोजना को मंजूरी दी । इनके संदर्भ 
में 32 करोड़ रुपयों को अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता कृषि 
पुनर्विन और विकास निगम के जरिए प्रदान की जानी थी । 

154. राष्ट्रीय कृषि प्रायोग की सिफारिशों के अनुसरण में केन्द्रीय 
महकारी बैंकों तथा वाणिज्य बैंको द्वारा कृषक सेवा समितियां गठित 

और वित्तपोषित की जा रही हैं । जुन 1976 के अंत तक 17 वाणिज्य 
बैंकों द्वारा 12 गज्यों में ऐसी 10 । समितियां गठित की गयी थीं । 
कृषि अप्रिमों की पसूली 

155. सरकारी क्षेत्र के बैंको के कृषि अग्रिमो ( प्रत्यक्ष बित्त ) की 
कुल मांग ( मर्थात् पिछले जून के अतिम शुक्रवार को विधमान अतिदेय 
राशि और जुलाई 1974 - -- जूम 1975 के दौरान हुई चालू माग ) 
मे तेजी से बढ़ोत्तरी हुई । साथ ही इन बैंकों द्वारा की गयी वसूली की 
गशि में भी काफी अधिक वृद्धि हुई । मांग में बमूली का अखिल भारतीय 
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प्रतिशत जहा 1973- 74 के दौरान 0 . 2 प्रतिशत अधिक हुमा था वहा 
1974- 75 के दौरान और अधिक हुमा और यह 18 प्रतिशत ( संशो 
धित ) से बढ़कर जून 1975 के अन में 50 . 2 प्रतिशत हो गया । 

156. मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों का छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रो मे 
वसूली में सुधार होने की सूचना प्राप्त हुई । जिन राज्यों में वसूलियों में 
उल्लेखनीय सुधार पाया गया उनमें निपुरा, प्राध्र प्रवेण , पश्चिम बंगाल , 
महाराष्ट्र , पंजाब और मिहार सम्मिलित थे । पश्चिमी क्षेत्र में यद्यपि 
वमूलियों का समग्र अनुपात पिछले वर्ष के 39 . 7 प्रतिशत पर अपरि 
वर्तित रहा, फिर भी गुजगन में वसूली की स्थिति में गिरावट पायी गयी । 
परंतु इस क्षेत्र के अन्य घटकों द्वारा उल्लेखनीय सुधार होने की सूचना 
प्राप्त होने मे उम गिरावट समायोजित हो गयी । अम्मू और काश्मीर , 
मेघालय और तमिलनाडु राज्यों तथा पांडिचेरी और चंडीगढ़ के संघ 
शामित क्षेत्रों में भी वसूली की स्थिति में गिरावट आयी । 


ग्राम प्रभिस्वीकरण योजमा 

157. आलोच्य वर्ष के दौरान ‘ ग्राम अभिस्वीकरण योजना के अंतर्गत 
बैंक गावों का अभिम्वीकरण करते रहे । इस योजना के अंतर्गत बैंक 
अपनी शाखाप्रो के कार्य क्षेत्र मे स्थित गांवों का ब्योरेवार तकनीकी 
प्राधिक मर्वेक्षण करने के पश्चात् किसी गांव को या गांवो के ममूह को 
मुनते है, स्वीकार करने योग्य प्रस्तावो का वित्तपोषण करने के निमित्त 
उपयुक्त कार्यक्रम बनास है नथा मभी सक्षम तथा सक्षम होने की संभावना 
युक्त कृषकों को प्रावश्यकता पर आधारित ऋण प्रवान करते है । इसके 
परिणामस्वरूप उस क्षेत्र की कृषि संबंधी अर्थ व्यवस्था का ममेकित तथा 
मुमगत विकास होना है और साथ ही दो या अधिक वाणिज्य बैंको 
द्वारा एक ही क्षेत्र में प्रयाम किये जाने तथा विसीय साधन लगाये जाने 
फी संभावना नहीं रहती । 


निर्यात विस संबंधी स्थायी समिति 

161, रिजर्व बैंक में स्थापित निर्यात विन मंबंधी स्थायी समिति 
निर्यात वित की समस्याओं पर विचार विमर्श करती रही । उपके विचार 
विमों के आधार पर आलोच्य वर्ष के दौरान यह सुनिश्चित करने 
के लिए कई उपाय किये गये कि निर्यात क्षेत्र को पर्यात मात्रा में समय 
पर ऋण उपलब्ध हो । उक्त उपायो का विवरण संक्षेप मे नीचे विया 
गया है । 
शुल्क वापसी ऋण योजना : 1976 

162 निर्यात के विकास के उपाय के रूप में रिजर्व बैंक ने प्रतिम 
मजूरी और अदायगी होने तक मीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनंतिम 
रूप मे प्रमाणित सीमा शुल्क बापमी की पात्रता के आधार पर निर्यातको 
को मैको द्वारा अग्रिम प्रदान किये जाने के लिए एक ऋण योजना बनायो । 

___ 163. 1 फ़रवरी 1976 से अमल में पायी इस योजना के अंतर्गत 
ऐसे अग्रिम , प्रदान किये जाने की तारीख से अधिकतम 90 दिनों की 
अवधि तक रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए पात्र होते है । 
रिजर्व बैफ उन मभी अनुचित वाणिज्य बैंको को जो विदेशी मुद्रा के 
प्राधिकृत व्यापारी हैं , सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित उनकी 
शुल्क वापसी की पात्रता के अनुसार निर्यातकों को दिये गये अग्रिमों के 
संबंध में उनके द्वारा की गयी घोषणाओं के आधार पर मांग पर प्रतिदेय 
वचनपत्रों पर पुनर्वित प्रदान करेगा । मप्रति रिजर्व बैंक के अंबई , दिल्ली , 
कलकत्सा और मद्राम स्थित कार्यालयो में पुनर्विन की यह सुविधा उप 
लम्ध है । बैक अलग -अलग निर्यातकों को उनके निर्यान संबंधी कार्य , 
शुल्क वापमी की पालना तथा अन्य सबधित तथ्यों पर विचार करते हुए 
उचित ऋण मोमाए मंजूर करेंगे । ऐसे अग्रिम तथा रिजर्व बैंक द्वारा 
प्रधान किया जाने वाला तदनुरूप पुवित्त म्याजमुक्त होगे । तथापि बफ 
प्रशासनिक व्यय और उन केन्द्रों जहा रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त किया 
जाता है और उन केन्द्रो जहा निर्यातकों को अग्रिम प्रदान किये आते 
है, के बीच निधियो के प्रेषण पर होने वाले व्यय के लिए उचित प्रभार 
ले सकते है । बैंक यदा कदा सीमा शुल्क प्राधिकारियो द्वारा अनंतिम 
रूप में प्रमाणित शुल्क वापसी की राशि तथा प्रदान किये जाने वाम 
अग्रिमो के बीच चयनात्मक आधार पर 10 प्रतिशत में अनधिक मामिन 
निर्धारित करना प्रावश्यक मान सकते है । इन पप्रिमो को रिजर्व बैंक 
द्वारा अग्रिमों के लिए न्यूमतम ब्याज दर निर्धारित करते हुए जारी किये 
गये निवेश से छूट प्राप्त है । इस योजना के अंतर्गत अग्रिमों के रूप में 
निर्यातको को प्रथा को गयो राशि निर्यात ऋण ( व्याज उपवान ) योजन 
के प्रतर्गत उपदान के लिए पात्र नही है । 
निर्यात ऋण योजनामों का उदारीकरण 

16 4. विभिन्न निर्यात ऋण योजनामो की शों को और उदार 
मनाया गया । प्रारंभ मे जिन निर्दिष्ट मझोले एवं भारी इंजीनियरी 
बस्तुभो तथा विदेशी निर्माण कार्य समंधी ठेकों के संबध में बैंकों द्वारा लिये 
भाने वाले ब्याज की उच्चतम सीमा निर्धारित की गयी है उनकी सूची को 
ध्यापक बनाकर उममे मूलत मम्मिलित की गयी 44 मदो के स्थान पर 
55 मद मम्मिलित की गयीं । तैयार हालत में प्रस्तुत की आनेवाली 
परियोजनामो के मामले में अलग अलग मामलो के गुणदोषो में प्राधार 
पर अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के लिए रियायती दर पर 
पोसलवामपूर्व ऋण प्रदान करना स्वीकार किया गया । 


विमेवक म्याज बर योजना 

___ 158. आलोच्य वर्ष के दौरान योजना प्रायोग द्वारा प्रौयागिक दृष्टि 
में पिछले और इस कारण मित्तीय संस्थानो से रियायती वित्त के लिए 
पाल जिलो के रूप में अतिरिक्त जिने अधिसूचित किये गये । इसके 
परिणामस्वरूप बैंकों से यह कहा गया कि वे इम जिलों , अर्थात औरंगा 
बाप , बेगुमराय, गया, मुगेर और नवाडा ( बिहार ) , पदुक्कोट्टै ( तमिलना ) 
पौर ललिसपुर और रामपुर ( उत्तर प्रदेश ) मे विभेवक ग्याज दर योजना 
को लाग करं । इन जिलो को मिलाकर इस योजना के अंतर्गत अब देश 
के 275 पिछड़े जिले और छोटे कृषक विकास एजेंसी/ सीमांत कृषक तथा 
कृषि श्रम एजेसी के जिल एवं संघशासित क्षेत्र पाते है । 


154. 1975 ( जनवरी - दिसबर ) के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत 
ऋण प्रदान करने में सरकारी क्षेत्र के बैंको ने और प्रगति की । पालोच्य 
वर्ष के दौराम ऋण खातो की मख्या में 1, 50, 1 46 की वृद्धि हुई और 
उक्त संख्या बढ़कर 4, 64, 811 हो गयी तथा बकाया ऋण की राशि 
में 7 . 5 करोड़ रुपयो की वृद्धि हुई और बह बढ़कर 21 . 0 करोड़ 
रुपये हो गयी । प्रति खाते औसत ऋण की राशि भी विमबर 1974 के 
अंत में स्थित १० 426 से बहकर विमबर 1975 के अंत में 20 452 
हो गयी जो इस बात की ग्रोतक थी कि समाज के कमजोर वर्गों को दिये 
जानेवाले ऋण में वृद्धि करने के लिए बैंकों ने भारी प्रयास किये थे । 
निर्यात क्षेत्र 

16(0 . बैंक ऋण प्रदान किये जाने के मामले में निर्यात भेव को 
अत्यधिक पाथमिकता दी जाती रही । आलोच्य वर्ष के बोगन बैंको में 
विशेष रूप में यह कहा गया कि वे निर्यात ऋण प्रदान किये जाने में 
संबंधित अपना क्रियाबाट का जाव करे तथा शीघा निर्णय लेने के मामले 
में यदि कोई बाधा हो तो उन्हें दूर करे । 


___ 165 दूसरी बात यह है कि केवल परामर्श सेवायो का निर्यात 
करनेवाली परामर्शदाता फर्मा के मामले में बैंको को यह मूचिन किया गया 
कि वे परामर्श कगरो पर परियोजना के निमित्त नियक्त किये गये तकनीकी 
एष अन्य कर्मचारियों में मधिन व्यय सभा उक्त प्रयाजन क लए मावश्यक 
पोई मामग्री वर्गवग पर हान वान व्यग के लिए उचित पोत लयास पूर्ण ऋण 
मुविधाए प्रधान करने के संबंध में विचार करें । प्रबध परामर्शदाता फर्मों 
द्वारा निर्यात के प्रयोजनों के लिए उत्पादिता संगणन प्रणालियों तथा 
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कार्यक्रमो को उन्हें प्रदस पैकिंग माख अग्रिमो की रक्षा - राशि के मप मे 
माना जा सकता है । 

__ 166 तीसरी बात यह है कि चीनी मिलों को उनके द्वारा भारतीय 
पीमी उद्योग निर्यात निगम लिमिटेड को निर्यात के लिए प्रदान की 
जाने वाली चीनी के मबध मे निगम के साथ किये गये करार संबधी 
वस्तावेजो को या निगम से प्राप्न दाति अमुदेणो को प्रस्तुत करने पर 
अधिकतम 60 दिनो की अवधि तक पोसलवानपूर्व ग्यिायली ऋण मुधि 
धामो के लिए पात्र बनाया गया । जिम शेष अवधि के लिए उच्चतम 
सीमा की दर निर्विष्ट की गयी है , उसके लिए भारतीय पीनी उद्योग 
निर्यात निगम को पोतनदानपूर्व रियायती ऋण प्राप्त हो मकता है । 

__ 167 चौथी बात यह है कि कालीन निर्यातको के मामले में बैंको को 
यह सूचिम किया गया कि वे न केवल प्रेषण के लिए तैयार प्रस्तुप्रो पर , 
अपित कच्ची मामग्री की लागत और निर्माण व्यय तथानिर्यान की प्रतीक्षा 
में कालीनो के स्टाक जमा करने पर होनेवाले व्यय की पूर्ति करने के 
लिए भी इस शर्त पर उचित सीमा तक पैकिंग मात्र अग्रिम प्रदान करने पर 
विचार करे कि उचित समयावधि के भीतर माख पन /निर्यात प्रादेश 
उनके पाम रखे जाए । मैको का यह मूचित किया गया कि विवेणी 
खरीदारो मे प्राप्त तार सूचनाप्रो के आधार पर जुट मिलो को इस 
शर्त पर पैफिग ऋण मुविधाएं प्रदान करे कि यथासमय निर्यात प्रादेश 
या माख पत्र उनके पास रखे जाए । 

168 इनके अलावा बैंको को सूचित किया गया कि ये पहले विवेमो 
मे प्रदर्शनो और मिश्री के लिए भेजी जानेवाली वस्तुप्रो पर सामान्य 
रूप से वित्त प्रदान करे और निर्यात की बिक्री पूरी हो जाने पर पाल 
लवामपूर्व तथा पोतनदानात्तर दोनी स्थितियों मे दिये जानेवाले से 
अग्रिमा पर निर्दिष्ट अवधि तक बट्टे के रूप मे रियायती ब्याज दर की 
सविधा प्रदान करें । इसके अलावा पैकिंग माख पप्रिमो के परिचालन 
में लचीलापन लाने के उद्देश्य मे रिजर्व मैक ने इस शर्त को हटा दिया 
था कि यदि सबधित ठेके के स्थान पर दूसरे ठेके के लिए अनुमति प्रदान 
करनी है तो पंकिग साख अग्रिमा द्वारा वित्तपोषित वस्तुप्रो का निर्यात 
उसी देश को किया जाना चाहिए । इस रियायत के परिणामस्वरूप दूसरे 
ठेके से सबधित निर्यात बिलो का मान कर मधील वेग से पैकिग ऋण 
का समायाजन करने की अनुमति दी गयी है बशर्ते कि उन अग्रिमा 
के अंतर्गत पामेवाली वस्तुभो का निर्याम प्रतिस्थापित ठेके के प्रतर्गत 
उचित समय के भीतर किया जाए । जिन मामलो मे उपपूर्तिकर्ता हा 
उन मामलो मे निर्यात प्रतिष्ठान / एसी और सबंधित उप- पूर्तिकर्ता दोनो 
को स्वीकृत आधार पर निर्दिष्ट अवधियो के भीतर पोसलदानपूर्व रियायती 
ऋण सूविधा का लाभ उठाने की अनुमति प्राप्त है । 
निर्यात ऋण (प्याज उपदान ) योजना , 1968 

169 पालोच्य वर्ष के दौरान भारत सरकार ने निर्यात ण (व्याज 
उपतान ) योजना, 1968 में सैदानिक रूप से निम्नप्रकार संशोधन करना 
स्वीकार किया 

( 1 ) भारतीय निर्याप्तको द्वारा विदेशो में प्रारभ की गयी नैयार 
हालत में प्रस्तुत की जानेवाली परियोजनामो के संबंध में अन्य देशो से 
की जानेवाली खरीदी पर दिये जानेवाले अग्रिमो को रियायती व्याज दर 
तथा व्याज उपवान के लिए पात्र माना जाए । ऐसे अग्रिमो को पात 
लदानोत्तर ऋण माना जाएगा । 

( 2 ) 180 दिना से अधिक प्रधि के लिए प्रधान किये जानघाल 
पातलदान पूष ऋण के लिए रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करने की 
जस को हटा दिया जाए । 


( 4 ) खरीदारी के ऋण पर भी व्याज उपदान प्रवान किया जाए 
ताकि महभागी वाणिज्य बैंको को भी प्रार्थागत प्रदायगी की शो 
पर पोतलदानोत्तर ( विक्रतारो के ) ऋण मामलो मे उपलब्ध लाभ 
प्राप्त हो । 

__ 170 इस बीच बैक निर्धारित ब्याज पर पर अपने द्वारा प्रदत्त 
निर्यात ऋण के मगध में वर्तमान योजना के अलगत वार्षिक 1 5 प्रतिशत 
की दर पर उपदान प्राप्त करने रहे । 1975 76 ( जुलाई मे जून नफ ) 
के दौरान 47 याग्य बंको से 8 ५ करोड़ रुपयो की राशि के ब्याज 
उपदान के लिए प्राप्त वायो का निपटान किया गया । उक्त राशि मे 
पातलदान पूर्व और पोतलदानोसर ऋणो का प्रश क्रमश 1 7 करोड़ 
रुपये और 4 2 करोड़ रुपये था । योजना के प्रारम्भ में लेकर 30 
जन 1976 नक विरित उपदान की कुल गशि १५ १ करोड रुपये थी । 
__ 171 भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैक युनाइटेड कर्माशयन बैंक 
और युनाइटेड बैक प्राफ इडिया का बगना देश स्थित कतिपय वित्तीय 
मम्थानो को भारत से निपय निर्दिष्ट पूजोगत वस्तुमो का पायात करने 
के निमिम उनके द्वारा प्रदत्त 25 करोड़ रुपयो के विशेष बैक ऋण पर 
वाणिज्य मन्त्रालय की बाजार विकास निधि में वापिस 1 5 प्रतिशत 
की दर पर नथा विदेश मन्त्रालय द्वारा नियत की गयी निधि मे से वार्षिक 
3 प्रतिशत की दर पर व्याज उपदान प्रदान किया जा रहा है । पालोच्य 
अवधि के दौरान इन तीन मैंको को वितरित किये गये कुन ब्याम उपवान 
की राणि 24 7 लाख रुपये ( 1 5 प्रतिशत की दर पर 6 4 लाख 
रुपये और 3 प्रतिशत की दर पर 19 3 लाख रूपये ) थी । 

172 सडान का निर्यात करनेवाला पर उस देश में विद्यमान विदेशी 
मद्रा सवधी कठिनाइयो के कारण होने वाल ब्याज संबधी भार को कम 
करने के उद्देश्य में रिसव बैव ने 14 जुलाई 1976 का मैको को यह 
मूचित किया कि वे भारत में निर्यानो की राशि प्राप्त होने की तारीख 
मफ अधिकतम १० दिनो की अवधि के लिए वार्षिक 11 5 प्रभिशत से 
अनधिक दर पर म्याज ले बशर्ते कि प्रायनक द्वारा बिल फी प्रदायगी 
स्थानीय मद्रा में की गयी हो । दिमबर 1975 के अस सक यह छट 
उपलब्ध होगी और बैंक अधिकतम 90 दिनो तक की अवधि के लिए 
1 5 प्रतिशत की दर पर ब्याज उपवान प्रप्त करने के लिए पात्र हो । 
सहायता/ सहभागिता व्यवस्थाएं 
सहायता सषीय बैंकिग 

173 पिछने वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि महा 
यता / सहभागिता के आधार पर ऋण सीमाए प्रदान करने से मबधित 
मध्ययन दल द्वारा की गयी सिफारिणो के आधार पर रिजर्व बैर ने 
वाणिज्य को को अनुदेश जारी किये है । अन्य बाता के माय माथ बैंको 
को यह मूचित किया गया था कि से अन्य बैंको के साथ पहले ही दिये 
गये मुसाव के अनुमार समन्वयन के लिए उचित कियाविधि बनाने के 
निमित्त बातचीत करना प्रारंभ करे । पूकि इस सवर्भ मे कतिपय बैंको 
द्वारा की गयी कार्रवाइया अपर्याप्न पायी गयी अन रिझर्व बैंक ने अपने 
क्षेत्रीय कार्यालय को यह सूचित किया कि वे अपने निरीक्षण अधि 
कारिया को बैंको वा वित्तीय निरीक्षण करते समय इस पर की जांच 
करन तथा सत्सबधी अपनी मूल्याकन रिपोर्ट देन के अनुदेश दे । 


174 इसके अलावा बैंको में सहायता सपीय ऋण प्रदान किये जाने 
के संवर्भ में विद्यमान कतिपय प्रम्बस्थ तत्वो को दूर करने के उद्देश्य 
से बैंको से यह मुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि महभागिमा पग्रिमी 
से मिकाली जाने वाली राशि यथासभव बैंको के सहायता सष द्वारा मजूर 
की गयी कुल ऋण सीमा में होने वाले बैंका के प्रश के अनुपात मे 
में हो । वित्तपोषक भानुषंगिक कारोबार अर्थात् हुरियो की वसूली , गारटी 
पनो के मिर्गम , विदेशी मुद्रा सबधी कारोबार भावि को ममाम रूप से 
विभाजित करने की व्यवस्था करना छिमीय हागा । 


( 3 ) प्रास्थगित प्रवायगी की शर्तों पर दिये जानेवाले पोतलदानोत्तर 
ऋण पर बैमो का पेस ग्याज उपशन को बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया 
जाए । 
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तैयार करते समय बैंको से कहा गया कि वे अपने उधारकांपो के साथ 
विचार-विमर्श करे ताकि उक्त विवरण उनके कारोबार संबंधी माशयो का 
ठीक -ठीक प्रतिपादन कर म । रिजर्व बैंक उम पर अनुवर्ती कार्रवाई 
करेगा और उत्पादन मे संभावित तथा वास्तविक वृद्धि के संदर्भ में विभिन्न 
क्षेत्रों के मीच ऋण का वितरण करने के लिए कार्रवाइयां करेगा । इस 
उद्देश्य के लिए रिजर्व बैंक ने अपनी मूलभूत मायिकीय विवरणी प्रणाली 
को और व्यापक बनाते हुए अब ऋण के क्षेत्रीय वितरण की मासिक 
सूचना प्रणाली प्रारंभ की है । 
ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई के अध्ययन वस को रिपोर्ट 
____ 179. ऋण प्राधिकरण योजना के कार्य को प्रभावित करनेवाली 
मलत्यपूर्ण गतिविधि यह थी कि बैंक ऋण की अनुवर्ती कारवाई पर 
मार्गदर्शी मिान बनाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई 1974 में 
ठित अध्ययन दल ने अगस्त 1975 में अपनी असिम रिपोर्ट प्रस्तुत 
की । दान की प्रमुख सिफारिणे ऋण प्रदान करने के वृष्टिकोण , स्टाफ 
और बिलो के मानकों , सूचना प्रणाली, ऋण पद्धति , ऋण की अनुवर्ती 
कार्रवाई और पर्यवेक्षण तथा ऋणकर्ता कपनियां के वित्तीय विन्याम से 
संबंधित थी । 


खाधानों को सार्वजनिक वसूली के लिए दिये जाने वाले ऋण के संवर्म 
में अध्ययम बल 
___ 175. रिजर्व बैंक ने महायता सघीय व्यवस्थाओं के अंर्गत ग्राह्यानो 
की मार्वजनिक वसूली करनेवाली एजेमियों तथा विभिन्न सार्वजनिक एवं 
निजी क्षेत्रों के उधारकर्तामो को ऋण सबधी आवश्यकतानो की पूर्ति 
करने के निमित क्रियाविधियां तथा महायता मघीय नमूना दस्तावेज 
बनाने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया । खाद्यान्नो की बमूली 
के वित्तपोषण की वर्तमान व्यवस्थामा के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप 
यह अध्ययन दल गठिन किया गया ; उक्त पुनरीक्षण से यह स्पष्ट हो 
गया था कि खाद्यानों की सार्वजनिक वसूली सबंधी कार्यकलापो के लिए 
निविष्ट महायता संघ के अग्रणी के रूप में स्टेट बैंक अपने 36 मदम्य 
बैंको के बीच प्रावधिक रूप से उनका अंश प्रावदित करने में कतिपय 
परिचालनगत कठिनाइयो का अनुभव कर रहा था । प्राशा की जाली है 
कि प्रध्ययन दल शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । 

176. मार्च 1970 में प्रायोगिक प म प्रारभ की गयी सहभागिता 
प्रमाणपत्र योजना में पालोच्य अवधि के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हुई । 
महभागिता प्रमाणपन्न के निर्गम में मधित शत पालोम्य वर्ष के दौरान 
अपरिवर्तित रहीं । इस योजना के अन्तर्गभ रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित 
बैंकों की मख्या जून 1975 के अंत में विद्यमान 37 में बढ़कर दिसंबर 
1975 के अंत में 43 ( 9 विदेणी मेको सहित ) हो गयी तथा जारी 
किये गये और यकाया रहनेवाले सहभागिता प्रमाणपत्नी की गशि 113 5 
करोड़ रुपये थी । योजना की अवधि को ममय - समय पर बढ़ाया जाता 
था और उमे जून 1977 के प्रत तक और बढ़ाया गया तथा योजना 
की अवधि को और बढ़ाने पर विचार करने के उद्देश्य से उगका पुनरीक्षण 
प्रारंभ किया आ रहा है । 
मीयादी ऋण प्रदान करमा : वाणिज्य भेक 

177. यह म्मरण होगा कि रिजर्व बैंक ममय -समय पर वाणिज्य 
वैको से विशेष रूप में निर्दिष्ट की गयी उच्च प्राथमिकता प्राप्त परियोज 
नामों को दिये जानेवाले मीयादी ऋणों में वृद्धि करने के लिए भाग्रह 
करते हुए मार्गदर्शी मिडास जारी करमा पा रहा है । नवंबर 1975 
के दौरान रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंको को तीन वर्षों से अधिक अवधि 
के लिए कम की गयी लागत पर अधिक मात्रा में मीयादी ऋण प्रवान 
करने की मावश्यकता के मारे में पुनः अवगत कराया । अर्थव्यवस्था 
में वीर्घकालीन निवेश को और प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता 
के संदर्भ में बैंको से यह अनुरोध किया गया कि वे तीन वर्षों से अधिक 
अवधि के मीयावी ऋणो पर 15 प्रनिगत मे मनधिक दर पर ब्याज ले । 
तदनभर मैंको को यह सूचित किया गया कि वे 1 अप्रैल 1976 में 
मान वर्षों से अन्यून अवधि के लिए उद्योग क्षेत्र को प्रयत्न मीयादी ऋण 
पर 14 प्रतिशत से मनधिक दर पर ब्याज ल चूंकि ऐसे मीयादी ऋण 
के व्याज से होनेवाली प्राय को भ्याज कर मे एट दी गयी है । परन्तु 
तीन और मात वर्षों के मीष की अवधियो के मीयावी ऋणो की म्याज 
वर ( ऋणो के ब्याज कर को मिलाकर ) 15 प्रतिशत ही रहेगी । 
ऋण प्रायोजमा और ऋण प्राधिकरण योजना 
ऋण प्रायोजना 

___ 178 ग्रालोच्य वर्ष के दौरान ऋण की माग और पूति के बीच अधिन 
सार्णक सबध स्थापित करने के उद्देश्य मे अधिक प्रभावी ऋण प्रायोजना 
की प्रणालियो पोर उपायो के संबंध में बैंकरो के साथ विचार -विमर्श किये 
गये । ऋण प्रायोजना संबंधी कार्य में सुधार लान के मिमिन रिजर्व 
बैंक द्वारा निर्धारित किये गये नये साचे के अनुसार यव को को गाभिए 
फि के वार्षिक बजार बनाने की पुरानी प्रणाली के स्थान पर निहा 
ऋण बजट बनाये । विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली ऋण की मांग का विवरण 


___ 180. ऋण प्रदान करने के दृष्टिकोण के सबध में दल ने यह स्पष्ट 
किया है कि ऋणदाता के माप में बैंक का प्रधान कार्य यह है कि वह 
ऋणकर्ता की उत्पावन संबधी अपेक्षामों के संदर्भ में वर्तमान प्रास्तियों के 
अपेक्षिप्त स्तर को बनाये रखने के लिए उसके विनीय माधमों की अनुपूर्ति 
करें । इस परिप्रेक्ष्य में बल ने कार्यकारी पूंजी भी खाई ( अल्पावधि 
बैंक ऋणों को छोड़कर चालू देयताप्रो की तुलना में विद्यमान चालू 
प्रास्तियो का अतिरिक्त अंश ) की पूर्ति करने के निमित्त अधिकतम स्वीकृत 
बैंक ऋणों का हिसाब लगाने के लिए तीन प्रणालिया स्नायी है । प्रत्येक 
क्रमिक प्रणाली से चालू प्रास्मियों को दीर्घकालीन निधिया अर्थात् ऋणकर्ता 
की अपनी निधियों और मीयावी ऋणो में प्राप्त होनेवाली सहायता में 
वृद्धि होती है । ऋणकर्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए वल ने 
यह सिफारिश की है कि मभी ऋणकर्ताओं को एक वर्ष के भीतर ऋण 
प्रदान करने की पहली प्रणाली के अंतर्गत लाकर प्रारंभिक कार्रवाई की 
जाए और बाद में तत्काल विधमान स्थिति के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा 
किये जानेवाले मूल्यांकन के आधार पर दो चरणों में दूसरी और सीसरी 
प्रणालियों को अपनाया जाए । रिजर्व बैंक ने संप्रति ऋण प्रदान करने की 
पहली प्रणाली अपनायी है जिसके अन्तर्गत ऋण कर्तामो को दीर्घकालीन 
निधियों से कार्यकारी पूंजी की खाई के 25 प्रतिशत का अभिवान करना 
पड़ता है । ऋणकर्ता को पहली प्रणाली के मंमगन लाने का तात्पर्य यह है 
कि नयी प्रणाली के अंतर्गत ऋणकर्ता जिस अल्पावधि वित्त के लिए 
पास होगा उमकी तुलना में बैंक ऋणो के भतिरिक्त अश का बैंक हिसाब 
लगायेंगे पौर ऐमी अतिरिक्त राशि को मीयादी ऋण में परिवर्तित करेंगे ; 
ऐसे ऋण के परिशोधन की अवधि ऋणकर्ता के नकवी निधि उत्पादन 
करने की क्षमता आदि पर निर्भर करेगी । इसके अलावा , मिस ऋणकर्ता 
ने पहले मे ही अतिरिक्त ऋण लियं हो उसे कतिपय शर्तों पर अतिरिक्त 
ऋण सुविधाएं भी प्रवान की जा सकती है । 


181 अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार कार्यकारी पूजीगत अपेक्षामों 
का मूल्यांकन करने के निमित्त विशेष मप में स्टाको और विला के 
मदर्भ में चाल पाम्तियो के स्तरो के प्रौचित्य का निर्धारण करने के लिए 
अपनाये जाने वाले बैका के दृष्टिकोण में पर्याप्त समानता नही है ; प्रतः 
दल ने 15 प्रमुख उद्योगो के सबंध मे म्टाको एष मिलो के मानक सुझाये 
है । बम मानका का इम उदभम गे गिरतर नीक्षण किया जाना चाहिए 
कि यदि किसी मानक में बदली हुई परिस्थिति के अनुसार कोई सशोधन 
करना न्यायोचित हो तो उसमें उचित सशोधन किया जाना चाहिए । 


- - 


- - - - - 
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18 2. बल ने क ऋण प्रदान करने की प्रणाली में परिवर्तन करने हो उनके सदर्भ में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारो द्वारा गारंटीकृत 
का भी सुझाव दिया है । किसी वर्ष के लिए नकदी ऋण खाते में पूरी 

अग्रिमो के लिए पूर्व प्राधिकरण में उपलब्ध छूट केवल कार्यकारी पूंजीगत 
ऋण मीमा उपलब्ध कराने के बदले उसे ऐसी 12 मामिक ऋण किश्ता 

अपेक्षानों तक सीमित है और ये पूजीगत व्यय से संबधित प्रतग्मि वित्त 
में विभाजित कर देना चाहिए जो ऋण के उस न्यूनतम स्तर की धोनक 

या पूरक वित्त प्रदान किये जाने के लिए नहीं है । 
हो जिमको वर्षभर के दोगन ऋणकर्ता प्रयोग मे लाने की आशा करता 

186. अध्ययन बल की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद अर्य- व्यवस्था 
हो तथा उसे माग नकदी ऋण खाते के रूप में भी परिवर्तित कर देना में हुए परिवर्तनो को ध्यान में रखते हा कतिपय उद्योगों अर्थात् कताई 
चाहिए जो ऋणकर्ता की घटने -बढ़नेवाली अपेक्षामों की पूर्ति करे । ममेकित मिलों, जूट मिली और उर्वरक यूनिटो के संदर्भ में दल द्वारा निर्धारित 
प्रणाली के एक अंश के रूप में दल ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्टाक मंबधी मानकों को उवार बनाया गया । यह भी निघचय किया 
ऋण का उचित ढंग से अंतिम उपयोग किया है , उमको अनुवर्ती गया कि ऋणो और स्टाकों पर अतिरिक्त माजिन लागू करने के लिए 
कार्रवाई और पर्यवेक्षण के लिए व्यापक सुझाव दिये है । 

नवम्बर 1973 में अंको को जो सूचना दी गयी थी उसे भी वापस ले 

लिया जाए , क्योकि ऋणकर्तानी के बीष अनुशामन लाने के निमित्त 
183. रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत की गई अध्ययन वल की प्रखम्म बैंकों द्वारा विभिन्न उपाय प्रारभ किये जा चुके थे । 
सिफारिशे वाणिज्य बैंको को अगस्त 1975 में सूचित की गयी तथा 

___ 187 ऊपर उल्लिखित निजी क्षेत्र के प्रतिष्टानो के लिए बस के पूर्व 
अध्ययन दल की सिफारिशों को तत्काल कार्यान्वित करने के लिए बैंको 

प्राधिकरण को न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ रपयो से बढ़ाकर 2 करोड़ 
के संगठन-विन्याम को पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता पर जोर 

सायं घर दने के कारण योजना के अन्तर्गत पाने वाली पार्टियों की मम्या 
दिया गया । अध्ययन दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करते समय 

जून, 1975 के अत में विद्यमान 1750 से घटकर जन 1976 के प्रत 
मानेवाली समस्यामो की मतत समीक्षा करने के निमित्त रिज़र्व मैक 

में 851 हो गयी, जिनमे सार्वजनिक क्षेत्र के 15 1 प्रतिष्ठान भी सम्मि 
तथा कतिपय प्रमुख बैंका के प्रतिनिधिया से युक्न एक निदेश ममिति रिज़र्य 

लिम है । परन्तु प्राप्त आवेदनपन्नो की संख्या उसी अवधि में 11058 
बैक में गठित की गयी । इस बात की प्राथण्यकता पर भी जोर 

से अनुकर ] 181 हो गयी और गंबधित राणि 1022 करोड रुपयो से 
दिया गया कि बैंक अपने परिचालन - अधिकारियों तथा उपभोक्ताओं के 

बहकर 2646 करोड़ रुपये हो गयी । 1975- 76 के दौरान प्राप्त कुल 
बीच एक दूसरे की समस्यानों तथा विचारों को समझने के लिए वैचारिक 

आवेदनपत्रों में से 21 6 प्रावेदनपत्र मार्बनिक क्षेत्र के थे और तत्संबधी 
तालमेल स्थापित करने के निमित्त बैंकरो और ऋणकप्रिो की गशि 1781 करोड़ रुपये थी । प्राधिकृत मामलो की कुल संख्या और 
विचार गोष्ठियां प्रायोजित करे । इसके अलावा दल को सिफारिशों का मयंधित राशि में 1975-76 के दौरान बढ़ोतरी पायी गयी । प्राधिकृत 
गहराई से अध्ययन करने के निमिन दल की रिपोर्ट पर कई विचार मामलों की संख्या 1974- 75 के 528 से बढ़कर 1975- 76 मे 710 
गोष्ठियां प्रायोजित की गयीं । 

हो गयी तथा राशि 428 करोड़ रुपया मे बढ़कर 1962 करोड़ रुपये 

हो गयी ( इम ऋण के अधिकाश भाग का उपयोग खापानो की वसूली 
ऋण प्राधिकरण योजना 

के कार्यों के लिए किया गया ) । 
184. दम वर्ष पहले प्रारभ की गयी ऋण प्राधिकरण योजना रिजर्व ___ 188. ऋण प्राधिकरण याजना के प्रतर्गत पानेवाले मामलो के सवर्भ 
बैंक की ऋण नीति को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा में अमल में रहने वाली कुल ऋण सीमानो की गशि जून 1976 के 
करती रही । इस प्रकार प्रालोच्य वर्ष के दौरान जा ऋण सीमा प्राधिकृम अत मे 8476 करोड़ रुपये थी जो जून 1975 के अंत में प्राप्त ऋण 
की गयी वे स्थूल रूप में ऋण नीति के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों के सीमाप्रो की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि की ग्रोतक थी । इसमें में 
अनुरूप थी : निवेश को बनाये रखने , उत्पावन को बढ़ाने , खापानी की सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्टानो के संदर्भ में अमल मे रहने वाली ऋण 
घमूली का विसपाषण करने, अत्यावश्यक वस्तुओं के अधिक प्रच्छे वितरण सीमानों की गशि 4440 करोड़ रुपये थी जो पिछले मर्ष के स्तर की 
में सुविधा पहुचाने और निर्यात विकास की सहायता करने के निमित्त तुलना में 68 प्रतिशत अधिक थी । जन 1976 के अंम में कुल मीमानो 
पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना । योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावो की के उद्देश्यवार वितरण का जो स्वरूप था वह लगभग अपरिवर्तित रहा 
जाच करते समय रिजर्व बैंक ने स्टाकों के मानवण्डों और ऋण प्रवान अर्थात् कार्यकारी पंजोगन प्रयोजना के लिए लगभग 90 प्रतिणत , मीयादी 
करने के नये दृष्टिकोण के संबंध में ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित विस के लिए 7 प्रतिशत और प्रास्थगित अदायगी के प्राधार पर मशीनों 
अध्ययन दल द्वारा की गयी सिफारिशों को ध्यान मे रखा । अध्ययन दल की बिक्री के लिए 3 प्रतिशत विर्तारत था । यदि उद्योगबार देखा जाए 
की सिफारिशों के अनुसार बैंको से व्यापक प्राक प्राप्त करने के उद्देश्य तो जन 1975 के अंत में विद्यमान कुल ऋण सीमामो में व्यापार क्षेत्र 
से योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट विवरणियो के कतिपय प्रपत्रों में भी रिजर्व फा अंश लगभग 33 प्रतिणन ( इममें से खाद्यानों की समूली के कार्य 
बैंक ने संशोधन किये । 

कलापों का अंश 28 प्रतिशत था ) , इंजीनियरी उद्योग फा अंश लगभग 
185. ऋण प्राधिकरण योजना को प्रभावित करनेवाली महत्वपूर्ण 

21 प्रतिशत ( इसमे से परिवहन उपकरणों का अंश 4 प्रसिशस था ) 
गतिविधि यह थी कि निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के लिए पूर्व प्राधिकरण 

और वस्त्र उद्योग का प्रश लगभग 7 प्रतिशत था । मार्वजनिक क्षेत्र के 
को न्यूनतम सीमा को नवबर 1975 में 1 करोड़ रुपयो में मढ़ाकर 

मदर्भ में विद्यमान ऋण सीमाओ में व्यापार क्षेत्र का प्रश 30 प्रतिशत , 
2 करोड़ रुपये कर दिया गया । योजना के परिचालन में और लचीलापन 

इजीनियरी उद्योग का अश 6 प्रतिशत ( इममे से परिवहन उपकरण 
लाने के उद्देश्य से बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे रिजर्व बैंक से 

का अंश 1 प्रतिणत था ) और बिजली प्रतिष्ठानो का अंश 3 प्रपि 

पास था । 
पूर्ष प्राधिकरण लिये बिना भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक कृषि पुनविन 
और विकास निगम के माथ सहायता सषीय आधार पर मर किये कतिपय उद्योगों को अग्रिम । 
गये मीयादी ऋणों के अपने ग्रंश के आधार पर अग्मि मिस पूरक 

189, कतिपय उद्योगों द्वारा अनुभव की गयी विशेष समस्यामो की 
ऋण प्रदान कर मकन है बशर्ते कि उक्त सम्धानो द्वारा पक्के वायद किये 

ध्यान में रखने हा वाणिज्य बैंको को अपेक्षाकृत उबार शो पर उनकी 
जाने तथा उनमें बैंको का प्रण निर्धारित किये जाने के बाद ही प्रक 

ऋण संबंधी प्रावण्यकताना की गति करने की अनुमति दी गयी । 
‘ ण प्रदान नि । अखिल भारतीय चिनीय मस्थामा द्वारा बायदा 
की गर्य। विधाय महायता के प्राधार पर भी ऐसे ऋण प्रदान किये जा 

जाट उद्योग 
मकते है । बैंको को यह स्पष्ट किया गया कि जिन मणकर्ताओं को पूरी __ 140. यह म्मरण होगा कि पिछले वर्ष जम 1975 के प्रत तक की 
बैंकिग प्रणाली में 3 करा रुपया से बाभ राशि की ण सीमाए प्राप्त 

स्थायी अवधि के लिए 9 सप्ताहो के उत्पादन के बराबर के निर्यातो के 
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उपके अलावा बैंकों को पुन : यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि 
गरें के उत्पावको का गन्ने के संबंध में देय राशि की तत्काल प्रवायगी 
की जाती है । 


लिए अपेक्षित तैयार वस्तुओं के अधिकतम स्टाको के आधार पर अलग 
प्राप्नग जूट मिलो को ऋण प्रदान करने की अनमि चैकी को दी गया 
थी । देशी और विदेशी मागो में बगबर विद्यमान मदी तथा शूट उद्याग 
की अनिश्चितता के कारण निर्यातो के लिए उत्पादित जुट वस्तुओं के 
मंबंध मे दी गयी छूट की अयधि को अगली सूचना तक बढ़ा दिया 
गया तथा देशी बिगियों के लिए अपेक्षित तैयार वस्तुग्री के स्टाको के 
लिए निविष्ट मानवण्ठो को भी अगली सूचना तक 6 सप्ताहो की बिक्री 
की मात्रा तक कम कर दिया गया । बैंको को यह भी सूचित किया 
गया कि जिन मामलों में ऊपर उल्लिखित अतिरिक्त स्टाफो का वित्त 
पोषण करने के लिए उपलब्ध कराये गये ऋण में की गयी बसि स्टाको 
पर दी गयी वर्तमान ऋण सीमानो में 10 प्रतिशत से अधिक न हो , उन 
मामलो में रिजर्व बैंक का पूर्व प्राधिकरण अपेक्षित नहीं होगा । 


वस्तु उद्योग 

_ 191 पिछले वर्ष बझो को राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अपने अधिकार 
में ली गयी मिली को जून 1975 के प्रत तक की उनकी उत्पादन योजना 
के अमुमार रिजर्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किये बिना उचित मात्रा 
तक तदर्थ ऋण मीमाएं प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गयी थी । 
राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अधिकार में ली गयी अलग - अलग मिलों के 
खातो को अतिम रूप देने में आनेवाली कठिनाइयो के मबंध में उसके 
द्वारा प्रतिवेदन किये जाने पर यह रियायत क्रमिक रूप मे मितंबर 1976 
के मन तक बढ़ा दी गयी । 


अन्य उद्योग 
____ 195. कागज उद्योग और मोटग के पुर्जा के उद्योग द्वारा अनुभव 
की गयी कठिनाइयो को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मानकों को 6 
माहीमो की अस्थायी प्रवधि ( अर्थात् मितम्बर 1976 के प्रत नफ ) के 
निए सशाधित किया गया । कागज उद्योग के मामले में तैयार वस्तुप्रों 
और बिलों के लिए क्रमण : 18 महीनों की बिक्री लागत और बिक्री 
का मंयुक्त मानक निर्धारित कर कुछ लचीलापन लाया गया । इसके 
पाहले नैयार वस्तुओं के लिए एक महीने की बिक्री लागत (नियनित 
बिक्री ) नथा 1 महीने की बिक्री ( मुक्त बिक्री के लिए अपेक्षित वस्तुए ) 
और बिलों के लिए महीने की बिक्री का मानक निर्धारित था । 
मोटरों के पुजों के यूनिटो के मामले में तैयार वस्तुओं और बिलो के लिए 
विद्यमान मंयुक्त मानकों को 21 महीमो की बिक्री लागत को बदलकर 
क्रमश: 31 महीनो की बिक्री लागत और बिक्री का मानक निर्धारित 
किया गया । 
कमशोर प्रौद्योगिक प्रतिष्ठान 
___ 196. रिजर्व बैंक द्वारा बंबई में अप्रैल 1976 में कमजोर प्रौद्योगिक 
प्रतिष्ठानो में मंबंधित विभिन्न समस्यानो पर विशेष रूप से बैंको तथा 
वित्तीय संस्थानों की दृष्टि से विचार -विमर्श करने के निमित्त एफ विचार 
गोष्ठी आयोजित की गयी । मनुवर्ती उपाय के रूप में बैंको को यह सूचित 
किया गया कि वे कमजोर औद्योगिक प्रमिष्ठानो मे संबधित विभिन्न 
ममम्याओं को सुलझाने के लिए विशिष्ट कक्ष स्थापित करे । ऐसे कक्षों 
का तत्काल कार्य यह होगा कि वर्तमान ऋणकप्निों की स्थिति का पुन 
रीक्षण किया जाए और पहले से ही कमजोर रहनेवाले या कमजोर होने 
की संभावनायुक्त युनिटों का पता लगाने की कोशिश की जाए ताकि ऐसे 
यूनिटों की ममस्याग्रो पर अधिकाधिक ध्यान दिया जा सके और सभाय्य 
मुधार कार्य किये जा सकें । इस संदर्भ में टंडन समिति के सुझाव के 
अनुमार रिजर्व बैंक में एक व्यापक प्रामूचना प्रणाली निर्मित करने की 
प्रावश्यकता पर भी जोर दिया गया । रिजर्व बैंक के भीतर भी कमजोर 
यनिटों से संबंधित जानकारी के समाशोधन गृह के रूप में कार्य करने तथा 
सरकार , बैंकों , वित्तीय संस्थानो और अन्य एजेमियो की पार से एक 
ममन्वय एजेमी के म्प में कार्य करने के लिए एक कक्ष स्थापित किया 


___ 192 हथकरघा उद्योग में विद्यमान मंदी की स्थिति के परिणाम 
स्वरूप सूती रेणे, विणेष रूप में हैक के रेशे भारी मात्रा में मचित हो 
जाने के कारण नवंबर 1975 में मैको को यह सूचित किया गया कि 
वे सूती कताई मिलो के लिए लागू वर्तमान ममग्र मानकों के भीतर 
कुछ परिवर्तन करने पर विचार कर सकते है । इस प्रकार यदि कच्ची 
गई के संबंध मे अधिकतम ऋण सीमा का कोई प्रश अप्रयुक्त रहे तो 
तैयार वस्तुओं पर दी जाने वाली ऋण मीमा को अधिकतम उपलब्ध 
21 महीनों की मीमा के अतिरिक्त विद्यमान मात्रा के बराबर की 
मीमा तक मार्च 1976 के अंत तक की अस्थायी अवधि के लिए बढ़ाया 
जा मफता है । यह भी स्पष्ट किया गया कि ऐमी वृद्धि को अधिकतम 
तीन सप्ताहों की अवधि तक ही सीमित किया जाए । दूसरे शब्दो में 
तैयार वस्तुओं के स्टाकों और मिलो का स्तर किसी भी हालत में तीन 
महीनो मे अधिक नहीं होना चाहिए । इस छूट की अवधि को बाद में 
क्रमिक रूप से जुलाई 1976 तक बता दिया गया । 
उर्वरक उद्योग 

193. तैयार उर्थकों के स्टाको के मंचित होने मे उम्पन्न समस्याओं 
को देखते हुए कच्ची सामग्री और पकिग मामग्री के स्टाफ के स्तर से 
मंबंधित वर्तमान मानकों को मार्च 1976 के अंत तक की अवधि के 
लिए अस्थायी रूप से 2 महीनों के उपभोग की मात्रा से बढ़ाकर 3 
महीनो की उपभोग -मात्रा और नैयार वस्तुओं तथा बिलों के स्तर को 
24 महीनो से बढाकर चार महीने कर दिया गया । इस अवधि के 
बाद में ऋमिक रूप से प्रस्तूबर 1976 के अंत तक बढ़ा दिया गया । । 


गया । 


चीनी उद्योग 

19 4. 1975- 76 के दौरान सीनी के उत्पादन की संभावनामो का 
पुनरीक्षण करने के बाद रिपार्व अंक ने नबम्बर 1975 में बैंकों को सूचित 
किया कि वे अलग - अलग चीनी मिलों को पेराई के पिछले दो मौसमो 
( 1973- 74 और 1974- 75 के मौसम ) के लिए मंजूर की गयी निय 
मिन सीमानों के भीतर विद्यमान अधिकतम बकाया राशि ( सनमें नियमित 
मीमानो के अतिरिक्त किये गये प्राहरण , यदि कोई हो , तथा अस्थायी 
आधार पर मंजूर की गयी ऋण सीमाएं मम्मिलित नही हैं ) की मात्रा 
तक उनके गुण- दोषों के प्राधार पर ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत 
पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किये बिना ऋण सीमाएं मंजूर कर सकते है । 


चयनात्मक ऋण मियंत्रण 

197 कृषि वस्तुओं के उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि तथा कृषि प्राधा 
रित उद्योगों की प्रावश्यकतामों को ध्यान में रखते हुए चयनात्मक ऋण 
नियंत्रणो को अनिवार्यनः कई वस्तुओं, जिनमें अत्यधिक महत्वपूर्ण घस्तुए 
मूंगफली और चीनी थी , के सवर्भ में न्युनतम मामिन सबंधी अपेक्षा में 
कटौती कर कुछ लचीलेपन के साथ अमल में लाया गया । गुजरात गौर 
माहाराष्ट्र में मूगफली पर दिये जाने वाले अग्रिमों के लिए 75 प्रतिशत का 
न्यूनतम मार्जिन निर्धारित था । नवम्बर 1975 में इस क्षेत्रीय विभेव को 
हटा दिया गया और समग्र देश में 60 प्रतिशत का एक समान माजिन 
लागू किया गया । मार्च 1976 में इम न्यूनतम मार्जिन को और कम कर 
50 प्रतिशन कर दिया गया जबकि मूंगफनी के स्टाकों से सबंधित गोदाम 
रसीदो पर दिये जानेवाने अग्रिमो के लिए 45 प्रनिशन का माजिन निर्धारित 
किया गया । चीनी के संदर्भ में लेवी और मुक्त बिक्री की चीनी के लिए 
निर्धारित अलग- अलग माजिनों के स्थान पर 15 प्रतिशत का एक समान 
मामिन निर्धारित किया गया । सूती वस्त्रो ( मानव निर्मित रेगे सहित ) 
पर व्यापारियो को दिये जाने वाले मग्रिमो के माजिन को भी 10 प्रतिशत 
में कम कर 30 प्रतिशत कर दिया गया । 
____ 198 अग्रिमा के लिए उच्चतम मीभाए पहले की तरह पार्टीवार 
आधार पर निर्धारित की जाती रही । परन्तु अनुपात स्तर निर्धारित करने 
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का आधार पिछले तीन वर्षों ( नवम्बर- अक्तुबर ) अर्याल 1971- 75, 
1973- 74 और 1972- 73 में से किसी वर्ष के दौरान बकाया पग्रिमो 
के शिखर स्तर का 100 प्रतिशत था । व्यापारियो को प्रदान अग्रिमा 
मे सधिन दावों की अपनी देयता की मीमा को बढ़ाने के लिए भारतीय 
ऋण गारंटी निगम लिमिटेड से प्राप्त प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए 
निगम की गारंटी योजना के अनर्गत पाने वाले अग्रिमो के मबध में छूट 
की मीमा को रु0 20, 000 से बढ़ाकर 10 25, 000 कर दिया गया । 
ऋण गारटी संगठन द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों तथा ग्रामीण उद्योग परियोज 
नामो के अतर्गत आने वाले अभिमस्करण /निर्माण - यूनिटी को प्रदन अग्रिमा 
के मामले में भी इसी प्रकार की छूट दी गयी । 


19 9. खाद्यान्नो को छोड़कर अन्य अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुप्रो के 
मामले में मैकों को यह सूचित किया गया कि वे ऐमी बस्सुमो के वितरण 
का कार्य करने वाली राज्य केन्द्रीय मरकारी एजेंमियो तथा उपभोक्ता 
महकारी ममितियों को दिये जाने वाले अग्रिमो में संबधिन म्टाको पर 
10 प्रतिशत का मार्जिन बनाये रखे अशने फि मरफारी गारी उपलब्ध 
हो । अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुप्रो के वितरण के लिए केन्द्रीय सरकार 
द्वारा प्रवर्तित योजना के प्रतर्गन रखे हुए वनस्पति तेलों और चीनी के 
म्दाको पर उपभोक्ता महकारी ममिनियो को प्रदान किये जाने वाले अप्रिमो 
के संबंध में मार्जिन और ऋण के स्तर , दोनो मे उपयुक्त छूट दी गयी । 


202. तिलहनो और बनम्गति तेलों की पूर्ति और मृत्य की स्थिति 
की समीक्षा करने पर 14 मलाई, 1976, स रिजर्व बैंक ने न्यूनतम मार्जिन 
में 10 प्रतिशत की वृद्धि की अर्थात मगफली, एरण्ड के बीज और अनमी 
के बीज के लिए दिये जाने वाले अगिमा के मामले में 50 प्रतिणन में 
बढा कर 60 प्रतिणन और एरण के तेल और अलमी के नल के मामले में 
15 प्रतिशत घटाकर 10 प्रतिशत से 75 प्रतिशत कर दिया है । बिनौने 
और बिनोग्न के तेल के लिए दिये जाने वाले अग्रिम भी चयनात्मक ऋण 
नियन्त्रणो के अधीन लाये गये । इनके लिए निर्धाग्मि न्यूनतम मार्जिन 
यमण 60 प्रतिशत और 75 प्रतिशत है । उनके लिए भी उच्चतम ऋण 
म्भर और 15 प्रतिशत की न्यूनतम ड्याम दर की शर्ते लागू की गयी । 
जहा तक तोरिया के बीज/ गरमों के बीज का मबध है , न्यूनतम मार्जिन 
में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई - - उमे गमग्थान , उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश 
बिहार और पश्चिम बगाल की पजीकृत नेल मिलो के लिए 25 प्रतिशत 
में बढ़ाकर 35 प्रतिशत प्रौर अन्य राज्यों की पजीकृत नेल मिलो के 
लिए 40 प्रतिशन में बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया । गोवाम 
रमोदो पर चिये जाने वाले अग्रिमो के लिए भी उचित न्यूनतम मागिन 
निर्धारित किये गये । प्रस्तुत मूंगफली के मेल, सोरिया के बीज के तेल / 
सग्मों के मेल और वनस्पति पर दिये जाने वाले अग्रिमों के लिए निर्धारित 
वर्तमान 75 प्रतिशत के न्यूनतम माजिन मे कोई परियतन नहीं किया 
गया है । वनम्पति तेलों पर बनस्पति उत्पादको को दिये जाने वाले 
अग्रिमो से संबंधित वर्तमान माजिन भी अपरिवर्तित रहे । बिनौल के लेल 
के लिए निर्धारित न्यूनतम मार्जिन वनम्पनि उत्पादको पर लागू नहीं थे । 
अग्रणीकयोजना 

203. दिसम्बर, 1969 में रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गयी अग्रणी 
बैक योजना के छ. वर्ष पूरे हो गये है । मन यह निश्चय किया गया 
कि दो राज्यो अर्थात गुजरात और महाराष्ट्र में इस योजना की कार्य 
प्रणाली का गभीर अध्ययन किया जाए । 


____ 200. सभी केन्द्रो में स्थित खाद्यान्न - भिमस्करण यूनिटो को खाद्यान्नो 
पर दिये जाने वाले अप्रिमो को निर्धारित ऋण स्तर से छूट दी गयी । 
1 लाख या उममे कम जनसंख्यायुक्त केद्रो मे 1 जनवरी, 1970 को या 
उमके माद खोली गयी मैंकों की नयी शाखाप्रो में ऋण सीमानो की 
अभ्यर्थना करने वाली नयी पार्टियों के लिए सभी राज्यो और संघशामिन 
क्षेत्रो में 1 लाख रपये का अतिरिक्त ऋण-स्तर निर्धारित किया गया । 
सरकारी एजेंटो के रूप में कार्य करने वाले चावल मिल मालिको को धान 
और चावल पर प्रवान किये जाने वाले अग्रिमो को ऋण नियन्त्रण सबंधी 
मिवेशों से उस सीमा तक पूरी छूट दी गयी जिम मीमा तक उत्पादको 
के वसूली खाते में अलग से स्टाफ रख्ने गये हो । खाद्य एवं अखाध तिलहनो 
और तेलों के बीच विभेद किया गया और अखाद्य तिलहनो तथा तेला 
के लिए म्यूनतर मामिन निर्धारित किये गये । मई की कतिपय अतिरिक्त 
किम्मो को ऋण-स्तर की अपेक्षा से छूट तथा न्यूनतर माजिन की हकदारी 
के लिए पात्र बनाया गया । सूती वस्त्रो की बिक्रियों में उत्पन्न होने 
वाली 60 दिनो से अनधिक अवधियुक्त यिनिमय हंटियों को भुनाई करने 
की भी अनुमति बैको को दी गयी । 


201 1975- 76 की अंतिम तिमाही मे लई के बढ़ते हुए मल्यो को 
देखते हुए सथा मिलो द्वारा अधिकतम स्टाक रखे जाने के बारे में वस्त्र 
प्रायुक्त डाग की गयी कार्रयाई को ध्यान में रखते हुए बैक ने 8 जलाई , 
1976 में रुई और कपास के लिए दिये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में 
चयनात्मक ऋण नियन्त्रणो को कठोर बना दिया है । जिन स्टाको के स्तगे 
के सबध में निम्न माजिन लाग होते है उन्हें काफी अधिक कम कर दिया 
गया । इस प्रकार सम्बई और अहमदामाद की मिलो के मामले मे 12 
सप्ताहो के उपभोग के स्टाफ के लिए 25 प्रतिशत और इससे अधिक 
स्टाफ के लिए 50 प्रभिणत के वर्तमान माजिनों को बदलकर 4 मप्ताही 
फे स्टाक के लिए 25 प्रतिशत और उमसे अधिक स्टाफ के लिए 45 
प्रतिशत पुन निर्धारित किया गया । राष्ट्रीय वस्त्न निगम के अधिकार में 
रहने वाली मिली और बंबई और अहमदाबाद को छोडकर दूमरे क्षेत्री 
की मिलो के मामले में इसी प्रकार के परिवर्तन किये गये है । मिलों को 
छोड़कर अन्य पार्टियों के मामले में मागिनों को नयी / या लम्बे रेशेवानी 
राई के मामले में 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत , देशी रूई की अन्य 
किस्मो के लिए 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत और गोदाम रसीदो 
के अधीन पाने वाले स्टाफों के लिए 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत 
कर दिया गया है । 


योजना को कार्य प्रणाली से संबंधित अध्ययन वल 

204 इम निर्णय के अन मार रिजर्व बैंक ने अगम्म , 1975 में दो 
अध्ययन दलो का गठन किया : उनके विचारणीय विषयो मे निम्नलिखित 
शामिल थे । जिला स्तरीय सलाहकार ममितियों के गठन और कार्य 
प्रणाली की जांच , वितीय सस्थानी और राज्य सरकारों के बीच संबंध 
और उनका स्वम्प तथा क्षत्रीय विकास कार्यक्रमो के निरूपण और कार्यान्वयन 
में बैंको की महभागिता कं , मीमा । उक्त अध्ययन सलो ने विसम्बर 
1975 मे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । 

205 अपनी मयुक्त रिपोर्ट में अध्ययन दल इस निाकर्ष पर पहुंचे 
धे कि जहा सग्रणी बैंक कार्यक्रम का पहला चरण जिममे बैंकिंग की 
संभाव्यमा वाले केन्द्रो का पता लगाना और उन केद्रो में बैंक शाखाए 
खोलना शामिल है, नये कार्यालयो की संख्या और महभागी प्रयामो के 
एक नये स्वरूप के उद्भय की दृष्टि से सफल रहा वहा क्षेत्रीय विकास 
कार्यक्रम के निरूपण और कार्यान्वयन में धीमी प्रगति हुई । अध्ययन दलो 
को यह ज्ञात हुमा कि कुछ बैंकों द्वारा अपने जिलों में बनाई गयी ऋण 
योजनाओं की कार्यपद्धति और क्षेत्रीय व्यापकता में अलर है । यद्यपि 
दलों ने इस संबंध में ममान पद्धति की सिफारिश नही की है फिर भी 
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तकनीकी और प्राथिक दृष्टि से सक्षम 
योजनाग बनायी जाएं तथा मभी वित्तीय संस्थाएं उन योजनाओं को सामू 
हिक प से कार्यान्वित करे । उन्होंने सुझाव दिया कि बैंको को प्राथ 
मिकता वाले क्षेत्रों के व्यापक क्षेत्र में ऐसी योजनाएं बनाने का कार्य शुरु 
करना चाहिए जिन्हें तत्काल कार्यान्वित किया जा सके और 3 से 5 
वर्षों के दौरान पूरा किया जा सके । अध्ययन दलो ने अग्रणी बैंक योजना 
को अधिक प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए कुछ मार्गदर्शी मियात 
प्रस्तुत किये है ; उक्त योजना में बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने योग्य योजनाएं 
बनाना और उनको कार्यान्वित करना नथा जिम्मा सलाहकार समितियो 
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का गठन मोर कार्य शामिल है । अध्ययन दलों ने समीक्षाधीन अग्रणी बैंक 

_ 210. जहां प्रत्येक बैंक को इस कार्यक्रम के अधीन लाये गये लोगो 
योजना की गमन प्रगति को बनाये रखमे के उद्देण्य से रिजर्व बैंक में एक को महायता प्रदान करने के लिए आवश्यक पहल करनी होगी वहाँ 
म्थायी ममिति के गठन का सुझाव भी दिया है । 

अग्रणी बंका से यह आशा की जाती है कि वे अपनी स्थिति के बल पर 

इस दिशा में अन्य बैंकों को मार्ग दिखाये । मत: 2 जून 1976 को भारत 
उm स्तरीय समिति 

मरकार ने इन अंको का निवेश दिया कि वे बीम मूत्रीय प्राधिक कार्य 
406. इम सिफारिश के प्रनमार अग्रणी बैंक योजना के लिए रिजर्व क्रम के लक्ष्यो की पूर्ति के लिए अपनी योजनामों को पुनर्व्यवस्थित करे । 
बैक ने एक उच्च स्तरीय ममिति गठित की । यह ममिनि अन्य बातों के इम ममंध में बैंको मे कहा गया है कि वे समय- समय पर अपने संगठन 
साथ -साथ अग्रणी बैंक योजना को प्रभावशाली बंग मे चलाने के लिए मंत्र, ऋण मंजूर करने की शक्तियों के प्रत्यायोजन, ऋण मम्बन्धी क्रियाविधि 
नीति मगंधी मार्गदर्शी मिलात जारी करेगी , योगना के कार्यान्वयन मे और ऋण की शर्तों की समीक्षा करें ताकि गांवों की गरीब जनता को 
आने वाली और गज्य सरकारों तथा रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयो नाग शीघ्र ऋण वितरित किया जा सके । सरकारी क्षेत्र के जैकों को यह भी 
मूचित की जानेवाली विशिष्ट ममस्याओ की आच करेगी और स्वीकृत मूचित किया गया कि वे अपने द्वारा किये गये भीम सूत्रीय प्राधिक कार्य 
वायदों का अनुपालन न करने से ममंधित मामलो के लिए पुनरीक्षण क्रम के कार्यान्वयन-कार्य के परिमारग और गणवना का समय - समय पर 
प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगी । गुजरात और महाराष्ट्र में योजना की मूल्यांकन करे । 
कार्यपप्ति के मबंध में उपर्युक्त अध्ययन दलो द्वारा बनाये गये मार्गदर्शी 
मियातो को सभी बैंकों में प्रचालित किया गया है । 

क्षेत्रीय प्रामीण बैंक 
207. 24, फरवरी 1976 को भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के 

211, 26 मितंबर 1975 को भारत सरकार द्वारा जारी किये 
बैंकों के मुख्य कार्यपालको की एक बैठक आयोजित की जिसमें बीस 

गये क्षेत्रीय प्रामीण बैंक अध्यादेश , 1975 के अधीन 19 क्षेत्रीय ग्रामीण 
सूत्रीय प्राधिक कार्यक्रम के कार्यान्वयम में बैंको की भूमिका पर विचार 

बैंको की ओ स्थापना की गयी यह आलोच्य वर्ष के बोगन बैकिंग 
विमर्ण किया गया । 

क्षेत्र की उल्लेखनीय उपलब्धि है । उपर्युक्त अध्यावेण का स्थान बाद में 

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ने ले लिया । यह कार्रवाई उम 
बीस सूत्रीय प्रापिक कार्यक्रम को ओर सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सुझाव कार्यकारी दल की सिफारिशों के फलस्वरूप की गयी जिसे 1 जुलाई 

1975 को भारत सरकार द्वारा बीम सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के अधीन 
208. भीम सूत्रीय प्राधिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए बैंक जिन 

उठाये गये कदमों के संदर्भ में ग्रामीण जनता को संस्थागत ऋण प्रवान 
प्रमुख क्षेत्रों में महायता प्रदान कर सकते है उनमे निम्नलिखित शामिन 

करने के लिए वैकल्पिक एजेसिया बनाने की समस्या पर गहराई से अध्ययन 
है : ( क ) अत्यावश्यक वस्तुओं की वसूली और वितरण , ( ख ) जिन 

करने के लिए गठित किया गया था । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के प्रमुख 
भूमिहीम मजदूरो तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को भूमि और मकान 

लक्ष्य , उनके पूंजी निर्माण, संगठन , कारोबार और कार्यप्रणाली के अन्य 
बनाने के लिए जमीन प्रदान की जा रही है उनकी सहायना, ( ग ) बंधक 

पहलमों पर आगे विचार किया जा रहा है । 
मजदूरी से मुक्त लोगो के लिए सक्षम उत्पादक कार्य गर करने 
मे महायता, ( घ ) भमिहीन मजदूगे, छोटे किमानो और कारीगरो से की जाने 
याली ऋण की पसूली के अधिस्थगन के फलस्वरूप ऋण क्षेत्र में उत्पन्न बाई 

लक्ष्य , स्थापना और पूंजी 
को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को अधिकाधिक ऋण उपलब्ध कराना 

212. क्षेत्रीय ग्रामीण * कों की स्थापना का प्रमुख लक्ष्य विशेष रूपा 
और ग्रामीण ऋणग्रस्तता के समापन के लिए कार्यक्रम को क्रमशः कार्यान्वित में ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे और मीमांत किसानों , कृषि श्रमिकों , कारी 
करना, ( क ) लषु मिचाई योजनाप्रो और भूमिगत जल माधनो के अधिक गरों और छोटे उद्यमियों को ऋण नथा अन्य सुविधाएं , प्रवान करना 
भन्छे उपयोग के लिए कृषि क्षेत्र को अधिक मात्रा में वित्तीय महायता , है । प्रत्येक पोत्रीय ग्रामीण मैक स्थानीय मीमाओं के अंतर्गत जो अधिसूचना 
( च ) हथकरघा बुनकरों को वितीय महायता, ( छ ) जिन लोगों को सड़क द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी, कार्य करेगा । आवश्यकतानुमार क्षेत्रीय ग्रामीण 
परिवहन के लिए राष्ट्रीय परमिट प्रदान किये जाते हैं उनकी महायता , बैक सरकार द्वारा अधिसूचित किमी स्थान पर शाखाएं या एजेंमियां भी 
( अ ) छात्रावामो में छात्रो के लिए अत्यावश्यक वस्तुमों नथा नियंत्रित स्थापित कर सकता है । प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सरकारी क्षेत्र के किमी 
मूल्यो पर पुस्तको प्रऔर लेखन मामग्री की पूर्ति करने के लिए बनाये गये बैंक द्वारा प्रवर्तित होता है जो कई तरह से उसे सहायता प्रदान करता है ; 
कार्यक्रम में सहायता, और ( म ) उपमियों के लिए रोजगार और प्रशिक्षण उक्त महायता में निम्नलिखित शामिल है : उमकी शेयर पूंजी में प्रभिदाम 
के अवसरों को , विशेष रूप में कमजोर वर्ग के लिए , बढ़ाने के निमित्त करना , आपसी मममीने के प्रमुसार प्रबंध संबंधी और विसीय महायता 
योजनाएं । 

प्रदान करना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रारम्भिक कार्यकाल में मर्म 

चारियों की भर्ती और प्रशिक्षण में महायता प्रदान करना । प्रत्येक क्षेत्रीय 
209 मैको में प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्टों के अनुसार मैकों ने कार्यक्रम ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूजी । करोड़ रपये है और जारी की गयी 
के महत्व को समझ लिया है और समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों को पूजी 25 लाख रुपये है । जारी की गयी पूंजी मे भारत सरकार के 
विनीय महायता प्रदाम करने के लिए योजनाए प्रस्तुत करने की दिशा 

अभिदान का अंग 50 प्रतिशत, संबंधित राज्य सरकार का अंश 15 
में आवश्यक कदम उठाए है । रिजर्व बैंक ने भी समय -समय पर बैंकों प्रतिशत और शेष अर्थात् 35 प्रतिशत अंश प्रवर्तक अंक का होता है । 
को पावश्यक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये है । उनमे से अद्यतन मार्ग 
दी मिति समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनायी गयी आवास योजनाओं 

प्रबन्ध तंव 
के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में है । इसके अलावा 

213, प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रबंध नो मवस्यीय निवेगा मंडल 
जून 1976 में रिजर्व बैंक ने बीम सूत्रीय प्रार्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के हाथ में होता है जिमका अध्यक्ष भारत मरकार द्वारा नियुक्त किया 
में बैंकों की भूमिका पर एक विचार गोष्ठी प्रायोजित की थी । विचार जाता है । निवेशक मंडल को अपना कार्य वाणिज्य मित्रांतों और रिजर्व 
गोष्ठी के दौरान बैंकों द्वारा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए बनायो मैक के परामर्श से भारत मरकार द्वारा जारी किये गये निवेशों के अनुमार 
गयी विभिन्न योजनानो पर विचार किया गया । बको ने भी अपने कर्म करना होता है । जहाँ लेवीय ग्रामीण बैंकों को मावश्यकतानुसार अधिकारी 
चारियों को बैंकिग के इम नवीन क्षेत्र की शिक्षा देने के लिए कार्यशालाएं और अन्य कर्मचारी नियुक्त करने की अधिकार है वहाँ उनका पारिश्रमिक 
शिषिर /विचार गोष्ठिया प्रायोजित की । 

उम बैंक कार्यक्षेत्र में स्थित राज्य भरकार और स्थानीय प्राधिकरणो 
25 GI / 77 - 7 
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के कर्मचारियों के वेतन ढांये के तुलनात्मक स्तर और स्थिति के अनुमार 
भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है । 


1934 की धारा 42 की उपधाग ( 1 ) में निविष्ट है ) जबकि पम्य 
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए उक्त पर 4 प्रतिशत है । इसके अतिरिक्त 
पायकर अधिनियम , 1961 या माय लाभ या उपलब्धि पर लागू कर से 
संबंधित किसी अन्य अधिनियम के उद्देश्यों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 
को महकारी ममिति के रूप में माना जायगा । इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंक ब्याज दर अधिनियम , 1974 के अधीन कर पेने के लिए बाध्य नहीं 
है । 


कार्यपद्धति 


21 1 , प्रत्येक पोत्रीय ग्रामीण बैंक मैककारी विनियमन अधिनियम , 
1949 की धारा 5 ( प ) की परिभाषा के अनुमार बैंकिंग व्यवसाय 
करने के लिए प्राधिकृत है और वह उक्त अधिनियम की धारा 8 ( 1 ) 
में निर्दिष्ट मन्य कारोबार भी कर सकता है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 
विशेष रूप से निम्नलिखित कार्य करना जरूरी है : ( क ) कृषि उद्देश्यों 
या कृषि कार्यों अथवा अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत या मामू 
हिक रूप मे छोटे मोर सीमान्न किमानों और कृषि श्रमिकों तथा महकारी 
समितियो अर्थात् कृषि विपणन समिलियो , कृषि अभिसम्करण ममितियों , 
सहकारी कृषि समितियों, प्राथमिक कृषि ऋण समिसियो या कृषक सेवा 
समितियों को ऋण और अग्रिम प्रवान करना ; ( ब ) अपने कार्यक्षेत्र में 
कारीगरों, छोटे उद्यमियों और व्यापार , वाणिज्य , उद्योग या अन्य उत्पादक 
कार्यों में लगे हुए कम साधमों वाले लोगो को ऋण और पाग्रम प्रवान 
फरमा । 


216 राशि जमा करने /निकालने , ऋण प्रायन-पत्र प्रस्तुन कर , 
ऋण दस्तावेज भिष्पादित करने मादि में होने वाले क्रियाविधि संबंधी 
विलम्ब को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक समिति का गठन किया 
है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों दाग अपनायी जाने वाली लेखाविधि और 
परिचालन संबंधी कार्यपद्धति मावि की सलाह देगी ताकि ग्रामीण ग्राहक 
इन बैंकों के साथ कार्य करते हुए अपनापन अनुभव करें । रिजर्व बैंक ने 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्षो और शाखा प्रबंधको को यथाशीघ्र प्रशिक्षण 
मुविधाएं प्रदान करने का कार्य भी शुरू किया है । 


रिजर्व बैंक की सहायता और करों में रियायतें 


क्षेत्रीय प्रामीण का का कार्य 


217, 30 जुन 1976 के अंत तक देश के विभिन्न राज्यों में 19 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जा चुके है । इस प्रकार का पहला 
बंक 2 अक्टूबर 1975 को और उन्मीसवां बंक 30 अप्रैल 1976 को 
स्थापित किया गया ( सारणी 25 ) । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने इस छोटी 
सी अवधि में लगभग 112 कार्यालय खोले , उनकी गतिशील जमा राशिया 
1 . 2 करोड़ रुपए हैं और उन्होंने 1 . 5 करोड़ रुपयों के मग्रिम प्रदान 


215. मब तक स्थापित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय 
रिजर्व क अधिनियम , 1934 की दूसरी मनुसूची में शामिल कर लिया 
गया है । भारतीय रिजर्व बैंक प्रधिनियम , 1934 में किये गये संशोधमों 
द्वारा रिजर्व बैंक उक्त अधिनियम की धारा 46 ( अ ) प्रौर 46 ( मा ) के 
मधीन राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रबर्तम ) निधि पोर राष्ट्रीय कृषि 
ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋणों और अग्रिमों के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है । इसके साथ ही बैंककारी 
विनियमम अधिनियम , 1949 मे किये गये एक संशोधन द्वारा रिजर्व 
बैंक को यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों के 
मामले में उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 2 ( म ) में उल्लिखित 
बैंकिंग कंपनी की मांग और मीयादी देयतामों के अनुरूप पल पास्तियों 
को बनाये रखने के संदर्भ में निर्धारित प्रतिशत में परिवर्तन कर सके । 
इस प्रकार क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों द्वारा जो म्यूनतम सांविधिक चल पास्तिया 
बनाये रखने की अपेक्षा है उनकी सीमा केवल 25 प्रतिशत निर्धारित 
की गयी है जबकि अन्य प्रमुसूषित वाणिज्य बैंकों के मामले में वर्तमान 
अपेक्षा 33 प्रतिशत है । रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गयी एक अधिसूचना 
बारा 2 अक्टूबर 1975 से एक वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 
प्रपनी कुल मांग पौर मीयावी देयतामों के 3 प्रतिशत की दर पर मकदी 
प्रारक्षित निधि रखना अस्री है ( जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 


किंग निधान 
बैंककारी विनियमन (कम्पनी ) नियमावली 1949 में संशोधन 


218. पिछली वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि अंककारी 
विनियमन (कंपनी ) नियमावली , 1949 में संशोधन के संबंध में सरकार 
की अधिसूचना की प्रतीक्षा की जा रही है । इस अधिसूचना के जारी हो 
जाने के फलस्वरूप रिजर्व बैंक के संशोधनों की सूचना देते हुए सभी बैंकों 
को एक परिपन जारी किया ; उक्त संशोधन 13 दिसम्बर 1975 से अमल 
मे प्राये । 


सारणी 25 : मोत्रीय प्रामीण बैंकों की सूची 


प्रवर्तक मैक 


बैंक का नाम और 
उमका प्रधान कार्यालय 


राज्य 


स्थापना की 
मारीख 


अधिकार क्षेत्र (जिलों को 
स्थानीय सीमा के प्रधीन ) 


खोली गयी 
शाबामो की 


संस्था 


. - - 


- 
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उमर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
हरियाणा 


1. प्रथमा मैक , मुरादाबाद 

02- 10- 1975 सिंडीकेट मैक 
2. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर 02- 10-1975 स्टेट बैंक प्रॉफ डिया 
3. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , भिवानी 02- 10- 1975 पंजाब नेशनम्न मैक 
4. जयपुर नागौर प्राचलिक ग्रामीण बैंक , 
जयपुर 

. 02-10- 1975 युनाइटेड कमर्शियन मैक 


मुरादाबाव 
गोरखपुर और देवरिया 
भिवामी 


10 


12 


राजस्थान 


जयपुर मोर नागौर 
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5. गौर ग्रामीण मंक, मारवा . 02- 10- 1975 युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया पश्चिम बंगाल माल्दा, पश्चिमी वीनाजपुर 

और मुणिवाबाव 
6. भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक , पारा 26- 12-1975 पंजाब नेशनल बैक बिहार 

भोजपुर और रोहताम 
7 संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण मैक , माजमगढ़ 06- 01- 1976 यूनियन मैक प्रॉफ इंडिया उत्तर प्रवेश 

माजमगढ़ और गाजीपुर 
8 . क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , होशंगाबाद . 20- 01-1976 सेन्ट्रल बैक माफ़ इंडिया मध्य प्रदेश 

होशंगाबाद भोर रायसेन 
9 तुगभद्रा प्रामीण बैंक, बल्लारी . 25- 01- 1976 कनारा बैंक 

कर्नाटक 

बल्लारी और रायचूर 
10. पुरी ग्राम्य बैंक, पिपली 25- 102- 1976 इंडियन ओवरमीश बैंक उड़ीसा 

पुरी 
11. जम्म सरल बैंक , जम्म 

____ 12-03-1976 जम्मू एण्ड कश्मीर मैक लि० अम्मू और काश्मीर जम्म 
12 सुपारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , चंपारन । 21 - 03- 1976 सेन्ट्रल बैंक प्रॉफ इडिया बिहार 

पूर्वी मोर पश्चिमी चंपारन 
1.3 बाराबंकी ग्रामीण मैक , बाराबकी 27- 03- 1976 बैंक प्रोफ़ इंडिया 

उत्तर प्रदेण 

पारामको 
14 गुडगाव ग्रामीण मैक गहगोष . 28- 03- 1976 सिडिकेट बैंक 

हरियाणा 

गुरगाव 
15 रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , 
रायबरेली 29- 03- 1976 मैक ऑफ बड़ौदा 

उत्तर प्रदेश 

रायबरेली 
16 फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक , फरखामाद । 29- 03- 1976 बैंक ऑफ़ इंडिया 

उसर प्रदेश 

फर्रुखाबाद 
17 मल्लभुम ग्रामीण बैंक, बकुरा 09- 04- 1976 युनाइटेड बैंक मॉफ़ इंडिया पश्चिम बंगाल 

पुरालिया बंकुरा और मिदनापुर 
18. गोमांगीर पांचलिक ग्रामीण भेक , 
मोलांगीर 10- 04- 1976 स्टेट मैक ऑफ़ इंडिया उड़ीसा 

बोलोगीर 
19 नागार्जुन ग्रामीण बैंक, खम्मम 30- 04-1976 स्टेट मैक प्रॉफ इंडिया मात्र प्रदेश 

सम्मम प्रौर नलगोंडा 
- - - 

- - - --- - 
राज्यों के विधान 

222 1, 492 केन्द्रों में 2, 325 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया । 
219. यह स्मरण होगा कि 1971 में राज्य अधिनियमों से सबंधित इम वर्ष के दौरान अलग- अलग बैंको की प्रणालियों पौर त्रियाविधियों 
विशेषज्ञो के दल ने विभिन्न राज्यों द्वारा एक पावर्ण विधेयक अपनाने की जांच करने और जहा-जहा प्रावश्यक हो , उनमें सुधार का सुझाष 
की सिफारिश की थी जिससे अधिक जल्दी और समय पर कृषि ऋण 

देन के निमित्त उन बैंकों का अध्ययन करने का कार्यक्रम जारी रहा । 
वितरित किये जा सकें । अब तक 10 राज्यों अर्थात् हरियाणा, हिमाचल 

बम वर्ष के दौरान दो बैंकों अर्थात् युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और बैंक 
प्रदेश , कर्नाटक , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान , त्रिपुरा , उत्तर प्रॉफ मग लि० के मंबध में अध्ययन कार्य पूरा कर लिया गया है जबकि 
प्रदेश और पश्चिम मगाल ने विधान बनाये है । पालोम्य वर्ष के दौरान बक प्रॉफ महाराष्ट्र मौर युमाइटेड बैंक प्रॉफ़ इंडिया की मध्ययन 
6 राज्यो अर्थात् मांध्र प्रवेश, असम , बिहार, जम्मू और कश्मीर , मणिपुर रिपोटौ को अंतिम रूप दे दिया गया है और उन बैंकों को भेज दिया 
और मेघालय में प्रारूप विधयक बना लिये है । 

गया है । 1971 मे जब यह कार्यक्रम शुरू किया गया था तब से लेकर 

अब तक रिजर्व बैंक ने 8 बैंकों की प्रणालियो मौर क्रिया विधियों का 
निरीक्षण, विलयन और संबंधित संगठनात्मक विषय-निरीक्षण 

मध्ययन पूरा कर लिया है । संबंधित बैंकों को अध्ययन रिपोर्ट भेज वी 
220 पिछले सीन वर्षों ( जुलाई- जूम ) के दौरान बैको तमा बैंक गयी है ताकि उनमें पायी गयी त्रुटियों का सुधार और उनमें दिये गये 
कार्यालयों का जो निरीक्षण किया गया उमकी तुलनात्मक स्थिति नीचे सुमाबो को कार्यान्वित किया जा सके । 
वर्शायी गयी है - - - 

बैंकों का विलयन और परिसमापन 
1973- 74 1974- 75 1975- 76 

223. इस वर्ष स्वैच्छिक समामेलन , देयतामों और प्रास्तियों के अंत 

रण और सहभागिता व्यवस्थाओं के द्वारा बैंकिग व्यवस्था को समेकित 
वित्तीय निरीक्षण 

करने के प्रयम्म जारी रहे । 1975- 76 के दौरान गौहाटी बैंक लि ., 
निरीक्षण किये गय/निरीक्षणार्थ 

को पूर्वांचल बैक लि . के माथ ममायमेलिप्त कर दिया गया । मैककारी 
लिये गये मैको की संख्या 21 

विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 444 के अधीन समामेलम 
निरीक्षण किये गये कार्यालयो 

को यह योजना जुलाई 1975 में मंजूर की गयी और 1 अगस्त 1975 
की माया 752 506 787 

से अमल मे आयी । 
केन्द्रबार निरीक्षण 
केन्द्रों की संख्या 

224 पिछली वार्षिक रिपोर्ट में यह उस्लेख किया गया कि बैंककारी 
614 1217 1492 
कार्यालयों की संख्या 2218 2362 

विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 45 के अंतर्गत भारत सरकार 
प्रणालियों क . मिरीक्षण 

में 49 बैंकों के समामेलन की योजनाएं मंजूर की थी । इन योजनामों 
निरीक्षण किये गये मैफो की संख्या 

के अधीन हम्नतिरी बैंको को 6 - 12 वर्षों की अवधि या भारत मरकार 
द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श कर मंजूर की गयी उससे पहले की अवधि 

के पश्चात् हस्तातरफ बैंको की प्रास्तियों का अंतिम मूल्यांकन करना था । 
221 वाणिज्य बैंको की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए 

20 बैंकों की प्रास्तियो के अंतिम मूल्यांकम का कार्य पूरा कर लिया गया 
रिजर्व बैंक द्वारा ममय समय पर किये जाने वाले निरीक्षण के आधार 

है और 11 अन्य बैंको की रिपोर्ट विचारधीन है । 
पर पालोच्य वर्ष के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की 
धारा 35 के अधीन 30 अनुसूचित बैंकों और 1 गैर- प्रमुसूचित बैंक का 

225 प्रसोच्य वर्ष के दौरान एक बैंक अर्थात् बेलगांव बैंक लि . ने 
निरीक्षण किया गया उन्हें मिरीक्षणार्थलिया गया । इनके अलावा प्राग्नोग्य 

29 नवम्बर 1975 को कारोबार समाप्त होने पर कंपनी अधिनियम , 
अवधि के दौरान ब्रिटेन और फिजी द्वीप समूह में स्थित भारतीय बैंको 1956 की धारा 293 के अंतर्गत अपनी धुनी हुई पाम्सियां मोर देय . 
की शाखाओं का निरीक्षण पूरा किया गया । 

ताए, यनियन मैक प्रॉफ़ इंडिया को अंतरित कर दी । एक अन्य बैंक 
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गया । इस प्रकार जिन बैंको को लाइमेस देने में अम्वीकार किया गया 
है , उनकी संख्या जून 1976 के अंत मे मिना किसी परिवर्तन के 283 
हो रही । 
समाशोधन गृह सुविधाएं 
____ 230. 1975- 76 ( जुलाई - - जून ) के दोगन 31 समाशोधन गृह 
स्थापित किये गये । इससे देश में स्थित समाशोधन गृहो की कुल संख्या 
बनकर 243 हो गयी । इनमें में ५ ममाशाधन गृहों का प्रबध भारतीय 
रिजर्व बैंक द्वारा, 199 का प्रबंध स्टेट बैंक ऑफ़, इडिया द्वारा और 35 
का प्रबंध स्टेट बैंक ऑफ इडिया के महायक बैंको द्वारा किया जाना है । 


अर्थात् सरिया इंडस्ट्रियल बैंक ( प्राइवेट ) लि०, जो कि एक गैर अनु 
सूचित बैंक है , भी अपनी देयताएं और प्रास्तियां युनाइटेड कमर्शियल बैंक । 
को अतरित करने के लिए महमत हो गया है । चूंकि अंतरण कार्य नहीं 
हो सका प्रत मरिया इंडस्ट्रियल मैक ( प्राइवेट ) लि . को सूचित किया 
गया कि वह स्वैच्छिक परिसमापन के लिए तत्काल कदम उठाए । परि 
समापन के लिए और समय की अनुमति मांगते हा बक से प्राप्त अनुरोध 
अस्वीकार कर दिया गया । इसके अलावा अनुचित प्रफ नारंग बैफ प्रॉफ 
इंडिया लि . की प्रास्नियों और वेयनामो को कंपनी अधिनियम , 1956 
की धारा 293 के अंतर्गत युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया में प्ररित करने के 
प्रस्ताव पर बातचीत हो रही है । 

2 2 6. इस वर्ष के दौरान बैंक प्रॉफ मड़ौदा को नैनीताल बैंक लि . 
( गैर अनुसूचिन बेक ) और बरेली कर्पोिरेशन बैंक लि . ( अनुसूचित 
बैक ) की शेयर पूंजी मे अणदान करने की अनुमति दी गयी । इसके 
माथ ही भारत सरकार ने युनाइटेड इंडस्ट्रियल पैक लि . की शेयर पूंजी 
मे युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया की सहभागिता को अनुमोदम प्रदान कर 
दिया है । युनियन बैंक ऑफ़ इंडिया पहले से ही बमारम स्टेट बैंक लि . , 
की शेयर पूंजी में अंगवाम कर रहा है । 

227. पालोख्य प्रवधि के दौरान पार गैर अनुपित को को विष 
टिप्त कर दिया गया और 4 गैर अनुसूचिप्त बैंको ( प्राप्त सूचना के अनुसार 
इनमें से 3 को पिछले वर्ष के दौरान और 1 को 1965 में विघटित 
किया गया था ) के संबंध में रिपोर्ट वर्नमान वर्ष के दौरान प्राप्त हुई । 
बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 को धाग 44 ( 1 ) के अधीन 
किसी भी बैंक को स्वैशिछक परिसमापन के लिए प्रमाणपत्र जारी नहीं किया 
गया । केन्द्रीय सरकार से प्रावश्यक निवेश प्राप्त करने के बाद बैंककारी 
विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 45 थ के अंतर्गत पालोथ्य वर्ष 
के दौरान परिसमापनाधीन पांच बैको अर्थात् सेट्रल कलामा बैंक लि० , 
कलकत्ता कशियल बैंक लि०, बैंक ऑफ कलकत्ता लि०, नाथ बैंक लि . 

और अंगाल बैंक लि . की बहियों और खातो का निरीक्षण प्रारभ किया 
गया और उसे पूरा किया गया । जहाँ पहले तीन बैंको की निरीक्षण 
रिपोर्टों की जांच की गयी और वे भारत सरकार को भेजी गयी वहाँ अन्य 
रिपोटें अभी भी विचाराधीन है । बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 
की धारा 45 4 के अंतर्गत एसोसिएटेर बैंकिग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया 
लि० का निरीक्षण कार्य , जैमा कि पिछली वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया 
गया था , मालोज्य वर्ष के दौरान भी पूम प्रारभ मही किया जा सका , 
क्योकि निरीक्षण के लिए संबंधित अभिलेख अब तक उपलब्ध नहीं कराये 
गये है । 
नंकों का लाइसेंसीकरण 

228. आलोच्य अवधि के दौरान किसी भी बैंक को भारत में बैंकिग 
का कारोबार करने के लिए कोई नया लाइसेंस प्रदान मही किया गया , 
किन्तु बेलगांय बैंक लि . को प्रदान किया गया साइमेस रद्द कर दिया 
गया । क्योकि जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ 
इंडिया मे उक्त बैंक का कारोबार अपने अधिकार में ले लिया था । इसके 
फलस्वरूप बेलगांव बैंक लि . का नाम भारतीय रिपर्व बैंक अधिनियम , 
1934 की दूसरी प्रमुसूची में से हटा दिया गया है । इस प्रकार जहां एक 
पोर लाइमेसीकृत बाणिज्य बैकों की संख्या घटकर 45 हो गयी ( इनमे 
नेशनल बैंक प्रॉफ पाकिस्तान भी शामिल है जो शस्त्र संपत्ति के अभिरक्षक 
के अधिकार में है ) वहां दूसरी पोर उन अंकों की संख्या, जिनके मामले 
में लाइसेस रद्द कर दिये गये है , बड़फर जूम 1976 के अंत तक 55 हो 
गयी । यहा यह बात उल्लेखनीय है कि सरकारी क्षेत्र के 22 बैंको को 
लाइसेंस की मावश्यकता नही है । 

229 आलोच्य अवधि के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम , 
1949 की धारा 22 के अधीन किसी भी कार्यरत बैंक को भारत में 
किंग कारोबार करने के लिए लाइसेस देने से प्रस्थीकार नहीं किया 


चेकों के कठों का मानकीकरण 

231. इस वर्ष के दौरान मभी अनसूचित बाणिज्य बैंको को एन 
परिपन जारी किया गया जिसमें उन्हें अपने चका में मबधित वंका और 
शाखाप्रो से संबंधित एक समान नयी कूट संख्याए वो खानों में समाविष्ट 
करने का अनुदेश दिया गया है । यह देखा जाएगा कि एक समान फट 
इम उद्देश्य से अपनाये जा रहे है फि समाहारी बैंक प्रपत्रों को अविलम्ब 
और क्षमतापूर्वक बैकबार छांट मके तथा प्राने और आने वाले गोधन 
और बमूली के नेकों पर कार्रवाई करने में होने वाले समय और श्रम को 
काफ़ी मात्रा तक बचा मऊं । 
ऋण सूचना प्रौर सांख्यिकीय अहिले 

232 इम वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने एक नयी क्रियाविधि प्रारंभ 
की जिसके अंतर्गत उसके क्षेत्रीय कार्यालयों को त्रैमासिक प्राधार पर 
वाणिज्य बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रत्येक राज्य संघ शासित क्षेत्र 
से अलग अलग जमाराशियों और प्रश्मिों ( प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो को 
मिलाकर ) के जिलेवार आकड़े एकत्र करने का कार्य सौपा गया । इस 
प्रकार एकत्र की गयी सूचना समेकिन की जाती है और संबधित अप्रणी 
बैंकों और राज्य सरकारों को उपलब्ध करायी जाती है । इस नयी श्यिा 
विधि द्वारा प्रत्येक जिले के लिए प्राधारभूत सूचना शीन एकत्रित करने का 
प्रयत्न किया गया है ताकि जिला मलाहकार समित्तियो की बैटको में सार्थक 
विचार विमर्श हो सके । 
___ 233. इम वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने बैंकों में प्रबंध सूचना प्रणाली 
पर एक मंचालन समिति गठित की जो ( क ) बैंकों में प्रबंध सूचना 
प्रणाली प्रारंभ करने के लिए उचित मार्गदर्शी सिवात प्रस्तुत करेगी पौर 
उनके कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगी ; ( ख ) बैंकिग लागत , शाखामों की 
लाभप्रवसा , कारोबार , प्रायोजना मौर कार्य संबंधी बजट प्रादि विभिन्न 
पक्षों पर बैंको को विशेषज्ञता पूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेगी ; ( ग ) प्रांकड़े 
तैयार करने के त्वरित और अधिक सक्षम सरीको मे मबंधित मामलो को 
निपटाएगी और ( घ ) बैंको में सूचना प्रणाली पर बेकिग प्रायोग की अन्य 
मिफारिशों और उचित अनवी कार्रवाई पर विचार करेगी । 


234. रिजर्व बैंक का बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग वाणिज्य 
बैंको और अन्य अधिमूचित वित्तीय संस्थानों को उनके अनुरोध पर अलग 
अलग ऋणकर्तामो को दी गयी ऋण सुविधामो के संबंध में सूचना प्रदान 
कर उन्हे महायता प्रदान करता रहा । 1975- 76 के दौरान 1,184 
भाववन पनों के संदर्भ में प्रादक बैको पौर वित्तीय संस्थानों को ऋण 
मंबंधी सूचना प्रदान की गयी जबकि पिछले वर्ष के दौगन 953 पावन 
पत्रो के संदर्भ मे ऋण मंबंधी सूचना प्रदान की गयी पी । 
मूलभूत सांख्यिकोप विवरणो योजना 

235. इम वर्ष के दौरान मूलभूत मारियकीय विवरणी शीर्षक की 
श्रखला के अंतर्गत बैंकिग सांख्यिकी का चौथा बंड प्रकाशित किया गया 
जिममें जून 1974 तक की जमाराशियों तथा अग्रिमों के व्यापक पाकड़े 
प्रस्तुत किये गये । महत्वपूर्ण विषयो पर दिसंबर 1974 तक के अनंतिम 
परिणाम देते हुए अप्रैल 1976 में एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गयी । 


- 


- - 


- 


- 


- 
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236 नडे ऋण लेखों के संबंध में जिनका अंश कुल बैंक ऋण में लामो ( 95 ) में और सुधार परिलक्षित होता है । 1975 में मरकारी 
एक तिहाई है , जून 1976 मे एक मामिक सूचना प्रणाली प्रारंभ की गयी । क्षेत्र के बैंकों की लाभ राशि में 39 प्रतिमान की उल्लेखनीय वृद्धि पायी 
यह प्रणाली बैंको में वैमामिक आधार पर प्राप्त प्राथमिकता प्राप्न क्षेत्रो 

गयी जबकि गैर सरकारी क्षेत्र के 25 भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंको 
के अग्रिमों से सबधित किडो महित मासिक प्राधार पर ऋण का स्यूल 

की लाभ राशि में 11 प्रतिशत की सीमान्त वृद्धि हुई । दूसरी पोर 12 
क्षेत्रीय वर्गीकरण प्रस्तुन करेगी जो कुल ऋण का 90 प्रतिशत है । 

विदेशी मैमो मी लाभ गशि मे 1974 की 50 प्रतिशत की पति के 

मुकाबने इस वर्ष 16 प्रतिशत की गिरावट पायी गयी ( मारणी 26 ) । 
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्य- परिणाम 

23 7. सरकारी क्षेत्र के 22 बैको ( म्टेट बैक ममूह सथा 1 । राष्ट्रीय ( 23 ) कराधान और कर्मचारियों को देय बानम / अनुगृह भुगतान के लिये 
कुन बैंक ) और 25 अन्य भारतीय अनुमूधिन वाणिज्य बैक , जिनमे स 

व्यवस्था करने के माद विद्यमान लाभ । 1975 की लाभ राशि 
प्रत्येक के पास 10 करोड़ रूपयो की और उनसे अधिक जमाराशिया 

1974 को लाभ राशि से मर्वया तुलनीय नहीं है, क्योंकि कुछ बैंकों के मामले 
है , के प्रकाशित कायं- परिणामा मे 1975 के कलैण्डर वर्ष के दौरान उनके 

में लाभ राशि का निर्धारण करने की क्रियाविधि में परिवर्तन किया गया है । 


सारणी 26 : अनुसूचित पाणिज्य बैंकों के कार्य -परिणाम 


( गशि करोड़ रुपयों में ) 

-- - - - -- - 
अन्य भारतीय अनुसूचित विदेणी बैंक 

बाणिज्य बैंक 


स्टेट बैक ममूह 


गष्ट्रीयकृत बैंक 


सरकारी क्षेत्र के 

कुल बैक 


1474 


1975 


1974 


1975 


7 


O 


1974 


1975 


1974 


1975 


1974 


1975 


7 


D 


3 


4 


6 


7 


8 


10 


10 


I . कुल प्राय 


358 57 45161 682 55852 . 28 1041 12 1303 . 89 10 1 . 44 139. 28 105 . 05 19. 51 
( 31 १ ) ( 25 . 9 ) ( 399 7 ) ( 24 , 8 ) ( 38. 0 ) ( 25 . 2 ) ( 43. 8 ) ( 37 . 3 ) ( 38 8 ) ( 13 . 8 ) 


उसमें से 
( क ) घ्याज प्रोर बदा 


. 297 . 69 370 26 601 . 58 760 . 81899 27 11 31 . 07 86 . 94 119 . 90 82 . 10 96 . 72 

( 37 3 ) ( 24 . 4 ) ( 39 . 9 ) ( 26 , 5 ) ( 39. 0 ) ( 25 , 8 ) ( 41 , 0 ) ( 37 . 9 ) ( 39 . 7 ) ( 17 . 8 ) 


II. फुल व्यय 


. 


. 


333 33 444 . 16 672 17 837 . 03 102552 1281 . 19 98 . 55 136 0698 . 75 114 . 23 
( 35 . 3 ) ( 25 . 7 ) ( 39 . 7 ) ( 24 . 5 ) ( 382) ( 24 . 9 ) ( 42 . 6 ) ( 38. 0 ) ( 38 . 1 ) ( 15 . 7 ) 


उसमें से 
( ख ) उधागे , जमाराशियो आदि 
पर दिया गया व्याज . 173 . 60 231 08 388 . 72 495 . 95 562 . 32 727 . 03 51 . 35 73 . 73 45 . 27 

( 18 0 ) ( 33 1 ) ( 50. 8) ( 27 . 6 ) ( 19. 9 ) ( 29 . 3 ) ( 41 . 4 ) ( 43. 6 ) ( 48 . 2 ) 


49 . 51 
( 9. 4 ) 


( ग ) फर्मचारियों को बेतन, भत्त , 

भविष्य , निधि और बोनम 
अनुग्रह भुगतान . 115 12 169 . 97 218 . 17 261 . 20 363 29 431 . 17 
. 1 15 12 169 . 97 218 . 1 

33 96 42 . 86 228223 . 48 
( 26 . 9 ) ( 17 . 1 ) ( 287) ( 19 . 7 ) ( 28 . 0 ) ( 18 . 7 ) ( 41 . 4 ) ( 26 . 2 ) ( 22 . 9 ) ( 2 . 9 ) 


2 


III कराधान और कर्मचारियो को देय 

मानस , अनुग्रह गशि के लिए व्यवस्था 
करने के बाद विरामान लाभ 522 7 . 45 10 . 38 15 . 25 15 60 2 702893 226 . 30 5 . 28 

( 12 . 2 ) ( 427 ) ( 35 . 7 ) ( 46 . 9 ) ( 26 . 7 ) ( 15 . 5 ) ( 109 4 ) ( 11 . 4 ) ( 50. 0 ) ( - 18 . 2 ) 


LA 


2 


टिप्पणीः कोष्टकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में हुई घट - बढ़ को दर्शाते है । 1974 के प्रोकरे परिशोधित हैं । 

( ये कि गैर - सरकारी क्षेत्र के एमे 25 भारतीय अनुसूचित बैंकों के हैं जिनमें से प्रत्येक के पाम 10 करोए रुपयों की या उमसे अधिक जमाराशिया 


LI 


स्रोत . मैमों के लाभ- हानि लेखे । 


___ _ - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


_ 


_ 


- 


- - - 


- 


- 
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सरकारी क्षेत्र के बैंक 

राष्ट्रीयाहत बैंक 
238 सरकारी क्षेत्र के 22 बैंको ( स्टेट बैंक समूह और 1 4 गष्ट्रीय 

241. 1975 के दौरान 14 गष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल प्राय 8 52 . 3 
कुन बैंक ) के 1975 के कार्य- परिणामो का विश्लेषण करने पर यह 

करोड़ रुपये थी अर्थात् उममे 169 , 7 करोड़ रुपयो ( 248 प्रतिशत ) 
विदित होता है कि उनके लाभों में पिछस्ने वर्ष के मुकाबले में भाय में 

की वृद्धि हुई जबकि 1974 में उसमें 193 . 8 करोड़ रुपयों ( 39 . 7 
थोड़ी मी वृद्धि के बावजूद 1974 के 15 . 6 करोड़ रुपयो की तुलना में 

प्रतिशत ) की वृद्धि हुई थी । 1975 के दौरान आय में हुई मधिकोश 
1975 में 21 7 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । 1975 में कुल प्राय 

वृद्धि म्याज और बट्ट में हुई जिसमे 1974 की 171 . 4 करोड़ रुपयों 
और म्यय के मीच काफ़ी अन्तर होने के कारण लाभो में पति हुई । 

( 39 . 9 प्रतिशत ) की वृद्धि की तुलना मे 159. 2 करोड़ रुपयों ( 26 . 5 
1975 के दौरान इन बैंको की कुल प्राय में 26. 

18 करोड़ रुपयो 

प्रतिशत ) की वृद्धि पायी गयी । 1975 में इन बैंकों के कुल व्यय की 
( 25 . 2 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई जबकि 1974 मे 286 7 करोड़ 

रागि बढकर 164 . 9 करो ! रुपये ( 24. 5 प्रतिशत ) हो गयी जबकि 
रुपयों ( 36 . ) प्रतिशत ) की वृद्धि हुई थी । प्राय में हुई अधिकांश 

1974 में उममें 191 . 2 करोड़ रुपयो ( 39. 7 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई 
बुद्धि म्याज और बट्ट मे हुई जिममें 1975 के दौगन 231 . 8 करोड़ 

थी । इन बैंकों की व्यय गशि की दो महत्वपूर्ण मदों प्रर्थात , अमाराणियो 
रुपयों ( 25 8 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई जबकि 1974 के दौरान उसमें और उधारो पर प्रा किये गये ब्याज और वेनन , भत्तो , भविष्यनिधि 
252 . 3 करोड़ रुपयो ( 39 . 0 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई थी । 1975 में मथा मोनम अनुग्रह भुगतान आदि में मालोज्य वर्ष के दौरान क्रमश: 
अण की मात्रा को बढ़ाने और बेको द्वारा उधारों पर लिये जाने वाले 

107 . 2 करोड़ रुपयों और 13 . 10 करोड़ रूपयो की वृद्धि हुई जबकि 
न्याम की न्यूमनम घर को 23 जुलाई 1974 मे 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 

1974 में उनमे क्रमश: 130 , 9 करोड़ रुपयो और 48 7 करोड़ रुपयो 
12. 5 प्रतिशत कर दिये जाने में उपर्युक्त स्रोत में प्राप्त पैक की की वृद्धि हुई थी । प्राय और व्यय की इन प्रवृनियो के प्रभाव स्वरूप 
माय में सुधार हुप्रा । 1975 में कमीशन , विनिमय पोर दलाली में 1975 में 14 राष्ट्रीयकृत मैको की लाभ राशि में 4 9 करोड़ रुपयो की 
प्राप्त प्राय भी 1974 के मुकाबले अधिक पी । इन बैंको के कुल व्यय हि पायी गयी जबकि 1974 में यह वृद्धि 2 . 7 करोड़ रुपये थी । 
में भी वृद्धि पायी गयी ; किन्तु 1975 के दौरान व्यय में हुई वृद्धि 1974 

242. अपनी लाभ राशि मे मे 14 गण्ट्रीयकृत बैंको ने माविधिक 
के मकाबले काफी कम थी । इस प्रकार 1975 में इन बैको के कुल 

प्रारक्षित मिधियों में 9 2 करोड़ रुपये और सरकार को मैकिग कपनी 
व्यय मे 255 7 करोड़ रुपयों ( 24 . 9 प्रतिशत ) की वृद्धि पायी गयी 

( उपक्रमो का अभिग्रहण और अतरण ) अधिनियम , 1970 की धारा 
जबकि 1974 मे 283 . 4 करोड़ रुपयो ( 38 2 प्रतिशत ) की वृधि 10 ( 7 ) के मतर्गन 4 . 3 करोड़ मपये अंतरित किये । 1975 के दौरान 
पायी गयी थी । बैंकों के व्यय की वृसि मे योगदान करने वाला एक भारत मरकार को अतरित की गयी अधिशेष राशि इन बैंकों के अभिग्रहण . 
महत्वपूर्ण घटक जमाराशियों और उधारो पर दिया गया ब्याज है । के लिए प्रदा की गयी कुल अतिपूर्ति राशि का 5 . 0 प्रतिशत थी जबकि 
1975 में इसमें 164 . 7 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1974 के 

1974 में यह राशि 4 . 5 प्रतिशत थी । 
दौरान उपम 187 . 3 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । व्यय की एक अन्य 

अन्य भारतीय अनुसूचित पाणिज्य बैंक 
प्रमख मद अर्थात् वेतन , भत्त , भविष्य निधि और मोनम / अनुग्रह भुगतान 

243. गैर सरकारी क्षेत्र के ऐसे 25 भारतीय अनुसूचित वाणिज्य 
में 1971 में हुई 79 . 5 करोड़ रुपयो की वृद्धि के मुकाबले 68 . 9 करोड़ 

बैंको, जिनमें से प्रत्येक की जमाराशि 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक 
रुपयो की वृयि हुई । 

है , के कार्य परिणामो से उनकी लाभ राणि के स्तर में थोड़ी सी बदि 
स्टेट बैंक प्राफ इण्डिया 

परिलक्षित हुई । 1975 के दौरान इन फो की कुल माय में 378 

करोड़ रुपयों ( 37 . 3 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई और वर बढ़कर 1393 
239. स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की कुल आय में जहा 1974 मे 74 7 

करोड़ रुपये हो गयी तथा ग्यय में 37 5 करोड़ रुपयों ( 38 0 प्रतिशत ) 
करोड रुपयो की वृद्धि हुई थी वहा 1975 मे 75 . 3 करोष रुपयो की 

की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 136 . 1 करोड़ रुपये हो गया । इसके 
यदि हई । स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के कुल व्यय में 1974 मे हुई 74 . 2 

फलस्वरूप इन बैंको भी लाभ राशि 3 , 2 करोड़ रुपये हो गयी जबकि 
करोड़ रुपयों की वृद्धि की तुलना में 1975 के दौरान कम अर्थात् 73 . 4 

1974 में उक्त लाभ राशि 2 . 9 करोड़ रुपये थी । 1975 के दौरान 
करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । इसके परिणामस्वरूप स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया 

3 . 2 करोड़ रुपयों की लाभ राशि में से इन मैको ने 1 2 करोड़ रुपये 
को लाभ गशि 1975 मे 6 . 5 करोड़ रुपये पी जो 1. 9 करोए रुपयो 

माविधिक प्रारक्षित निधियो मे और 1 . 0 करोड़ रुपये प्रन्य प्रारक्षित 
को उल्लेखनीय वृद्धि की घोतक थी जबकि 1974 में उममे केवल 10 

निधियो में प्रतरित किये । 
लाख रूपयो की वृद्धि हुई थी । 1975 में हुए लाभ में में स्टेट बैंक ने 

विदेशी बैंक 
है करोड रुपयों की राशि प्रारक्षित निधि में अंतरित की और शेयर 
धारियो को लाभण प्रदा करने के लिए 1 . 5 करोड़ रुपयो की व्यवस्था 

214, 1975 के दौरान 12 विदेशी को की प्राय में 14. 5 करोड 

रुपयों या 13 . 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उनके व्यय में 13 . 5 करोड़ 
की । 

रुपयो या 15 . 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसके परिणामस्वम्प 1975 
स्टेट बंक प्रोफ इण्डिया के सहायक बैंक 

के दौरान विदेशी बैंको की 3 . 3 करोड़ रुपयो की लाभ राशि में 10 
10 स्टेट बैंक अफ़ि इंडिया के मात सहायक बैंको की माय में करोड़ रुपयो ( 16 . 2 प्रतिशत ) की गिरावट पायी गयी जबकि 1974 
1974 में गई 18 . 2 करोड़ रुपयों की वृद्धि की तुलना मे 1975 मे में उसमें 2 . 1 करोड़ रुपयो ( 30 प्रभिणन ) की वृद्धि हुई पी । 
17 . 7 करोड़ रुपयो की वृद्धि पायी गयी । 1975 के दौरान उनके कल 

समितियों और कार्यकारी बल 
व्यय में 1974 ( 18 . 1 करोड़ रुपये ) की तुलना में योड़ी सी पति 

245. उपर्युक्त समितियो और कार्यकारी दलो / अध्ययन दलो के प्रसाषा 
( 17 . 4 करोड़ रुपये ) हुई । इसके परिणामस्वरूप उनकी लाभ राशि 

प्रामोज्य वर्ष के दौरान रिजर्ष बंक / सरकार ने निम्नलिखित समितियो और 
1974 के 61 लाख रुपयो से बढ़कर 1975 में 92 लाख रुपये हो गयी । 

अध्ययन / कार्यकारी दलो का गठन किया : - - 
1975 की अपनी लाभ राशि में से इन बैंकों ने पिछले वर्ष के 49 लाख 
रुपयो के मुकाबले 6 । लाम नपये प्रारक्षित निधियों में प्रतरित किये और वण्डस्वरूप म्याज दरों और सेवा गुस्कों के संबंध में समिति 
म्टेंट मैक को लाभांश प्रदा करने के लिए 1974 में 12 लाख रुपयो की 

2 16. 12 मार्च , 1976 को वाणिज्य बैंको के मुख्य कार्यपालकों के 
तुलना में 31 लाख रुपयों की व्यवस्था की । 

माथ विचार विमर्श कर रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक सष के अध्यक्ष के 
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परामर्श से पंडस्वरूप ग्यास दरो भोर सेवा शुल्को के संबंध में एक समिति 
का गठन किया । उम ममिति ने अप्रैम 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुम 
कर दी । अपनी रिपोर्ट में समिति ने यह सिफारिश की है कि दण्ड 
स्वरूप म्याण दरो को प्रणाली को बैंको की ब्याज दर नीति का एक 
तर्कसंगत भाग तब तक मानना पड़ेगा जब तक उसे चयनात्मक म्प से 
और अलग - अलग संवों में लागू किया जाए । दण्डम्बरप ब्याज दरो को 
पामदनी मे वृद्धि करने वाले उपाय के रूप में नहीं बल्कि ऋणकर्ताओं 
के बीच अनुशासन लाने वाले साधन के रूप में मानना चाहिए । बैंक 
द्वारा निम्नलिखित मामलों में दास्वाप ब्याज दरे लगाया जाना प्रौचित्य 
पूर्ण होगा ( 1 ) ऋणों की दोषपूर्ण चकौती, ( 2 ) नकदी ऋण लेखो मे 
पायी जाने वाली अनियमितताएं , ( 3 ) स्टाक संबंधी विवरण और अन्य 
विमीय प्रांक प्रस्तुत न करना , ( 4 ) उधार दस्तावेजो में चूक , ( 5 ) 
निर्धारित तारीन पर मांग / मीयादी विनिमय हडियों का प्रशोधन अस्वीकृति 
पौर या ( 6 ) अतिरिक्त चालू अास्नियां । ममिति ने सिफारिश की है 
कि अग्रिमों पर लागू सामान्य दरों के ऊपर 1 प्रतिशत से लेकर 2 . 5 
प्रतिशत तक की दंडस्वरूप ब्याज दरे लगायी जा सकती है ; किन्तु किमी 
भी परिस्थिति में वे रिजर्व बैंक द्वारा अग्रिमों पर निर्धारित उच्चतम 
सीमाओं से 2 प्रतिशत में अधिक नहीं होनी चाहिए । जहां तक ऋण 
लेखों पर लिये जाने वाले सेवा शुल्कों का संबंध है , ममिति ने यह अनुभव 
किया है कि बैंको द्वारा उधारकर्तामो से गोदाम रक्षा के बेसन , कानुनी 
शुल्कों और मुद्राक शुल्कों प्रावि के मबंध में किये गये वास्तविक फुटकर 
खों की वसूली किये जाने पर कोई भापत्ति नहीं हो सकती । अन्य सेवा 
गुल्को के प्रश्न पर प्रभी भी ममिति द्वारा जांच चल रही है तथा जन तक 
समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती तब तक किमी भी मेक 
को रिजर्व बैंक द्वारा न्याज परो की उम्पसम मीमा निर्धारित किये जाने 
के पूर्व विधमान सेवा शुल्को को बढ़ाना नहीं पाहिए । बैंक ने 
इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और बैंकों को उधिन मार्गदर्शी 
सिर्वात जारी कर दिये है । 


( iii ) कर्मचारियों का रुख । भारत सरकार ने बल की प्रमुख सिफा 
गिणे स्वीकार कर ली है और बैंकों को उम्रे, पार्यान्वित करने के लिए 
कहा है । जिन अधिकाश सिफारिणों पर विशिष्ट और तत्काल कार 
वाई की मावश्यकता है वे बैंकों द्वारा कार्यान्विन की गयी है । जिन अन्य 
मिफारिशो पर मरफार /रिजर्व बैंक की ओर से वैधानिक कारवाई । 
उपाय किये जाने की आवश्यकता है उन पर मंबधित अधिकारियो द्वारा 
विचार किया जा रहा है । 
ऋण लेखों के अन्तरण से संबंधित समिति 

249. बड़े ऋण लेखों के लिए बैंको के बीच अस्वस्थ प्रतियोगिता 
को रोकन के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने 15 मार्च 1976 को ऋण लेनी 
के अनरण के संबंध में एक ममिति का गठन किया । गमिति में कहा 
गया कि यह बैंको के बीच ऋण लेखो के अंतरण के विनियमन के 
लिए मानक निर्धारित करे ताकि हम मामले में परस्पर नीकार्य 
प्रणाली बनायी जा सके । 

250. रिजर्व भैक को प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में ममिति ने 
सुझाव दिया है कि ग्राहको की वास्तविक शिकायसी पर विचार करने 
के लिए प्रत्येक बैंक में एक उस्स म्रीय समिति स्थापित की जाए । 
नेखों को अधिकार में लेने के लिए ममिति ने जिम कार्य पति का 
सुझाव दिया है उसमें हम्मातरक और हस्तातरी मैंकों के बीच सलाह 
मशविरो की व्यवस्था है । उक्त कार्यपद्धति में इस बात की सुरक्षा 
प्रदान करने की भी व्यवस्था है जिमसे यह सुनिश्चित किया जा सके 
कि वित्तीय अनुशासन मे बचने के लिए ऋणफर्ता फही लेखो का मंतरण 
सो नही करते । ममिति द्वार। जिस कार्यपति की सिफारिश की गयी 
है उममें हम्नतिरी बैंक व्याज दर में रियायत नहीं दे सकेगा । इसके 
साथ रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के कारण बैंक अनुचित कारणो मे लेखों के 
अंतरण में रुकावट नहीं डाल सकेगे । रिजर्व बैंक द्वारा समिति की 
मिफारिशें मान ली गयी है और इस संबंध में बैंकों को कुछ भार्गदर्शी 
मिदान जारी किये गये है । 
गृह निर्माण पित्त के संबंध में कार्यकारी बल 

251 7 मई , 1976 को रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह घोषणा की 
कि गृह निर्माण योजनानी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के 
मदर्भ में किग प्रणाली की भूमिका की जाच करने के लिए जल्दी ही 
एक कार्यकारी दल गठिन किया जाएगा । कार्यकारी दल द्वारा इस विषय 
पर गहराई से प्रध्ययन करना अभी बाकी है और मीम - मूत्रीय प्राधिक 
कार्यत्रम के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों के लिए गृह निर्माण की 
योजना को महत्व दिया गया है । प्रत. रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों 
को कुछ अस्थायी मार्गदर्शी सिद्धान जारी किये है । बैंकों की वित्तीय 
महायता के लिए पात्र गृह निर्माण योजनाओं में ग्रामीण गृह निर्माण 
योजनाएं , अनुसूचित जातियो और अनुभूचित जनजातियों के लिए 
पावाम और छात्रावास की योजनाए , गंदी बम्मियों को दूर करने की 
योजनाण, मार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमो के अधीन परिवार नियोजन 
थिफिन्मालय और ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र तथा कम आय वाले ममवाय के 
लिए शहरी गृह निर्माण योजनाएं शामिल है । 

25 2. बैंकों को यह भूचित किया गया है कि प्रत्येक गृह निर्माण 
परियोजना की लागत के अधिकांश भाग का वित्तपोषण यैक वित्त से 
हतर माधनों द्वारा किया जाना चाहिए और बैक ऋण ऐसे माधनो का 
केवल अनुपूरक होना चाहिए । बैंक ऋण सामान्यत प्रत्येक परियोजना 
की कुल लागत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और इन 
याजनानों में लाभान्वित होने वाला को प्रदान किये जाने वाले प्रत्यक्ष 
ऋणों के मामले में व्यक्निगन ऋण प्रत्येक चाल पर की कल लागत 
के 80 प्रतिणत से अधिक नही होना चाहिए । इसके साथ ही मंकों को 


बैंकों की परिचालन समता और लाभप्रयता के संबंध में कार्यकारी बल 


217. रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल 1976 में मैकों की परिचलन क्षमता 
पौर लाभप्रदता के मंबंध में नियुक्त किये गये कार्यकारी वल से कहा 
गया है कि माठ ( i ) अलग- मलग बैंको के कार्य के मूल्याकन के 
लिए व्यावहारिफ और वास्तविक फमोटी का मुलाव दे , ( ii ) विभिन्न 
बैंफिग सेवाप्रो की लागत के निर्धारण के लिए प्राधार निश्चित करे , 
( iii ) प्रारंभ किये गये विभिन्न कार्यों के मामले में औसत लागत 
पोर पाय के अनुमान प्रवान करने के लिए एक व्यवम्धिन मबक्षण 
की योजना बनाये और उसे कार्यान्वित करे , ( iv ) बैंको के ग्राहको 
को प्रवान की गयी सेवामी की मूल्यन नीति के मबध में मार्गदर्णी 
सिति बनाये , ( v ) बैंकिग खर्च पर नियन्त्रण , को की परिचालन 
क्षमता , उत्पादकना और लाभप्रदता में सुधार के लिए अतिरिक्त 
प्रणालियो और क्रियानिधियो की सिफारिश करे और ( vi ) खर्च नियन्त्रण , 
सेवा शुल्कों के मौचित्यीकरण और शाखाओ की लाभप्रदना के विशनपण 
के लिए उचित तरीके निर्धारित करने के लिए मानव प्रस्तुत करने के 
निमित्त प्रलग -अलग को द्वारा प्रारभ किये जाने वाले लागत संबंधी 
मध्ययनों के स्वरूप मुताए । 
गो की ग्राहक सेवा के संबंध में कार्यकारी बल 

248. बैंकों की ग्राहक सेवा के संबंध में भारत सरकार द्वारा नियुक्त 
मध्ययन दल ने बैंकों के जटिल मेवा भत्रों पर अपनी प्रतरिम रिपोर्ट 
प्रस्तुत की । दल ने ग्राहक मेवा के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों को जटिल 
मताया है : ( i ) जमा लेखे, प्रेषण और बमूली, चमो की भनाई , 
रमीदें जारी करना , लेखों के विवरण , पाटों के निर्गम और भनाई 
माहित बैकों और इंडियों की घमूली प्रौर प्रेगण , ( ii ) ऋण और 


. 
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सूचित किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जम 
जातियों के लिए बनायी गयी प्रावास योजनाओं और छात्रावासो के 
लिए प्रदान किये जाने वाले ऋणो की ब्याज दर विभेवक ब्याज दर 
योजना के अन्तर्गत निर्धारित दरों में अधिक नहीं होनी चाहिए । अन्य 
वर्गों के लिए बनायी गयी प्रावाम योजमाओं के मामले में न्याज दर 
इम कार्य के लिए प्रदत प्राथमिकता के अनुसार सामान्य होनी चाहिए । 
बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि उपर्यक्म ऋणो पर न्यनतम ब्याज दर 
संबंधी निदेश लागू नही होगा । 
जण गारंटी निगम और जमा बीमा निगम 
____ 253. अंत में पालोण्य वर्ष के दौरान भारतीय ऋण गारंटी निगम 
तथा जमा बीमा निगम की गतिविधिया की संक्षेप में समीक्षा की 
जाएगी । 
भारतोष ण गारंटी निगम 


और खनिज तेलों के व्यापारियों के संदर्भ में 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 
10 लाख रुपये कर दिया गया है । इमके माथ ही दावों के संदर्भ में 
निगम की देयता का चूक की राशि के 75 प्रतिशत या 50 37, 500 
इनमें से जो भी कम हो , से बढ़ाकर चूक की राशि का 75 प्रतिशत 
या क . 50, 000 इनमें से जो भी कम हो , कर दिया गया । पालोच्य 
यर्ष के दौरान स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को भी निगम की ऋण 
गारंटी योजमानों में शामिल होने के लिए पात्र बना दिया गया । अब 
तक तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने प्रावश्यक करार निणादित किये 


जमा बीमा निगम ( 20 ) 


2 5 6. पालोच्य वर्ष के दौरान पूर्वांचल बैंक लि ., के साथ गौहाट 
बैंक लि० , का समामेनन और मेलगांव बैंक लि . , की देयतानी और 

आम्नियों का यूनियन बैक पाफ इंडिया को अंतरण किये जाने के फल 
स्वरूप बीमाकृत बैंकों की संख्या 81 से कम होकर 79 हो गयी । 
इस वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 के अन्तर्गत मान 
प्रवेश , बिहार , हरियाणा , जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक , मध्य प्रवेश , 
उडीमा , राजस्थान , उनर प्रदेश और पश्चिम बंगाल गज्यो में म्यापित 
19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को बीमाकृत बैंको के एप में पंजीकृत किया 
गया । 


257 त्रिपुरा राज्य में एक महकारी बैंक को मिलाकर जिमके लिए 
यह योजना लागू की गई , भीमाकृत सहकारी बैंको की संख्या 51 3 से 
बढ़कर 536 हो गयी है । अब हम योजना के अधीन मध्रि प्रवेश , 
मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र , जम्मू और काश्मीर, केरल और त्रिपुरा राज्यों 
नथा विल्ली , गोवा , दमण और दीव एवं पाण्डिचेरी के मंषणासित क्षेत्रो के 
महकारी बैंक आते है । शेष राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों के लिए इस योजना 
को लागू करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । 


254 1975 के दौरान ऋण गारंटी निगम की तीन योजनाप्रो के 
अधीन गारंटीकृत अग्रिमो में अभूतपर्व वृद्धि हुई । गारटी योजनायो 
के अधीन आने वाले बकों , राज्य विनीय निगमों और सेवा सहकारी 
ममितियां द्वारा छोटे ऋणकर्ताओं को प्रदान किये गये कुल ऋणो और 
अन्य ऋण सुविधाओं की गशि दिसम्बर 1975 के अंतिम शुक्रवार 
को 799 . 6 करोड़ रुपये थी जबकि एक वर्ष पूर्व उक्त राशि 529 . 6 
करोड़ रुपये थी । इसमें से अधिकांश राशि ( 796 1 करोड़ रुपये ) 
केवल लपु ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिम राशि (28 ) थी 
इस योजना के अन्तर्गत प्रदन कुल अग्रिमो मे मे केवल 
कुषकों और कानकारों को प्रदत्त राशि 538 . 7 करोड़ रुपये थी ; 
इसके उपरांत परिवह्न चालक ( 104. 8 करोड़ रुपये ) , व्यापारी ( 80 . 5 
करोड़ रुपये ) और व्यावसायिक और स्वनियोजित म्यक्ति ( 40 . 7 
करोड़ रुपये ) पाते हैं । दो अन्य योजमाप्रो अर्थात् वित्तीय निगम 
गारंटी योजना और मेषा महकारी गारंटी योजमा के अन्तर्गत गारंटीकृत 
अग्रिमों की राशि क्रमश. · 2 . 6 करो माये ( 27 ) और 0. 9 करोड़ 
रुपये ( B ) थी । ऋण गारंटी निगम को अप्रैल 1976 के अंत तक 
कुल 127 5 लाख रुपयों के दावों के 3, 497 पावेवनपत्र प्राप्त हुए ; 
इममें से कुषको और काश्तकारो के ही 2, 314 वाये थे जिमकी राशि 
84. 8 लाख रुपये थी ; इसके उपरांत 25 . 0 लाख रुपयों के लिए 
परिवहन चालकों के 212 या थे । अप्रैल 1976 के अंत तक प्राप्त 
दुल वावों में से 88 लाख रुपयों के 2, 272 पावों के बारे में ऋण 
संम्पामों को अधिसूचित कर दिया गया ; 13 . 0 लाख रुपयों की कुल 
राशि के 514 दावो को निपटा दिया गया, 4 . 3 लाख रुपयों के 111 
दावों को अस्वीकार कर दिया गया और 3 . 3 लाख रुपयों के 159 
पावे किमी न किमी कारण से ऋण संस्थानों ने स्वयं वापस ले लिये थे । 
शेष बाबो की निगम द्वारा जांच पस्तान की जा रही थी । निगम 
वाषो से संबंधित प्रावेदनपत्रों को निपटाने की वर्तमान क्रियाविधि की 
समीक्षा कर रहा है ताकि भविष्य मे दावों को अधिक जस्वी निपटाया 
मा मफे । 


258, मैंकों के जमाकर्ताओं को अधिकाधिक सुरक्षा प्रदान करने के 
उद्देश्य से जमा बीमा निगम ने बीमाकुन बैंफ के रूप में पंजीकृत बैंकों 
में जमा की गयी राशि की बीमा रक्षा मीमा को 1 जुलाई 1976 मे 
प्रमि जमाकर्ता 10, 000 रुपयो से बनाकर 20. 000 रूपये कर दिया 
है । प्रति जमाकर्ता 10, 000 रूपयो की पिछली सीमा 1 अप्रैल 1970 
से अमल में पायी थी । 


III . सहकारी बैंक म्यवसाय की गतिविधियाँ 
259. महकारी बैंक ग्यबमाय के क्षेत्र में प्रमुख जोर इस बात पर 
दिया जाता रहा कि महफारिसा के विकास में विद्यमान क्षेत्रीय प्रमंतुलन 
को और ऋण मबंधी घर्तमान खाई को कम कर दिया जाए । प्राथमिक 
कृषि ऋण ममितियो को मक्षम / क्षमता की संभावमायुक्त ममितियो के 
रूप में पुनर्गठिन कर और विशेष रूप से अनजानीय क्षेत्रों में कृषक सेवा 
समिति सथा बडे प्राकारवाली बहुउद्देश्यीय समिप्ति जैसी ममितियो को 
गठित कर उक्त दूसरे उद्देश्य की पूर्ति करने का प्रयाम किया गया । 
जिम गज्यों में सहकारी गतिविधियां प्रब तक कमजोर रही है, उन 
राज्यो में केन्द्रीय सहकारी बैंको का पुननिर्माण करने तथा उम्हे मगमूत 
बनाने के लिए उपाय करने के अलावा ममुदाय के कमजोर वर्गों की 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने के निमित्त सहकारी गतिविधि को 
पुनर्व्यवस्थित करने पर भी विशेष जोर दिया गया । बीस सूत्रीय प्राधिक 
कार्यक्रम के कारण इम उद्देश्यो की शीघ्रतापूर्वक पूर्ति करने की तत्काल 
आवश्यकता हो गयी है । 
( 27 ) ये आंकड़े 18 विनिय निगमों में से 11 वित्तिय दिगमो के है । 
( 28 ) ये ओकई कंवल 6 वाणिज्य बैंको के है । 
( 29 ) "गैर किंग कम्पनियो के वित्त " से सबन्धित सण्ड इस रिपोर्ट के 

औद्योगिक वित्त की गतिविधियो , शीर्षक के भाग IV में दिया गया है । 


2 


255. निगम ने ऋणकर्तामो के कुछ वर्गों को ऋण सस्थामों द्वारा 
प्रदान की जाने वाली ऋण मुविधाभों के बारे में उन ऋण संस्थानो 
को उपलब्ध करायी जाने वाली सुरक्षा के लिए निर्धारित गो फो 
और उदार बना दिया है । अतः 1 जनवरी 1976 से पात्र ऋण 
सुविधाप्रो की उच्चतम मीमा को परिवहन पालको के लिए 1 लाख 
रुपये से बढ़ाकर 1 . 5 लाख रुपय , उबरको और खनिज तेलों से भिन्न 
दूसरी वस्तुमों के व्यापारियो के लिए वार्षिक बिक्री से प्राप्त राशि की 
उच्चतम मीमा को 1 लाख रुपये मे बढ़ाकर 2 लाख रुपये और उर्वरको 


( 26 ) ये आकडे उक्त योजना में सम्मिलन 75 बैंकों में से 74 बैंकों के है । 
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( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : मई 21, 1977/ वैशाख 31 , 1890 

- - - - 


- --- 


- 


- - - - 


मोस सूत्रीय कार्यक्रम 
___ 260. बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संदर्भ में 
विशेष ध्यान दिया जाता रहा । चूकि ग्रामीण ऋण ग्रस्मता का परि 
समापन करने के लिए किये गये उपायों के परिणामस्वरूप संभवतः 
माकागें जैसे मथेस्नर स्रोतों से ऋण उपलब्ध न होने की संभावना 
थी प्रत समितियो को यह अनुमति दी गयी कि वे कमजोर वर्गों के 
मदस्यो को उपभोग ऋण प्रदान करें । अलग - अलग व्यक्ति सीधे केन्द्रीय 
महफारी बैंको से या अपनी समितियों से सोने या चांदी के आभूषणों की 
जमानत पर भी ऋण प्राप्त कर सके । रिजर्व बैंक को दीर्घकालीन प्रवर्तन 
निधि से प्राथमिक कुषि ऋण समितियों को णेयर पंजी में अधिदान 
करने के निमित्त उनकी पात्रता के मामले में कतिपय रियायसे की गयी 
है । इनके कारण वे अपनी स्वाधिकृत निधियों में और उपभोग के 
प्रयोजनो के लिए अपने द्वारा दिये जाने वाले ऋणो में वृद्धि कर सकेंगे । 

261, इनके अलावा बीम सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत उपभोक्ता 
सहकारी ममितियो को नियंत्रित कपड़े प्रादि अत्यावश्यक वस्तुओं को 
उचित मूल्यो पर पति करने के निमित्त मार्वजनिक वितरण प्रणाली 
में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गयी है । राज्य स्तरीय उपभोक्ता महा 
संघ , थोक गहकारी समितियां और प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समि 
तिया जहां शहरी क्षेत्रों को सेवा प्रदान करेंगी यहाँ पूनर्गठिन प्राथमिक 
कृषि ऋण ममितियां, कृषक सेवा समितियां और बड़े प्राकारवाली बहु 
उद्देषयीय समितिया ग्रामीण क्षेत्नों में वितरण कार्य करेगी । बैंक की 
दीर्घकालीन प्रवर्तन निधि से उपलब्ध रु . 10, 000 की . नियमित सीमा 
के अलावा अतिरिक्त शेयर पंजीगत अभिदान के लिए इन ममितियों 
को पान बनाया गया । इसके अलावा रिजर्व बैंक ने यह भी स्वीकार 


किया कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों को निधियों से इस प्रयोजन के निमित्त 
इन समितियों का उनकी निधियों के वैध प्रभार के आधार पर वित्त 
पोषण करने पौर उपयुक्त उद्देश्यों के लिए अधिक मात्रा में विसीय 
महायता प्रदान करने पर विचार किया जाए । इस मदर्भ में शहरी 
उपभोक्ता स्टोरों की बढ़ती हुई कार्यकारी पूंजीगत भावश्यकताओं की 
पूर्ति करने के निमित्त बैक ने यह स्वीकार किया कि शहरी सहकारी 
बैंकों द्वारा उनका वित्तपोषण किया जाए । इसके अलावा यह सुनिश्चित 
करने के लिये कि वाणिज्य और सहकारी बैंकों से इस कार्य के लिए 
कार्यकारी पंजीगत वित्त अधिक मात्रा में उपलब्ध हो , केन्द्रीय सरकार 
की गारंटी योजना जहाँ अब तक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सहकारी 
उपभोक्ता महासंघों तथा थोक स्टोरों के लिए लागू थी वहां उसे उवार 
बमाकर प्रब बड़ी मात्रा में क्रयविक्रय करने वाली संतोषजनक ढंग से 
कार्यरत प्राथमिक ममितियों को उसके अंतर्गम लाया गया । 
सहकारी ऋण नीति 

262. 1975 - 76 के दौरान सहकारी ऋण नीति का प्रमुख उद्देश्य 
पहले की तरह यही बना रहा फि मुद्रागत अनुशासन की म्परेखा के 
भीतर विकास करने के राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति की जाए । इस उद्देश्य 
के लिए सहकारी संस्थानो को ऋषि , कुटीर और लघु उद्योगों का 
प्रमुख रूप से अनुपूरक वित्त पोषण करने के लिए अल्पावधि , मध्यावधि 
और वीर्षाविधि वित्त तर्क संगत मानदंडों पर प्रदान किया गया । 
1974 - 75 में समाप्त हुए तीन वर्षों की अवधि के दौरान सहकारी 
ऋण गतिविधियों की प्रगति तथा 1974 - 75 और 1975 - 76 में सह 
कारी संस्थानों को प्राप्त रिजर्व बैंक के ऋण का समग्र चिन्न सारणी 
27 और 28 में दिये गये आंकड़ों से मिल मकता है । 


सारणी 27 : भारतीय सहकारी ऋण संबंधी गतिविधियों को प्रगति 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 


संस्थापो का प्रकार 


सहकारी वर्ष 


1972 - 73 


1973 - 74 


1974- 75 * 


- - 


- - 


- 


26 


26 


26 


117 


129 


142 


406 


489 


546 


246 


236 


377 


155 


154 


212 


849 


942 


1187 


1162 


1244 


1135 
635 


708 


720 


( क ) राज्य सहकारी बैंक 

( i ) संमया 
( ii ) स्वाधिकृत निधिया 
( iii ) जमाराशियां 
( iv ) भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ऋण 
( क ) उनमें से अल्पावधि कृषि ऋण 
( v ) कार्यकारी पूंजी 
( vi ) जारी किये गये ऋण 
( vii ) बकाया ऋण 

( क ) उनमें से अल्पावधि कृषि ऋण 
( viii ) ( viiक ) में ( ivक ) का प्रतिशत 
( ) केन्द्रीय सहकारी बैंक 

( i ) संख्या 
( ii ) स्वाधिकृत निधियां 
( iii ) जमाराशिया 
( iv ) भारतीय रिजर्व बैंक/शिखर बैंक से लिए गए ऋण 

( v ) कार्यकारी पूंजी 
( vi ) जारी किये गये ऋण 
25 GI / 77 - 8 


367 


400 


381 


42 


39 


55 


344 


341 


341 


254 


281 


314 
802 


647 


718 


398 


448 


537 


1412 


1595 


1838 


1246 


1249 


1520 


- 


- - 


- - 
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- - - 
1163 


19 


19 


19 


98 


( vii ) बकाया ऋण 

1028 

1344 
( ग ) राज्य/केलीय भूमि विकास बैंक 

! ( i ) संध्या 
( ii ) स्वाधिकन निधियां 

118 

134 
( iii ) बकाया डिर्मेचर 

1015 1157 

1254 
( iv ) कार्यकारी पंजी 

1202 1368 

1502 
( v ) जारी किये गये ऋण 

171 147 

184 
( vi ) बकाया ऋण 

849 914 

993 
( घ ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ 
( i) संख्या ( हज़ारों में ) 

155 154 

153 
( ii ) मवस्य ( हजारों में ) 

33528 34956 

35851 
( iii ) स्थाविकत निधिर्या 

323 353 

391 
( iv ) जमा राशियां 

89 

97 
( v ) उधार 

858 918 

1035 
( vi ) जारी किये गये ऋण 

776 762 

889 
( vii ) बकाया ऋण 

979 1065 

1165 
* अनंतिम 
सारणी 28 : सहकारी संस्थानों को रिपर्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण--1974-75 और 1975- 78 

( राशि करोड़ रुपया में ) 
1974 - 75 ( जुलाई - जून ) 

___ 1975- 76 ( जुलाई - जून ) 


46 . 94 


मंजर की निकाली गयी जुकायी गयी मकामा मंजूर की गयी निकाली गयी चुकायी गयी बफाया 

गयी सौमाणे राशि राशि राशि सीमाएं राशि राशि राशि 
I प्रल्पावधि 
( i ) कृषि संबंधी मौसमी कार्यकलाप ( बैंक 
दर से 0 . 5 प्रतिशत कम दर पर ) 

1 489. 52 81 1 , 79751 . 15 212 . 15611 , 89899 . 73965 , 28 146 . 60 
( ii ) सई और कपास को छोड़कर अन्य ) 18 . 13 19 , 58 0 . 49 ) 

0. 49 कुछ नही 
फमलों का विपणन 40 . 30 2 

37 . 37 
( iii ) लाई पौर कपास का विपणन 

37 . 54 10. 25 ) 

21 . 89 31 , 97 (0 . 17 
( iv ) उर्वरकों की खरीद और वितरण 

( बैंक दर से 3 प्रतिशत अधिक दर पर ) 28 . 20 22 . 433 . 65 18 . 80 47 . 0562 . 9261 81 19 . 91 
( v ) हथकरघे से बनने वाली बस्तुमों 

का उत्पादन और विपणन 

( बैंक दर से 1 . 5 प्रतिणन कम पर पर ) 1569 29 . 43 23 . 37 11 , 09 20 . 03 34 . 25 33 . 94 11, 40 
( vi ) अन्य कुटीर और लघु उद्योगों का 
वित्तपोषण 

2 . 52 

0 . 28 1 , 33 4 . 75 2 . 53 1 . 55 2 . 31 
( vii ) भाग की परीब और बिक्री ( बैंक 
वर पर ) 

0. 850 
1 . 65 0 47 

470 . 43 
0 . 43 0. 04 
0 . 04 0 . 65 
0 . 65 0 .13 
0 , 13 0. 11 

0 . 11 0 . 06 
( viii ) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम 
को ऋण ( बैंक दर पर ) 

15 . 00 11 , 60 

15 . 00 1 . 70 - -- 1 . 70 
( ix ) चीनी के बंधक पर दिया गया ऋण 22 . 00 67 . 12 45 . 12 22 . 00 14. 50 10 . 50 32 . 50 कुछ नहीं 
1 छुट योजना के अनुसार दी गयी 1 5 प्रतिशत की छट के अधीन 1973 - 74 मे बैंक दर से 0 . 5 प्रतिशत कम दर पर ; परन्तु घाग 17 ( 4 ) ( क ) 

के अधीन बैंक दर से 2 प्रतिशन कम घर जारी रही । 1975 - 76 से बैंक दर से 2 प्रतिशत कम दर पर ; किन्तु संयोजन कार्यक्रम के 

भनुसार 1 . 5 प्रतिशत के अतिरिक्त म्याज की वसूली हो । 
। कई की एकाधिकार वसूली को मिलाकर । 
s 1972 के पहने उर्वरकों की खरीद और वितरण के लिए रिजर्व बैंक द्वारा भैक पर पर वित्तीय सहायता दी जानी थी । परन्तु म्यान दर को 

वाणिज्य बैंकों को ऋण संबंधी म्याज दरों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से जनवरी 1972 से बढाकर बैंक दर से 2 प्रतिशत अधिक बना दिया 
गया । इस पर को पुन . 1974 के लिए बढाकर बैंक पर मे 3 प्रतिशत अधिक बना दिया गया । प्राकड़े 1974 और 1975 के कलेर वर्षों से 

संबंधित है । 
• आकर वित्तीय वर्षों से संबंधित है । 


2.52 


1. 38 


2 


2 
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सारणी 28 : सहकारी संस्थानों को रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अज 1974 -75 और 1975-76 ( जारी ) 

( राशि करोड़ रुपयों में ) 


___ 1974 - 75 ( जुलाई - जून ) 


1975 -76 ( जुलाई - जून ) 


मजूर की गयी निकाली गयी चुकायी गयी बकाया 
सीमाए राशि राशि राशि 


मंभूर की गयी निकाली गयी मुकायी गयी बकाया 
सीमाएं राशि राशि राशि 


8 . 83 


II मध्यावधि 
( i) कुषि उद्देश्य ( बैंक वर से 1, 5 प्रति 
प्रत कम दर पर ) 

9 . 87 4 . 58 

15 . 65 11 . 59 7 . 18 7 . 48 15 . 35 
( ii ) प्रभावग्रस्त क्षेत्रों में अल्पावधि ऋणों 

को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित 
करना ( बैंक वर से 1 . 5 प्रतिशत 
कम दर पर ) 

106 . 928 55 . 036 25 . 36882 . 550 50 . 48841 . 818 4 5 . 60 78 . 76° 
( iii ) महकारी चीनी कारखानो / अभि 

संस्करण ममितियों के शेयरों की 
खरीद ( मैक दर पर ) 

0 . 53 0 . 16 0 . 34 1 . 01 3 . 04 

0 . 38 

0 . 62 
III बोर्थावधि 
( i ) सहकारी ऋण संस्थानों की शेयर 

पूंजी में प्रंश वान करने के लिए 
राज्य सरकारो को दिये गये ऋण 
8 . 37 8 . 37 G . 37 70 . 00 13 . 54 13. 52 7 . 53 

75 . 70 
( ii ) कृषि पुनर्षित और विकास निगम 

को दिय गये ऋण ( वार्षिक 4 . 5 

प्रतिशत / 4 . 75 प्रतिशत की दर पर ) 40 . 00 40 . 00 5 . 80 88 . 20 60 . 00 60 . 00 9 . 80 138 . 40 
• प्रांकड़े 1974 मौर 1975 के कलेण्डर वर्षों से संबंधित है । 
8 पुनर्व्यवस्था और कार्यक्रम के परिवर्तन को मिलाकर । 
7 सितम्बर 1974 से ब्याज दर को 1, 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया । 
प्रल्पावधि वित्त 

के काम प्रामेषाली अन्य प्रावश्यक मूलभूत वस्तुओं की मांग में खि 
कृषि संबंधी मौसमी कार्यकलाप 

हुई और प्राथमिक ऋण समितियों ने उत्तर प्रदेश में गन्ना संघों के 

सदस्यों को गन्ने की खेती का वित्तपोषण करने की नयी योजना प्रारंभ 
रियायती वित्त 

की । 
283. 1975 - 76 के दौरान रिजर्व मैक ने राज्य सहकारी बैंकों को 

265. पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी जिन राज्यों में रवी 
रुषि संबंधी मौसमी कार्यकलापों के वित्तपोषण के लिए बैंक दर से 

महत्वपूर्ण मौसम था वहां खरीफ मौर रबी मौसमो के लिए अस्वग 
2 प्रतिशत कम दर पर अल्पावधि ऋण मीमाए ( भारतीय रिजर्व बैक 

अलग ऋण सीमाएं मंजूर की गयी । 152 केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 
अधिनियम की धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 

मोर से 1975 - 76 के रबी मौसम के लिए 13 राज्य सहकारी बैंकों 
17 ( 2 ) ( ख ) / धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के अंतर्गत ) प्रदान करने की 

को जो अनुपूरक ऋण सीमाएं मंजूर की गयी उनकी कुल राशि 87 . 4 
अपनी नीति जारी रखी । जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख 

करोड़ रुपये थी । उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को केवल गन्ने के 
किया गया था , बैंकों को यह रियायती दर केवल उसी सीमा सक उपलब्ध 

खेती का वित्तपोषण करने के लिए 28 केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर 
यो जिस सीमा तक बैंको ने रिजर्व बैंक से लिये आने वाले उधारों की 

मे 19 , 2 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त ऋण सीमाएं भी मंगूर की 
अमा संचयन से संयोजित करने के कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक बैंक के 

गयी । 
लिए अलग अलग निर्धारित मूल स्तर के भीतर उधार लिये हो । 
1974 - 75 के दौरान केवल 24 केन्द्रीय सहकारी बैंक इस योजना के 

मौसमी तत्व 
अधीन रिजर्व बैंक से पूरी छूट प्राप्त नहीं कर सके । 

268 . 1973 में ममल में लाये गये मौसमी तत्व के अनुशासन के 
__ 264. 1975 - 76 के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सहकारी 

मसर्गत बैंक ऋछ सीमा तक परंपरागत विपणन अवधि में प्रदान किये 
को को कृषि सबंधी कार्यकलापो के विसपोषण के लिए मंजूर की 

गये अग्रिमों के अधिकाश भाग की वसूली कर सके । इसके परिणाम 
गयी ऋण मीमा की राशि 1974-- 75 के 490 करोड़ रुपयो से स्वरूप जून 1976 के अन्त में विद्यमान उनके बकाया ऋणों के स्तर 
बढ़कर 612 करोड़ रुपये हो गयी । मल्पावधि ऋण सीमानो में हुई । मे उल्लेख मीय गिरावट पायी । सभी राज्य सहकारी बैंको को यह 
122 करोड़ रुपयो की वृद्धि फा प्रमुख कारण यह हो सकता है कि सूचित किया गया कि किसी भी केन्द्रीय सहकारी बैंक को 1 अप्रैल 
1975- 76 में खरीफ और रभी दोनों मौसमो मे उर्वरको एवं कृषि 1976 के बाद उसके लिए मंजर की गयी ऋण सीमामो में से राशि 
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बैंको के अलावा गुजगत स्थित 4 और बैंको को उनके अंतर्गत लाया 
गया । 
ऋण प्राधिकरण योजना 
पोक पूंजी 

272. जिस योजना के अंतर्गत राज्य और केन्द्रीय महकारी बैंकों 
मे यह अपेक्षा की गयी कि वे निर्माण / अभिमंस्करण यूनिटों की थोक 
पूंजीगत अपेक्षानों की पूर्ति करने के निमित्त 25 लाख रुपयों से अधिक 
राशि के अग्रिम प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक का पूर्व प्राधिकरण 
प्राप्त कर लें , यह योजना 1975 - 76 के दौरान भी जारी रही । 
इम योजना के अंतर्गत 11 गज्य और 5 फेन्द्रीय सहकारी भेको ने 
3 1 निर्माण / अभिसंस्करण यूनिटों की मोर से 2628 . 0 लाख रूपयों की 
राशि के लिए रिजर्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण मांगते हुए प्रावेदन किया 
जबकि पिछले वर्ष 5 राज्य और 4 फेन्द्रीय सहकारी बैंको ने पूर्व 
प्राधिकरण के लिए आवेदन किया था । परन्तु पालोच्य वर्ष के दौरान 
24 निर्माण अभिगंस्करण यूनिटों की ओर से 10 राज्य और 7 केन्द्रीय 
महकारी बैंकों को 1752 . 7 लाख रुपयों की राशि के लिए पूर्व प्राधि 
कारण प्रदान किया गया जबकि पिछले वर्ष । राज्य और 2 केन्द्रीय 
महकारी बैंकों को पूर्व प्राधिकरण प्रदान किया गया था । 


निकालने की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि 
संबंधित केन्द्रीय महफारी बैंकों ने समितियों से 31 मार्च, 1976 तक 
माग राशियों का निर्दिष्ट प्रतिशत , सामान्यत . 40 प्रतिशत वसूल । 
न कर लिया हो और यह राशि राज्य सहकारी बैंक को अंतरित न 
कर दी गयी हो । इम उद्देशय के लिए 1 जुलाई , 1975 मे 31 मार्च , 
1976 तक की गयी सभी वसूलियों को तथा अल्पावधि ऋणों को 
मध्यावधि ऋणों में यदि परिवर्तित कर दिया गया हो तो उन परिवर्तनो 
फो भी वसूली के रूप में स्वीकार किया गया । जहा कही बड़ी मात्रा 
में अनुपूरक ऋण सीमाएं मंजूर की गयी , 1 जुलाई, 1978 के बाद 
प्रस्पावधि सीमानों में से निकाली गयी राशियों को इस प्रकार न्यूनतम 
वसूली कार्य द्वारा विनियमित कर देने की आवश्यकता थी । 
फसलों का विपणन 

267. 1975 - 76 के दौरान बैंक ने फसलों के विपणन के लिए 
बैंक दर से 3 प्रतिशत अधिक दर पर अल्पावधि ऋण सीमाएं भी 
मंजुर की । परन्तु इन सीमानों को मंजुरी पर बैंक के चयनात्मक ऋण 
नियंत्रण उपायो के अधीन निर्दिष्ट शर्ते लागू की गयी । 1975 - 76 के 
दौरान इस प्रकार मजूर की गयी कुल राशि 37 . 4 करोड़ रुपये थी 
जबकि 1974 - 75 में उक्त राशि 40 . 3 करोड़ रुपये थी । विपणन 
सीमानों में रिजर्व बैंक के निदेशों के अंतर्गत आने वाली रूई मौर कपास 
के लिये विशेष मीमामों के रूप में दिये गये 1 . 9 करोड़ रुपये , इन 
निदेशों के अन्तर्गत न आने वाली बाई के लिए दिये गये 15 . 4 करोड़ रुपये 

और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैक ममिति को महाराष्ट्र सरकार की 
एकाधिकार वसूली प्रणाली के अंतर्गत रूई और कपास के विपणन के 
वित्तपोषण के लिए दिये गये 20. 2 करोड़ रुपये सम्मिलित थे । 
उर्वरकों का वितरण 

26R. उर्वरको की खरीद, संग्रहण और वितरण के लिए जब कभी 
वाणिज्य बैक राज्य महकारी बैंकों की पूरी अपेक्षामों की पति करने मे 
असमर्थ थे तब रिजर्व बैंक बैंक -वर से 3 प्रतिशत उच्चतर दर पर 
अल्पावधि ऋण सीमाएं प्रदान करता रहा । 
प्रौद्योगिक समितियों और यूनिटों को विसीय सहायता 

269. रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों को सहकारिता क्षेत्र से बाहर 
रहने वाले प्रौद्योगिक यूनिटो और औद्योगिक सहकारी समितियों ( सुन 
कर समिनियों को छोड़कर ) का वित्तपोषण करने के लिए क दर पर 
वित्तीय गहायमा प्रदान करता रहा । मालोच्य वर्ष के दौरान 22 
जिला केन्द्रीय और 13 प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंकों की ओर से 
4 राज्य सहकारी बैंकों को लगभग 475 . 5 लाख रुपयों की ऋण 
सीमाए मंजूर की गयी । 
प्रवाछित आहरण 

270. राज्य महकारी बैंकों द्वारा अल्पावधि कृषि ऋण सीमाओं में 
से किये जाने वाले प्रवाछित प्राहरणो को 1975 - 76 के दौरान निरु 
स्साहित किया जाता रहा । प्रत्येक राज्य सहकारी बैंक अन्य बैंकों के 
पास जो माग जमा राशि रख्न सकते है उसके लिये उचित उच्चतम 
सीमाए निर्धारित की गयी भौर जहां इन उच्चतम सीमामों से अधिक 
राशि राणी गयी यहां रिजर्व बैंक द्वारा वण्डस्वरूप म्याज दरे ली गयीं । 
चयनात्मक ऋण नियंत्रण 

271 राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा कतिपय चुने हुए 
प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंकों द्वारा रुई और कपास की जमानत पर विए 
जाने वाले अग्रिमों पर 1974 - 75 के दौरान लाग किये गये प्रतिबंध पालोच्य 
वर्ष के दौगन जारी रहे । पिछले वर्ष उक्त प्रतिबंधो के अन्तर्गत 
लाये गये गजरात स्थित 14 और पार्नाटक स्थित 8 शहरी महझारी 


कार्यकारी पूंजी 

273. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृष्येतर क्षेत्र को अयियेक 
पूर्ण ढंग से कार्यकारी पूजीगत अग्रिम प्रदान न किये जाएं , सभी राज्य 

और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को यह सूचित किया गया कि ये किसी एक 
पार्टी को क्रमश: 100 लाख रुपयो और 50 लाख रुपयों से अधिक 
अग्निम प्रदान करने से पहले रिजर्व बैंक का पूर्व प्राधिकरण प्राप्त कर ले । 
परन्तु नवम्बर 1975 में अधिक कामकाज के समय के प्रारंभ मे रिजर्व 
बैंक द्वाग घोषित की गयी मामान्य ऋण नियंत्रण नीति के मदर्भ में 
उक्त राशि को बढ़ाकर क्रमशः 20(0 लाख रुपये और 100 लाख रूपये कर 
दिया गया । ऐमें ऋणों के लिए न्यूनतम मजिनों और ब्याज वर के 
संदर्भ में विशिष्ट मानदंड भी निर्धारित किये गये । पालोच्य वर्ष के 
दौरान 9 राज्य और 25 केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने 81 महकारी विप 
णन , अभिसंस्करण समितियों तथा उपभोक्ता स्टोरों / समितियों की पोर 
से 202 . 4 करोड़ रुपयों की राशि के लिए पूर्व प्राधिकरण की अभ्यर्यना 
फो । परन्तु 9 राज्य और 25 केन्द्रीय सहकारी बकों को 77 महकारी 
विपणन , अभिमस्करण और उपभोक्ता स्टोरो/ ममिनियो की ओर से 
174. 3 करोड़ रुपयों की राशि के लिए प्राधिकरण प्रदान किये गये । 


27.1 . राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी चीनी 
झारखानो को प्रदान किये जाने वाले ऋणों की अग्रिम अदायर्यागयों को 
केवल गन्ने के उत्पादकों तक भारत मरकार द्वारा निर्धारित मात्र 
म्यूनतम दरों पर कारखानों द्वारा खरीदे जाने वाले उनके गन्ने के सवर्भ 
में सीमित करना था । विशेष रूप से महाराष्ट्र में स्थित कारखानों में 
गन्ना खरीदने के लिए होने वाली अस्वस्थ प्रतियोगिता को दूर करने 
तथा कमजोर कारखानों के क्षेत्र से होने वाले गन्ने के दिशान्तरण को 
कम करने के उद्देश्य से उक्त प्रतिबंध लागू किया गया । सहकारी मीनी 
भारखानों को पीनी के स्टाकों की जमानत पर अल्पावधि अग्रिम 
प्रदान करने के लिए न्यूनतम माजिन को मुक्त मिली चीनी के मदर्भ 
में बंधक और वृष्टिकंधक रखी गयी पीनी के लिए क्रमश : 25 प्रतिशत 

और 40 प्रतिशत में तथा लेबी चीनी के सदर्भ में बंधक और पुष्टिबाधक 
रखी गयी पीनी के लिए क्रमश : 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से 
घटाकर 15 प्रतिशत का एक समान न्यूनतम मानिन कर दिया गया । 
इस उद्देश्य के लिये लेवी चीनी के स्टाफों के लिए लेयो मूल्य पर तथा । 
मुम्न बिक्री की चीनी के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर या 
बाजार मूल्य में में जो भी कम हो , उम मूल्य पर मूल्याकन करना था । 
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उपभोक्ता स्टोरों का वित्तपोषण 

रेशम जस्पावकों का वित्तपोषण । 
275. बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के प्रतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्या 

281 कर्नाटक में रेशम के उत्पादन के विकास के लिए सघन 
वश्यक वस्तुओं और नियंत्रित कपड़े के वितरण में उपभोक्ता महकारी 

कार्यक्रम का वित्तपोषण करने के निमित्त रिजर्व बैंक द्वारा परिकल्पित 
संस्थानों को मौपी गयी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सरकार ने 

मस्थागत व्यवस्थाप्रो में उक्त राज्य के पांच जिलों में 125 में 150 
उपभोक्मा महकारी ममितियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित 

तक की रेणम उत्पावकों की ममिनियों के गठन/ प नर्गठन की व्यवस्था सम्मि 
उम योजना के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाया जिसके अंतर्गत गज्य 

लिन है ताकि वे अपने रेणम उत्पादक मदस्यों नथा अन्य कृषक मदस्यो 
मरकारो को उपभोक्ता महकारी मस्थानों की शेयर पूजी को मजवृत को मभी प्रकार की ऋण मुविधाए (अर्थान अल्पावधि , मध्यावधि 
बनाने के निमिन निधियां उपलब्ध करायी गयी थी जिनमे कि वे बैंक पौर दीविधि ) तथा तकनीकी महायता प्रदान कर मके । परन्तु राज्य 
ऋण पर निर्दिष्ट किये गये मार्जिन की व्यवस्था कर मकें । 

सरकार ने यह निश्चय किया कि हम कार्ययम के वित्तपोषण के लिए 

केवल 125 ममितिया गटित की जाए । उनमें से 4 ममितिया 
27 , केन्द्रीय मरकार ने राज्य सरकारों को यह भी सूचित किया 

पंजीकृत की गयी थी । रणम उत्पादकों की 33 ममितियां वाणिज्य 
कि वं उपभोक्ता महकारी संस्थानो को ऋण सुविधाए प्रदान करने वाले 

बैंकों को और 12 समितियां महकारी बैंकों को उन्हें ऋण मुविधाएं 
बकों को गारण्टी प्रदान करे । 

प्रदान किये जाने के लिए पाबंटित की गयी । कृषि पुर्नावत्त और 
277. केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तिन मंशोधित योजना को ध्यान में विकास निगम ने भी याणिज्य बैंकों के जरिए कार्यक्रम का विसपोषण 
रखते हुए बैक ने महझारी समितियों के पंजीयकों को यह सूचित क्रिया करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान बनाये थे । रिजर्व बैंक ने रेशम उत्पादकों 
कि ये राज्य केन्द्रीय महकारी बैंकों को इस माम की अनुमति दें कि की समितियों का विनपोषण करने के लिए मैमूर जिला महकारी बैंक 
योजना के अन्मर्गत पाने वाली उपभोक्ता महकारी सस्थानी का वस्तुओं 

की ओर से कर्नाटक राज्य सहकारी बैंक समिति को 17 . 0 लाख 
की जमानत पर 10 प्रतिशत के कम माजिन पर इम शर्म पर ऋण रुपयों की मध्यावधि ऋण सीमा मंजूर की । 
सुविधाये दी माएं कि राज्य सरकार मूल ऋण की चकोनी और ब्याज 

मध्यावधि वित्त 
की अदायगी की पूरी गाग्टी दे । 

282 1975 - 76 के दौरान यह निश्चय किया गया कि ऊटों की 
___ 278 मितम्बर , 1975 में राज्य गहकारिता मत्रियों के सम्मेलन में 

खरीद को राजस्थान के उन शुष्क और अर्ध शुष्क अंचलों में , जहां 
यह सिफारिश की गयी कि जिन शहरी महकारी बैंको के पास अनि 

कृषि मबधी कार्यकलापों के लिए बैलों में स्थान पर ऊंटों को प्रयोग में 
रिक्त वित्तीय माधन हो व उपभोक्ता महकारी स्टोरी को वित्तपोषण करे । 

लाया जाता है, स्थित केन्द्रीय विसीय एजामिया से मध्यावधि वित्त 
भारत सरकार के परामर्श से रिजर्व बैंक द्वारा इस सवर्भ में की जाने 

प्राप्त करने निमित्त प्रनुमोदिन कृषि उद्देश्य के रूप में माना जाए । 
घाली व्यवस्थात्रों को प्रतिम रूप दिया गया । यद्यपि नपभोक्ता महकारी 

यह भी निश्चय किया गया कि महकारी समितियों के कृषकेनर मवस्या 
मस्थाए शहरी बैंको के सदस्य नहीं बन सकती , फिर भी शहरी बैंकों 

को पशु पालन के लिए दिए जाने याने मध्यावधि ऋण भारतीय रिजर्थ 
को यह अनुमति दी गयी है कि वे सहकारी समिनियो के पजीयक 

बैंक से पवित प्राप्त करने के लिए पात्र हागे । अब तक ग्रह मुविधा 
द्वारा राज्य सहकारी ममिति अधिनियम के मबधित उपबन्धो के अंतर्गत 

फेवल कृषक सदस्यों को दिये गये ऋणों के मदर्भ में उपलब्ध थी । 
प्रभास अनुमति में गैर मदस्यों के रूप में उनका वित्तपोषण 

इसके अलावा बकरी पालन , दुधारू पशु पालन तथा मुर्गी पालन के लिए 
करें । 

दिये जाने वाले मध्यावधि ऋणो की जमानत में संबंधित शतों को भी 

उवार बनाया गया । 
लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजना 

283 1976 के कैलेण्डर वर्ष के लिए राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वी 
279. लघु उद्योगों की ऋण गारंटी योजना नवम्बर , 1974 के प्रत कालीन प्रवर्तन ) निधि में से मध्यावधि कृषि अग्रिम प्रवान करने के 
तक केवल 9 राज्य महकारी बैंकों, 4 प्रौधोगिक महकारी बैंकों , 59 लिए 20 करोड़ रुपयों का प्रस्थायी पाबंटन किया गया । 1975 के 
केन्द्रीय सहकारी बैंको और 40 प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंको दोगन फल केवल 11 . 6 करोड़ रुपयो को मध्यावधि ऋण मीमाए 
द्वारा ग्यीफार की गयी । भारतीय ऋण गारंटी निगम द्वाग गठित मंजूर की गयी । परन्तु राज्य महकारी बैंको द्वाग केवल 7 . 2 करोख 
( फरवरी, 1975 ) कार्यकारी दल ने यह सुझाया था कि मभी पान रुपया की राशि निकाली गयी , ऋण मीमाया के उपयोग में कमी 
बैको [ 25 गश्य गहकारी बैंक , 5 प्रौद्योगिक महकारी बक, 34.3 पाने के कारण निम्न प्रकार थे ( क ) बैको द्वारा ऋण कार्यक्रम का 
केन्द्रीय महकारी बैंक और 134 प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंक अधिक अनुमान लगाया गया और ( ख ) अनिदेय राशियां भारी मात्रा 
को योजना में मम्मिलित होने के लिए ऋण गारटी संगठन प्रोस्माहित 

में थी । विभिन्न राज्य सहकारी बैंकों को वर्ष 1976 के लिए मंजूर 
करे । तदनुमार रिजर्व बैंक ने केन्द्रीय महकारी बैंकों के साथ सीधे की गयी मध्यावधि ऋण मीमाओ की कुल राशि 30 जून , 1976 
तथा महकारी ममितियों के पंजीयको के जरिये उनसे यथा शोन योजना तक 9. 0 करोड़ रूपये थी । 
में सम्मिलित होने का अनुरोध करने के निमित्त कार्रवाई प्रारभ की । 

264 1975 - 76 के सहकारी वर्ष के दौरान 2 राज्य सहकारी 
30 जून, 1976 तक 9 गज्य महकारी बैंक , 68 केन्द्रीय सहकारी 

बैका को सहकारी चीनी कारखानो और अन्य प्रभिमस्करण यूनिटों में 
यंक , 4 औद्योगिक महकारी बैंक और 57 प्राथमिक शहरी सहकारी 

शेयर खरीदने के लिए कुल 3 . 0 करोड़ रुपयों के मध्यावधि ऋण 
बंक मात्रण्यक करार निष्पादित कर योजना में सम्मिलित हुए । 

मजर किये गये । 
नारियल रेशा समितियाँ 

हथकरघा वित्त 
280. 1975 - 76 के वित्तीय वर्ष के दौरान 22 प्राथमिक नारियल 

___ 285. रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों को हथकरघा ( सूती , रेशमी 
रेणा ममिनियो का विसपोषण करने के लिए 459 लाख रुपयों , 

पौर ऊनी ) बनकर ममितियों और बिजली- चालिस करया बनकर ममितियों 
4 केन्द्रीय नारियल रेणा विपणन समितियों के लिए 84 लाख रुपयो 

के उत्पादन और विपणन सबधी कार्यकलापों का विन -पोषण करने के 
और 8 निर्माण ममितियों के वित्तपोषण के लिए 27 लाख्न रुपयो में 

लिए बैंक दर से वापिक 1 . 5 प्रतिशत कम रियायती दर पर इस शर्त 
यक्त फल 156 4 लाख रूपयो की ऋण मीमाएं रिजर्य का बाग 

पर वित्तीय महायता प्रदान करता रहा कि हथकरघा बुनकर समितियों 
मंजू र की गयी । 

ये ली जाने वाला । न दर 1 5 पागा पापी प्र . प्र घर से मांगा 
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न हो जो भारत सरकार द्वारा समय - समय पर ( भारत मरकार द्वाग 20 बड़े आकार वाली बहाउद्देश्यीय समितियों की शेयर पूंजी में अभिवान 
दिये जाने वाले 3 प्रतिशत के ब्याज उपदान के कारण ) निर्धारित की । करने के लिए राज्य सरकारों को कुल 13 . 5 करोड़ रुपयों के ऋण 
जाए । 

प्रदान किये गये और इस संदर्भ में 31 मार्च, 1976 को 76 , I करोड़ 

रुपये पकाया थे । 
28 6. हथकरघा उपयोग की समस्याओ का अध्ययन करने के लिए 
गठित उच्चस्तरीय अध्ययन दल ( 1971 ) की हम सिफारिश को 

290 रिजर्व बैंक ने कृषि पुनवित्त और विकास निगम के लिए 
स्वीकार कर लिया गया कि नयी हपकरघा बुनकर ममितियों को प्रति भी निधि मे से 1974-75 के दौरान 40 करोड़ रुपयो का दीर्घावधि 
करपा दी जाने वाली ऋण सीमानों को खर्च में हुई बढ़ोतरी के कारण ऋण और 1975-76 के दौरान 60 करोड़ रुपये का एक और वीर्षा 
बढ़ाया जाए । इसके परिणामस्वरूप संप्रति उक्त मीमाएं सूती हथकरघे वधि ऋण मजूर किया । पालोच्य वर्ष के दौरान चुकायी गयी पौर 
के सन्दर्भ मे २० ], 000 और ऊनी हथकरघे तथा रेशम के सन्दर्भ में निकाली गयो राशियाँ क्रमश : 9 8 करोड़ रुपये और 60 करोड़ रुपये 
रु . 2, 000 है । नये बिजली चालित करघा बुनकरों/पुन: क्रियाशील थी । 30 जून , 1976 को विद्यमान बकाया राशि 138 . 4 करोड़ रुपये 
की जाने वाली निष्क्रिय समितियों के वित्त-पोषण को प्रतिकरषा माना 
को भी बढ़ाकर रु . 5, 000 कर दिया गया । पहले से ही कार्यरत 

भूमि विकास बैंक 
समितियों की सीमानों का मूल्यांकन अनुमानित उत्पादन के 25 प्रतिशत 
या प्रतिकरघा निर्धारित राशि से जो भी कम हो उसके अनुसार किया 

291. 1975- 76 के वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय भूमि विकास 

बैंकों के कुल ऋण कार्यक्रम की राशि 229 . 5 करोड़ रुपये निर्धारित 
जाता रहा । 

की गयी जिसमें से 26 . 6 करोड़ रुपये बैंकों द्वारा अपने ही वित्तीय 
सहकारी पुनकर मिलों के शेयरों के लिए ऋण 

साधनों से प्रदान किये जाएंगे और शेष अंश की व्यवस्था पिचर जारी 
287. हथकरघा उद्योग की समस्यापों का अध्ययन करने के लिए 

कर दी जाएगी । कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की पुनर्वित्त योज 
गठित उच्चस्तरीय अध्ययन दल ने यह भी सिफारिश की कि रिजर्व 

नामों के अन्नगत मैक 119 . 8 करोड़ रुपयो के लिए विशेष विकास 
बैंक बुनकरों को मध्यावधि विस की सुविधाएं प्रदान करे ताकि वे सहकारी 

डिबेंचर , 79 . 7 करोड़ रुपयों के लिए सामान्य डिबेचर और 3 , 4 

करोड़ रुपयों के लिए ग्रामीण डिबेचर जारी करने वाले थे । उफ्त 3 . 4 
युनकर मिलो की शेयर पूंजी मे प्रभिदान कर सकें । तदनुसार बैंक ने 
अलग-अलग बनकरो- हथकरघा और बिजली चालित करघा बुनकरो तथा 

करोड़ रुपये ग्रामीण डिचरी के अलावा सावधि जमाराशियों की वसूली 

से भी प्राप्त हो सकते थे । कुल 79 7 करोड़ रुपयो के अनुमोदित मामान्य 
प्राथमिक खुमकर ममितियो की चुकौती की क्षमता की दृष्टि से प्रस्तावों की 

डिबेंचर, निर्गम कार्यक्रम की तुलना में बैको मे वास्तव मे केवल 75 . 5 
तकनीकी और आर्थिक संभाव्यता का पता लगाने के लिये अध्ययन कार्य 

करोड़ रुपयो के डिबेचर जारी किये । कुल अभिवानो में से 12 . 6 करोड़ 
किया । इन अध्ययनों के आधार पर मैक ने केवल अलग - अलग बिजली 

रुपयों का अभिदान केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा , 35 . 4 
चालित करषों के स्वामियों /बिजली चालित बुनकर समितियों को जनवरी , 

करोड़ रुपयों का अभिवान जीवन बीमा निगम और वाणिज्य बैंकों जैसे 
1975 में यह सुविधा प्रदान की । 

संस्थागत निवेशको द्वारा और 19 . 2 करोड़ रुपयों का अभिवान भूमि 
वीर्धकालीम प्रवर्तन निधि से ऋण 

विकास बैंकों द्वारा किया गया तथा 8 . 2 करोड़ रुपयों की राशि उनके 

अपने प्रयाम से झुटायी गयी । 
288. बैंक राष्ट्रीय कृषि ऋण (वीर्षकालीन प्रवर्तन ) निधि में से 
राज्य मरकारों को विभिन्न प्रकार की सहकारी ऋण संस्थानो को शेयर 

29 2. 1976- 77 के लिए केन्द्रीय भूमि विकास बैंको के कुल ऋण 
पूंजी में प्रभिदान करने के लिए ऋण प्रदान करता रहा । छोटे कृषक कार्यक्रम की राशि 284. 4 करोड़ रुपये निर्धारित थी । 121 . 2 करोड़ 
विकास एजेंमी , सीमान्न कृषक और कृषि श्रम एजेंसी/ जनजातीय क्षेत्रों में 

रुपयों की राशि युक्त सामान्य ऋण कार्यक्रम की परिकल्पना की गयी थी । 
और उन क्षेत्रों में जहाँ वाणिज्य बैंकों ने प्राथमिक कृषि ऋण समितिया 

इसमें से 33 . 2 करोड़ रुपयो की वित्तीय व्यवस्था बैक अपने अतिरिक 
का वित्त -पोषण किया हो , कार्यरत संस्थानो के संदर्भ में तथा पुननिर्माणाधीन वित्तीय माधनों से करेंगे और शेष अंश की व्यवस्था सामान्य डिमेंचर 
रहने वाले केन्द्रीय सहकारी बैंकों के मामले में उम्न प्रयोजन के लिए जारी कर की जाएगी । यह मान लिया गया कि केन्द्रीय भूमि विकास 
निर्दिष्ट मानकों में की गयी विशेष रियायतों को जारी रखा गया । पालोच्य मैफ 6 करोड़ रुपयो नक की राशि अपने प्रयास से जुटायेंगे , अत : यह 
वर्ष के दौरान जनजातीय क्षेत्रो में स्थित प्राथमिक कृषि ऋण समितियो प्राशा की गयी कि शेष 82 करोड़ रूपयो की राशि का अभिवान अन्य 
फे संदर्भ में कमिपय अतिरिक्त रियायत दी गयी । उन क्षेत्रों में स्थित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा ( पारस्परिक महायसा-ऋण- शोधन निधि 
छोटे प्राकारवाली उन प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पर शेयर पुजीगत 40 करोड़ रुपये, जीवन बीमा निगम - 15 करोड रुपये, केन्द्रीय सरकार 
अभिवान के लिए विधार किया गया चाह उनके ऋण कारोबार का मूल्य और राज्य मरफारे----12 करोड़ रुपये तथा वाणिज्य बैंक - - 15 करोड़ 
केवल रु० 30 , 000 हो और उनके ऋणकर्ता मवस्य 100 हों , किन्तु रुपये ) । 
शर्त यह थी कि पूर्णकालिक वैनिक सचिवो की नियुक्ति जैसी अन्य 

29 3. केन्द्रीय भूमि विकास बैंको ताग प्राथमिक ममिसियों / शाखाओं 
पावश्यक शर्तों का पालन किया गया हो । सामान्यतः शेयर पूंजीगत 

मो प्रवत्त अग्रिमों को बमूली संबंधी मंशोधिस मानकों के अनुसार विनिय 
अभिदान के लिए पात्र बनने के निमित्त समिनि को चाहिए था कि उसके 

मित करने में अनुभव की गयी कठिनाइयो को दूर करने के उद्देश्य से 
ऋण कारोबार का मूल्य कम से कम रु . 50, 000 हो और उसके 

रिजर्व बैंक तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने रिबचर-मानका 
ऋणकर्ता मवस्य कम से कम 150 हों । जहां प्राथमिक कृषि ऋण समितियां 

की स्थायी समिति ( गवर्नर द्वारा गठित ) की सिफारिशो पर विचार 
प्रत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुमो की पूर्ति करने का कार्य प्रारम्भ कर रही 

करने के बाद 1 जनवरी , 1974 और 1 सितम्बर , 1975 के बीच 
थी वहां रु० 10, 000 की नियमित सीमा से अधिक अतिरिक्त शेयर 

उनकी ऋण पानसा के अतिरिक्त प्रदान किये गये ऋणो के संबंध में 
पंजीगत अभिदाम भी मंजूर किया गया ताकि समितियां उक्त कारोबार 

दूमरी और परवर्ती किश्तों के अपने वायदे पूरे करने की अनुमति दी 
प्रारम्भ कर सके । 

मशर्ते कि दूसरी और परवर्ती किश्तो का वितरण कार्य 30 जून 1976 के पहले 
289. 7 राज्य सहकारी बैंको 95, केन्द्रीय महकारी बैंकों, 2 केन्द्रीय पूग किया आए । 1 जनवरी 1974 के पहले लघु सिंचाई कार्यों के लिए 
भूमि विकास बैंको, 56 प्राथमिक भूमि विकास बैंको, 19 शहरी सहकारी बैंका , प्रदत्त ऋणो के मामले में बिजली- चालित पम्पसेट की लागत और उसके 
4 ,176 प्राथमिक कृषि ऋण समितिग्रो, 65 कृषक मेवा गमितियो और लगाये जाने के लिए दी जानेवाली दूमरी और परवर्ती किश्नों को 30 
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जून 1976 तफ वितरित करने की अनुमति दी गयी नशर्ते कि मूल मंजूरी 
संयुक्त प्रयोजन के लिए अर्थात् कुए तथा बिमली चालित पपसेट के निमित्त 
हो और अंक इस बात से पूर्णत : प्राश्वस्त हो कि बिजली की सुविधा 
उपलब्ध न होने के कारण पंपसेट मा ऋण नहीं लिया जा सका । 
___ 294, जहाँ प्राकृतिक विपत्तियों के कारण फसल न हुई हो वहाँ 
पग्रिमो के विनियमन के मामले में गहत के रूप में रिजर्व बैंक तथा 
कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने कतिपय रियायते प्रदान की । 

295. पालोच्य वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण नीनि संबंधि गतिविधियां 
निम्न प्रकार थीं : 


(1 ) केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों द्वारा ग्रामीण डिवेंचर जारी करने 
की जो योजना पहले 1957 में प्रारम्भ की गयी थी , उम मंपूर्ण योजना 
फा पुनरीक्षण अफ के कृषि ऋण मंडल द्वाग 7, प्रगम्न 1975 को हई 
मैठक में किया गया और यह निपचय किया गया कि ग्रामीण रिमंचर का 
निर्गम कार्य भविष्य में प्रादेशात्मक होने के बजाय स्वैच्छिक हो । नयी 
योजना के अन्तर्गत ग्रामीण डिबेंचर राज्य सरकारों की गारंटी के बिना, 
परन्तु उच्चतर ब्याज - दर पर और रिजर्व बैंक के अभिदान के बिना , जारी 
किये जायेंगे । 


( ii ) ऋण शोधन निधियों के निवेश के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा 
निर्दिष्ट किये गये स्वरूप के अनुसार केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों को चाहिए कि 
वे अपनी ऋण शाधन निधियो के कम से कम 20 प्रतिशत का निवेश 
सरकारी और न्यासी प्रतिभूतियों में करें जिनमें न्यासी प्रतिभूतियों में 
किया जानेवाला 10 प्रतिशत का न्यूनतम निवेश भी मम्मिलित है । बैंकों 
को भारतीय यूनिट- ट्रस्ट के यूनिटो में अपनी ऋण शोधन निधियों का 
निवेश करने की अनुमति इस शर्त पर दी गयी है कि यूनिटों में किये 
जाने वाले निवेश की माना ऋण शोधन निधि के कुल निवेशों के 5 प्रति 
शत से अधिक न हो । 

( iii ) पिछली रिपोर्ट में सहकारी भूमि विकास बैंकों से संबधित 
ममिति की रिपोर्ट में निहित प्रमुख सिफारिशों का उल्लेख किया गया 
था । इन सिफारिशों को बैक के कृषि ऋण मंडल की 7 अगस्त , 1975 
को हुई बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था । राज्य सरकारों को 
यह सूचित किया गया है कि वे समिति की सामान्य और विशिष्ट 
सिफारिशों पर कार्रवाई प्रारम्भ करें । इसके अलावा बैंक के अनुरोध पर 
भारत सरकार ने राज्य सरकारों को भूमि विकास बैंकों की परिचालनगत 
और वित्तीय क्षमता में सुधार लाने के निमिन इन सिफारिशों को यया 
शीघ्र कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए एक पत्र भी 
संबोधित किया था । 

( iv ) सामान्य और विशेष डिबेंचरों के निर्गम के लिए एकसमान 
क्रियाविधियां बनाने के निमित्त बैंक के कार्यपालक निदेशक मी अध्यक्षता 
में उिचर -मानकों पर एक स्थायी ममिति भी गठित की गयी । 
प्राथमिक स्तर पर पुनर्गठन 

2 ) 6. प्रालोच्य वर्ष के दौरान माधार स्तर पर महकारी ऋण 
विन्यास के पुनर्गठन की गति में तीव्रता लाने के प्रयाम जारी रहे । सक्षम 
प्राथमिक कृषि ऋण समिनियो के निर्माण के लिए अधिकांश राज्य सरकारों 
ने योजना बनायी थी । 

297. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का पुमर्गठन और अक्षम ममि 
तियो को पुनर्गठित समितियों के साथ या जनजातीय क्षेत्रों में गठिन 
फषक सेवा ममितियो या बड़े प्राकारवाली बहुउद्देश्यीय समितियों के साथ 
समामेलन करने में मानेवाली क्रियाविधि संबंधी पोर मन्य समस्याओं पर 
विचार-विमर्श करने के लिए 4 मई 1976 को कतिपय राज्यों के सहकारी 
समितियों के पंजीयकों और भारत सरकार नया बाणिज्य बैंकों के प्रसि 


निधियों की एक मैठक प्रायोजित की गयी । इस बैठक में किये गये निर्णयों 
के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा 
गया कि मामान्यतः प्रत्यक पुनगठित प्राथमिक कृषि ऋण समिति के अन्त 
र्गत 2 ,000 हेक्टेयर का सफल फ़मल क्षेत्र हो और उम ममिनि का कार्य 
क्षेत्र 10 किलोमीटर परिधि में हो । ऐमी वर्तमान समितियो के लिए 
जिनका पुनर्गठित समिति के साथ समामेलन किया जा सकता है या उन 
समितियों के लिए जिनका परिसमापन किया जा सकता है, कतिपय मान 
दण्ड निर्धारित किये गये । परन्तु प्रक्षम ममितियों का अविलम्ब समामेलन 
करने की प्रक्रिया पर अमल करने की शक्ति पंजीयक को प्रदान करने के 
निमित्त राज्य सहकारी समितियों के अधिनियमों को संशोधित करने की 
प्रावश्यफसा पी । 
अल्पावधि पौर मध्यावधि हण बिग्यास का समरूपीकरण 

298, कृषि ऋण मंडल ने अपनी सातवी बैठक में महकारी ऋण 
की गतिविधियों के संदर्भ में अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण विन्यासों का 
ममाकलन करने के प्रश्न पर विचार किया और उसका यह विचार था 
कि छोटे राज्यो में सभी स्तरों पर ऐसा ममाकलन किया जा सकता है । 
किन्तु अन्य राज्यों में कम से कम प्राथमिक स्तर पर समरूपीकरण लाने 
पर विचार किया जा सकता है । जहां तक चयनात्मक आधार पर प्राथ 
मिक स्तर पर समाकलन करने के प्रश्न का संबंध था , राज्य सरकारों 
की प्रतिक्रिया अनुकूल रही । परन्तु गवर्नर द्वारा सितम्बर , 1975 में 
उप गवर्नर की अध्यक्षता में गठित सहकारी ऋण संस्थानों के समाकलन 
से संबंधित समिति द्वारा उक्त दोनों विन्यासों के समाफलन के प्रश्न के 
सभी पहलूमों पर विचार किया जाएगा । प्रामा की जाती है कि यह 
समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 
कमजोर वर्गों का वित्तपोषण 

299. 1975 -76 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित 
करने के लिए कहा गया कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक ऋण 
ममितिया को दिये जाने वाले अग्रिमो का 20 प्रतिशत से अन्यून अंश 
छोटे/ प्रार्थिक दृष्टि से कमजोर कृषकों का वित्तपोषण करने के लिए प्रधान 
किया जाना है । निर्वाध अंश ( ऋण मीमा का सामान्यत: 60 से 70 
प्रतिशत अंश ) के अतिरिक्म ऋण सीमाओं से ली जाने वाली राशि ऐसे 
कुषका का वित्तपोषण करने के लिए समितियों को जारी किये जाने वाले 
अग्रिमों के अनुरूप होनी चाहिए । 
ऋण राहत और उपभोग क्षण । 
____ 300. बीस सूत्रीय प्रार्थिक कार्यक्रम के अनुसरण में कई राज्य सरकारों 
ने छोटे कुषकों , मीमान्त कुषकों , कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों द्वारा 
निजी माहूकारों में लिए गये ऋणों के अधिस्थगन, शोधन या उनकी माना 
को कम करने के लिए विधान पारित किये है । यह पाया है कि इन 
उपायों से संस्थेतर स्रोतों से उपलब्ध ऋण ममाप्त हो जायेगे । भारत 
सरकार द्वारा ग्रामीण ऋगग्रस्तता का परिसमापन करने और इस संदर्भ 
में नमूमा विधान बनाने के निमिस नियुक्त किये गये अन्तर मंत्रालयीन 
दल ने यह अनुमान लगाया था कि ऋण राहत उपायो के परिणामस्वरूप 
उत्पन्न जिस ऋण खाई की पूर्ति करनी होगी उसकी राशि तीन वर्षों के 
लिए प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपये होगी । 

301. ऋण राहत के उपायों से प्रभावित ऋणकर्ताओं को संस्थागत 
ऋण के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपभोग के प्रयोजनों 
के लिए सहकारी मैलो द्वारा विसीय सहायता प्रदान किये जाने से संबंधित 
बैंक की नीति में हाल ही में संशोधन किया गया । तदनुसार चिकित्सा 
सहायता , शिक्षा , अन्तयेष्टि विवाह ( बहेन को छोड़कर ) भादि विशिष्ट 
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प्रयोजनो के लिए प्राथमिक ऋण ममितियों के कमशार वर्गों के कृषक कृषफ और कृषि भूमिरहित श्रमिकों का पता लगाया गया । इनमें से 6 . 1 
सदस्यों को उत्पावन ऋण सहित उपभोग ऋण प्रदान करने की अनुमति लाख व्यक्ति सहकारी संस्थाप्रो के मदस्य बने । जुलाई , 1975 से नवम्बर 
दी गयी । परन्तु ऐसे ऋण की मात्रा कुग्न अल्पावधि अग्रिमों के 10 प्रति 1975 नक की अवधि के दौरान इन सदम्यो को लग मग 19 3 करोड़ 
गत या प्रति मदस्य न० 250 में से जो भी कम हो उस राशि तक रुपयो के अल्पावधि ऋण सहकारी संस्थानो के जरिए वितरित किये गये 
सीमित की गयी । अलग अलग व्यक्तियो को मोने या चांदी के आभूषणो जबकि 1 अप्रैल , 1975 से 1 नवम्बर , 1975 तक की अवधि के दौरान 
की जमानन पर उपभोग सथा दूमरे उद्देश्यों के लिए प्रत्यक्ष ऋण प्रदान 20 करोड़ रुपये वाणिज्य बैंको के जरिए वितरित किये गये । इनके 
करने वाले केन्द्रीय महकारी बैंकों के संबंध में बैक ने अपनी नीति का अतिरिक्त परियोजनामों के प्रारम्भ से लेकर अब तक उन्हे लगभग 8 . 4 करोड़ 
पुनरीक्षण किया और उन्हें प्रनि ऋणकर्ता न० 1, 000 से अनधिक राशि 

रुपयों के मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण सहकारी बैकों द्वारा प्रदान किये 
के ऐसे ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान की । परन्तु अलग अलग गये हैं । इसी अवधि मे वाणिज्य बैंको द्वारा मंजूर किये गये मध्यावधि 
व्यक्तियों को प्रदत्त गभी प्रकार के ऋणों और अग्रिमो की मकरन राशि ऋणों की राशि 4 . 3 करोड़ रुपये थी । 
बैंक की कुल मांग और मीयादी देयतामों के 10 प्रतिशत से अधिक न 

ऋण समितियों के लिए वाणिज्य बैंकों का वित्त । 

30 5 वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण ममिनियों का वित्त 
___ 302. राज्य सरकारो के ग्रामीण ऋण र हत - उपायों के परिणामस्वरूप 

पोषण किये जाने की जो योजना 1970 में प्रारम्भ की गयी वह दिसम्बर , 
भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ ममिति गठित की जिसके अध्यक्ष योजना 

1975 के अन्त में निम्नलिखित 11 राज्यो में अमल में थी : मांध्र 
आयोग के सदस्य श्री बी० शिवरामन थे और भारतीय रिजर्व बैंक के 

प्रदेश , बिहार, हरियाणा , जम्मू और कश्मीर , कर्नाटक , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र , 
कृषि ऋण के प्रभारी कार्यपालक निदेशक उसके एक सदस्य थे । समिनि 

उड़ीमा , उत्तर प्रदेश , पश्चिम बगाल और असम । यह निश्चय किया गया 
इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पारित ऋण 
राहत विधान के परिणामस्वरूप समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए उपलब्ध 

है कि इस योजना को गजस्थान में भी अमल में लाया जाए । 
माण के सस्थेतर स्रोत लगभग खत्म हो चुके थे ; अत: उसने यह सुझाया 

306. दिसम्बर , 1976 के अन्त तक अपनी 462 शाखामो के जरिए 
है कि हम ऋणकर्ता वर्ग की उपभोग ऋण सबधी अपेक्षाओं की पूर्ति योजना में भाग लेनेवाले 11 राज्यों में स्थित 22 वाणिज्य बैंकों ने 
वित्तीय एन्मियों द्वारा की जाए । समिति को अम्य मिफारिणें निम्न प्रकार 

3266 प्राथमिक कृषि ऋण ममितियों को अपने अधिकार में ले लिया 

था । यदि ममग्र रूप से देखा जाए तो परिचालनगत क्षमता और शाखा 
(i ) उपभोग ऋण प्रवान करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त संस्थागत 

स्तर पर क्षेत्रीय कर्मचारियों के मर्वाधिक उपयोग के लिए परिकल्पित 
एजेन्सी प्राथमिक कृषि ऋण समिनि , कृषक मेव। समिति और जनजातीय 

प्रति शाखा 10 समितियों के मुकाबले में प्रति शाखा समितियों की औसत 
क्षेत्रों में बड़े आकारवाली बहुउद्देश्यीय समिति हैं जिनमें से प्रत्येक के 

संख्या 7 थी । वाणिज्य बैंकों ने 1, 813 समितियों को 1975 के खरीफ 
पाम पूर्णकालिक बैनिक सचिव या प्रबन्ध निदेशक हो । 

मौसम में 12 . 6 करोड़ रुपयों और 31 दिसम्बर, 1975 तक 1975-76 

के रबी मौसम में 2. 4 करोड़ रुपयों के अल्पावधि ऋण प्रदान किये 
(ii ) प्राथमिक कृषि ऋण ममिनियों के पुनर्गठन , मचियों की 
नियुक्ति और ऋण वसूली प्रणाली को मजबूत बनाने का कार्य शीघ्र 

थे । इसके अलावा बैंकों ने दिसम्बर , 1975 तक 259 समिनियों को 
किया जाना चाहिए और व्यापक सदस्यता को अमल में लाया जाना 

कुल 70 . 9 लाख रुपयों के मध्यावधि ऋण भी वितरित किये थे । 
जाहिए, ताकि गांव के स्तर पर महकारी संस्थाए इस प्रयोजन के लिए कमजोर सहकारी बैंकों का पुननिर्माण 
प्रभावी एजेन्सियों के रूप में उपयोगी हो । 

____ 307. पालोच्य वर्ष के दौरान कमजोर सहकारी बैंकों के पुनर्निर्माण 
(iii ) केन्द्रीय महकारी बैंक उपभोग ऋण जारी करने के उद्देश्य के 

की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत भारत मरमार ने 11 केन्द्रीय सहकारी 
लिए पुनर्गठित समितियों / बड़े प्राकारबाली बहुउद्देश्यीय ममितियों का 

बैंको को 50 . 2 लाख रुपयों की सहायता मंजूर की । 30 जून , 1976 
वित्तपोषण करेगे । मिन क्षेत्रो मे कृषफ मेवा समितियों या पुनर्गठित तक भारत मरकार ने राज्य मरकारों को संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंको 
समितियों का वित्तपाषण वाणिज्य बैंकों या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा की अोर से सहायता के उनके अंश के रूप में 22, 2 लाख रुपये प्रदान 
किया जाता हो यही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसी समितियों के जरिए भी 

किये । विस्तरीय ऋण विन्यास वाले क्षेत्र में कार्यरत मणिपुर , त्रिपुरा 
उपभोग ऋण प्रवान करेगे । 

और हिमाचल प्रदेश राज्य महकारी बैंकों को भी योजना के अन्तर्गत 
( iv ) पुमर्गठित समितियों, कृषक सेवा समितियों या बड़े प्राकार 

सहायता के लिए स्वीकृत किया गया और उन्हें भालोच्य वर्ष के बोगन 
बाली बहुउद्देश्यीय ममितियों के अन्तर्गत न पाने वाले क्षेत्रों में राज्य 

9 2 लाख रुपयों की राशि प्रदान की गयी । 
सरकारो को चाहिए कि वे अलग अलग व्यक्तियों को अपने राजस्व 

308. प्राथमिक सहकारी बैकों , प्राथमिक भूमि विकास बैंकों और 
या अन्य प्रशामनिक विभागों के जरिए सीधे प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करे । राज्य भूमि विकास बैंकों को शास्त्रानो के पुननिर्माण का कार्यक्रम मालोच्य 

( v ) परिचालन के प्रथम वर्ष के लिए लगभग 170 करोड़ रुपयों वर्ष अर्थात् 1975 - 76 के दौरान जारी रहा । 30 जून , 1974 तक 
के अनुमानित उपभोग ऋण की अपेक्षापो में से प्राथमिक कृषि ऋण की उनकी वित्तीय स्थितियों के प्राधार पर 46 प्राथमिक सहकारी 
समितिया 170 करोड़ रुपयों की व्यवस्था करेंगी जबकि राज्य सरकारे बँक , 130 प्राथमिक भूमि विकास बैंक और केद्रीय भूमि विकाम बैंकों 
100 करोड़ रुपयों की व्यवस्था करेंगी । 

की 124 शाखाएं पुनर्मािण कार्यक्रम के अन्तर्गत थी । 
303. समिति की सिफारिशो को कार्यान्वित करने के लिए भारत भोलीय असंतुलमों को दूर करना । 
सरकार , रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों द्वारा कदम उठाये जा रहे है । 

30 9 . केन्द्रीय सरकार 1975- 76 के दौरान श्रेणी ग के राज्यों 
छोटे कृषक विकास एजेन्सी /सोमात हुपक और कृषि श्रम एजेन्सी पोजनाएं 

( सहकारिमा की दृष्टि से कमजोर राज्य ) में स्थित केन्द्रीय सहकारी । 
304. नसम्बर, 1975 के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध 

पैकों को प्रतिवेय राशियों की पूर्ति के लिए अपेक्षित उनके विसीय 
साभों के लिए पात्र के रूप मे लगभग 12 . 5 लाख छोटे और मीमांन 

माधनों में विधमाम घाटे को दूर करने के निमित्त वित्तीय सहायता प्रदान 
करता रहा । पालोच्य वर्ष के दौरान 5 राज्यो मे स्थित 23 केन्द्रीय 
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राश्य परमारी वेता प्रौर IT गप गहमारी को इस गोनना अन्तर्गन के लिए गभी प्रकार के प्राण सहकारी मस्थायी के माध्यम से और व्यापार 
केन्द्रीय गवार द्वारा 15 रनाय झायो की राणि प्रान की गयी । वाणिज्य तथा उद्योग के निये गीगे ही प्रदान करेगा । इसके अलावा उक्त 
मधि राज्य गरकारी द्वारा भी समानातर महायता प्रदान सी गयी । गज्य गहकारी बैंक सरकारी कारोबार का लेन -देन भी करेगा । दल 
अध्ययन दल 

ने यह भी सिफारिण की कि यह भी अधिक उचित होगा यदि स्टेट बैंक 
अतिदेय राशियों के संबंध में 

श्रॉफ मिक्किम को प्रस्तावित मिक्किम राज्य सहकारी बैंक में अन्तग्नि 

कार दिया जाए । 
। । जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया था , 
अतिदेय राशियो मे मंबंधित अध्ययन दल की विभिन्न सिफारिशो को 

316 अध्ययन दल ने यह भी सिफारिश की थी कि स्टेट बैंक 
पावण्यफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकारी और राज्य सहकारी बैंको को 

प्रॉफ मिक्किम को मिक्किम राज्य महकारी बैंक में अन्तरित 
सूचित किया गया । अधिकाश राज्यों ने ममान्यत इन सिफारिशों को 

करने के लिए विधान तैयार करने और साथ ही व्यापक महकारी समिति 
स्वीकार कर लिया है । 

अधिनियम तथा प्रस्तावित राज्य महकारी बैंक की उपविधिया बनाने 

के लिए एक छोटी मी ममिति गठित की माए । इस ममिति की मिफा 
राजस्थान के संबंध में 

रिणों के कार्यान्ययन पर कुछ समय तक राज्य मरकार द्वारा भारत सरकार 
। । पिछली रिपोर्ट में राजस्थान की कृषि ऋण मंस्थानो मे मधित 

और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों के माथ गठित की गई एक 
अध्ययन दल और उसके प्रमग्य निष्कर्षों का उल्लेख किया गया था । 

राज्यस्तरीय समिति निरन्तर निगगनी रस्त्रेगी । 
उसकी विभिन्न सिफारिशों का कार्यान्वयन राज्य सरकार , राज्य केन्द्रीय 

3 17 इम अध्ययन दल की रिपोर्ट पर कृषि ऋण मंडल ने 20 
गहकारी बैंको और वाणिज्य बैंको के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर जनवरी , अप्रैल , 1976 को अपनी नौवी बैठक में विचार किया । इस दल की 
1976 में बैक के कार्यपालक निदेणक द्वाग किया गया । राज्य सरकार सिफारिणों को राज्य स्तरीय बैंकिग व्यवस्था की पिफारिश को छोड़कर 
ने विभिन्न गिफारिशो पर कार्रवाई ण की थी । राज्य महकारी बैक ने कृषि ऋण मंडल ने स्वीकार कर लिया । इम मरल ने उक्त प्रश्न का 
अपने से मवधिन सिफारिणा को कुछ मशोबनों के माथ स्वीकार किया । अध्ययन करने का कार्य एक छोटी सी ममिनि को मोपा था । 
मध्य प्रदेश के संबंध में 

राज्य और केन्द्रीय सहकारी मैको के कर्मचारो-स्वरूप के संबंध में 
312 मध्य प्रदेश में विद्यमान कृषि ऋण संबंधी मम्थागत व्यवस्थानां 

318 कृषि ऋण विभाग ने पश्चिम बगाल राज्य सहकारी बैंक के 
पर गठित अध्ययन दल ने 24, अप्रैल 1976 को अपनी रिपोर्ट को अन्तिम कर्मचारी स्थरूप और आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के राज्य एवं केन्द्रीय 
स्प दिया । 

महकारी बैंको के कर्मचारी स्वरूप का अध्ययन किया । इन अध्ययनों 
सिक्किम में कृषि ऋण के संमंध में 

की रिपोर्ट बैंका तथा मबंधिन राज्य सरकारों को भेजी गई । इन रिपोर्टो 

में यर्नमान कर्मचारी स्वरूप की कमिया का उल्लेख किया गया है और 
313 26 अप्रैल, 1975 को मिक्किम भारतीय गगतन्त्र का 2 2या 

विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित कर्मचारी स्वरूप , भर्ती और प्रशिक्षण प्रादि 
राज्य बना । उसके फनम्यक र भारत सरकार के कृषि एव विचाई मवालय विभिन्न मुधागन्मक कार्रवाइया की सिफारिश की गयी है । 
ने अगस्त , 1975 में उम राज्य की कृषि ऋण स्थिति और मंस्थानो का 

सहकारी बैंकिंग विधान 
अध्ययन करने और विभिन्न मन धन पहलुओं पर मिफारिशे प्रस्तुत करने 

31 ). हम वर्ष के दौरान बैककारी विनियमन अधिनियम 1949 की 
के लिए बैन, के कृषि ऋविभाग के प्रभारी फार्यपालक निदेशक की 

धाग 22 के अधीन एक केन्द्रीय सहकारी बैंक और चौबीस प्राथमिक 
अध्यक्षता में एक वल गठिन किया । उम अध्ययन दल में यह भी कहा गया 

महकारी बैंको को भारत में बैंकिग कारोबार करने के लिए प्राधिकृत 
कि 1908 मे सिक्किम में कार्यरत स्टेट बैक प्रोफ मि शाम को क्षत्रीय 

करने के लिए लाइमम दिये गये । रनाइमेग प्राप्त राज्य , केन्द्रीय प्रौर 
ग्रामीण बैंक के प . में परिवर्तित करने की मभावना पर विचार किया 

प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंको की कुल संख्या इस वर्ष के अन्त में 
जाए । दल के अध्यक्ष ने फरवरी , 1976 के अन्त में भारत सरकार को 

५५ थी , जब कि पिछले वर्ष उक्त सन्ख्या 73 थी । 7 प्राथमिक ( शहरी ) 
दल को मर्वसम्मत रिपोर्ट पेश की । 

महकारी बैंकों के लिए लाइमेम अस्वीकार किये गये क्योकि ये बहुत अधिक 
31 1 इम दल का सर्वप्रथम लक्ष्य मूलभून म्मर पर ऐगी मम्थानो 

बैक सुविधायुक्त केन्द्रो में संगठिन थे । इस कारण । मक्षम यूनिट नहीं 

हा मकने थे । 
का गठन करना था जो पूर सिक्किम में बैकिग और ऋण सुविधामा की 
व्यवस्था कर सके । इस दन ने पूरे मिकिन राज्य में लगभग 20, 000 सदस्या 

320. देश में महकारी बैंको के कार्यालयों की संख्या जहाँ 30 
में यक्त 35 प्राथमिक कृषि ऋण ममिनियो की योजना बनायी है । दग्न 

सितम्बर , 1973 को 6102 थी वहाँ 30 जून , 1975 को बनकर 7091 
ने यह अनुभव किया कि पाच माल में कम गे कम । करोर रुपये के 

और 30 जून , 1976 को और बढ़कर 7288 ( राज्य महकारी बैंको 
ऋण कारोबार का विकास मभी यूनिट मिलकर कर गफगे । दल वाग 

के 293 कार्यालय , केन्द्रीय महकारी बैंको के 5.376 कार्यालय , और 
परिकल्पित महकारी संस्थानों का स्वरूप बहउद्देश्यीय होगा । वल ने ग्रह प्राथमिक ( शहरी ) महकारी बैंको के 1406 कार्यालय तथा 
सिफारिश भी की कि उक्त 35 यूनिटों में से 4 ऐसे यूनिटो को जिनकी 

प्राथमिक ( वेतनभोगियों के ) 21.3कार्यालय , हो गयी । 
मभाव्य क्षमता अपेक्षाकृत अधिक है , रवयपर्ण कृषर गेवा समिनियो के 

321. इस वर्ष के दौरान नये कार्यालय खोलने के लिए राज्य महकारी 
मटा में विकसित करना चाहिए । उक्त + पनिटा में एक एक यूनिट बैका और प्राथमिक सहकारी बैंको को 73 लाइमम वियं गये जबकि 
प्रत्येक जिले में हा । । 

पिछले वर्ष 59 लाइसेम विये गये थे । 
115 राज्य-स्तरीय बैकिग मम्था , उगकी भूमिका और उसके स्थम्प 

22 30 जून 1976, का बैककारी विनियमन अधिनियम 1949 
के मवध में दल ने एक ऐसे गप मरकारी बंक की स्थापना करने को 

के अन्तर्गत 153 ! महकारी बैक ( 26 गज्य , 370 केन्द्रीय और 1133 
सिफारिश की जो थाड़ा बहुन प्रगतिशीन हो । य . राज्य सहकारी बैंक प्रार्थामक गहकारी बैंक ) विद्यमान थे , जब कि इस वर्ष के प्रारम्भ में 
दण क अन्य भागा म विद्यमान गज्य सहकारी बैंका के विपरीत कृषि विद्यमान महकारी बैंको की मस्या 14994 थी । 
25 GI / 77 - 9 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- - 


- -- 


- - - 


- 


- -- 


- - - - - - 


- - - 


- 


- - - 


1742 THE GAZETTE OF INDIA : MAY 21 , 1977/ VAISAKHA 31 , 1899 [ PART II -- SEC . 3( ii )] 
- - -- - -- -- - - 
32 3. 10 केन्द्रीय महकारी बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम 

327 . 30 जून , 1976 को 537 पंजीकृत एवं बीमाकृत महकारी बैंक 
1919 की धारा 11 ( 1 ) का अनुपालन नहीं कर रहे थे । इनमें से 

विद्यमान थे जिनमें नौ राज्य महकारी बैंक , 111 केन्द्रीय सहकारी बैंक , 

375 शहरी बैंक और 47 वेतनभोगियों की गमिनियाँ सम्मिलित थीं । 
7 केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रमम में थे और उम राज्य सरकार ने उन्हें 
प्रमम महफारी शिम्बर बैक सीमित में विलयित करने का निश्चय किया 

अभ्य बातें 
है । शेष तीन केन्द्रीय सहकारी बैंको का पुननिर्माण कार्यक्रम जारी था । 

अलग-अलग राज्यों में महकारी गतिविधि 
बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) का अनुपालन करने 
से चूक गये 23 प्राथमिक सहकारी मैंकों में से 3 बैंकों का समापन 

328. रिजर्व बैंक का कृषि ऋण विभाग अलग- अलग राज्यों में महकार 
किया गया है और 3 बैंकों के लिए लाइसेम अस्वीकार कर दिया गया 

अभियान के समक्षा उपस्थित विभिन्न समस्याओं पर विचार करने और 
पावश्यक सुधागत्मक कार्रवाइयो का सुझाव देने के लिये राज्य सरकारों 

के प्रतिनिधियो की वार्षिक बैठक बलाता रहा । 1975 - 70 के दौरान 
324. इस वर्ष के दौरान 802 सहकारी बैंकों ( 23 राज्य , 225 असम , गुजगन , हरियाणा , महाराष्ट्र , मणिपुर , नागालम , राजस्थान , त्रिपुरा 
योन्द्रीय और 527 प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंक , 14 राज्य भूमि 

पश्चिम बगाल , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , दिल्ली और मिजोगम गज्यों 
विकास बैंक तथा 13 शिखर बुनकर विपणन समितियाँ ) का निरीक्षण 

संघ शामित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के माथ विचार-विमर्श किये गये । 
किया गया । इनमें से 108 प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंकों का निरी 
क्षण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 ( 1 ) के अधीन 

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 
रिजर्व बैंक की ओर से राज्य सहकारी बैंक के अधिकारियो ने किया । 

329. भाग I[ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना का उल्नग्ध 
इस वर्ष के दौरान 23 गज्य सहकारी बैंको , 292 केन्द्रीय सहकारी किया जा चुका है । अब तक 19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित 
बैकों, 823 प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंकों , 10 गज्य भूमिविकास किये गये है । इन बैको के कार्य के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रवान 
बैंकों और 9 शिखर बनकर/विपणन समितियों के निरीक्षणो की रिपोर्ट करने के लिये भारत सरकार ने एक संचालन ममिति गठित 
जारी की गयी । कई प्राथमिक सहकारी बैंकों ने अपने जिले या की है । हमके अध्यक्ष श्री बी० शिवगमन है और रिजर्व बैक के 
राज्य से भी बाहर रहनेवाले स्थानो पर शाखाएं खोलन के लिए लाइसेस 

कार्यपालक निदेशक एक मदस्य है । रिजर्व बैंक का कृषि ऋण विभाग 
मांगते हुए आवेदन किया था । ऐसे मामलों में बैंकों से यह अपेक्षा की संचालन ममिति और भारत सरकार को निम्नलिखित में गंबधित प्राकडे 
गयी कि वे ( i ) निदेशक मण्डल में ऐमी शास्त्रानो के प्रतिनिधित्व के 

उपलब्ध कराने के लिये विशेष अध्ययन कर रहा है: (i ) क्षेत्रीय ग्रामीण 
निमित्त उपनियमों में प्रावश्यक व्यवस्था करें , ( ii ) निदेशकों के लिए 

बैक स्थापित करने के लिये उपयुक्त क्षेत्र , ( ii ) विशेष रूप से कमजोर 
निर्धारित योग्यता शेयरों को दूर करें , ( iii ) नियमिन ऋणकर्मात्री को 

वर्गों की ऋण संभाव्यता के सन्दर्भ में ऐसे मेको की प्रार्थिक स्थिति और 
सामान्य मदस्यो के रूप में लेने की प्रणाली को ममाप्त करें , और (iv ) 

( iii ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के क्षेत्रो में कृषक सेवा समितिया गठित करने 
मवस्य के शेयरो को उमके ऋण के साथ निर्धारित अनुपात में जोड़ने 

की संभावना । कुल मिलाकर अब तक भारत सरकार को 97 जिलो के 

विवरण दिये गये है , ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना के लिए 
की व्यवस्था करें । 

उपयुक्त क्षेत्रो का चयन किया जा मके । इस समिति ने अब तक क्षेत्रीय 
प्रशोध्य ऋण 

ग्रामीण बैफ स्थापित करने के लिये 39 केन्द्रो का पता लगाया है । 
325. विभागीय लेखा परीक्षक प्राथमिक कृषि ऋण समितियो और 

सहकारी सांख्यिकी के संबंध में समिति 
केन्द्रीय सहकारी बैंकों के मंदिग्ध और प्रशोध्य ऋणी तथा अन्य आस्तियो 

330. भारत सरकार ने भारतीय सहकारी अभियान सम्बन्धी माडिय 
का जो मूल्यांकन करते हैं , उससे संबंधित मार्गदर्णी सिद्धान्तों में अपेक्षित कीय विवरण जुटाने और उन पर कार्रवाई करने की पद्धति की समीक्षा 
संशोधनों पर विचार करने के लिए रिजर्व बैंक के कृषि ऋण विभाग में करने के लिए एक ममिति गठित की । महकारी मायिकी मम्बन्धी ममिति 
मवम्बर , 1975 में सहकारी समितियों के कतिपय पंजीयों की एक की चौथी बैठक 29 जुलाई 1975 को कृषि ऋण विभाग में हुई । उक्त 
बैठक बुलायी गयी । उक्त बैठक के निष्कर्षों और रिजर्व बैंक के कतिपय बैठक में माख्यिकीय विवरणो के लिए निर्धारित वर्तमान प्रोफार्मा मार्गणगो 
क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बाद में किये गये तदर्थ अध्ययनों के आधार पर 

में परिवर्तन / संशोधन करने , नई प्रोफार्मा माणियां सम्मिलित करने , 
मार्गदर्शी मिवान्तों को संशोधित किया गया है और उन्हें महकारी ममितियों 

ममय पर प्रकाशन प्रम्सुन करने आदि से सम्बन्धित सुझावों पर विचार 
के पंजीयकों को भेजा जा रहा है । 

किया गया । 
जमा बीमा योजना 

कृषि पुर्वित्त और विकास निगम 

331. कृषि पुनर्विम निगम अधिनियम के संशोधन मम द्वारा पारित 
326. इस वर्ष के दौगन जमा बीमा योजना को 1 नवम्बर , 1975 

किये जाने पर 15 नवम्बर 1975 से अमल में लाये गये । कृषि पुनर्वित्त 
से त्रिपुरा राज्य के महकारी बैंकों के लिए लागू किया गया । उक्त योजना 

निगम का नाम बदलकर कृषि पुनर्विन और विकास निगम कर दिया 
को त्रिपुरा में लागू करने से उन राज्यों और संघशामित क्षेत्रों की संख्या 

गया । इस परिवर्तन के कारण निगम द्वारा पहले से अदा की जा रही 
जहां यह योजना लागू है , जून 1976 के अन्त में क्रमशः 6 और 3 हो 

प्रवर्तक और विकामात्मक भूमिकाओं को प्रौपचारिक प्राधार दिया गया । 
गयी है । पश्चिम बगाल , राजस्थान और कर्नाटक राज्यों ने रिजर्व बैंक 
को अन्य बातों के माथ- माथ अधिलंघन समापन , ममामेलन , पुननिर्माण कार्यकलाप 
मादि की शक्तियां प्रदान करते हुए अपने सहकारी ममिति अधिनियमो 

332. 1975- 76 ( जुलाई-जून ) के दौरान निगम ने 171 . 2 करोड़ 
में आवश्यक संशोधन पारित किये थे । इन राज्यों के सहकारी बैंकों पर झपयों का पुनविन वितरित किया जबकि 1974- 75 के दौगन 106. 4 
जमा बीमा योजना को लागू करने की कार्रवाइयां की जा रही है । जमा करोड़ रुपयो का पुनर्विन वितरित किया गया था । निगम की स्थापना 
बीमा योजना को व्यापक बनाने के लिए शेष गज्यो में महकारी समिति में लेकर जन [ 975 के मना तक वितरित पुनविल की गशि 59.1. 2 
अधिनियमों में संशोधन करने के प्रश्न पर संबंधित राज्य सरकारों के माथ करोर रुपये थी । नमम से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनाप्नों के 
विचार-विमर्श किया जा रहा है । 

लिए विरित गणि 320. 8 करोड़ रुपये या लगभग 5 .1 प्रतिशत थी । 
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वितरण में हुई यह वृद्धि मुख्य म्प मे कृषि मशीनीकरण के अन्तर्गत ( अन्त 
राष्ट्रीय विकास मंत्र की परियोजनामा और अन्य परियोजनामों के अन्तर्गत ) 
प्रदत्त बहुत अधिक उधार नथा दूसरे नाना प्रकार के प्रयोजनों के लिए 
वितरित की गई राशि में हुई ममग्र वद्धि के कारण हुई । उम वर्ष के 
दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विकास सध की महायता प्राप्त परियोजनानो के 
अन्तर्गत वितरित राशि 132 . 1 करोड़ रुपये थी जबकि उक्त राणि 1974 
75 में 61 9 करोड़ रुपये थी । 

3.3.3. 1975- 76 के दौरान निगम ने 246 . 9 करोए रुपयो के 
वायवा से युक्त 910 ) योजनाओं को मंजूरी वी अब कि पिछले वर्ष 201 , I 
करोड़ रूपयां के वायदों से युक्त 62.3 योजनाओं को मजूरी दी गई थी । 
पिछग्ने वर्ष निगम का कारोबार केयन लधु सिंचाई न रहकर विभिन्न 
प्रकार का हो गया था । यह प्रति इस वर्ष भी जारी रही । इम मन्दर्भ 
मे खेती के मशीनीकरण की योजनाओं के लिये निगम द्वारा मंसूरकिये 
गये पुनर्विन का अधिकांश भाग प्राप्त हुआ । डेरी विकाम , मत्स्यपालन , 
मुर्गीपालन, बकरी पालन , बागान और बागबानी तथा भडारण और बाजार 
याओं की भी कई योजनाएं थी । लघु मिचाई को छोड़कर अन्य उद्देण्यो 
के लिये 130 करोड़ स्पयो के वायदो से युक्त 490 याजनाप्रो को मजूरी 
दी गई जब कि पिछले वर्ष 56 करोड़ रूपयो के वायदो से युक्त 3200 
याजनानों की मंजूरी दी गई थी । जून 1975 के अन्त में निगम के 
2905 योजनाओं को मंजूरी दी है जिनके सन्दर्भ में पुनर्विन की राशि 
1147 करोड़ रुपये थी । 

___ 334. 1975- 76 के दौरान पुवित्त की अधिकाश राशि ( 26. 0 
करोड़ रुपये ) उत्तर प्रदेश को मिली , उसके बाद महाराष्ट्र ( 22 . 5 करोड़ 
रुपये ) , कर्नाटक तथा मध्यप्रदेश ( प्रत्येक की राशि 10 कगर रुपये ) 
का स्थान था । क्षेत्र बार दखने पर विरित पुनयिंस का 30. 2 प्रतिशत 
दक्षिणी क्षेत्र के गवर्भ में पाया गया । उसके बाद मध्य क्षेत्र ( 21 6 
प्रतिणन ) , उत्तरी क्षेत्न ( 21 , 1 प्रतिशग ) , पश्चिमी क्षेत्र ( 2 1 2 प्रतिशत ) 
पीर पूर्वी लथा पूर्वोत्तरी क्षेत्रों ( 7. 0 प्रतिशत ) का स्थान था । 


थी । निगम ने इन योजनानों के अन्तर्गत अब तक 20 करोड़ रुपये वित्त 
रित किये है । किन्तु निगम ने इन योजनामों के अन्तर्गत 100 प्रतिशत 
पुयित्त प्रदान करने की अपनी नीति का पुनरीक्षण किया । अपने वित्तीय 
साधनो की स्थिति और अन्य माम्बन्धिन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 
निगम ने न योजनाओं के अन्तर्गत 1 अप्रैल , 1976 से केवल 90 
प्रतिशत पुनर्विन प्रदान करने का निश्चय किया है । 
एजेंसी द्वारा पुनवित का वितरण 

33५. जब एमीवार देखते है , 1975- 7 , में निगम से उपलब्ध 
पुनविता का अधिकाश भाग मि विकाम मैको का मिलता रहा । उन 
बैकां को प्राप्त राशि 99 1 करोल रुपये थी । इस वर्ष वाणिज्य बैंकों 
को 70 . 8 करोर रुपये ( कुल पुनर्वित्त का 41 . 3 प्रतिशत ) मिले । 
वाणिज्य बैंको का पुयित्न कार्यक्रम मे जो अधिकाधिक योगदान पाया 
गया है यह कृषि विकास के लिये अधिकतर मीयावी ऋण प्रदान करने 
के उनके प्रयासों तथा अधिक पुनर्वित सुविधाओं की व्यवस्था करने के 
लिए निगम द्वारा किये गये प्रयासो का परिणाम है । 
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ / अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की 
परियोजनाएं 

339, इस वर्ष के दौरान विश्व बैक ममूह ने कृषि विकास के लिए 
और तीन परियोजनाओं अर्थात् ममेकिम कपास विकास परियोजना, प्राध्न 
प्रवेश मिचाई और मधन क्षेत्र विकास की मिश्र परियोजना और राष्ट्रीय 
बीज परियोजना को मंजूरी दी । ममेफिन फगाम विकास परियोजना में 
कपास की इप्सम किम्मी के उत्पादन और उत्तम आधार बीजो के उत्पादन , 
प्रभिसंस्करण और अनुसन्धान महित समेकित विकास की परिकल्पना की 
गई है । निगम में चुने गये क्षेत्रो में उत्तम किस्मों का कपास पैदा करने 
के लिए वाणिज्य सहकारी बैंको द्वारा कृषकों को अल्पाधि ऋण प्रदान 
करने के निमिन्न एक मौगमी त्राण निधि गठित की जाएगी । विश्य बैंक 
ममुह ने अब तक 25 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिनके अन्तर्गत 
कृषि निघणों के लिए निगम द्वारा निधियो प्रदान की जा रही है । इन 
परियोजनामां में 11 कृषि ऋण परियोजनाएं , 4 सघन क्षेत्र विकास 
परियोजनाएं , 3 डेरी विकास परियोजनाएं , 1 सेब अभिसंस्करण और 
विपणन पग्यिाजना , 1 मभकिन कपास विकास परियोजना और कृषि , 
पुनर्यित और विकास निगम को दिये जाने वाले मामान्य ऋण की परि 
योजना सम्मिलित है । 4 परियोजनाओं अर्थात् तराई बीज परियोजना , 
गष्ट्रीय बीज परियोजना, चम्बल सघन क्षेत्र विकास परियोजना ( राजस्थान ) 
और पनि प्रदेश मिचाई और सघन क्षेत्र विकाग मिश्र परियोजना का 
वित्तपोषण अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकाम बैंक कर रहा है तथा 
णेष परियोजनाओं की सहायता अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा की जा रही 


क्षेत्रीय असंतुलन 

335. निगम ने समीक्षा के प्रयोजन के लिये उसर प्रदेश, मध्य प्रदेश , 
बिहार, पश्चिम बंगाल , उड़ीमा , हिमाचल प्रदेश , जम्मू और कश्मीर , प्रमम 
तथा पूर्वोत्तरी क्षेत्रों के दूसरे राज्यों को विशेष ध्यान की अपेक्षा करने 
बाले अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रो के दप में वर्गीकृत किया । विशेष 
प्रयासों के कारण उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश और बिहार राज्यो को इम 
वर्ष निगम के कूल पुनर्विन का 34 . 1 प्रतिशत प्राप्त हो सका । पश्चिम । 
बगाल में अन्सर्गष्ट्रीय विकास मघ की योजनाओं के भीतर और बाहर 
भारी गशि प्रदान करने का निश्चय किया गया । उडीमा में 39 करोड 
रुपयों के निगम के वायदा के कारण प्रगति और नीद्म होने की प्राशा है । 
विश्व बैंक द्वारा संपनि बनाई जा रही पूर्वी खाद्यान्न परियोजना में पश्चिम 
बंगाल , उड़ीसा , अमम और बिहार में भूमिगत जल स्त्रोनो के उपयोग , 
सघन भन्न विकाम और अनुसन्धान तथा व्यापकता जैसे क्षेत्रों में भारी 
निवेश किए जाने की परिकल्पना की गई है । जून 1976 के अन्त तक 
कम विकसित क्षेत्रो में 493 करोट झपया के निगम के वायदो में युक्त । 
108 .5 योजनाओं को मजूरी दी गई थी । इनमें रो वित्तीय सम्थानों 
186 . 6 करोड़ रुपयो की राशि निकाली है । 

.3.36. कृषि पुनर्विन और विकास निगम अधिनियम को मिक्किम में 
भी लाग कर दिया गया है और उस राज्य सरकार का निगम में उपलब्ध 
पुयित्न सुविधाम्रो की सूचना दी गई है । 
छोटे कृषक विकास एजेंसी/ सीमांत कृषक और कृषि बम एसी 
योजनाएं 

33 7 . जून 19765 के अन्म तक छोट कृषक विधाम मीमाम कृषक 
धीर कृषि श्रम एगियो न अन्तर्गन मंगर की गई योजनामा की मन्या 
158 श्री जिनके गन्दर्भ में निगम के बागद की गणि 50 करोड़ रपणे 


340. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कृषि पुनर्विम और विकास निगम को 
अतर्राष्ट्रीय गघ द्वारा लघु मिचाई और अन्य अनुमोदित विभिन्न उद्देश्यों 
के नियेशो के लिये 750 लाख पालर ऋण मंजूर किये जाने का अल्लेग्न 
किया गया था । मंजूर की गई इम राशि में से निगम के वायदों की 
राशि 26 कगर रुपये थी । जून 1976 के अंत तक वितरित 
राशि 24 करोड़ रुपयो की प्रत्याशिन मावा की तुलना में 47 करोड़ 
रुपये थी और निगम को जून 1976 के अन्त तक पूरे कार्यप्राम को समाप्त 
करने की प्राशा है । निगम ने ट्रैक्टरों के लिये 35 . 7 करोड़ रुपयों का 
वित्तपोषण किया । इसके अलावा गमरात और महाराष्ट्र कृषि ऋण परि 
योजनाओं को भी कार्यान्वित किया गया है । 


महत्वपूर्ण मीति संबंधी निर्णय 

341. निगम न यह निश्चय किया कि गदग बैंक विभिन्न राज्य 
बिजली माों को कृषो के विद्युतीकरण के लिये मीधे वित्त प्रदान करे । 
इम घिन को माना निगम द्वारा अनुमोदित लघ सिचाई योजनाओं के 


- 


- 
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- 
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- 
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अन्तर्गत राज्य बिजली बोर्गो द्वाग विद्युतीकृन पम्पमेटो की गंध्या के 

346 निगम ने राज्य भूमि विकास बैंको के प्रतिनिधियों की गहायता 
अनुम्प होगी । इस प्रक्रिया में ग्रामीण बिजली निगम मीमिन और अन्य में भूमि विकास बैंको के कनिष्ठ स्तरीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण की 
एमियो की योजनानो के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र शामिल नहीं है । प्रावण्यकता प्री के सम्बन्ध में एक अध्ययन पूरा किया । 
पहले निगम वित्तीय संस्थानों को उनके द्वारा कृषको को दिये गये से 

कार्यशाला 
ऋणो के सम्बन्ध में मिनसे कि वे विद्युतीकरण के लिये राज्य बिजली बोनी 
में अपनी जमा शिया को रख सके , पुनविन उपलब्ध करना था । उपर्युमन 

317 राजम्यान , मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में कार्यान्विन 
निर्णय से उक्त प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया गया है । 

की जाने वाली दुरी विकास परियोजनाओं की क्रियाविधियों और परिचालन 

कार्यों पर उन परियोजनाओं में भाग लेने वाले बैंको के अधिकारियों और 
342. निगम ने गग्य भूमि विकास बैंका को मजुर की गई लध दूमरी के लिय जयपुर , भोपाल और बेगलुर में अल्पकालीन प्रशिक्षण 
मिचाई योजनानी के लिये जारी किये जाने वाले विपाष विकाम शिवे कार्यक्रम चलाये गय । विमम्बर 1975 के पहले मानाह में एक 
चरी में राज्य सरकारो के अणदान का प्रोत्माहन के रूप मे कम कर परिचय कार्यशाला जयपुर मे चनाई गई । इसफा उघय अधिकारिया को 
10 प्रतिशत कर देन का निश्चय किया है, जबकि दूगरे प्रकार की याज कृषि विकास पार्यो के बिनपोषण में निगम को भूगिफा में प्रयान 
नानी के लिये निर्धारित अणदान का प्रतिशत 25 था । कृषि विकारा कराना था । 
में लघु गिवाई कार्यमा के महत्व को देग्नने 4 अगस्त 1967 में उप 

अल्पावधि और वीर्घावधि सहकारी ऋण संस्थानो के समेकन की संभावना 
लब्ध हम रियायत का पासवी पचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक 

का अध्ययन करने के लिए समिति 
प्रर्थात् 1978- 79 तक बना दिया गया है । 

18 अल्पावधि और दीर्गावधी सहकारी ऋण मन्यानो का मौका 
.3 1.1. गघन क्षेत्र विकाग के मन्दर्भ में परिकल्पित एक गमग्या से 

करने की मभावना का अध्ययन करने के लिय रिजर्व बैंक ने उपगवर्नर 
फिमाना के विमपापण के मन्दर्भ में थी जिनका भूमि पर कोई वैध अधिकार 

की अध्यक्षता में एक ममिति गठिन की । इस मामति का मबियालय 
नही था या गो मर्गभन काश्तकार थे या भूमि पर अवैध रूप में कब्जा 

कृषि पूवित्त और विकाग निगम में है और ममिति का कार्य जारी है । 
किये हुए थे । यदि पूरी सुविधा प्राप्त करनी है तो सघन क्षत्र कार्य कम 
के अन्तर्गत पूरे क्षेत्र का विकास करने की प्रायण्यफना है और किसी भाग 

भूमि विकाप्त मैकों के डिबेंचरो के लिए मानवण्ड 
को छाना नहीं चाहिये । अतः भारत मरफार पथा कृषि पु वन और 

344 भूमि विकाग बंका के वित्तीय कार्य को प्रवर्तित करन और 
विकास निगम ने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जिसके अन्तर्गत ऐसे अपात्र गभी भूमि विकास बैंको के बिचर जारी करने के लिय रिजर्व बैंक 
किमाना को विकास के लिये विन प्रदान किया जा सकता है । इस सम्बन्ध द्वारा एक स्थाई मिति गठित की गई है । यह ममिति मभी भूमि विकास 
में निगम ने विस्तृत मार्गदर्शी मिवान्न जारी किये है । 

के बैको के रिसंचर जारी किये जाने की अपेक्षामा और ऐमी अपक्षानो 

को कार्यान्वित करने के लिये अन्यधिक सभम प्रणालियो का भी अध्ययन 
कृषि पुनर्षित निगम अधिनियम में संशोधन 

करेगी । इस समिति के विचार-विमर्श के प्राधार पर भूमि विकास बैंको 

के ऋण कार्यक्रम को विनियमित करने के लिये अतिदेय गणिया के सम्बन्ध 
344 कृषि पुनर्विस निगम अधिनियम , 1963 में जो विभिन्न मणी 

में निर्धारित मानदण्ट्री में कतिपय रियायते राश्य भूमि विकास बैंको को 
धन किये गये उन्हें समद में जुलाई - - अगस्त 1975 में पारित किया गया 

दी गई है , जिसमें कि 1975-76 के दौगन उन्हें स्वीकृत ऋणा की 
और ये मशोधन 15 नवम्बर, 1975 में अमल में प्राय । महत्वपूर्ण मशोधन 
निम्न प्रकार है . योग्य सम्था की परिभाषा को व्यापक बनाना , प्राधिकृत 

अवितरित फिरता के लिये नाग किया जा सके । 
शेयर पुजी को अठाकर 100 करोड़ रुपये कर देना , उपहार , अनुदान 

IV औद्योगिक वित्त की गतिविधियां 
और दान प्राप्त करने की अनुमति देना , बोष्ट खरीदने और सपने में 

35 ). औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में 1975- 76 के दौरान मीयादी ऋण 
सम्बन्धित वर्तमान उपबन्धो को संशोधित करना , भारत के भीमर और 

दनवाली सम्याग्रा बारा मज र की गई और वितरित की गई वित्तीय 
बाहर पूजीगत वस्तुये खरीदने के लिये की जाने वाली प्रास्थगित प्रदायगियो 

गहायता में और वृद्धि पाई गई । 1975- 76 के वित्तीय वर्ष के दौरान 
को गारन्टी प्रदान करना और पुनर्वित्त के लिय अपेक्षित अमानत में छट 

मजूर की गई कुल महायता की राशि जहा 1971- 75 के 498 8 करोड 
देना । एक मगोधन के प्रन्मार निगम क र्यकारी पू जीगत निधियों पर भी 

रुपपा में बढ़कर 589 4 करोड़ रुपए की गई यहा उनके द्वारायिरित की गई 
पयित की व्यवस्था कर सकता है । निगम ने समेकित कई विकास परियोजना 

महायता की राशि 1974- 75 के 3 6.3 3 करोड़ रुपयों में बहकर 1975-76 
और रेशम उत्पादन योजनानी जैमी चुनी हुई ममेकित विकास योजनाओं 
की कार्यकारी पूजीगत निधियो के लिये भी पुनर्विन प्रदान करने का 

में 1010 करोड़ रुपये हो गई ( मारणी 29 ) । मंजूर की गई और 
निश्चय किया है । 

विग्नि की गई कुल महायता में हुई अधिषण वृद्धि भारतीय प्रौद्योगिक 

विकास बैंक ( भा० पी० वि० बैक ) और राज्य वित्तीय निगमा द्वारा 
प्रशिक्षण 

दी गई महायता में पाई गई । 
3.15 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुगा पर कृपि पुनवित्त और 

351 प्राग के पृष्ठों में भा० पी०वि० बैक , राज्य विनीय निगमो नया 
विकास निगम को परामर्श देने के लिये निगम के अध्यक्ष की अध्यक्षता 

भारतीय य निट ट्रस्ट जैसी सस्थानों द्वारा दिये गये ऋणी की प्रवृतियों का 
में भारत परमार , राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान , भारतीय राष्ट्रीय सहकारी 

विनेपण किया गया है । इस अध्याय के प्रान्त में गंर बैंकिग कम्पनियों 

व पित्त के सम्बन्ध में चर्चा की गई है । 
सघ , भूमि विकास बैंक महासंघ और वाणिज्य बैंको के प्रतिनिधियों के 
माथ एक समिति गठित की गई है । उका नियम की ऋण परियोजना 

भारतीय प्रोद्योगिक विकास बैंक 
के एक प्रण के प म भुमि विकास बैका और अन्य एजेमियों के परियोजना 

352 शिखर बिनीय गरबा के * प में भा० औ . वि क की भूमिका 
कार्यान्वय से संबंधित वरिष्ठ और मध्यम स्तरीय कर्मचारियों के लिये कृषि को व्यापक बनाने तथा देश में स्थित मभी विनीय सरथाप्रो के बीच अधिक 
बैंकिग महाविद्यालय , पुणे में चार सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा गफल ममन्त्रयन लाने के उद्देश्य में 16 फरवरी 1976, में भा० पी० 
रहे है । अब तक 10 कृषि परियोजना पाठ्यक्रम चलाये जा सके है और वि० मेक को भारतीय रिजर्व बैंक मे अगम्बद्ध पार दिया गया तथा उसे 
उनमें 30 5 कर्मचारियों ने भाग लिया है । 

भारत मरकार द्वारा स्वाधिन म्यायत्त निगम बना दिया गया । 


भारत का राजपत्र मई 11 1977/ वैशाख 31 1844 
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___ 353 छोट और नये उद्यमिया का नया दण व प्रपनाकृत कम की एक नई योजना प्रारम्भ की जा रही है । पु वन तथा हडी पुनर्भनाई 
विमिन क्षेत्रा में स्थित उन्धमा को महायता गान करन के निमित्त याजनामा के अन्तर्गन गएक परिवहन चालकों को दी गानयाग्नी महायता 
बनाये गये कार्यक्रमा, दशी टक्नोलॉजी का प्रयाग कग्न यानी तथा अधिर का भी उदार मनागा जा रहा है । 
राजगार की अमत य का परियोजनामा , विदशी मद्रा जिन करन वाली या 

विदेशी ऋण सहायना 
उमी बचत करने वानी परियोजनामा प्रथा आर्थिक विकास के निमित्त 
राष्ट्रीय कार्यक्रमा में पाथमिकता प्राप्त दूमरी मारी परियोजनामा पर 

357 राज्य वित्तीय निगमा को ऋण प्रदान करने के लिये अन्भर्गष्ट्रीय 
भा . प्रौ० वि० बैंक निकट भविष्य में जोर दगा । 

विकाग मघ म मन 1971 म 251 ) लाग्न अमरिकी लगे की जो पहली 
154 इन प्राथमिकता प्राप्त क्षत्रा का प्राव तम्य गहायता नपलब्ध 

अनि प्रदान की गई थी उभका मार्च 1971 न पूर्ण प में उपयोग 
बगन + निमित्त भा० पी० वि० वष में मग़ल न असम्बध्द किये जाने 

किया गया । हम । । म प्रात्माहित हाकर विश्व बैंक न 40 ) लाख 
परड़ाई अपनी पहली बैठक में बैक के कायकलापो का भारी मात्रा मविन्द्रीकरण 

अमेरिक। हालगे का एक और ऋण प्रदान करना स्वीकार किया है तथा 

इम मन्दर्भ में बातचीत पूरी हो चुकी है । इस प्रकार भा० औ० वि० मेक 
Fi | इन परिवर्तना नया शक्ति के प्रत्यावर्तन के माय भा० ग्रो० वि० 

अब छोट नया ममोल अातार वालो पारयाजनाओ को विदणा मद्रा मम्बन्धी 
चंय व क्षेनीय तथा शाखा कार्यालया को छाट तथा छोटे मझोले पनिटा को 

अपेक्षाग्रा का पूनि राज्य विनीय निगमा की एमिया क माध्यम में बहतर 
अपक्षापा की पूनि करन के लिये पूरी शक्ति होगी । 

तुग में कर सकेगा । 
___ 155 भा० प्रो० वि० बैंक के प्रधान कार्याग्नय म गगठन यिन्याग को 

159 गैर सरकारी क्षेत्र की उर्वरक - परियाजनाग्रा का उनके प्राध 
भी पुनव्यवस्थित किया गया है । इस गादर्भ में भा० प्रौ० वि० बैंक की 
सियाविनिया म मबधिन नर्गगहम ममिति तथा मीयादी निर्यात विनपाषण 

निर्माधरण मन्तुलन- उपकरणा के क्रय प्रादि के लिये महायता प्रदान करने के 
ग सम्बन्धित कुमार समिति को मिफारिणा मे मा ग्री० वि० बैक का 

निमित्त अन्तर्राष्ट्रीय विकास मघ ने दिगम्बर 1975 में भा० प्रो० वि० बैंक को 
काफी लाभ पहला है । क के प्रमख कार्या नया परिचालना को दी अनग 

2 41। लाग्न छालरा का एक और " मण भी प्रदान किया है । मार्वजनिक 
स्कधा अर्थात दगा यिन स्कन्ध पार अन्तर्राष्ट्रीय विम स्कन्ध को मापा 

नया सयुक्न क्षेत्रा को मझोल प्राकार को पारयोजनानी ( अर्था- मिनी 
गया है । 

प्रचत प्रास्तिया 20 करोष मपयो तक का है ) की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी 

अपक्षानो की पूर्ति करन के निमित्त एक और ऋण प्राप्त करने के लिये 
35th भा० प्रा० यि बैंक तथा उसने मगठन विन्याग के पुनर्गठन 

भी अन्तर्राष्ट्रीय विकास मध क माथ बातचा हो रही है । 
क बाद भा० पी० यि ! बंक न विभिन्न नमें कार्य प्रारभ किय है । 
गग्य औद्योगिक विकास निगमा को भा० प्रो० वि० बंक के कार्यक्षत्र क 

विकासपरक कार्यकलाप 
अन्तगत लाया गया ताकि इन पगिया के माध्यम से विशप रप में पिछले 
हुए क्षत्रा म परियोजनामा को स्थापित करन के लिये प्रात्गाहित कर गन्तुलित 

१६५ भा० पी० वि० अंक के गुनगायत विन्याग का एक मरा महत्व 
क्षेत्रीय विकास किया जाये । इस उद्देश्य म कि नवनीशन तथा नये पूर्ण पहलू यह है कि पिाल डे क्षेत्रा में प्रौद्यागिक विकास की सहायता करन 
उद्यमकर्ता अपने में प्रक्षित न्यूनतम स्तर की श र पू जी का अभिदान कर में निमित्त क्षेत्रीय विकास म्बन्ध का निर्माण किया गया , चारो क्षेत्रीय 
मकं भा० प्रौ० वि बैर प्रत्यक्ष Fष में महायना प्राप्त गरियोजना के कार्यालयों में हम क्षन्नीय विकास के लक्ष स्थापित किये गये है । हम 
मम्बन्ध में इस प्रकार का एक योजना प्रारम्भ करन का विचार कर रहा विकास रकट ने प्राध्र प्रदेश गुजरात हिमाचल प्रदेश जम्म और कापमार , 
है । प्रा राज्य स्तरीय एजेमिया ।कराया खरीद में प्राचार पर मशीना उडीसा, राजस्थान और उन प्रदश में परामर्ग मगठन गटिम करने का 
की पूर्ति करता है उन्हें रियायती दरी पर विनीय मुविधा प्रदान करन काय प्रारम्भ किया है । 
सारणी 29 . 1974- 75 प्रौर 1973- 76 ( अप्रैन --मार्च ) के दौरान मीयायो ऋण प्रदान करने वाली विसीय संस्थानो द्वारा 
मंजूर को गयो प्रोर वितरित की गयी महायता 

( राणि कार रूपयों में ) 
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सारणी 29 ( जारी ) 


वितरित की गई सहायता 


रुपया ऋण + 


विवेशी मुद्रा ऋण 


हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान 


जोड़ 
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- - - 


- 


- 


- - 


- -- 


- - 


- - - - 


...... 


1 72 


5 


. 24 


) , 99 0 . 21 


166, 56R 
( 35 , 09 ) 


174_ 97 
( 59 . 48 ) 


___ 3. 48 


3 . 48 


2 .7 


2 , 17 


0. 83 


0 . 83 


1. 99 0. 14 


1 . 99 


0 . 14 


36 95 


34 . 64 


भारतीय प्रौद्योगिक विकाग | 

___ 163 . 85 * 169. 49 * 

( 35 . 09 ) ( 59 , 48 ) 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त 

निगम . . 32 . 50 30 . 18 
भारतीय प्रौद्योगिक ऋण 

और निवेश निगम . 3 . 71 16. 31 
भारतीय प्रौद्योगिक पुन 
निर्माण निगम * * 

8 (05 4 . 73 
राज्य वित्तीय निगम * * * 77 40 93 . 90 
राज्य प्रौद्योगिक यित्त निगम * ** 19 . 85 21 . 84 


29 . 0939 , 95 % 


1 . 82 


3. 54 


0. 77 1 . 32 


15 39 


61 , 12 


2 . 02 
- - 


4 . 59 

-- -- 


0 . 21 
6 . 87 


- 
0 28 
4 . 56 


- 
-- 
- 


- 
0 . 03 
- 


8 . 05 
7963 
2672 


4 , 73 
98 , 80 
26. 40 


जोड़ 


. 


. 


34 . 59 


17 . 01 


11 . 45 


15 . 61 


1 . 90 1 . 59 


315 . 30 336 . 45 
( 35 . 09 ) ( 59 . 48 ) 


363 . 30 
( 35 . 09 ) 


400 . 66 
( 59 . 48 ) 


भारतीय यूनिट ट्रस्ट . 
जीवन बीमा निगम * * * . 


- - 
43 . 79 


- - 
22 . 82 


__ 1 , 69 

4 . 63 


2 . 71 5 . 87 2 . 2 ) 7 . 58 
4 . 52 5 69 0 . 1554. 11 


4 . 91 
27 . 49 


. - 


- . 


* इसमें प्रत्यक्ष ऋण ( विभिन्न विदेशी ऋणो सहित ) , बैंकों को प्रदान किया गया पुनर्वित्त तथा पुनर्भुनाई शामिल है । राज्य वित्तीय निगमों को प्रदान किये 
गये पुनर्वित्त को कोष्ठकों में अलग से वर्शाया गया है और उसे तुहरे मंगणन से मचने के लिये इसमें शामिल नही किया गया है क्योकि राज्य वित्तीय 
निगमों के प्राणों में उसे जोड़ दिया गया है । परन्तु इसकी स्थापना से लेकर आंकड़ों में राज्य विसीय निगमो को प्रदन पुवित्त सम्मिलित है । 
* ** इसमें मंजूर की गई गारटियों की राशि शामिल है । 
* * * किड़े अमंतिम है । 

+ इसमें गारटियों के कारण यदि कोई वितरण किये गये हो तो उन्हें मम्मिलित किया गया है । 
+ + इसमे पक्के प्रामटन तथा अधिकार शेयर मम्मिलित है । 

$ 1974- 75 के विदेशी मुद्रा के प्रांकड़े 31 दिसम्बर 1971 को विद्यमान विदेशी मुद्रा की केन्द्रीय दरों पर दिये गये है । 


7 


360. मालोच्य अवधि के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहो 
की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की गई । इस प्रकार सारे 18 अधिसूचित 
पिछड़े राज्यों/ संघणासित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया है तथा 
उनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है । यह भी निश्चय किया गया 
है कि सिक्किम की औद्योगिक संभाव्यता का सर्वेक्षण प्रारम्भ किया जाये ; 
उक्स राज्य मरफार के अधिकारियों के साथ शीघ्र ही प्रारम्भिक विचार 
विमर्ण होने वाले है । 

___ 36 1. जून , 1975 में महाराष्ट्र में अन्तर संस्थागत दल का गठन हान 
के बाद अब देश के 17 राज्यो में अन्तर संस्थागत वल कार्य कर रहे है । 
अधिकांश अन्तर संस्थागत दल विभिन्न राज्य स्तरीय संगठनों के प्रयासा 
को समन्थिन करने तथा उन्हें मजबूत बनाने के निमित्त एक प्रभावी तन्त्र 
का निर्माण करने में सफल हए है । 

36 2. संयुक्त सम्थागत अध्ययन यलों ने कुल मिलाकर लगभग 
2800 करोड़ रुपयों के कुल निवेशयुक्ष्न 483 परियोजनामो का पना 


लगाया था । इनमें दिसम्बर , 1975 के अन्त तक लगभग 283 कराष्ट्र 
रुपयों के निवेशयुक्त 78 परियोजनाएं या तो कार्यान्वित की जा चुकी 
है या कार्यान्वित की जा रही है । संयुक्त संस्थागत अध्ययन दग्नां तथा 
राज्य अन्तर संस्थागत दलों द्वारा सिफारिश की गई सुस्पष्ट परियोजनायो 
के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य स्तरीय पजेमियों / गज्य मरकारो के कार्य 
पर भा० प्रौ० वि० बैंक बराबर ध्यान रखना रहा तथा हमारे कार्यालयों को 
इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रागे कार्रवाई करने के लिये सूचित किया 
गया है । 
भा० प्रौ० वि० बैंक के कार्यकलाप 

36.3. भा० औ० वि० बैंक द्वारा मनूर की गई तथा वितरित की गई 
राशि की वृद्धि को देखने पर 1975- 76 के दौरान भा० औ० वि० बफ 
का कार्य काफी मन्तोषजनक पाया गया । 1975-76 के दौरान कुल 
प्रभावी मजूरियो की राशि 170 7 करोड़ रुपये थी जब कि उक्त गशि 
1974- 75 मे 339 6 करोड़ रुपये थी ( मारणी 30 ) । मजूर किये गये 


[ भाग [ [ - - वण्ठ 3 ( 11 ) ] 


भारत का गजपत्र मई 21, 1977 / बैशाख 31, 1899 
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___ - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


सारणी 30 : 1974- 75 और 1975- 76 ( जुलाई - जून ) के दौराम तथा अपनी स्थापना से लेकर अब तक भा० प्रौ० वि० बैंक द्वारा मंजूर 
___ को गयी सहायता की राशि तथा सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रयुक्त राशि 

( गशि कराष्ट्र सपयो में ) 
गहायता का प्रकार मजूर की गई महायता 

प्रयुक्त सहायता 


- 


- 


- 


- - 


- - -- - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


14) 74 - 75 


1975- 70 


1974- 75 


सुनाई 1904 में जून 

1976 मक 


1975 76 जुलाई 1961 

से जून 1976 


सक 


___ स . शिस 


गशि 


म . 


गणिगशि 


गणि 


राशि 


- - - - 


- 


। 


- 


- - 


। प्रौद्योगिक मस्थामो को विये 
गये प्रत्यक्ष ऋण (निर्यानो 
के लिये दिये गये ऋणो को 
को छोड़कर ) 


103 


487 


260 . 3 


51696 
( 51 ) ( 67 1 ) 


97 
( 96 ) 


105 . 6 
( 10 1. ३ ) 


11053 ) [ 
( 376 ) ( 136 ) 


र प्रौद्योगिक गम्थानों के 

शेयरो और डिबचरी को 
हामीदार तथा उनमे प्रत्यक्ष 
अभिदान 


:3 


6 


. 8 


10 2 


39 
( 39 ) 


11253 
( 112 ) ( 52 ) 


12228648 0 
( 12. 1 ) ( 265 ) ( 769) 


N 


3 प्रौद्योगिक ऋणो का पुन 
वित 

. 


524 


1025 


344 , 7 


6453 1079 
( 5777 ) ( 964) 
1062 114 

4 
( 1062 ) ( 114 4 ) 


9255 
( 8932 ) 

9 51 
( 961 ) 


180 7 25812537 1 
( 171 1 ) ( 2 39 17 ) ( 482 ५ ) 

120 8 2819 1965 
( 120 8 ) ( 2819) ( 496 5 ) 


4 हुडियो की पुनर्भनाई 


91 7 


91 . 7 


4019 


5 . वित्तीय सम्थानो के शेयगे 

तथा बाडो में अभिवान 


- 


10 


66 


161 


21 


71 7 


14 . 2 


68 . 9 


( 10 ) 


( 66) 


( 21 ) 


( 16. 4 ) 


( 24 ) 


( 717) 


कुल परियोजना सहायता ( 1 से 
___ 5 तक ) 


6 


194 , 1 


263. 8 


1124 . 0 


7615 
( 6939 ) 


309 . 6 
( 295 . 6 ) 


10377 4 35 . 7 
( 10052 ) ( 427 . 9 ) 


30 381 1733 . 6 
( 27431 ) ( 1564 . 8 ) 


2 


3 


6 निर्यातो के लिये दिये 

गए प्रत्यक्ष ऋण 


77 


___ 4 5 


137 


540 


( 7 ) 


7 निर्यात ऋणो का पुनविन 


( 73 ) 

103 
( 96 ) 


9 


) 


86 


43 . 2 


17304 
( 16 ) ( 29 8 ) 

15 53 
( 15 ) (53) 

6 
(77) 


159 
( 15 6 ) 

17 ५ 
( 159) 

50 
( 4. 5) 

8 . 0 
( 80) 


( 26 ) 

2 
( 2) 


8 विदेशी खरीदारो के ऋण 


105 4 
( ११ 8 ) 

54 6 
( 47 . 8 ) 

13 . 6 
( 12. 2 ) 

25. 5 
( 20 . 5 ) 


03 


0 . 3 


१ विभिन्न विदेशी ऋण 


( 5 ) 

6 
( 6 ) 


3 . 1 


5 . 2 


8 . 3 


( 3 ) 


1 से 9 तक का जोड़ 


211 . 

7 


291 . 6 


1229. 7 


7656 356 . 4 10412 480 . 0 30572 1932 . 7 
( 6977 ) ( 339. 6 ) ( 10086 ) ( 470 . 7 ) ( 27611 ) ( 1739. 2 ) 


2 


19 . 5 * 


10 ऋणो तथा भास्थगित 
अदायगियों के लिये गारंटिया 

1964 . 6 

-- ( 15 ) ( 28 . 7 ) 
11 निर्यात गारंटिया 104 

2 . 
4847 

2 . 9 * 4 . 7 * 
1 ) ( 0 4 ) ( 4 ) ( 2 . 4 ) ( 8 ) ( 4 . 7 ) 
टिप्पणिया ( 1 ) अकिडे कुल मजूरियो से सर्बाधन है, प्रभायी मंरियों के प्राको कोठको में दर्शाये गये हैं । 

( 2 ) मव 4 के गन्दर्भ में प्रापेदनपनो की संख्या खरीदार-उपयोगकर्नामो से संबंधित है मथा मद 5 के सन्दर्भ में वित्तीय संस्थानों की गम्या 

मे सबंधित है । 
* निष्पावित गारंटियो । 


- - - 


_ 


_ 


_ 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- - - - - - - 
यार्थदनपना सा गा । । । । । । । । में उतार । । - 17 

ना 

। । [ P FIो बसा। मा मो - वि और मार पनि 
में | () 0 गा । प्रा गगगता क । गण । 1 । राम रूपया गि + [ मनग ना ग में 177 ग ) , पगे 
के मयाब [ 17 11 में । गड म्पय था जा लगभग । 

पर । गई । गाय ह। भा ओ र T सामान्य वा क दोगन 
प्रतिमान यदि का थानक था । प्रौद्यागिक पाणा पुनयिम में अन्नगत गप वित्तीय निमा वी य पनी में ५ ५ मा स्पया वा 
मनर का 7 गणि म । पतिणन का बटार। इई प्रौर पर ना ! ) 4- 77 अभिदान किया । इसमें अनाया गज्य चिनीय निगमा / भाग ग रिजर्व 
म 57 - सावन मन्त्री र गश म । रगर TT पा रहा 

गग पारित । 1 माया | शपरा गा (विशT जागा राग 
पानाच्य वर्ष ग मा । मादन पन्ना व गन्द भ म 171 । बरान मा 1 ) 11 फरवरी 1976 का मा० गा वि वर न अपन अधिकार 
म्पये हो गई । मजर किय गय पुनर्विन में में मल्य की दृष्टि में लगभग 

मग लिया । भारतीय यनिट ट्रस्ट नी प्राराम्भ यूनिट जी में भारतीय 
64 प्रमिशन प्रण नथा प्रावदनपत्रों की मम्ठया की दृष्टि में लगभग " रिजव बैंक द्वारा धारित । १ करोड म्पयो म श यरा का भी भा० औ० 
प्रतिशत प्रण नघ उद्योगों व छाट महन पयितन चा नका - मन्दर्भ 

वि० वा नै । ।, फरवरी 1976 को अपने प्रतिकार में ले लिया । 
में था । मा । पी० श्रिल बैक द्वारा डियो को पुन भनाई निय 
खरीददार उपयोगवग्रिी के सम्बन्ध में मजर को गई 120 ५ करोड भा० प्रौ० वि० बैंक की ब्याज दरो का बिग्यास 
रुपयों की राशि 1974 75 के दौरान 106 2 खरीददार उपयोगकनाश्री 

597 प्रामाश्य वर्ष के दौरान भ ० औ वि । ये के व्याज दर 
के सम्बन्ध में मजर की गई 11 4 4 करोड़ रुपयर्या की राशि की तुलना में 

विन्याय में मशाधन किया गया । 1 दिसम्बर 1 ) 72 में प्रमत्र में प्राय) 
6 प्रतिशत अधिक था । निर्यात वित्त योजना के अन्तगत दी गई मरिया 
की 42 8 करा रुपयों की राशि 1974 77 के 44 ॥ कोर म्पयो की 

गशाधिन पाज दर अनबन्ध में दी गई है । 
तुलना में मामान मप में कम यी जय कि नितरणा को गशि 1974 75 सार्वजनिक विनीय सस्था विधि ( मशोधन ) अधिनियम 1975 
+ 17 , करार झपया से बहकर 1972 76 म 27 । वरीष्ट रूपये 

( ५ 1 फरवरी 1976 में सावजनिक विनीय सम्पा यिधि ( गशा 
हो गई । भा पौ० यि यंत्र को स्थापना में मार ज़न 117th अत 

धा ) अधिनियम 1975 + अमन में पान के साथ ही भारतीय रिजर्व 
नक का कुन प्रभायो मरियो को गणि 1 } म्पया की गाटिया 

बैन द्वारा राज्य वित्तीय निगमा की पृनी में पारित गरी को भा ) यौन 
का छाइकर 173 ) 2 करोड़ रुपय थी जब कि प्रयुक्त सहायता की कुल 

वि । 4 नो अन्तरित कर दिया गया है । अब तक राज्य विसीय निगमा 
गणि 12 . ) 7 कराः पये थी । 

का पर्यवक्षण जहाँ रिजर्व बैंक वरमा रहा या ा औ० वि० मेक करेगा । 
364 भा . प्रौ० वि० बैंक द्वारा परियोजनाओं के लिये मगर की गई पन्द्रीय बैकिग प्राधिकरण के FT में गज्य वित्तीय निगमा के उपाग 
प्रत्यक्ष महायता की गशि 197575 के दौरान 108 परियोजनामी के ग्रादि के सबध में रिजर्व बैंक द्वारा जा केन्द्रीय कार्य किया जाता रहा 
मन्दर्भ में 116 1 फरार मान थी जो 1971- 75 में ,(, परियोजनामा उसे रिजर्व बैन प्राग भी भा० औ० यि बैंक के पगमश में करता रहेगा । 
+ मन्दभ में मगर किय गये 78 १ करार पिया की मुलना में उल्लेखनीय हन निगमो के मसला में नामिन अपर निदेशको के द्वारा तया इन निगमा 
रूप से अधिक थी । मजर की गई गायता मा 97 प्रतिणत प्रण नई द्वारा प्रस्तुत को जानेवाली विभिन्न माविधिक विवणियो के प्राधार पर 
परियोजनामा क प में नई क्षमना पापिन मग्न या बसमान युनिया में रिजर्व बैंक उनको प्रगति तथा उनके कार्यकलापा क सय में भी जान 
विस्तार दिशातरण के लिय दिया गया था । राहायता वा लगभग 61 कारी पाप्न करता रहेगा । 
प्रतिणन अश मावनिम् मय कम या गहमारी धान की परियोजनाश्री के 

राज्य वित्तीय निगमो के कार्यकलाप 
मन्दर्भ में था । यदि उधागबार दखा जाय तो महायता मा १० प्रतिशत 
अश 5 अधिा पाथमिकता प्राप्त उद्यागो अथान उग्स गीमट 

____ । तमिननाए औद्यागिक निवेश निगम गहिन । राज्य वित्तीय 
कागज मोना प्रो . यमन वे उस्यागी को दिया गया था । ग्मक अलाया 

निगमा में पाया नापा में 1975 76 ( अप्रैन - - माच ) में दोगन और प्रति 
सहायता प्राप्त 105 परियोजनामा म मे । परियोजनाये नग्नीशयन 

पायी गयी । माच 1976 में ममाप्त ह वर्ष के दोगन न निगम द्वारा 
उमिया द्वारा प्रतित था तया 78 पाग्या जनाय पिछा क्षन्नी की थी । 

मजुर क्यि गये कुल ऋणो को गणि 152 [ करोड रूपये थी मा पिछन 
55 १ करोड म्पया की प्रत्यक्ष परियोजना महायता निर्दिष्ट पिछर जिला 

वर्ष के 137 6 करोड़ रुपयों की तुलना में उच्चतर था । 197576 
में स्थित यूनिटो के लिये रियायती शर्त पर मनर की गई । 

व विमीय यष के दौरान 99 5 गई कपया के जा वितरण किये गये 

व भी पिछन वर्ष ( 744) करा गय ) की तुलना में काफी अधिक थे । 
पिछड़ क्षेत्रो को सहायता 

वाया ऋणा की राशि माच 1975 में अन्त में 363 8 कर स्पर्य श्री 
____ 305 निर्दिष्ट पिछर जिला / मन्त्री में स्थित यूनिटो को भा० प्रौ०यि० 

जो 14 वर्ष पहले के म्पर की तुलना में 81 । कम म्पयो को द्धि 
बैंक में प्राप्त महायता की राशि में भी 1977- 71 ) के दौरान उल्नखनीय 

पी पानक थी । वित्तीय महायता का प्रकाश भाग लघु उद्योग क्षेत्र 
पति पाई गई । आनोच्य वष के दौगन रियायती शर्तों पर प्रत्यक्ष मशायना का प्रदान किया जाता रहा तथा इस प्रकार मजर भी गया 102 
नथा प्रौद्योगिक ऋणा के पुयित्न ५ रूप में दो गई महायता का कुन 

करच म्पया का गहाया मजर को गयी कुन ऋण गणि ( 734 5 
राणि 11 ) , पराड रपय थी जब कि उक्न गणि 14974- 75 म घना म्पप ) का 5 ! , प्रतिणत थी । । 
८. ५ 7 घडि कपय यी हम प्रफार रियायता शर्मा पर ममर की गई 

लघु उद्योगो का विसपोषण 
घुल सहायता की राशि बटवर जन 1976 के अन् । तर 27 ) करोड 
झपय हो गई । 

ऋण गारटो योजना का उदारीकरण 

370 भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजव बैंक द्वारा लघु 
शेयरो और बाहो मे अभिवान 

उद्योगा के लिए चलाया जान याना अण गारन्ता याना के कार्यक्षेत्र 
31(5 पालाच्य वर्ष के दौरान भा० प्रौ यि वैन न भारतीय प्रौद्योगिक का ग्रालाच्य थप व दौरान काफा यापत्र बनाया गया । 10 मिनम्बर 
ऋण और निवंश निगम में दिनचर्ग के विणेष निगम में | 7 व राइ 1177 गे ग्नघ याग याना की परिभाषा या गणानकिया गया 
झपया का अभियान किया । इमई माथ भारतीय प्रौद्यागिन मण और तथा त्राण गारटी गाTT + पयाजT F S HIT वा योर मीना म 
नित्रण निगम का रापना में नार जन । । । । 7 अल न उग प्रान निरण का गा गाण का गीगा + । / T! "प प ग बहार 
भा० ग्रो० वि० बैर कान माता की गणि - 7 राठ रूपय हा | |) लाग्य पय कर दिया गया । म य जिना का विधामा का 1 अप्रैल 
गई । उक्त निगम द्वारा पहन लिय गय ऋण का विस्मा T रूप में 1975 में उन महाया प्रोग्रागिन यूनिटा + fना मा नाग किया गय 
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जिन्होंने मशीनों प्रौर मयत्रो में 15 ग्लान मपयों तक निवेश किये थे निवेश राशि मंयनों और मशीनों में 10 लाख रुपयों तक थी । 1975- 78 
तथा गो ( क ) पु नौ , घटका, उप पुनो , प्रौजारों या मध्ययी वस्तुओं के ( अप्रैल - -पार्च ) की पहली तीन तिमाहियो के दौरान अनुसूचित वाणिज्य 
निर्माण कार्य में लगे है, , या ( म्म ) अन्य वस्तुओ के उत्पादन के निमित्त को वाग लघु उद्योगो को प्रदान किये गये ऋणों की गशि में 107 3 
दूसरे यूनिटो को मेवाप प्रदान करने है और अपने उत्पादन का 50 करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी हुई और वह बढ़कर 11 47 . 4 करोड़ रुपये 
प्रतिशत तथा कुल मेवाएं यथास्थिति प्रदान करते हैं , या प्रदान करने का हो गयी । आलोच्य अवधि के वोगन लघु उद्योगो के बकाया ऋण में 
प्रस्ताव रखते है । परन्तु मा प्रतिष्ठान किमी अन्य प्रतिष्ठान का महायक जो वृद्धि हुई वह पिछले वर्ष की तकनुरूप अवधि में हुई वृद्धि ( 113 . 5 
या उसके द्वारा स्वाधिन या नियमित नहीं लोगा । परन्तु जिम महायव करोड़ रुपये ) की तुलना में थोड़ी सी कम थी । अतः सकल बैंक ऋण 
प्रौद्योगिक यूनिट के संयनों और मशीनों मे 10 लाख रुपयों में अधिक में ( खाद्यान्नो की वसूली के लिए दिये गये ऋणो को छोड़कर ) लघु उद्योगो 

और 15 लाख रुपयो तक निवेश किये गये हों उन्हें उचित मरकारी का अंश दिसम्बर 1974 के अंत में विद्यमान 13 . 2 प्रतिशत से सीमान्त 
प्राधिकारियों से सहायक यूनिट के रूप में अपनी हैमियन के संबंध में रूप से घटकर दिसम्बर 1975 के अंत में 13 . 0 प्रतिशत हो गया । 
प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा । 

परन्तु आलोच्य अवधि के दौरान महायता प्राप्त यूनिटों की संख्या 

( 36252 ) 1974- 75 की तवनुरूप अविध के दौरान विद्यमान संख्या 
पात्र संस्थाएं 

( 19512 ) से काफी अधिक थी । लघु उद्योगों को विये गये बैंक ऋणों 
371. इस योजना के अन्तर्गत मुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र की वृद्धि दर में जो गिरावट प्रायो उसका आंशिक कारण मोटर गाड़ियों 
ऋण मस्थानो की संख्या जून 1975 के अन्त में स्थित 609 में बनकर तथा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं आदि के उद्योगों की मांग में मायी फमी 
जून 1976 के अन्त में 628 हो गयी जिसका प्रमुख कारण यह था कि का प्रमाय हो मकना है । 
लाइमेमीकृत न हुए 17 प्राथमिक ( शहरी ) महकारी बैंको को अनुमोदित 
सूची में सम्मिलित किया गया । योजना में गहभागी होनेवाली संस्थाओं 

374 प्रति यूनिट मंजूर की गयी ऋण सीमा की प्रौपत राणि 
की कुल संख्या 217 से बढ़कर पालोच्य अवधि के दौगन 2 ३१ हो गयी । दिसम्बर 1974 के रु० 68, 000 से और घटकर दिसम्बर 1975 में 
सरफार ने अब योजना के खड 2 ( ग ) के अन्तर्गत निर्दिष्ट ऋण मस्थाओं 61, 000 हो गयी है ओ छोटे यूनिटों का वित्तपोषण किये जाने की बैंकों 
की सूची में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का मम्मिलित करने की अनुमति प्रदान की प्रवृत्ति का मंकेत करती है । 
की है । 

375. दिसम्बर 1975 में समाप्त हुए वर्ष की अवधि में बिहार, 
ऋण गारंटी योजना की प्रगति 

उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे कतिपय पिछड़े राज्यो में लघु उद्योगों को 
372. बकाया गारंटियो की जो गणि जून 1971 के अन्त में दिये गये ऋणो के अंश में वृद्धि हुई है । 
1197 करोड़ रुपये थी यह जून 1975 के अन्त में बढ़कर 1726 करोस 
रुपये और जून 1976 के अन्त में और बढ़कर 1950 करोड़ रुपये हो 

376. लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये बैंक ऋण को जो कुल यकाया 
गयी जो लघु उद्योग क्षेत्र को प्राप्त संस्थागत ऋण की राशि में हुई क्रमिक 

राशि दिसम्बर 1975 के अन्त में विद्यमान थी ( 1147 . 4 करोड़ रुपये ) 
वृद्धि की योतक थी । जून 1975 के अन्त मे विद्यमान बकाया गारंटियो 

उगमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ममूह तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों का कुल 
की राशि का उद्योगवार विश्लेषण करने मे यह विदिन होता है कि 

अंश 90 . 2 प्रनिशन ( 1 0 3 4 . 6 करोड़ रुपये ) था । स्टेट बैंक समूह ने 
खाद्यानो के निर्माता उद्योगो को मर्याधिक गारटियां ( 12. 7 प्रतिशत ) 

इम क्षेत्र को कुल 410 . 2 करोड़ रुपयो की राशि के ऋण प्रदान किये 
दी गयी , उसके बाद वस्त्र उद्योग ( 10 . 9 प्रतिशत ) , धातु उत्पाद 

जो मार्च 1975 के स्तर की तुलना में 38 . 6 प्रतिशत की वृद्धि के 
उद्योग ( 10. 8 प्रतिशत ), रासायनिक उत्पाद उद्योग ( 8 . 4 प्रतिशत ) , 

घोतफ थे, इसके विपरीत 1974 को तदनुरूप अवधि में उनमें 31 . 3 
बिजली की मशीनों तथा उपकरणो के उद्योगो ( 6 . 8 प्रतिशत ) , बिजली 

प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को 
की मशीनों को छोटकर अन्य मशीनों के निर्माण के उद्योगो ( 6 . 5 प्रति 

प्रदान किये गये ऋणों में मार्च- -दिसम्बर 1975 के दौरान 63 . 7 करोड़ 
शत ) तथा भूल धातु उद्योगों ( 5 . 3 प्रतिशत ) का स्थान था । इस योजना 

रुपयों की वृद्धि पायी गयी जबकि मार्च --दिसम्बर 1974 के दौरान उनमें 
के प्रारम्भ से लेकर जून 1976 के अन्त तक 1201 यूनिटों के संदर्भ 

71 , 4 करोड़ रुपयो की वृद्धि हुई थी । 
मे 170 . ! लाख रूपयो के दावो की वायगी की गयी है । इनमें से 
जुलाई 1975 में जून 1976 तक की अवधि के दौगन की गयी प्रदाय 

377. दिसम्बर 1975 में समाप्त हुए नौ महीनों की अवधि के 
गियों की राशि 280 यूनिटो के संदर्भ में 42 . 2 लाख रुपये थी । दायो 

दौरान मैंकों द्वारा लघु उद्योगो को प्रदान किये गये मीयादी ऋणों ( किश्ती 
के रूप में अदा किये गये कुल 170 . 1 लाख रुपयों में से 34 . 3 लाख 

ऋणो महित ) की राशि में 20 . 3 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई और यह 
रुपयों की गणि वसूल कर ली गयी है , इस प्रकार अदा किये गये दावों 

बढ़कर 239 . 2 करोड़ रुपये हो गयी । 50724 यूनिटों के संदर्भ में बकाया 
फी शुद्ध राशि जून 1976 के अन्त में 135 . 9 लाख रुपये रह गयी । 

ऋणो की राशि माचं 1975 के अंत में स्थित 178 . 1 करोड़ रुपयों 
ऋण न चुकाने वाले यूनिटो की संख्या मई 1976 के अन्त मे 12264 

से बढ़कर दिसम्बर 1975 के अन्त में 57396 यूनिटों के संदर्भ में 
थी लथा उनसे संबन्धित राशि 57. 8 करोड़ रुपये थी ; कुल बकाया 

192 . 4 करोड़ रुपये हो गयी । लघु उयोगों को प्रदत्त कुल बैंक ऋण 
गारंटियो की राशि में उनका प्रण 30 प्रतिशत था । मई 1975 के 

में मीयावी ऋणों ( बकाया ) का अनुपात दिसम्बर 1974 के प्रमेन 

अस्थित 17 . 2 प्रतिशत से घटकर दिसम्बर 1975 में 16 . 8 प्रतिशत 
मंत में कुल बकाया गारन्टियो की राशि में 8, 749 यूमिटों के संदर्भ में विद्यमान 

हो गया । 
39 . 9 करोड़ रुपयो की गाटियो का अश 2 . 3 प्रतिशत था । जुलाई 
1975 से जून 1976 तक की अवधि के दौरान 1 . 9 करोड़ रुपयों 

378. कारीगरों तथा अन्य योग्यता प्राप्न उद्यमियों के लिए मंजूर 
की राशि गारटी शुल्को के रूप में प्राप्त हुई तथा केन्द्रीय सरकार को 
अंतरित कर दी गयी । - 

की गयी ऋण सीमानों की कुल राशि दिसम्बर 1975 के अंत में 24745 
यूनिटों के मंदर्भ में 60 . 2 करोड़ रुपये थी जो नौ महीनों की अवधि 

में हुई 11 . 5 करोड़ रुपयो की वृद्धि की घोतक थी ; यह वृद्धि पिछले 
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रवस सहायता 

वर्ष की सदनुरूप अवधि में हुई 8 . 2 करोड़ रुपयों की पुष्टि के मुकाबने 
373. सितम्बर 1975 के बाद से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा में मंतोषजनक यो । बकाया ऋणों को राशि 42 . 5 करोड़ रुपये थी ; 
दिये गये ऋणो के पाकड़ों में ऐभे लघु उद्योग यूनिट मम्मिलित हैं जिनकी इसमें से 48 प्रतिशत अंश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समह का था । 
25 GI / 77 -- 10 
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अनुबन्ध 


ग्याज पर विस्यास — भा० औ० पि . बैंक की सहायता 
___ 1. विसम्बर 1975 के पहले विद्यमान परें 


दिसम्बर 1975 से प्रभावी संशोधित परें 


1 . प्रौद्योगिक संस्थानों को प्रत्यक्षा सहायता 
(निर्यातों के लिए वो गयो सहायता को छोड़कर ) बार्षिक % 

बार्षिक 
( क ) नियमित दर 10 . 25 

11 . 00 
( ख ) निविष्ट पिछड़ेजिलों में स्थित यूनिटों को 8 . 50 

9 . 50 
2. पुनमित्त 
( क ) नियमित पर 

8 . 50 - वित्तीय संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली म्याज 9 , 00- -विसीय संस्थाओंद्वारा ली जाने वाली म्याज 
वर की उच्चतम सीमा 12 प्रतिशत 

पर की उच्चतम सीमा 12. 50 प्रतिशत 
( ख ) ऋण गारन्टी योजना तथा तकमीशन उधमी 7 . 00 – वित्तीय संस्थाप्रो द्वारा ली जानेवाली ब्याम 7 . 30--- वित्तीय संस्थाओं द्वारा ली जानेवाली ब्याज 
योजना के अंतर्गत पानेवाग्ने लघु उद्योग यूनिटों दर की उन्चतम सोमा 10 . 50 प्रतिशत 

दरकी उच्चतम सीमा 11 . 00 प्रतिशत 
के लिए विशेष दर 
( ग ) निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित यूनिटों के लिए 5. 50--- वित्तीय संस्थाओं द्वारा ली जानेवाली ग्याज 6 . 00 - वित्तीय संस्थाओंद्वारा ली जानेवाली ब्याज 
विशेष दर 

दर की उम्नतम सीमा 9 . 00 प्रतिशत । दर की उच्चतम मीमा 9 . 50 प्रतिशत 


अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के प्राण के अन्तर्गत 
( निवेशो मा ऋण ) 


( क ) ऋण गारन्टी योजना तथा तकनीशन उपमी 8 . 00 -- वित्तीय संस्थानो द्वारा ली जानेवाली ब्याज 
योजनाओ के अंतर्गत मानेवाले लघु उद्योगो तथा 

दरका उच्चत 

दर की उच्चतम सीमा 10 , 50 प्रतिशत 
निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित यूनिटों को 


8 . 50- - वित्तीय संस्थानों द्वारा ली जानेवाली म्याज 

की दर उच्चतम सीमा 11. 00 प्रतिशत 


( ब ) अन्य मामले 


8 . 25 - वित्तीय संस्थानों द्वारा ली जानेवाली म्याज 9 . 00 – वित्तीय संस्थाप्रो द्वारा ली जानेवाली म्याज 
पर फी उन्धतम सीमा 11 . 00 प्रतिशत 

वर की उम्चतम सीमा 11 . 50 प्रतिशत 


3. निर्यात भण 


( क ) मध्यावधि निर्यात ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त 


कोई परिवर्तन नहीं 


6 . 50 - बशर्ते कि बैंक 8 . 00 प्रतिशत से अनधिक 

दर पर ब्याज लें । 


( ब ) सहभागिता निर्यात वित्त योजना 
( ग ) खरीददार ऋण योगमा 


ऋण के भामो०वि०बैंक के प्रश पर ऐसी 
पर रहती है कि सहभागी बैंक की दर को 
हिसाब में लेने पर निर्यातक से संपूर्ण ऋण 
पर ली जाने वाली भोसत म्याज पर 
सामान्यत : 7 . 50 प्रतिशत हो । 


कोई परिवर्तन नहीं 


4. हुग पुम मार्ग योजना 

टुडियों / वचनपत्रों की प्रमतीत भषधि 


( क ) 6 - 36 महीने 


9 . 00 -- बैक द्वारा ली जानेवाली अधिकतम भुनाई 10 . 00 - बैंक द्वारा ली जानेवाली अधिकतम भुनाई 
दर 10 . 75 प्रतिशत है । 

पर 11 . 75 प्रतिशत है । 


( स ) 36 महीनों से अधिक पौर 84 महीनों तक 


8 . 50 - बैंक द्वारा ली जानेवाली अधिकतम भुनाई 

दर 10 . 25 प्रतिशत है । 


9 . 50 -- बैंक द्वारा ली जानेवाली अधिकतम भुनाई 

दर 11 . 25 प्रतिशत है । 


379. दिसम्बर 1975 के अंत तक छोट सड़क और जल परिवहन 
पालको के लिए मंजर की गयी ऋण सीमानों की राशि 93837 यूनिटों 
के संदर्भ में 238 . 5 करोड़ रुपये थी । 191 . 2 करोड़ रुपयों की बकाया 
राशि मार्च 1975 के स्तर की तुलना में 57 . 7 करोड़ रुपयो की वृद्धि 
की योतक थी ; यह बृद्धि 1974 की तवमुरूप अवधि में पायी गयी वृद्धि 
( 19 . 7 करोड़ रुपये ) की तुलना में तिगनी पो । 


380. प्रौद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए 17 अनुसूचित 
वाणिज्य बकों द्वारा मंजूर की गयी ऋण सीमाओं की राशि दिसम्बर 1975 
के अंत तक 57 यूनिटों के संवर्भ में 18 . 6 करोड़ रुपये थी । इस संवर्भ 
में बकाया राशि मार्च 1975 के अंत में विद्यमान 9 , 5 करोड़ रुपयो के 
मुकाबले में 12. 4 करोड़ रुपये थी । 
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1976 मे ट्रस्ट एक नयी योजना अर्थात् यूनिट योजना 1976 मे प्रमल 
मे लाया जिसके अन्तर्गत पूजी विकास के प्रमुख उद्देश्य से नये प्रकार के 
युनिट प्रस्तुत किय गये पौर इस योजना के कारण अतिरिमन बचन जमा 
की जा सकी । ट्रस्ट ने यूनिट योजना 1964 के अन्तर्गत दिये जानेवाले 
लाभांश की दर को 1974- 75 के 8 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 1975- 76 
मे 8 75 प्रतिशत कर दिया । 


मारतीय यूनिट इस्ट 

381 जैसा कि निटो की बिक्री तथा पुन क्रय से विदित होता है , 
1975 - 76 में दौरान यूनिट ट्रस्ट के कार्यकलापो में स्पष्टत सुधार हुमा । । 
1975- 76 में कुल बिक्रिया की राशि 29 0 करोड़ रुपये थी जब कि 
उक्त राशि पिछले वर्ष के दौरान 17 2 करोड़ रुपये थी । आलोभ्य 
अवधि के दौरान पुन ऋय की गशि 110 करोड़ रुपये थी जो पिछले 
वर्ष की तुलना में केवल प्राधी थी । निम्नलिखित तथ्यो के कारण 1975 
76 के दौरान उक्न सुधार हुपा है । पहला तम्य यह है कि सरकार ने 
जनवरी 1975 मे यूनिटो मे किये जानेवाले निमेशो के लिए अलग से 
प्राय और मपसि कर सबन्धी रियायतें ( 30 ) प्रदान की , इस कारण यूनिटो 
को पावर्षकता में काफी वृद्धि हुई । दूसरा सथ्य यह है कि लार्भाश को 
1973- 74 के 8 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1974- 76 में 8 6 प्रतिशत 
कर दिया गया , यद्यपि यह वृद्धि केवल सीमान्त ही थी , फिर भी इससे 
दृस्ट मे निवेशका का विश्वास और मजबूत हो सका । सीमरा नथ्य यह 
है कि आलोच्य वर्ष के दौरान देश की आर्थिक स्थिति मे स्पष्ट सुधार 
पाया और लाभांश सबधी नियन्त्रणो मे 1975 मे रियायते की गयी, इस कारण 
भी निवेश के वातावरण पर प्रमफूल प्रभाव पड़ा । इसके अलावा, जनवरी 


382 जून 1976 के प्रत तक बेचे गये तथा यकाया रहने वाले 
यूनिटो की राशि 6 3 लाख से अधिक पावेदन पत्रों के प्रतर्गत 166 १ 
करोड नपये पी । सारणी 31 मे 30 जून 1976 नक निटो की योजना 
पार बिक्री , पुन क्रय और बकाया राशि दर्शायी गयी है । 


130 यूनिटो से होने वाली रु . 2, 000 तक की आय नया यूनिटो मे 
किये जाने वाले १० 25, 000 तक के निवेश को क्रमश प्राय कर तथा 
सपत्ति कर से छूट दी गयी । ये छटे सपत्ति कुछ निर्दिष्ट मास्तियो 
के साथ यूनिटी के सबन्ध मे रु . 3, 000 की आय को प्रायकर 
से तथा 1 . 5 लाख रुपयो तक के निवेशो को संपत्ति कर से जो छूट 
प्राप्त है उसके अतिरिक्त हैं । 


सारणो 31 : यूनिटों की बिको पुन . कर और बकाया राशि : योजनाबार विश्लेषण 


( राशि करोड़ रुपयो मे ) 


योजना 


मिकी 


पुन क्रय 


- -- - 
1975 - 76 


30 जुन 1976 

का माया 


1974 - 75 


1975- 76 


1974-75 


20 77 


युनिट योजना 1964 
यूनिट योजना 1971 
युनिट योजना 1976 . 


18 74 
0 48 

---- 


20 36 
0 01 


1095 
0 02 


079 
747 


15765 

1 75 
747 


__ जोड़ 


. 


. 


. 


. 


. 


17 23 


29 03 


20 37 


10 97 


166 87 


पूनिट योजना : 1976 


____ 383 ट्रस्ट 1 जनवरी 1976 को यूनिट योजना 1976 अमान में 
लाया , जिसके प्रतर्गत पूजीगत यूनिट मामान्य जनता को बेघे जाने लगे । 
युनिट योजना 1964 पौर यूनिट योजना 1971 का लक्ष्य यह है कि 
यूनिट धारियो को नियमित तथा क्रमिक रूप से पाय प्राप्म हो , फिन्त नयी 
योजना का लक्ष्य प्रमख सप से पूजी विस्तार है । मच्छे विकास 
को मभावनाप्रो मे युक्त कंपनियो के ईक्विटी शेयरो में इस योजना की 
निधियो का निवेश कर इस लक्ष्य की पूर्ति की जाएगी । ट्रस्ट यह प्राशा 
करता है कि अमाधारण तथा अप्रत्याशिम स्थितियों को छोड़कर पूजीगत 
यनिटो में यूनिटधारियो के निवेशो की राशि मगभग 5 वर्षों मे 
बुगुनी हो जाएगी । इस योजना में प्रत्येक यूनिट का भाकित मूल्य 
रु . 100 है और यूनिट के गुणजो मे बेचे जाते है । पूंजीगत यूनिट योजना 
की लोकप्रियता को उनकी बिक्री की राशि से आंका जा मकता है । 
थोड़ी सी अवधि ( जनवरी से 21 अप्रेल 1976 तक ) के दौरान ऐसे 
यूनिटो की बिक्री की गणि 7 5 करोड़ रुपये हो गयी । 22 अप्रेल 1976 
से बिक्री को अस्थायी रूप में स्थगित कर दिया गया है ताकि ट्रस्ट योजना 
की निधियो का विकास की दिशा में मभिमुख शेयरों में निवेश कर सके । 
निवेश 


हिमेचरो का प्रेश 55 8 करोड रुपये ( 30 2 प्रतिशत ) था । 21 0 
करोड़ रुपयो ( 11 4 प्रतिशत ) का शेष प्रेश हामीदारी के वायदो से 
सम्बन्धित अग्रिम जमाराशियो , पूरक वित्त , प्रन्य जमाराशियो , माग और 
मल्प सूचना पर देय राशि प्रादि के रूप में था । 
रिजर्व बैंक से प्रसंबद्धता 

385 ट्रस्ट जहां प्रम मक रिजर्व बैंक की सहयोगी संस्था के रूप मे 
था बहा अब सार्वजनिक वित्तीय मस्था विधि ( सशोधन ) अधिनियम , 
1975 के अनुमरण में 16 फरवरी 1976 से भारतीय प्रौद्योगिक विकास 
मैक की सहयोगी संस्था बन गया है । इसके परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक द्वारा 
धारित ट्रस्ट की प्रारम्भिक पूजी ( 2 5 करोड़ रुपये ) भारतीय प्रौद्योगिक 
विकास बैंक का प्ररित कर दी गयी है । 
गैर पैकिंग कम्पनियां 
गैर किंग कम्पनियों पर प्रध्ययम बल 

386 पिछले वर्ष की रिपोर्ट मे गैर बैंकिग कपनियो मे सम्बन्धित 
अध्ययन दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया गया था । 
अध्ययन दल को प्रमुख सिफारिश गैर बैंकिंग कंपनियो , बिसीय कपनियो 
पौर इनामी चिट और या परम्परागत चिट कानिया से मबन्धित है । 
इन सिफारिशो को रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा मिसान्तत स्वीकार 
कर लिया गया है । 

387. गैर बैकिंग कपनियो के मबन्ध मे अध्ययन पल ने यह पाया 
कि ऐसी कपनियो द्वारा जमाराशिया स्वीकार किये आने पर पूर्णत रोक 
न लगायी जाए परन्तु इस प्रकार के उपाय किये जाएं कि मुद्रामीति से 


384 न्याम की निवेशयोग्य निधियो मे 8 6 प्रतिशत की मढ़ोतरी 
हुई और जून 1976 के अन्त में वे बढ़कर 184 5 करोड़ रूपये हो गयी । 
इनमे से सामान्य शेयरी का अंश 91 5 करोड़ रुपये ( 49 6 प्रतिशत ) 
था , अधिमान शेयरो का प्रश 16 . 2 करोड़ रुपये ( 8 8 प्रतिशस ) और 
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भारत सरकार द्वारा कम्पनी ( जमाराशियो का स्वीकरण ) नियमावली , 
1975 में किये जाने वाले इसी प्रकार के मंशोधनों के साथ ही उन्हें 
अमल में लाया जाए । 


389 इनामी चिट , लाभ । अधस योजनाए प्रादि - चलाने वाली कम्पनियों 
के संबन्ध में अध्ययन दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ऐमी योजनाओं 
में प्रमुख रूप से प्रवर्तक लाभान्वित होने है तथा उनसे कोई सामाजिक 
प्रयोअन सिद्ध नहीं होता । ऐसी योजनाएं मार्वजनिक हित के लिए हानि 
कारक हैं तथा राजकोषीय एवं मुद्रागत नीतियों के परिणामों पर प्रति 
कूल प्रभाव डालती हैं । अतः यह मुझाया गया है कि अधिक व्यापक 
मार्वजनिक हित की दुष्टि में ऐसी योजनाओं के चलाये जाने पर पूर्ण 
रूप से रोक लगायी जानी चाहिए और यदि इस उद्देश्य के लिए वर्तमान 
अधिनियमो के उपबन्धो को अपर्याप्त माना जाए तो उचित वैधानिक 
कार्यवाइयां की जानी चाहिए । इस संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा बनाया 
गया प्रारूप विधान सरकार के विचाराधीन है । 


अपेक्षित परिणाम मिल सके तथा जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने 
की पावश्यकता के अनुरूप उत्पावक प्रक्रिया में कोई बाधा न पड़े । साथ 
ही अंतिम उद्देश्य यह होना चाहिए कि इन जमाराशियों की और वृद्धि 
फो रोक दिया जाए तथा उन्हें क्रमश लौटा दिया जाए ताकि वे उद्योग 
तथा व्यापार के लिए वित्त के प्रमुख स्रोत बनकर न रहे । उक्त सिफारिशों 
को प्रभावकारी बनाने के लिए कंपनी ( जमाराशियों का स्वीकरण ) 
नियमावली, 1975 में उपयुक्त संशोधन करने के प्रश्न पर कम्पनी कार्य 
विभाग विचार कर रहा है । 

388. गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनियों के मामले में अध्ययन दल ने 
उनके बहुत अधिक समया के जमाफर्ताओं नथा उन कम्पनियों में पाये 
जाने वाले दुराचारों को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यकलापों को प्रभाव 
कारी ढंग से विनियमित करने की सिफारिश की । अध्ययन दल ने यह 
सुझाव दिया कि इन कपनियों पर मामान्य रूप से उसी प्रकार के नियंत्रण 
लागू किये आने चाहिए जो बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 के 
अन्तर्गत नैकों पर लागू हैं । चूंकि ऋणदाता कंपनियों के कार्यकलाप बैको 
के कार्यकलापों के समान ही होते है अत : अध्ययन दल ने यह सिफारिश 
को कि उनके द्वारा स्वीकार्य जमाराशियो के लिए यह उच्चतम सीमा 
निर्धारित की जाए कि ये शुद्ध स्वाधिकृत निधियों के 10 गुने से अधिक 
न हो । दल का यह विचार था कि उक्त सीमातक निधियां उपलब्ध होने 
से उनको लाभदायक कामकाज करने का उचित अवसर प्राप्त होगा तथा 
बे सक्षम यूनिट बन सकेगे । किराया खरीद वित्तीय कम्पनियों को जहां 
अब उच्चतम मीमा सम्बन्धी नियंत्रण से छूट प्राप्त है, वहा उन पर 
भी ऋणदाता कम्पनियों की तरह स्वीकार्य जमाराशियों के लिए उच्चतम 
सीमा ( उनकी शुद्ध स्वाधिकृत निधियों के 10 गुने से अनधिक ) निर्धारित 
करने का प्रस्ताव किया गया है ; परन्तु गृहनिर्माण वित्त कम्पनियों को 
उच्चतम मीमा सम्बन्धी नियन्त्रणों से छूट दी जाती रहेगी । चूंकि निवेश 
कम्पनियों के संबन्ध मे इम प्रकार की विशेष कार्यवाई करना उचित 
नही होगा , प्रस: शुद्ध स्वाधिकृत निधियों के 40 प्रतिशत की वर्तमान 
समन्वित सीमा को दो चरणों में घटाकर 25 प्रतिशत बना देने का प्रस्ताव 
है । क्ल ने केवल अपने सदस्यों के साथ लेन देन करने वाली निधियों 
द्वारा स्वीकार्य जमाराशियो के लिए किसी भी प्रकार की उच्चतम सीमा 
की सिफारिश नहीं की है । कम्पनियों द्वारा स्वीकार्य जमागशियों की 
मात्रा के सबन्ध में नियंत्रण लगाये जाने के अलावा नयी वित्तीय कम्पनियां 
प्रारम्भ करने के लिए तथा निधियों से इतर अन्य वर्तमान कम्पनियो के 
संबन्ध में अध्ययन दल ने न्यूनतम पूंजोगत अोभानों की सिफारिश की 
है । उनके द्वारा की गयी फनिपय अन्य सिफारिशें प्रारक्षिा निधि का 
निर्माण करने, चल अस्तियों को बनाये रखने , निवेशकों तथा उन फौ 
पौर कम्पनियों को जिनमें उनका हित हो , ऋण और अग्निम प्रदान किये 
जाने पर रोक लगाने तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 की 
कतिपय धारामों के ममान उपबन्धों को अधिनियमित करने से संबन्धित 
हैं । वित्तीय कम्पनियों के जमाराशि स्वीकरण संबन्धी कार्यों तथा उनकी 
कार्यप्रणाली पर नियंत्रण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अध्ययन दल द्वारा 
प्रस्तुत की गयी सिफारिणो के महत्वपूर्ण स्वरूप को देखते हुए यह निश्चय 
किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 के प्रध्याय 
JII - मा के स्थान पर एक अलग व्यापक विधान को अधिनियमिस किया 
आए । इस विधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और इस बीच 
दल की ऐसी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये जा 
रह है जिन्हें अधिनियम के उक्न प्रध्याय III - मा के वर्तमान उपबन्धो के 
मंतर्गत रिजर्व बैंक को मौपी गयी शक्तियो का प्रयोग करते हए संपति 
अमल में रहने वाले निदेशो में उचित संशोधन कर कार्यान्वित किया जा 
सकता है । निवेशों में किये जाने वाले सशोधनों को अंतिम रूप दिया 
जा चुका है परन्तु अधिसूचना जारी करना संप्रति स्थगित किया गया है 
क्योंकि यह निश्चय किया गया है फि गैर बैंकिग कम्पनियों पर लागू 
होने वाली अध्ययन दल की सिफारिशों को फार्थन्वित करने के लिए 


390 परम्परागत चिट निधि का कारोबार चलाने वाली कम्पनियों 
के मामले में उनके द्वारा चिट के मवस्यों से प्राप्त अभिवानों को रिजर्व 
बैक द्वारा जारी किये गये निदेणो के प्रयोजन के लिए जमा राशियो 
की परिभाषा के क्षेत्र से बाहर रखा गया है , जब कि ऐसी योजनाओं से 
भिन्न रीति से स्वीकार की जाने वाली जमागशिया उक्त निवेशो के क्षेत्र 
के अन्तर्गत पाती है । परन्तु कतिपय राज्यों/ सघशासित क्षेत्रो में मिट 
निधि मंबन्धी कारोबार को अधिनियमो के अन्तर्गत विनियमित किया गया 
है । वेश के अन्य भागो में विनियामक उपायो के अभाव में तथा इन 
उपबन्धों के विभेदात्मक स्वरूप को देखते हुए यह असंभव नही है कि 
बेईमान प्रवर्तक या चिट कम्पनियां ऐसे राज्यों मे चिट का कारोबार 
घनाकर स्थिति का अनुचित लाभ उठाये , महां जहा हम प्रकार का कोई 
विधान नही है या जहा उपबन्ध कम कठोर है । यहां इस बात का उल्लेख 
किया जाए कि गैर बैकिग विनीय बिचौग्नियो के कार्यकलापों को विनि 
यमित करने के निमित बैंकिग आयोग द्वारा की गयी सिफारिशो के संदर्भ 
में अन्य बातो के साथ केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया था कि परम्परा 
गन चिट निधियों के कार्यकलापो को विनियमित करने के लिए एक 
ऐमा अादर्श विधान बनाया जाए जिमे वे मभी राज्य अपना सके जहां 
इम प्रकार का विधान अमान में नही है । उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप 
रिजर्व बैंक ने एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया जिमे फेन्द्रीय विधान 
के रूप में अधिनियमित किया जा सकता है तथा उसे अध्ययन दल के 
पाम उसकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया । अध्ययन दल की सिफारिशों 
के मैदर्भ में संशोधित उक्त विधेयक पर भारत सरकार विचार कर रही 


प्रनिगमित निकायों द्वारा जमाराशियों का स्वीकरण 

391. गैर बैकिग वित्तीय बिचौलियो के नियन्त्रण की वर्तमान योजना 
को पुनर्व्यवस्थित करने के संबन्ध में बैंकिग आयोग द्वारा की गयी सिफा 
रिशो पर विचार करते समय सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से यह निश्चय 
किया कि सभी अनियमित निकायों द्वारा जमाराशियों के स्यीकरण को 
रोकने के लिए सांविधिक शक्तिया प्राप्त कर लेनी चाहिए । इस संदर्भ 
में रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियग , 1934 में जिन आवश्यक 
मंशोधनो के सुझाव दिये थे वे सरकार के विचाराधीन है । 
गैर पैकिंग कम्पनियों को जारी की गयी निवेशावली में संशोधन 

392 गैर यकिग विसीय कम्पनियों को जारी की गयी निदेशावली 
में 29 नवम्बर 1975 को और मंशोधन किये गये तथा ऐसी कम्पनियों 
को निदेशको दारा गारन्टीकृन ऋणो के रूप में रहने वाली जमाराशियां 
प्रायर धारियों से प्राप्त जमाराशियो आदि को शुद्ध स्थाधिकृत निधियो 
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के 15 प्रतिणन तक घटाने के लिए छ महीनों की पौर ( अर्थात् अन यह विशेषता पौर भी स्पष्ट थी । उनके मंदर्भ में मूबना देने वाली पंप 
1976 के अंत तक ) अवधि दी गयी । कम्पनियों द्वारा किये गये दम नियों की 8 . 5 प्रतिशत कंपनियों के पास 78 8 प्रतिशत जमाराशियो 
भाशय के प्रतिवेदनो के बाद उक्त प्रधि बढ़ायी गयी कि ऐसी बकाया थीं और समग्र रूप से कुल जमाराणियों और छूट प्राप्न ऋणो का ७08 
जमाराशियां काफी अधिक है और वर्तमान स्थिति में वे निर्धारित सीमा प्रतिशत था । 
में अधिक मात्रा में रहनेवाली जमाराशियो को 31 दिसम्बर 1975 
मक ममाप्त करने में बहुन ही कठिनाई अनुभव कर रही हैं । 

396. सूचना देने वाली अधिाण कंपनियां प्रमुख रूप से तीन राज्यों 

अर्थात् महाराष्ट्र , तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में स्थित थी । मार्च 
__ 393 इसी प्रकार गैर मैकिंग वित्तेतर कम्पनियों के मामले में भी 

1973 के अंत तक सूचना देने वाली कुल कम्पनियों ने इन तीन राज्यों 
कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 58-प्र के अन्तर्गत बनायी गयी 

का कुल अंश 63 . 9 प्रतिशत और कुल बकाया जमाराशियों तया छूट 
कम्पनी ( जमाराशियो का स्वीकरण ) , नियमावली 1975 में संशोधन 

प्राप्त ऋणों में उनका प्रश 71 . 8 प्रतिशत था । 
कर भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग ने अवधि बढ़ायी । इन 
कम्पनियो के लिए मितम्बर 1976 के अन्न तक अवधि और बळावी 
गयी है । इसके अलावा रिजर्व बैंक द्वारा की गयी कतिपय सिफारिशो के 

V . विदेशी मुद्रा नियंत्रण संबंधी गतिविधियां 
संदर्भ में 18 सितम्बर 1975 को नियमावली में संशोधन किये गये ; 

397 पालोच्य वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा नियंत्रण के क्षेत्र में पायी गयी 
संशोधित नियमावली स्थल रूप से वैसी ही है जैसी कि वित्तेतर कंपनियों 

महत्वपूर्ण गतिविधियां इस प्रकार थी -- पौषु म्टलिंग से भारतीय रुपये 
को जारी की गयी निदेशावली जुन 1975 में उसे वापस लेने के पहले 

को प्रमंबद्ध किया गया , पास्थगित प्रवायगी की शनों पर किये जाने वाले 
विद्यमान थी । यह स्मरण होगा कि इनामी चिट / लकी ड़ा / बचन योजना निर्यातों के लिये क्रियाविधियों को मरल बनाया गया , गैर रिहायशी भार 
अादि घलाने वाली कम्पनियों को उपयूक्न प्रकार की जमाराशियों को कम तीयों और विदेश में रहनेयाले भारतीय मूल के उपस्तियों को विदेशी 
की गयी 15 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के भीतर लाने के लिए दिसम्बर मुद्रा ( गैर रिहायणी ) खाते खोलने एवं बनाये रखने की अनुमति प्रदान 
1976 सक अवधि दी जा चुकी है । 

कर एक नयी मुविधा की व्यवस्था की गयी , और उन्हें भारत में विशिष्ट 

उद्योगो की शेयर पूंजी में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित किया गया । 
गैर पैकिंग कम्पनियों के पास जमाराशियाँ : 1972 - 73 
394 31 मार्च 1973 को समाप्त हुए वर्ष के लिए गर बैकिंग 

पौंज स्टलिंग से भारतीय रुपये को असंबद्ध करना 
कंपनियों के पास रहने वाली जमाराशियों को जो मर्वेक्षण किया गया उसके 

398. भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्ण में उस 
अंतर्गत भूचना देने वाली कंपनियों की संख्या में इस वर्ष 314 की कमी 

व्यवस्था का पुनरीक्षण किया जिसके अधीन भारतीय मपया पौर स्टलिंग 
भायी और वह घटकर 2, 841 हो गयी । सूचना देने वाली कंपनियों की 

मे संबद्ध था , साथ ही पौड के मूल्य के परिवर्तन के गाथ- साथ स्वयमेव 
मंख्या में कमी आने के बावजूद जमाराशियों तथा छुट प्राप्त ऋणों को 

परिवर्तित हो जाने वाली प्रमुख अतर्राष्ट्रीय मुद्राओं या विशेष आहरण 
कुल राशि में 56 करोड़ रूपयो की बढ़ोतरी हुई और वह मार्च 1972 

अधिकार की सुलना में भारतीय रुपये के मूल्य का भी पुनरीक्षण किया 
के प्रत में स्थित 691 . 8 करोड़ रपयो से बढ़कर मार्च 1973 के अंत 

गया । तत्काल वाति के लिये स्टलिंग के क्रय-विक्रय की रिजर्व बैंक की 
म 747. 8 करोड स्पये हो गयी । इसमें जमाराशियो तपा छूट प्राप्त 

जो दरे 4 जुलाई 1972 मे क्रमश. पौड 5. 3333 और पौर 5 . 3050 
ऋणो का अश क्रमशः 373 . 7 करोड़ रुपये और 374 . 1 करोड़ रुपये 

प्रति ० 100 थी उन्हें रिजर्व बैंक ने 2 जुलाई 1975 मे बदलकर 
था । सूचना देने वाली वित्तीय कंपनियों की संख्या में जहा 42 की कमी 

क्रमश पौड 5 . 3907 और पौड़ 5 . 36 1 9 निर्धारित किया । फिर भी , 
प्रायी और यह घटकर 879 हो गयी , बहा सूचना देनेवाली वितेतर 

अतर्गष्ट्रीय मुद्रागन स्थिति के परिप्रेक्ष्य मे और इस तथ्य को दृष्टि में 
कंपनियों की संख्या में 272 की कमी प्रायी और वह घटकर 1, 962 हो 

रखते हुए कि जब तक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राए मुक्न रहती है , तब तक 
गयी । जमाराणियो और छूट प्राप्त ऋणों की कुल 747 . 8 करोड़ रुपयो 

किसी एक प्रारक्षिन मुद्रा के साथ म बछ करने की प्रपेक्षा एक बहु-मबा 
की राशि में वित्तेवर कंपनियो का अश 517 . 4 करोड़ रुपये था और 

प्राधार कही अधिक उपयुक्त तथा सनापजनक सिद्ध होगा , यह निश्चय 
शेष प्रण ( 23 ) , 4 करोड़ रुपये ) वित्तीय कंपनियां का था । 

किया गया कि 25 मितम्बर 1975 से रुपये को स्टलिंग से प्रसबद्ध 
395 1971- 72 की तरह 1972- 73 में भी यह देखा गया कि 

कर पिया आय और भविष्य मे भारत के व्यापार से प्रमुख रूप से 
अधिकांश बकाया जमाराशिया तथा छूट प्राप्त ऋण छोटी मख्या की बड़ी 

___ मबन्ध रखनेवाली चुनी हुई प्रमुख अतर्राष्ट्रीय मुद्रामा के सदर्भ में रुपये 
गर बैंकिग कपनियों के पाम थे । मार्च 1973 के प्रत तक सूचना देने 

के मूल्य का निर्धारण किया जाय । पौड स्टनिंग अब भी मध्यवर्ती मुद्रा 
वाली कुल 2,941 कंपनियों में से कुल 25 लाख रूपयां तक की जमा 

के रूप में जारी है । तदनुसार, रिजर्व बैंक न समय समय पर सत्काल 
राशिया और छूट प्राप्त ऋण धारित करने वाली 464 कंपनियां ( 18 . 3 

वाति के लिये पौड स्टनिंग के क्रय -विक्रय की अपनी दग का संशोधित 
प्रतिशत ) का मंश 83 . 8 प्रतिशत था । वित्तीय कपनियों के मामले में 

किया । उसके विवरण निम्न प्रकार है : 
- -- -- --- - - 

- - - - - 
तारीख 

विक्रय दर 

मध्य दर 
- - - - 
25 - 9 - 1975 . . . पाड 5 , 4769 प्रति १० 100 

पाड 5 . 1471 प्रति 50 100 

प्रति । पौर 
( प्रति 1 पौड रु0 18 . 2583 के अनुरूप ) ( प्रति 1 पाई 10 15. 3584 के अनुकप ) रु० 18 . 3084 
5 - 12-1975 . . . पीड 5 . 53 1 5 प्रति रु . 100 

पौर 5 . 50 10 प्रति १० 100 

प्रति 1 पौर 
( प्रति । पौड रु0 18 . 0784 के अनुरूप ) ( प्रति 1 पी3 0 18. 1784 के अनुरूप ) रु० 18 . 128 
8- 3- 1976 . . . पौड 5 . 5497 प्रति स० 100 

पौड 5 . 6180 प्रति न० 100 

प्रति 1 पार 
( प्रति 1 पौड रु० 17 . 70 के अनुरूप ) ( प्रति । पौड रु० 17 . 80 के अनुरूप ) 

९० 17 . 75 
- - - - - - - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


. 


- - 


- 


- 


- - - 
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- 


- 


- 


- - 


11- 3- 1976 


. 


प्रति 1 पौंड 
ह० 17 , 25 


3 - 4- 1976 


. 


. 


. पौंड 5 . 81 40 प्रति १० 100 

( प्रति 1 पौड रु0 17 . 20 के अनुरूप ) 
. पोर 5 . 9347 प्रति 10 100 

( प्रति [ पौंड रु . 16 . 8 5 के अनुरूप ) 
. पौड 6 . 0790 प्रति रु० 100 

( प्रति 1 पौंड रु . 16 . 45 के अनुरूप ) 
. पोर 6 . 2696 प्रति रु . 100 

( प्रति 1 पौड रु0 15 . 95 के अनुरूप ) 


पौंड 5 . 780 3 प्रति 1० 100 

( प्रति 1 पौर ० 17 . 30 के प्रसुरूप ) 
पौर 5 . 8997 प्रति रु० 100 

( प्रति 1 पौर न० 16 . 95 के अनुरूप ) 
पौर 6 . 0 423 प्रति रु . 100 
( प्रति 1 पौंड रु0 16 . 55 के अनुरूप ) 
पौर 6 . 2305 अनि ० 100 
( प्रति 1 पौंड रु0 16 . 05 के अनुरूप ) 


23- 4- 1976 


. 


. 


प्रति 1 पौर 
60 16 . 90 

प्रति । पौर 
50 16 . 50 

प्रति 1 पोष्ट 
रु० 16 , 00 


29- 5- 1976 


. 


हस्ताक्षर करने के 15 दिनों के भीतर इन मामलों में विदेशी मुद्रा नियंत्रण 
विभाग की कार्योत्तर स्वीकृति के लिए रिजर्व बैंक को मषा आवश्यक भीमा 
रक्षा के लिये निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम को मावेदनपत्र भेजना 
आहिए । जिन मामलों में सामान्य अनुमति प्रदान की जाती है उनकी 
क्रियाविधि को अनुमोदन प्रदान करने के लिए भा . प्रो . वि . बैंक को केंद्र बिन्दु 
बनाकर काफी सुसंगत बनाया गया है । भा . प्रो . वि . बैंक को समन्वित प्रपन्ना 
में प्रस्तुत किये गये ऐसे भावेदनपत्रों पर प्रम एक कार्यकारी वल कार्रवाई 
कर रहा है । उक्त वन में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रौद्योगिक विकास 
मैफ तथा निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम मम्मिलित है । कार्यकारी दल 
के साथ जो विचार विमर्श किये जाते हैं उनमें मावश्यक संदर्भो में निर्यातको 
को भी उनके बैंकरों के माथ मम्बद्ध किया जाता है और प्रस्ताघ या बोली 
के लिए एकमुश्त स्वीकृति प्रवान की जाती है । 


इन मभी अवसरों पर , स्टलिंग का वायदा क्रय करते समय तत्काल 
क्रय दर में प्रत्येक तिमाही या उसके अंश के लिये प्रति रु० 100 पौष 
७ . 0 1 25 का भो माजिन जोड़ जाता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं 
किया गया और न ही वायदा क्रय ठेकों की अवधि को एक या अधिक 
बार बढ़ाने पर प्रत्येक तिमाही या उसके अंश के लिये प्रति १० 100 
पौर 0 . 01 25 का जो शुल्क अदा करना पड़ता है उसमें कोई परिवर्तन 
किया गया । इसी प्रकार आस्थगित भदायगी की शर्तों के अधीन किये 
जानेवाले निर्यातो के संवर्भ में निर्यातकों को वीर्घकालीन वायवा विनियम 
सुरक्षा प्रदान करने की योजना के अधीन 10 वर्षों तक की अवधियों के 
लिए स्टलिंग का जो वायदा क्रय किया जाता है उससे संबंधित रिपर्व 
बैंक दरों का हिसाब लगाने के लिए स्टलिग की तत्काल क्रय दर में 
जोड़े जानेवाले माग्नि में भी कोई परिवर्तन नहीं हुमा । उक्त मानिन 
निम्न प्रकार था । 
वायदा ठेके की अवधि 

बैंक की तत्काल क्रय दर पर 

प्रतिशत माजिन 
1 . 18 महीने और अधिक किन्तु 5 वर्षों 
से अनधिक 

1 . 25 
2 5 वर्षों से अधिक किन्तु 7 वर्षों मे 
अनधिक 

1 . 75 
3. 7 वर्षों से अधिक फिन्तु 10 वर्षों से 
_ __ अनधिक . 

.... _ _ _ _ _ _ _ 2 . 50 
प्रास्पगित प्रदायगी के अधीन किये जानेवाले मिर्यात 

399. 1 जुलाई 1975 से रिजर्व बैंक ने माम्यगित प्रवायगी के 
अधीन किये जानेवाले निर्यातों से संबंधित क्रियाविधियों को सरल बनाया । 
पहले की क्रियाविधि के अनुसार, आस्थगित भदायगी की शो पर पूजीगत 
माल तथा इंजीनियरी माल का निर्यात करनेवालो को दो चरणो में रिजर्व 
बैंक का पूर्व मनुमोदन प्राप्त करना पड़ता था प्रर्थात् एक बार विदेशी 
मोनियों या निविदामो में भाग लेने या प्रास्थगिन मवायगी की शर्तों पर 
निर्यातों के लिये बातचीन प्रारभ करने के पहले सैद्धानिक रूप में अनुमोदन 
प्राप्त करना पड़ता था , और दूमरी बार भाईर प्राप्त होने की स्थिति में 
ठेके की शर्तों को अंतिम रूप देने के पहले रिजर्व बैंक का मतिम अनुमोदन 
प्राप्त करना पड़ता था । इसके अलावा, यदि भारतीय मौयोगिक विकास 
बैंक का वित्त मौर निर्यात ऋण तथा गारटी निगम को सुरक्षा प्रपेक्षित 
हो तो ऐसे मामलों में निर्यातकों को एक साथ किन्तु अलग अलग प्राधेबन 
पन्न भा . प्रौ . वि . बैक तथा नि. ऋ . गा . निगम को भेजना पाता था । 
इस प्रसुविधाजनक और अधिक समय लेनेवाली क्रिया विधि को सरल 
बनाया गया है और निर्यानको को कतिपय शनों पर विदेश में प्रस्ताव 
पेश करने थानचीन करने ठेका निष्पादित करने और/ या निविदामों को 
प्रस्तुत करने लथा बाद में विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग की कार्योत्तर 
स्वीकृति प्राप्त करने की मामान्य मनुमति प्रदान कर उक्त क्रियाविधि 
को उदार बनाया गया है । उक शर्तों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्ते निम्न 
प्रकार है । ( 1 ) ठेके का मूल्य 50 लाख रुपयों से अधिक न हो , ( 2 ) 
निदिष्ट प्रकार के माल के लिए ऋण की अवधि पांच वर्षों में अधिक न 
हो , ( 3) भा प्रो . वि . बैंक का वित्त पावश्यक न हो और ( 4 ) मग्रिम 
राशि तथा पूर्ण भुगतान की राशि कुल करार मूल्य का कम से कम 15 
प्रतिशत हो और पायात पूर्ति एजेमी फमीशन तथा भाड़े के रूप में जो 
विदेशी मुद्रा बाहर जाती है वह भी उसमें शामिल हो । किन्तु करार में 


विदेशी मुगा ( गैर -रिहायशी ) खाते 

400. विदेश से होनेवाले निजी प्रेषणों को प्रोत्साहित करने के लिये 
1 नवंबर 1975 से एक नयी सुविधा अमल में पायी । इस योजना के 
अधीन गैर- रिहायशी भारतीयों और विदेश में रहनेवाले भारतीय मूल के 
व्यक्तियों को विवेश से प्राप्त होनेवाली प्रारंभिक राशि के साथ या भारत 
में विदेशी मुद्रा के लेन- देन करने के लिये प्राधिकृत बैंकों के पास रुपयों 
में रखे हुए वर्तमान गैर - रिहायशी (विदेशी ) खाने को परिवर्तित कर, निर्दिष्ट 
विदेशी मुद्रामों (फिलहाल भमेरीकी डालर तथा पौड स्टलिंग ) में विदेशी 
मुद्रा ( गैर-रिहायशी ) खाते खोलने पौर बनाये रखने की अनुमति दी गयी 
है । इम व्यवस्था के अंतर्गन गैर-रिहायशी खानाधारियों के विनिमय सबधी 
खतरे को पूर्णत . समाप्त कर दिया गया है । उक्त बातो को 91 दिनों या 
अधिक किन्तु 61 महीनो से अनधिक प्रवधियों की मियावी जमा - राशियो 
के रूप में रखा जाएगा । उनपर देय ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 
पधिसमिस की आयेगी । ये म्याज दरें प्रवधि के अनुसार अलग अलग 
होती हैं । संप्रति ब्याज दरें 91 दिनो किन्तु 6 महीनों से मनधिक 
अवधि की जमाराशियों पर 5 प्रतिशत वार्षिक है और 6 महीनों 
की जमा राशियों पर 10 प्रतिशत वार्षिक है । इन जमाराशियों पर अजित 
होनेवाले व्याज भारतीय माय कर मे मुक्त है । भारतीय रिजर्व बैंक को 
लिनेना जमार बिशा कोण्या जि सहित निर्विष्ट विदेशी मुद्रामों में स्वतंत्रता 
पूर्वक प्रत्यावनिम किया जा सकता है । रुपयों में या निर्दिष्ट विदेशी 
मुद्रामों में गैर-रिहायशी ( विदेशी ) खाते में रखी जानेवाली जमाराशियों 
को सपत्ति फर से छुट प्राप्त है । फिर भी , उक्त राशियों को म तो सम्पदा 
कर मे छट प्राप्त है और न ही ऐसे खातों से किये आनेवाले उपहारों को 
उपहार-फर से छूट प्राप्त है । 
शेयर पूंजी में निवेश 
___ 401. अक्तूबर 1975 से गैर-रिहायशी भारतीयों और विदशो में 
रहनेवाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को यह अनुमति दी गयी थी कि वे 
स्वीकृत उद्योगों ( पायात व्यापार नियंत्रण की दिनांक 8 फ़रवरी 1974 
की सार्वजनिक सूचना सं० 23- प्राईटीसी ( पीएन ) - 74 के अनुबंध 
में दिये गये उद्योगों को छोड़कर ) को शेयर पूंभी में निवेश करें , किन्तु 
उक्त निवेश नयी कंपनियों द्वारा जारी की गई नयी शेयर पूंजी का प्रधिक 
से अधिक 20 प्रतिशत हो । ऐसे मिवेशों को उन पर प्राप्त होनेवाली 
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प्राय के साथ प्रत्यावर्तित करने की पूरी अनुमति दी जायेगी , किन्तु उनपर स्टिलग को रिजर्व बैंक की श्रय दर के बीच की प्राप्ति - दरे होगी । फिलहाल 
उपयुक्त कर लाग होगे , माथ ही गर्न ग्रह होगी कि इस प्रकार का निवेश उम्स ऋय केवल बम्बई स्थित बैंक के कार्यालय में किया जायेगा । यह भी 
विदेणो गे प्राप्त गशियों अथवा गैर -रिहायशी (विदेशी ) नासो मे रहने वाली निश्चय किया गया कि यदि अलग अलग प्राधिकृत व्यापारी द्वारा रिसर्य 
निधियों से किये जाए । उक्त निवेश सरकार द्वारा मधिन कंपनी में 

बैंक को ड्यूश मार्क और जापानी येन की वायदा दानि के प्रस्ताव 
लिए स्वीकृत विदेशी शेयर निवेशों के अतिरिक्त होगे । 

8 (10,000 यूण मार्क या 10 करो : जापानी येन या अधिक राशि के 
परामर्शदाता/जिलाइम इंजीनियरिंग सेवामों का निर्यात 

लिए पेण किये जाएं तो उनमें माय 27 अगम्म 1975 मे और अगनी 

सूचना तक उन मुनिश्चित निर्यात प्रादेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ 
40 2. भारतीय रिजर्व बैंक ने जुन 1975 में भारतीय परामर्श मंलग्न की जानी चाहिए जिनके आधार पर प्राधिकृप्त व्यापारी ने अपने 
दाता / रिजाइन इंजीनियरिंग मेवानों के निर्यान से संबंधित अपनी वर्तमाम 

ग्राहक / ग्राहकों से यश मार्फ या जापानी येन खरीदा हो । 
क्रियाविधि को उदार बना दिया है । भारतीय परामर्शदाता /डिजाइन 
इंजीनियरिंग फर्मों को अब यह अनुमति प्रदान की गयी है कि यदि पिछले 

निबंध विदेशी मुद्रा परमिट 
वर्ष विदेशी मुद्रा मे अजित उनकी प्रामवनी पांच लाख रुपयों से कम न ___ 405. योग्य निर्यात प्रतिष्ठानो और अन्य निर्यात यूनिटो को निबंध 
रही हो तो ये निबंध यात्रा परमिट की सुविधा प्राप्त कर सकती है । 

विदेशी मुद्रा परमिट जारी करने की क्रियाविधि को और उसके अधीन 
विदेशो मे यात्रा करने या विदेशों में किये जानेवाले प्रारंभिक खो / 

गशि प्राप्त करने की सुविधा को जुलाई 1975 में व्यवस्थित कर मलंग 
वायदो की पूर्ति के लिये प्राप्त पायेदनपत्रों पर अब अधिक उदारतापूर्वक 

बनाया गया है ताकि योग्य निर्थात यूनिट शीघ्रता से सुविधाओं का लाभ 
प्रत्येक मामले के गुणदोषों के माधार पर विचार किया जाता है । 

उठा सके । निर्मध परमिट की प्रश्नावली को भी उचित रूप से संशोधित 
एशियाई समाशोधन यूनियन 

किया गया है । मंगोधित क्रियाविधि के अधीन निबंध विदेशी मुद्रा परमिट 

मे लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों के नाम पमिट पर नही लिखे जाने । 
____ 403 एशियाई समाशोधन यूनियन की स्थापना 9 दिसंबर 1974 

निर्यान यूनिटों को यह स्वतंत्रता है कि वे अपनी इच्छा में किसी भी कर्मचारी 
को की गई थी और इसका उद्देश्य यह था फि एशियाई और प्रशांत 

को या निर्यात विकास से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध अपने परामर्गदाताओं को प्रति 
महासागरीय पार्थिक और सामाजिक मायोग के सवस्य देशों के भीतर 

नियुक्त करें । निर्यातकों की वास्तविक आवश्यकताओं की समुचिन पूनि 
महुपक्षीय आधार पर किये जानेवाले चालू अंतर्राष्ट्रीय लेन- देनों से संबधित 

के लिये निबंध परमिट के अधीन प्रवान की जानेवाली विदेशी मुद्रा को 
भवायगियों में सुविधा हो । उक्त यूनियन ने 1 नवंबर 1975 से समाशोधन 

मढ़ा दिया गया है । निर्यात विकास के उद्देश्य से निबंध या अन्य परमिटों 
कार्य प्रारंभ किया । छ: देशों अर्थात् बंगला देश , भारत , ईरान , नेपाल , 

पर विदेश यात्रा करने वाले व्यक्ति विदेश में होनेवाले भूमिगत यात्रा 
पाकिस्तान और श्रीलंका के केद्रीय मैंक इसके वर्तमान सवस्य है । पेट्रोलियम , 

व्यय और प्राकस्मिक बर्षों की पूर्ति के लिए दैनिक दरो के 20 प्रति 
प्राकृतिक गैस और उनसे उत्पन्न वस्तुओं के लिए की जानेवाली प्रवायगियो , 

शत तफ अतिरिक्त मुद्रा प्राप्त करने के पात्र हैं । निर्वेध परमिट के 
मंतर सरकारी और गैर घालू लेन -वेनों जैसे कतिपय लेन -देनों को छोड़कर 

मूल्य के 10 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा मनोरंजन व्यय के लिए प्राप्त की 
भारत और एशियाई समाशोधन यूनियन के मदस्यो के मीच होनेवाले 

जा मझती है बशर्ते कि अध्यक्ष या निवेशक के नेतृत्व में जानेवाला बल 
सारे लेन- देन उक्त यूनियन के समाशोधन तंत्र के माध्यम से किये जाएंगे । 

प्रति यात्रा 100 पौड़ से अधिक खर्च न करे और अन्य वरिष्ठ कार्यपालक 
ए शियाई समाशोधन यूनियन के द्वारा लेन- देन करने के लिये विदेशी मुद्रा के 

अधिकारियो के नेतृत्व मे जानेवाला वार्ता दल 50 पौंड से अधिक खर्च 
उनतीम प्राधिकृत व्यापारियों को निर्धारित किया गया है । समाशोधन 

न करें । जो संस्थाएँ एक लाख रुपयों से अधिक किन्तु पंद्रह लाख रुपयों 
के लिये योग्य प्रपन्नो को या तो सदस्य देशो की मुद्रा में या एशियाई से प्रमधिक मूल्य के परम्परेतर माल और पांच लाख रुपयो से अधिक 
ममाशोधन यूनियन के सामान्य यूनिट अर्थात् एशियाई मुद्रा युनिट में फिन्तु 75 लाख झपयों से अनधिक मूल्य के परम्परागत माल का निर्यात 
जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दाग समय समय पर मूल्यांकित विशेष पाहरण करती हैं उन्हे भी निर्यात विकाम के प्राधार पर वर्ष में दो बार यात्रा के 
अधिकार के एक यूनिट के समान है, वर्गीकृत किया जाएगा । भारतीय लिए विदेशी मुद्रा प्रवान की जाती है । वाणिज्य मन्त्रालय में निर्यात 
रिजर्व बैंक नामित प्राधिकृत व्यापारियों से तीन , छ : या नौ महीनों नक 

प्रतिष्ठानों के रूप में पंजीकृत निर्यातक पहले की तरह निर्बध विदेशी मुद्रा 
( इस अवधि को कुल मिलाकर 12 महीनो तक बढ़ाया जा सकता है ) 

परमिट प्राप्त करने के योग्य रहेगे, चाहे उनका पिछला निर्यात कार्य 
दाति किये जाने के लिए एशियाई मुवा युनिटों का हाजिर और वायवा क्रय । 

कुछ भी क्यों न हो । माथ ही निबंध परमिट के योग्य बनने के लिये 

अन्य निर्यातकों के संबंध में निर्यातों की राशि की वार्षिक न्यूनतम वसूली 
फरेगा तथा उक्त व्यापारियों को इन यूनिटों का हाजिर विक्रय करेगा । 

के संमंध में विद्यमान मानवंडो में कोई परिवर्तन नही होगा अर्थात उक्त 
यह क्रय -विक्रय एशियाई समाशोधन यूनियन द्वारा समय समय पर घोषित 

मानदंड परम्परेतर माल के लिए पन्द्रह लाख रुपये और परम्परागत माल के 
रुपये और एशियाई मुद्रा यूनिट के बीच की विनिमय दर के प्राधार पर किया 

लिए पबहसर लाख रुपये होगे । 
जाएगा । 

406. भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियो, भारत में रहने वाले 
इयूरा मार्क और जापानी येन का मायका क्रय 

विदेशी नागरिकों, विदेश में निगमित कंपनियों और ऐसी कंपनियों जिनमें 

गैर-रिहायशी हित 40 प्रतिशत से अधिक है और साथ ही ऐमी कंपनियों 
404. ड्यूश मार्क और जापानी येन का हाजिर क्रय तथा एक महीने , 

की शाखाप्रो को भी यह अनुमति प्रदान की गयी है कि वे निम्नलिखित 
दो महीने और तीन महीने का वायवा क्रय करने के अलावा , रिजर्ष 

मामलो में प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ के लिए किसी भी व्यक्ति या कपनी को 
बैंक ने 1 सितम्बर 1975 में छः महीने की समाप्ति पर वायवा वाति 

अपने व्यापार चिन्हों का उपयोग करने दे : अर्थात् ( i ) नेपाल और 
के लिये ड्यूश मार्क और भापानी येन खरीदना प्रारंभ कर दिया है । 

भूतान को छोड़कर अन्य देशो को मम्पूर्ण रूप से निर्यात किये जाने वाले 
छ . महीने की वायदा दाति के लिये ड्यूण मार्फ और जापानी येन की माल और ( ii ) कतिपय जीवन रक्षक और आवश्यक दवाइयो और 
रिजर्व बैंक की क्रय दरें पिछले कार्य दिन के मन में ड्यूश मार्क और पौधो के सरक्षण के लिए उपयोग में मानेवाली कीटनाशक दवाइया तथा 
जापानी येन की छ: महीने की पायवा दाति के लिये लंबन बाजार में अन्य रासायनिक पदार्थों के संबंध में व्यापार चिन्हों का उपयोग किया जा 
स्थित क्रय दरों और क्रय के विन छ: महीने की पायवा बाति के लिये मकता है । उपर्यक्त मद ( i ) और मव ( ii ) के लिए जिनमें 17 प्रकार की 
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बवाइयां और पौधे के मंरक्षण के लिये उपयोग में आनेवाली 25 प्रकार की 
कीटनाशक दवाइयां तथा अन्य रासायनिक पदार्थ शामिग्न है, रिजर्व बैंक ने 
क्रमश. अप्रैल 1975 तथा मार्च 1976 में गामान्य अनुमति दी है । 


भारत - मारिशस ऋण करार 1975 


( क ) डेक यात्रियो तथा बंगला प्रति व्यक्ति भारतीय रुपये 60 
वेश , भूतान , नेपाल , पाकिस्तान या के बराबर के कोई भी विदेशी 
श्री लंका जाने वाले यात्रियो को मना नोट या सिक्के । 
छोड़कर अन्य सभी यावी 
( ग्य ) अंतर्राष्ट्रीय पारपत्र पर __ -- बड़ी - - 
किसी अन्य देश को जाते हुए 
पाकिस्तान जाने वाले यात्री 
( ग ) पाकिस्तान जाने वाले यात्री प्रति व्यक्ति भारतीय रुपये 

30 के बगवर के पाकिस्तानी 
मुद्रा नोट तथा मिझके । 


407 भारत सरकार ने १ जनवरी, 1970 को मारिणम मरकार 
के साथ एफ ऋण करार पर हस्ताक्षर किये । इसके अनुसार सूचिबद्ध , 
भारतीय वस्तुप्रो के क्रय और मायात तथा मारिणम में स्वीकृत परि 
योजनाओं के लिए मारिणस सरकार को पांच करोड़ भारतीय रुपयो 
तक का ऋण उपलब्ध कराया गया है । 


राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना 


408. भारत स्थित बैंकों में जिन लोगों के राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना 
विशेष खाते रहते हैं उन्हे चाहे उन खातो को जमाराणिया कुछ भी क्यो न । 
हो , अम ( 23 जून 1976 से ) यह अनुमति प्रदान की गयी है कि ये 
भारत में किये जाने वाले निवेशो और भारत को भारत से भी जानेवाली 
यात्रा के किराये के भुगतान को छोड़कर स्थानीय बितरणो में उक्त राशि 
फा स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग करें । इन खातो की जमाणियों से 20 50, 000 
से अधिक राशि निकाले जाने पर अब तक जो प्रतिबन्ध लागू रहा है 
उमे अब हटा दिया गया है । अब उनकी जमाराशियों का उपयोग 
( i ) सावधि जमा खाते खोलने, ( ii ) भारत सरकार की प्रतिभूतियो या 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटो मे निवेश करने और ( iii ) रिजर्व बैंक की 
पूर्व अनुमति में भारतीय कंपनियो के शेयर खरीदने के लिए स्वतंत्रतापूर्वक 
किया जा सकता है । फिन्तु उक्त निवेणों की बिक्री से या उनकी अवधि 
समाप्त होने पर प्राप्त होनेवाली राशियों को फिर से राष्ट्रीय रक्षा 
प्रेषण योजना विशेष खाते में जमा कर देना होगा । भारत को या भारत से 
भी की जाने वाली यात्रा के लिये इन खातों मे फिराये का भुगतान करने 
के लिए रिजर्व बैंक खाताधारियो या उनके आश्रितो को प्रावेदन किये 
माने पर प्राधिकृत करेगा बशर्ते कि याना एअर इंडिया या इंडियन एअर 
लाइंस सेवानों द्वारा की जाये । 


( घ ) श्री लका जाने वाले यात्री प्रति व्यक्ति भारतीय रुपये 30 
तथा बर्मा, पूर्व अफ्रीका, मलेशिया , के बराबर के कोई भी विदेणी 
फ़ारसी साड़ी पत्तन या मिगापूर मुद्रा नोट और मिक्के । 
जाने वाले यात्री 
( 1 ) बंगला देश जाने वाली यात्री प्रति व्यक्ति भारतीय रुपये 20 

के बगबर के कोई भी विवेणी 

_ _ मुद्रा नोट और सिक्के । 
( 4 ) क्रियाविधियों को सरल तथा सुमगत बनाने के लिए भारतीय 
रिजर्व बैंक 1 जून , 1976 से गैर-रिहायशी बैक खातो में विदेशी मुद्रा 
प्रेषित करने / जमा करने के लिए सभी परमिट बैंक के दो अधिकारियों 
के हस्ताक्षरों के साथ जारी करेगा चाहे उनका मूल्य कुछ भी क्यों न हो । 
जिन बैंकों को अब तक परमिट के हस्ताक्षरों को सत्यापित करने की 

आवश्यकता थी वे भविष्य में ऐमा नहीं करेंगे , और ( 5 ) वि वैग्य मैक 
लि०, साऊथ इंडियन बैंक लि . और कैथोलिक सीरियन बैंक लि . को प्रारंभ 
में दो वर्षों की अवधि के लिये भारत में विदेशी मुद्रा के लेन- देन करने के 
लिये लाइसेंम प्रदान किये गये है । 
सारणी 32 : जुलाई 1975 से जूम 1976 तक की अवधि के सोसियकीय 


- 


प्राकडे 


ग 


अन्य गतिविधियां 

409 इस क्षेत्र की अन्य गतिविधियो में निम्नलिखित शामिल है : 
( 1 ) 23 अप्रैल , 1976 मे लियेद्रम और माले ( हुलूसे ), मालवीय दीप 
समूह के बीच की हवाई यात्रा के लिए पी फार्म पर भारतीय रिजर्व 
मैक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा मे छूट दी गयी है । मालदीव 
की यात्रा को विदेश यात्रा योजना 1970 के अधीन यात्रा करने के उद्देश्यो 
के लिए विदेश यात्रा के रूप में नही माना जायेगा । ( 2 ) भारत और 
चेकोस्लोवाकिया के वाच 4 दिसम्बर, 1974 को व्यापार और भुगतान 
संबंधी जो करार किया गया उममे इन दोनो देशों के बीच होनेवाले 
भुगतान गोधन से ममधित बैंकिग व्यवस्थाप्रो में 11 फरवरी, 1976 से 
कतिपय परिवर्तन किये गये है । आगे से स्वर्ण जंठ को संबंधित कगगें 
में जोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही भारतीय रिजर्व बैंक , 
बम्बई में रहनेवाले कोस्लोवाकिया प्रोबचोनी बैंका, ए० एम० प्राहा (मी० 
एमओ०बी० ) के केंद्रीय खाते की जमाराशि को स्वर्ण खंड के अंतर्गत 
लाया जाएगा । विशेष प्राहरण अधिकार और रुपये के बीच की दरो के 
प्राधार पर करगे ( इनमें एक वर्ष में अधिक भुगतान शामिल है ) के 
साथ- साथ मी० एम० प्रा० बी० के केंद्रीय खाते की जमाराशि को भी मरक्षण 
प्रवान किया जायेगा । ( 3 ) विदेशी मुद्रा में होनेवाली घट -बल को देखते 
हए, रिजर्व बैंक ने यह निश्चय किया है कि हवाई अड्डो और गोदी मे 
कार्यरत स्वयंपूर्ण मुद्रा परिवर्तको द्वारा भारत मे बाहर जाने वाले विभिन्न 
श्रेणियो के यात्रियो को बचे जानेवाले विदेशी मुद्रा मोटों तथा सिक्को के 
लिए रुपयों की सीमाएं निर्धारित की जाएं । उक्त सीमाए निम्न प्रकार है : 


__ I विदेशो में अध्ययन / प्रशिक्षण के लिये जारी किये गये 

विदेशी मुद्रा परमिट 
तकनीकी पाठ्यक्रम गैर- तकनीकी पाठ्यक्रम 
विद्यार्थियो/ प्रदान की विद्यार्थियों / प्रदान की 
प्रशिक्षणा - गयी विवेशी प्रशिक्षणा - गयी विदेशी 
थियो की मुद्रा की पियो की मुद्रा की 
संख्या राशि मंमया गशि 
( हजार 

( हजार 
रुपयों में ) 

रुपयों में ) 
ब्रिटेन और यूरोप 499 8106 

520 

2201 
अमेरिका और 
कमापा 922 24298 

648 12671 
अन्य देण 179 1785 

118 

120 
जोड 

160034189 1286 15294 
I [ अध्ययन / प्रशिक्षण से इतर उद्देश्यों के लिये जारी किये गये 

यात्रा परमिट 
उद्देश्य 

उन व्यक्तियो की प्रदान की गई 
संख्या जिनको विदेशी मुद्रा की 
परमिट जारी राशि 

किये गये है ( हजार रुपयों में ) 
1. कारोबार 

15596 

151034 
2 . डाक्टरी चिकिस्मा 

380 

7077 
3. अध्ययन दौरे 

636 

5392 
4 सम्मेलनो में भाग लेना 

1476 

4634 
5. विविध 

13429 

23848 
जोड़ 

31517 191985 


[ माग II --- अण्ड ( ii ) ] 
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411 व्यापार पभाग न 1970- 71 में लेकर 1972- 73 नर की 
अवधि के लिए भारतीय उद्योग में विदेशी मरभागिता का मāक्षण चलाया । 
विवणियो का लगभग तीन चौथाई अण प्राप्त प्रा है और प्ररिता पर 
बार्रवाई की जा रही है । 


म 


III पी फार्म आवेदन पन्न * 
उम्प___ --- - - - - -- - - - - - 

उन व्यक्तियों की संख्या 
जिनके पावेदनपक्ष 

अनुमोदित किये गये । 
1 परिवार के प्रम में मिलना 

1 , 158 
2 रिश्तेदारी में मिलना 

18000 
.. निर्यात विकाग 

। । 67 
1 विदेणी में नौकरी 

37 (023 
5 विदेशों में म्यागी नियाम के लिये उन्प्रवाम 

12412 
6 विद्यार्थी/ प्रशिक्षणार्थी 

2597 
7 विविध 

19128 


-415 प्रार्थिक विभाग का अनन्द्रिीय यिम प्रभाग विधणी निवेश के 
मर्पक्षण के लिए विदेणी कपनियो की गायानो और भारतीय मंयुक्त 
पनी कपनियों में नमामिक रिपोटें आमन्त्रित करता रहा । हम गर्वेक्षण के 
परिणाम भारत के प्रतर्गष्ट्रीय निवेश की स्थिति 1968 - 7 : शीर्षक के 
एक लेख में प्रकाणित किये गये । प्रोर 1972- 71 के लिए मी प्रकार 
का एक लेख प्रकाशिम किया गया | F० [ 10000 ) में कम या गमान 
गशि की जो विदेशी मुद्रा भारत में प्राप्त होती है उसके लिए उद्देश्यवार 
विवरण उपलब्ध नहीं है । एमी अवर्गीकृत प्राप्ति का मर्वेक्षण जनयरी 
मार्च 1976 की तिमाही के लिए शुरू किया गया । अप्रैल जून 1975 
की तिमाही के मर्वेक्षण के पाकलो पर कार्रवाई की जा रही है । जलाई 
मितंबर 1974 के सर्वेक्षण की वियणियों पर प्राधारित रिपार्ट का प्रतिम 
गप दिया जा रहा है । 
विचार गोष्टियां 


1607304 
- - - 


- 


- - . 


- - 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


* इन मामलों में कोई विवंणी मुद्रा प्रदान नहीं की जाती । 


VI. रिजर्व बैंक द्वारा प्रायोजित सर्वेक्षण और विचार गोष्ठियां 
सर्वेक्षण 

_ 410 भारत मरकार के गष्ट्रीय नमना मर्वेक्षण संगटन और गज्य 
सरकारो के माम्यिकीय केन्द्रों के महयोग में रिजर्व बैंक द्वारा चलाये 
जानेवाल अखिल भारतीय ऋण और निमंश मर्वक्षण 1971- 72 के 
कार्य में पालोच्य वर्ग के दोगन काफी प्रगति की गरी । । 
___ 411 इम वर्ग सर्वेक्षण पर ध्यान देने के लिा बैंक द्वारा नियक्त । 
की गयी मनालन ममिति की दो बैठमें हुई और उस ममिनि ने गम मंबध 
में तैयार किये गये विभिन्न प्राधारभत प्रपदो पर विचार किया । पुनि 
के संवर्भ में भारी क्षेत्र में चलायी गयी विभिन्न सघ मईअगों की जांच 
परनाल पूरी हुई और उनके मागणीकरण में काफी प्रगति हुई । 196 1- , ! 
में कर 1971- 72 तक की अवधि के दौरान महमारी पादोमन की 
प्रगति पर राज्यवार प्राधारभूत प्रपन्न तयार किये जा रहे है । पिछले वर्ष 
की रिपोर्ट में उल्लिखित वाणिज्य को द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण ममिमियों के 
विमपोषण के मर्वेक्षण में मधित प्राकहो का मारणीकरण गमान हो 
गया और रिपोर्ट का प्रामप तैयार किया गया । माग के मंदर्भ में 30 
मन , 1971 को ग्रामीण परियागं को प्रास्तियो पर एक पबंध नैयार 
किया गया है और बह प्रम छप रहा है । 31) जन , 1971 को ग्रामीण 
परिवागे की देयतानी पर एक प्रबध तैयार विय जे रहा है । 


41 6. कृषि पुनर्विन और विकाम निगम ने कृषि त्रैकिग महाविद्यालय , 
पूना में कृषि के निा बिनाम नेकिंग पर IT विचार गाड़ी चलायी । 
उक्त गोष्टी में भूमि विकास बैंको के मा कार्यपालक अधिकारिया और 
घाणिज्य मंको के कृषि बिम विभाग के अध्यक्षा न माग लिपा । इम वर्ष 
के दौरान राजस्थान और नागालैर के जिलास्तरीय अधिकारियों के लिए 
परियोजना निर्माण और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्देशन मिद्धांतो 
पर भी विचार गोष्टियो का आयोजन किया गया । 

VII. शिक्षा और प्रशिक्षण 
417 प्रानोच्य वर्ग के दौरान रिजर्व बैंक की विभिन्न प्रशिक्षण 
मम्थानो में रिज़र्व बैंक , वाणिज्य बैकों, महकारी संस्थानों तथा मरकारी 
विभागो के विभिन्न स्तरो अर्थात् प्रवर, पर्यवेक्षी और प्रवर स्तरों के अनेक 
कार्यपालक अधिकारियों को मामान्य और गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता 
रहा । इस संदर्भ में जो प्रगति हुई उसकी मक्षेप में समीक्षा प्रस्तुत की 
जाती है । 


112 अलि भारतीय प्रण और निवंण सर्वेक्षण 1971 - 72 की 
पहली अनुसूची पर काबाई ममाप्त हो गयी है और 30 ज़न 1971 का 
विद्यमान ग्रामीण परिधागे की प्रास्निया और देयताप्रो के प्राकडो को 
प्रस्तुत करनेवाला खर Il तथा मी दी जानकारी प्रस्तुत करनेवाची 
गज्यवार मामियकीय गुम्मिकार्य भी प्रवाणित की जाती है । 


413 अार्थिक विभाग के ग्रामीण पर्वक्षण प्रभाग ने अगस्त 1975 में 
" छाटे कृषको ( 1967 - 69 ) " के मातय अनुवर्ती सर्वेक्षण की रिपार्ट और 
नवधर 1975 में चुनी हुई छाट कृपन विकास एजेमियों के कार्यकलाप 
1972- 73 की रिपोर्ट प्रकाणित की । इन रिपोर्टों का उल्लेख पिछली 
वाषिया रिपोर्ट में किया गया था । मीमांत कृपक पोर कृषि श्रम एमियो 
के कार्यकलाप , 1973 की रिपोर्ट को अतिम प दिया गया है और वह 
रिपोर्ट अन छप रही है । इस प्रभाग में ( गज्य और केन्द्रीय। ) मलारी 
नैषा के अग्रिमो का मामिक गर्वेक्षण चलाया जाता रहा है और 1974 
म मामिक मर्वेक्षणों पर आधारित महकारी बैंक अग्रिमा की ममीक्षा 
प्रकाणित की गय: 1 । कृषको की पबम मभावना ( 1964- 710 ) के 
क्षेत्रीय अध्ययन पर पाबाई की जा रही है । 


पैकर प्रशिक्षण महाविद्यालय , यम्बई 
___ 118. बैकर प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वाग प्रायोजित कई प्रशिक्षण 
कार्यक्रमो को म प्रकार बनाया गया कि प्रवर्तक संस्थानों की विशिष्ट 
प्रावश्यकताभी की पूर्ति की जा मके । इम उद्देश्य को ध्यान में रखते 
हा। पहले की तरह जहाँ ऋण विश्लेषण के नियमित पाठ्यक्रमो पर 
जोर दिया जाता रहा यहां महाविद्यालय में विकास बैंकिग , माग विश्लेषण , 
निरीक्षण अमिमा प्रशिक्षण बच्चभर निरीक्षण मषधी प्रशिक्षण , कार्मिक 
प्रबन्ध तथा मगठन और पद्वतिया जैगे विभिन्न विशेष विषयों पर कार्य 
पाम भी चलाये गये । इनफ अलाया परियोजना मल्याकन और पाथमिकता 
प्राप्त क्षेत्रों के लिए अनुवर्ती यिन , बैकर के लिए मायिकीय णाम्ब , 
कार्यकारी पूजी के लिए मण तथा मामाजिक लागत गाभ विशनषण के 
क्षेत्रों में भी पाच नयं पात्रम प्रारम किये गये । वैकर प्रशिक्षण महा 
विद्यालय बैक के अपने अधिकारियो के लिए बान्द्रीय बैंकिंग उच्चतर केन्द्रीय 
किग तथा प्रशिक्षक पाठ्यक्रमो में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की प्राव 
श्यकतानों पर बगबर ध्यान देता रहा । पालांच्य वर्ष के दौरान 
महाविद्यालय के कार्यकलापो की गक पमम विणेषता यह थी कि उसने 
मको के महाविद्यालयों के प्रशिक्षार्थियों के लिए टन अध्ययन दल की 
रिपोर्ट पर एक विचार गोष्टी नया पण प्रत्रशन सबंधी कार्यक्रम चलाने में 


. 


-- 


- - 


( 31 ) भारतीय रिजर्व येफ बलेटिन, दिसंबर 1975 
25 ( 71 / 77 - 11 


( 12 ) भारतीय रिझर्व बैंक बुटिन , जलाई 1975 
( 33 ) भाग्मीय रिजर्व बैंक बनटिन , मई 1976 
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राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान को . राहपोग प्रदाम मिया । कर प्रशिक्षण 
महाविद्यालय में इस उद्देश्य स भी अनेक कार्यत्रम चलायं कि किंग 
परिचालन पौर विकास विभाग के प्रवर अधिकारियों को देइन मध्ययन पल 
की सिफारिशों के औचित्य से परिचित कराया जाए तथा उनके श्रिया 
बयन समंधी समस्याओं पर विचार विमर्श कर सके । 


119. मुल मिलाकर रिजर्व बैंक , वाणिज्य और विकास मंकों तथा 
मरकारी विभागो के 1949 अधिकारियों ने भालोच्य वर्ष के दौरान 
प्रशिक्षण प्राप्त किया , इस प्रकार महाविद्यालय की स्थापना से लेकर अब 
तक प्रशिक्षण प्राप्म कर्मचारियों की फूल मझ्या बफर 10367 हो गयी । 


424 मालाच्य वर्ष के पोरान महत्वपूर्ण गनिनिधि यह थी कि 
स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय के लिए उसके कार्यकलापों के संबंध में 
निर्देशन देने तथा प्रावश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के निमिस एक मलाह 
कार समिति का गठन किया गया । स्टाफ प्रशिक्षण महानिधालय की 
भूमिका सपा कार्यकलापो में हाल ही में किये गये विशांतरण तमा 
उसके पाठ्यक्रमो के उद्देश्यों/विषय वस्तुओं का मनत पुनरीक्षण करने 
के लिए ऐसी समिति की आवश्यकता अनुभव की गयी । प्रशिक्षण 
के प्रभारी उप गवर्नर समिति के मध्यक्ष है तथा बैंकिंग परिचालन 
और विकास विभाग और कृषि ऋण विभाग के मुख्य अधिकारी , 
प्रार्षिक विभाग के परामर्शदाता ( प्रशासन ) , प्रबन्धक ( प्रशिक्षण ) तपा 
प्रबन्धक , मद्रास , उसके सदस्य हैं तथा स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय 
के प्रधानाचार्य सदस्य - मनिष है । 

425. इस महाविद्यालय में अब तक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की 
कुल संख्या 5193 है । 


कृषि मेकिंग महाविद्यालय , पूना 
___ 420. कृषि बैंकिग महाविद्यालय की प्रमुख विशेषता यह थी कि सह 
फारी बैंकिंग के स्थान पर कृषि पैकिंग /पित्त के व्यापक क्षेत्र पर जोर दिया 
जाता रहा । स्वाभाविक रूप से इसके परिणामस्वरूप महाविद्यालय ने 
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/विश्व बैंक द्वाग कृषि पुनर्विस और विकास निगम को 
मामान्य ऋण प्रदान किये जाने के संदर्भ में कृषि परियोजना संबंधी 
कई विणेष कार्यक्रम प्रारंभ किये है । प्रारंभ में कृषि संबंधी विकास मंकिंग 
पर अगम्न 1975 मे एक विचार गोष्ठी प्रायोजित की गयी और उसके 
माद कृषि परियोजना पाठ्यक्रम चलाये गये जिममे एक सघन पाठ्यक्रम 
भी मम्मिलित था । विभिन्न क्षेबों राज्यों में स्थित बैंकों के लिये पालोम्य 
वर्ष के दौरान महाविद्यालय द्वारा प्रायोजित किये जाने वाले बाल स्थानको 
के पाठ्यक्रमों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । उक्त पाठ्यक्रमो में 
फमल अण प्रणाली, जमाराशि संचयन , बैककारी विनियमन अधिनियम और 
लघु सिचाई के लिए ऋण प्रादि विषय सम्मिलित थे । वाणिज्य और सहकारी / 
भूमि विकास बैंकों मादि के लाभ के लिए भी महाविद्यालय पाठ्यक्रम 
चलाना रहा । 


421. पिछले मर्ष की रिपोर्ट में दाने ममिति की जिन मिफारिशो 
का उल्लेख किया गया था उनके प्रमुमरण में महाविद्यालय में प्राप्त 
मुविधामो को व्यापक बनाने की कारवायां प्रारभ की जा चुकी हैं । 
इस दिशा में पहले कदम के सप में महाविद्यालय के मकाय में वृद्धि की 
गयी है । 


कोत्रीय प्रशिक्षण केग 

426. बम्बई, फलफता, मद्राम और नई दिल्ली में स्थित क्षेत्रीय 
प्रशिक्षण केन्द्रो में लिपिक ग्रेर I और लिपिक ग्रेड II के लिए पाठ्य 
क्रम प्रायोजित किये जाते रहे । इन पाठ्यक्रमों की विषयवस्तुमों का 
सावधानी से पुनरीक्षण किया गया जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अब 
मौर सुगठिन किया गया है तथा उनकी प्रशिक्षण अवधि को लिपिक ग्रेड 
I के संवर्भ में 10 सप्ताहों से घटाकर 8 मप्नाह और लिपिक ग्रेड 
II के संवर्भ में 5 सप्ताहों से घटाफर 4 मना कर दिया गया है । 
क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में दिये जाने वाले प्रशिक्षण को अधिक प्रयोजन 
मुलक बनाने के निमित्त प्रायोगिक रूप मे विशेषीकृत विभागों के 
लिपिक वर्ग के लिए और मामान्य विभागों के लिपिक वर्ग के लिए 
भायखला केन्द्र में एक एक पाठ्यक्रम चलाया गया । इसमे प्राप्त 
मनुभव के माधार पर मभी केन्द्रों में इन पाठ्यक्रमों को गु करने 
का प्रस्ताव है । क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में अब तक प्रशिक्षण प्राप्म 
लिपिक वर्ग की कुल संख्या 1150 3 है । 
कर्मचारी वर्ग की प्रतिनियुक्ति 

___ 427. अखिल भारतीय गज्यस्तरीय संघों , प्रबंध संस्थानों तथा 
इसी प्रकार के कुछ अन्य संस्थानों द्वारा प्रायोजित प्रमंध विकास प्रादि 
से संबंधित अल्पकालीन पाठ्यक्रमों के लिए रिजर्व बैंक अपने अधि 
कारियो को प्रतिनियुक्त करता रहा । इनके अलावा वाणिगटन स्थित 
आर्थिक विकास संस्थान , बंक माफ इंग्लं :, बैंकाक स्थित एशियाई प्रार्थिक 
विकास और प्रायोजना संस्थान द्वारा प्रायोजित पाठ्यक्रम में भाग 
लेने के लिए भी अधिकारियों को विदेश भेजा गया । बैंक के अधि 
कारियों ने ब्रिटेम , पश्चिम जर्मनी , रोम मादि में म्बिा का और 
वित्तीय संस्थानो द्वारा प्रदान की गमी अध्ययन मुविधाप्रां का भी लाभ 
उठाया । रिजर्व बैंक विदेशी बैंकिंग केन्द्रीय बैंकिग संस्थाओं के अधि 
कारियों/ वरिष्ठ कार्यपालको को पम्पयन प्रशिक्षण की मुविधाएं प्रदान 
करता रहा । यहा द अफगानिस्तान बैंक द्वाग प्रेषित उन 10 अधि 
कारियो का विशेष उल्लेख किया जा सकता है जिनके प्रशिक्षण की 
व्यवस्था कोलगो योजना की तकनीकी महकारिता योजना के अंतर्गत की 
गयी है । 


422 महाविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक उसमे सहकारी, 
भूमि विकाम और वाणिज्य बैंकों तथा भारतीय रिजर्व मैक के कुल 5, 91 
फर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है । जिनमें आलोच्य वर्ष के 
दौरान प्रशिक्षिस 1, 527 कर्मचारी सम्मिलित है । 


स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, मनात 

423 महाविद्यालय पहले की तरह मैक के अपने अधिकारियों के लिए 
स्टाफ अधिकारी विकास कार्यक्रम , गतिशीलता पाठ्यक्रम , निरीक्षण अधिकारी 
कार्यक्रम तथा ऋण प्रमन्धन कार्यक्रम चलाता रहा । ग्रेप क / स में नये 
अधिकारियो की भर्ती किये जाने के कारण महाविद्यालय ने उनके लाभार्थ 
प्रवेश पात्यत्रम के कई मन्त्र चलाये । उनके प्रशिक्षण को अधिक सोद्देश्य 
और मावश्यकता- आधारिस बनाने के प्रयास में ऐसे सीधे भर्ती किये गये 
अधिकारियो के 2-वर्षीय प्रशिक्षण की संपूर्ण योजना को इस प्रकार संशोधित 
किया गया कि स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय में संस्थागत प्रशिक्षण प्रौर व्याय 
हारिफ पर्यवेक्षी कार्य पर अधिक जोर दिया गया । पालोच्य वर्ष के दौराम स्टाफ 
प्रशिक्षण महाविद्यालय में शुरू किये गये नये कार्यक्रम निम्न प्रकार थे : मिदेशी 
मुद्रा कार्यक्रम जिसका उद्देश्य स्टाफ अधिकारियों को इस विषय से 
विशेष रूप में अवगन कराना था तथा मैक ऋण की भनुवर्ती कार्रवाई 
पर विचार गोष्ठियां, जिनका उद्देश्य ग्रेड क और ख के स्टाफ अधिकारियो 
बैंक ऋण के नये वृष्टिकोण से परिचित कराना था । 


राष्ट्रीय अंक प्रबंध संस्थान 

__ 428. 1978 - 76 में राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान ने विशेष रूप में 
ग्रामीण विकास पर जोर देने तथा ऋण प्रबंधन में अनुशासन लाने 
के संदर्भ में कई नये कार्यक्रम चलाये । 1975 - 76 में प्रारंभ की गयी 

और समाप्त की गयी कतिपय प्रमुसंधान परियोजनाएं निम्नलिखित 
विषयो से मंबधित थी : (i ) घरेलू बचत और विनीय आस्मिया , 
( ii ) बनत मुद्रा की मांग, स्टाको के अनुमानन और फिसी क्षेत्र की 
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अर्थव्यवस्था के लिए ऋण योजना तैयार करने जम कतिपय महत्वपूर्ण 
एवं भिन्न भिन्न वित्तीय क्षेत्रो में बैंको के कार्यकलापा का प्रभाष, ( iii ) 
ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए वित्त , ( iv ) मघन क्षेत्र के 
छोटे कृषको के लिए ऋण समधी कार्यमलापो का मंगठन , ( v ) देश के 
पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक मेवाए । संस्थान द्वारा चलाये गये मवेक्षणो में से 
एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण किसी प्रमुक नगर में बैंको द्वारा प्रदान की जान 
वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता से सबधित था । । 


429. राष्ट्रीय मैम प्रमध मस्थान को सौपी गयी एक अन्य महत्व . 
पूर्ण परियोजना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के लिए कृषक मेवा ममितियां 
गठित करने के निमित्त अग्रणी दलो के व्यक्तियो की भर्ती करने और 
उनको प्रशिक्षण देने से सबधित है । देश के उनगे और पूर्वी भागो 
मे इम कार्यक्रम के लिए मवस्या का चयन करने के निमिन एक एक 
शिविर का मायोजन कर इस दिशा में पहल की गयी । 


434 पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी बैंक ने प्रानो वार्षिक 
रिपार्ट नथा सहयोगी संस्थाओ फी माषिक रिपोर्ट तथा मुद्रा और दिन की 
रिपोर्ट ( संक्षिप्त संस्करण ) हिन्दी में प्रकाशित की । भासोर रिजर्व बैंक 
का मासिक बुलेटिन तथा बैंक का मासिक गृह पन विवाउट रिजर्व 
पहले की तरह हिन्दी खडो के साथ प्रकाशित किए जाते रहे । दो प्रकाशन 
अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक (मोट वापसी ) नियमावली , 1975 तथा 
उसका सक्षिप्त माशि जनता के लामार्य हिन्दी में प्रकाशित किए गए । 
भारतीय रिजर्व बैंक प्रेषण सुविधा योजना 1975 का हिन्दी पाठ तैयार 
किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशित किया गया ( ३५ ) । 
पिछले वर्ष किग शम्बावली हिन्दी मे तैयार करने का जो फार्य 
प्रारम्भ किया गया प्रगति कर रहा है । 

___ 135 हिन्दी अध्ययन महल तथा मान्यताप्राप्त हिन्दी पगमारे उतीर्ण 
करने के लिए बैंक के कर्मचारियो को मानदेय अदा करने को गाजना 
जारी रही । केन्द्रीय हिन्दी मिवेशालय, शिक्षा मन्त्रालय द्वारा चलाये जानेवाले 
पक्षाचार पाठ्यक्रमो की सुविधा का भी कतिपय कर्मचारियों ने लाभ उठाया । 
बैंक के अधिकारिया के लिए 1974 में शुरु की गयी अनिवार्य हिन्दी 
शिक्षण योजना पालोण्य वर्ष के दौरान सात और केन्द्रो में चलायी गयी । 
हिन्दी टकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बैंक के टंकको को उपलब्ध नकदी 
प्रोत्साहन योजना को बैंक के माशुलिपिको तवा वैयमिक सहायको के लिए 
भी लागू किया गया । 
____ 436 मैंक ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रयाग में 6 विमम्मर में 
8 दिसम्बर 1975 नक प्रायोजित सम्मेलन में भाग लिया । मैंक ने इस सम्मेलन 
मेकोमें हिन्दी शीर्षक की प्रदर्शनी की व्यवस्था को और उसमे रिजर्व बैंक 
तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का चित्र 
प्रस्तुत किया गया । नई दिल्ली में 14 मई से 16 मई 1976लक अनिल 
भारतीय हिन्दी संस्था संघ , नई दिल्ली और हिन्दी विद्यापीठ, देवगढ़ 
(बिहार ) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विसीय राजभाषा मम्मेलन 
के अवसर पर भी बैंक ने इसी प्रकार की प्रदर्शनी का मायोमन किया । 


430 मालाच्य वर्ष के दौरान 50 प्रशिक्षण मार्यक्रम सम्मेलन 
विचार गोष्ठिया और कार्यशालाए मलायी गयी जिनमे 1, 000 से अधिक 
कार्यपालक अधिकारियो ने भाग लिया । राष्ट्रीय बैंक प्रबध मस्थाम 
ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कार्यक्रमो के ऋण प्रायोजना अधिकारियो के 
लिए भी कृषि वित्त निगम की महभागिता के माथ एक प्रशिक्षण 
कार्यक्रम मायोजित किया । ग्रामीण विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंक 
प्रबध संस्थान सयुक्त राष्ट्र संघ के एशियाई विकास संस्थान के मह 
योग से कार्य कर रहा है । 1975 में कृषि विकास बैंको के अध्यक्षो 
का एक सम्मेलन और प्रवर कार्यपालक अधिकारियों के लिए एक 
पाठ्यक्रम मायोजित किया गया । 


सरकारी क्षेत्र के बैंको में हिन्दी को प्रगति 


भारतीय रिजर्व बैंक में हिंदी की प्रगति 

___ 431 मालोच्य वर्ष के दौरान हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए बैंक 
ने और कई उपाय किये । इन उपायो मे निम्नलिखिम मम्मिलित है . 
( i ) हिन्दी भाषी क्षेत्रा नथा महाराष्ट्र , गुजरात और पजाम राज्यो में 
स्थित मैफ के कार्यालयो में बर्थी पहनने वाले श्रेणी IV के कर्मचारियो 
द्वारा विभाषिक जिल्ला का पयोग करना अर्थात् मिल्ला पर हिन्दी 
सथा अग्रेजी दोनो मे बैंक का नाम प्रदर्शित हो । (ii ) उपर्युक्त 
कार्यालयों में मंक की स्टाफ कारो पर विधमान नामपट्टो का द्विभाषी 
फरण , ( iii ) उपर्युक्त कार्यालयो के प्रत्येक विभाग के लिए हिन्दी 
मे टेलीफोन निर्देशिका परीवना तथा (iv ) अधिकारियो एव 
कर्मचारियों को , यदि ये चाहे तो कतिपय शर्तों / परिसीमामो के अन्तर्गत 
मधिकारिफ विचार विमर्शों और यातचीतो के लिए हिन्दी का प्रयोग 
करने की अनुमति देना । बैंक के कार्यालया/ प्रशिक्षण संस्थाओं में हिन्दी 
पुस्तकालय स्थापित किये गए जिससे कि कर्मचारी वर्ग हिन्दी के अपने 
शान को मनाए रख सके तथा उसमें वृद्धि कर सके । 


437 पालोण्य वर्ष के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी 
कदम उठाए गये कि सरकारी क्षेत्र के सभी बैंको मे राजभाषा अधिनियम 
1963 के उपबन्धो का अनुपालन हो । राजस्व और बैंकिग विभाग 
( बैंकिंग स्कध ) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठको में किये गये 
प्रमुख निर्णयो की सूचना सरकारी क्षेत्र के सभी बैंको को उनके मार्गदर्शन 

और अनुपालन के लिए दी जाती रही । बैंको द्वारा प्रस्तुत की गयी 
विभिन्न रिपोटौ प्रर्थात् ( क ) मासिक प्रगति रिपोटो, ( ब ) मूल्याकन 
रिपोटों, ( ग ) समवीय समिति के लिए प्रपेक्षित रिपोटो , ( ) मैकिंग परिचालन 
मौर विकास विभाग द्वारा जारी किये गये विभिन्न परिपत्रो पर की गयी 
अनुवर्ती कार्रवाही की रिपोटौ, ( ) राजस्व पीर पैकिग विभाग की 
राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निर्णयो की अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोटों के 
प्राधार पर उनके द्वारा की गयी प्रगति से भारत सरकार को अवगत 
कराया जाता है । 


432. राजभाषा अधिनियम , 1963 के उपबन्धो के अनुसरण में हिन्दी 
भाषी क्षेत्रो तथा महाराष्ट्र, गुजरात और पजाय राज्यो मे शाखाएँ बोलने 
के लिए बैंकिग परिचालन और विकास विभाग द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी वोना 
में लाइसेन्स जारी किये जाते रहे । विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विभाग ने कुछ 
मौर परमिट फार्म हिन्दी और प्रग्रेजी दोनो में मुद्रित किए । 


433. बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैक तथा उसकी सहयोगी 
सस्थानों में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में की गयी प्रगति का पुनरीक्षण 
करती रही । पिछले वर्ष किए गए निर्णय के अनुसार हिन्दी के प्रगामी 
प्रयोग के सम्बन्ध मे बैंक द्वारा समय ममय पर जारी किए गए विभिन्न 
अनुदेशो में फार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए प्राणोण्य वर्ष के बोगन 
कानपुर मथा नई दिल्ली स्पित बैंक के कार्यालयो में स्थानीय राजभाषा 
कार्यान्वयन समिसिया स्थापित की गयी । 


433 सरकारी क्षेत्र के बैंको वारा की गयी प्रगति मा अध्ययन 
करने तथा उन को को हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध मे दिये गये अनुदेशा 
के कार्यान्वयन में पानेवाली समस्यामो , यदि कोई हो - पर विचार विमर्श 
करने के निमित्त बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग ने 20 अगस्त , 
1975 को बैंका के वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियो की एक अनौपचारिक 
बैठक बुलायी । जिन बैंको के प्रधान कार्यालय बम्बई मे है उन्हे तया 
बैंक प्रॉफ महाराष्ट्र को बैठक में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया गया । 
भाग नेनेवाले को ने यह इम्छा ज्या फी कि चार-मार एमी मैठके 
प्रायोजित की जानी चाहिए ताकि रामभाषा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने 
( 34) दिसम्बर 1975 मक 
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के लिए सरकार द्वारा जारी किये जाम वाल अनुदेशो पर विचार-विमर्श 
किया जा मके नधा गगम्याग्रो को मृलमाने के लिए तत्काल निर्णय किये 

घटाइए रिजर्व बैंक के पाम प्रमुसूचित 
जा सके : 

बंको द्वारा रखी दई अनिरिक्त 
439. इस उद्देश्य में तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए सरकारी 

औमत दैनिक जमा राशियों पर 
क्षेत्र के मैको द्वारा किये जाने वाले प्रयामा को ममन्वित करने के निमित्त 

उन बैंको को दिया गया ब्याज 7 . 54 3 . 81 
यह निर्णय किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बंकिग परिचालन 

- - - -- - - 
और विकास विभाग में एक राजभाषा कार्यान्वयन समित्ति गटिन की 

5 15 . 00 4:18 . 01 
जाए, जिसमे निम्नलिखित मवम्य होगे । 

घटाए--- निधियों में किये गये अन्तरण , 
1 मुख्य अधिकारी , बैकिग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय 

जेमा कि नीचे दिये गये अनुच्छेद 
रिजर्व बैंक , बम्बई . . . . . . अध्यक्ष 

में दर्शाया गया है 

1 . 1 00 2200ty 
। प्रबंधक ( शिक्षण ) , प्रणासन और कार्मिक विभाग, 

295, 00228 . 01 
भारतीय रिजर्व बैंक , बम्बई . . . . . . 

सदस्य 

- - -- - - - - -- - 

442. गष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि , राष्ट्रीय 
14 प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैक का एक एक प्रतिनिधि . . सदस्य 

कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घ 
1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि . . . . सदस्य कालीन प्रवर्तन ) निधि में जो प्रशवान किये गये उनकी राशि जहा 1974- 75 
( यह स्टेट अंक प्राप , इंडिया के मात महायक को का 

के दौरान क्रमश: 50 करोड़ रुपये, 45 करोड़ रुपये और 125 
भी प्रतिनिधित्व करेगा ) 

करोड़ रुपये थी पहा 1975 - 76 के दौरान 68 करोड़ रुपय 5 करोड़ 
| महायक प्रबंधक , हिन्दी प्रभाग , भारतीय रिज़र्व बैंक , 

रूपये तथा 150 करोड़ रुपये थी । 
बम्बई . . . . . . . . . सदस्य सचिव 

___ 443. इस वर्ष के दौरान 105 . 00 करोड़ रुपयों का कुल ग्यय होन 
के बाद 295 . 00 करोड़ रुपयों की जो प्राय शेष पी (पिछले वर्ष 78 . 01 

करोड़ रूपयो का व्यय हुआ था तथा 228 . 01 करोड़ स्पयो की माय 
440. पिग परिचालन पौर विकास विभाग का हिन्दी कक्ष उक्त शेष थी ) उसमें में केन्द्रीय सरकार को प्रदा करने के लिए रखी गयी 
समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा । यह ममिति सरकारी क्षेत्र लाभ गणि 190 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष प्रवा की गयी 
के 22 बैंको में कार्यरत सभी राजमाषा कार्यान्धयन समितियों के लिए गशि 150 करोस रपये थी । 
केन्द्रीय समन्वय समिति के रूप में भी कार्य करेगी । 

___ 444. पिछले वर्ष की 448 . 01 करोड़ रुपयों की प्राय की तुलना में 
VIII सखे प्रौर अन्य विषय 

हम बर्ष प्राय बढ़कर 516 . 00 करोड़ रुपये हो गयी । इसी प्रकार उसमें 
441 30 जून 1975 को ममाप्त हुए लेखा वर्ष में विभिन्न व्यवस्थाओं 

67. 99 करोड़ रपयों को जो वृद्धि हुई उसके प्रमुख कारण निम्न प्रकार 
के लिए ममायाजन करन के बाद मक की माय 516 . 00 करोए 

थे : ( i ) राज्य मरकारों और वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों को दिये 
रुपये थी जबकि पिछले वर्ष की प्राय 448. 01 करोड़ रुपये थी । विभिन्न 

गये ऋणों तथा अग्रिमो पर अर्जित उम्बसर ब्याज ; ( ii ) पालोभ्य 
सातो से प्राप्त आय का विवरण निम्न प्रकार है : 

वर्ष के दौरान प्रारक्षित विदेशी मुमा निधियों में हुई कुसि के कारण अजित 

उच्चतर भ्याज ; और ( iii ) बजाना मिलों पर भनित उच्चतर बढ़ा । 
( राशि करोड़ रुपयों में ) 

ग्यय में 26, 99 करोड़ रुपयों की जो पृद्धि हुई उसके प्रमुख कारण निम्न 

प्रकार थे : ( i ) भारतीय स्टेट मैक द्वारा जो मरकारी कारोबार चलाया 
- - - - - 
वर्ष 

जामा है उसकी लागत को मुनिश्चित करने के लिए गठिन समिति की 

मिफारिशो के माधार पर , 1970 - 75 की अवधि के दौरान सरकारी 
1975 - 76 1974 - 75 लेनदेनो पर भारतीय स्टेट बैंक मथा उसके सहायक बैंकों को प्रदप्त मकाया 

कमीशन ; ( ii ) नोट फार्मों की निर्माण लागत में हुई वृदि ; पोर । 
( i ) गज्य मरकारा को दिये गएं अर्थोपाय 

संचिन उपदान सम्बन्धी देयता के कारण उपदाम मथा सेवानिवृत्ति निधि 

के प्रशदान में वृद्धि । 
अग्रिमा पर व्याज 

11 . 80 13 . 01 
( ii ) राज्य सरकारो ( उपर्यस्त मद ( i ) 

लेखा परीक्षक 
में उल्लिखित अर्थोपाय अगिमा पर प्राप्त 
ब्याज का छारकर ) पोर वाणिज्य 

445 बैंक के लेखों की परीक्षा मैसर्स सी० मी० बोक्सी एप कंपनी , 
तथा सहवारी औका का वियं गये गणों 

सम्बई, मैसर्स लपलॉक एण्ड ल्यूज , कलकत्ता , मैमर्म रधुनाप राय एए 
और अग्रिमो पर ब्याज 

कंपनी, नयी दिल्ली तथा मैमर्स एम० के० बाडेकर एण्ड कंपनी , मद्राम 
( iii ) रुपया प्रतिभूतियो पर ब्याज और 

वाग की गयी , जिन्हें भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 
म्पया खजाना बिलो पर बट्टा 

] 93 4 ( 1934 का 2 ) की धारा 50 द्वारा प्रदन शसियो का प्रयोग 

306 , 61 
( iv ) विवणी प्रतिभुनियो, निधेशो मौर 

करते हुए जारी की गयी दिनापा 15 मई 1976 की अधिसूचना स . 
खजाना बिल्लो पर ब्याज और बट्टा 80 . 26 

एफ० । ( 12 )/ 75/ लखा [ और II द्वारा नियुक्त किया था । सरकार 

59 . 81 
( v ) विनिमय से प्राप्त कमिशन और लाभ 

के द्वारा मसमें पालाल PS शाह तथा मैसर्स पी . के . मित्रा एण्ड कपमी 
या उपलब्धि 

के स्थान पर क्रमशः मसर्स सी० सी० पोक्सी एण्ड कंपनी तथा मैमर्म 

12 . 7th 4 . 13 
( vi ) अन्य प्राय 

13 . 30 18 , 98 

सवलॉक एण्ड स्यूज़ की नियुक्ति की गयी । मैमर्म रघुनाथ राय एण्ड कंपनी 
-- _ . _ .. 

और मेसर्स वाडेकर एण्ड कंपनी की सरकार ने पुर्नः नियुक्त किया है । 
523 . 51451 . 82 

इस वर्ष अंक के सांविधिक लेखा परीक्षको द्वारा बम्बई , पलकत्ता , मद्रास 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


98 . 8165 . 54 


- - - 


_ 


- - - - - - - - - - - 


EL - - - - 


( भाग II - मण्ड ( ii ) ] भारत का राजपत्र मई 21, 1977/ वैशाख 33, 1899 

1761 
- - - - - -- - - - - - - 

.... - -- = - - - - - - - - 
सपा नवी दिल्ली के कार्यालयो के प्रलावा बैंक के भापाल तथा भुवनेश्वर प्रेस सम्पर्क 
के कार्यालयों की सेवा महियो को भी परीक्षा की गयी । बम्बई, कलकत्ता , 

154 प्रेम मपर्क अनुभाग बैंक और उसकी सहयागी मस्थानो के 
मद्रास सथा नयी विम्मी के कार्याग्नयो की लेखा परीक्षा के लिये लेखा 

कार्यकलापो के बारे मे जनता को अवगत कराने की अपनी भूमिका का 
परीक्षका का पारिश्रमिक बिना किसी परिवर्तन के प्रति कार्यालय 

निर्वाह करता रहा । यह अनुभाग पाक्षिक न्यूज लेटर प्रकाशित करता रहा 
१ . 15, 000 रहा । भापाल तथा भुवनेश्वर कार्यालया के लिए उक्त 

नावि बैंक के कर्मचारी वर्ग को बैंक के विभागा/कार्यालयो तथा सहयोगी 
पारिश्रमिक प्रनि कार्यालय रु० 10, 000 था । 

मम्थायी के महत्वपूर्ण कार्यों तथा प्रातरिक मामला पर प्रयतन सूचना 
केन्द्रीय बोर 

प्रदान करने के प्रभाषा प्राधिक , वित्तीय सथा बैंकिग क्षेत्रो की वर्तमान 

गतिविधियों से अवगत कराया जा सके । आलोच्य वर्ष के दोगन इस 
44 . श्री एन० मी० सेनगुप्ता ने 19 अगरन 1975 को कारोबार 

अनुभाग ने "भारतीय राष्ट्रियता वाले गैर-रिहायणी व्यक्तियों को भारत 
बद होने के समय में बैंक के गर्वनर का पद भार छोड दिया तथा उन्हें 

में धन प्रेषित करने की सुविधाए " और "विदेशो में रहने वाले भारतीयो 
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 8 ( 1 ) ( ष ) के अधीन ५ 
अक्लबर 1975 से फ के केन्द्रीय बोर्ड का निदेणक नामित किया गया । 

पर लागू होने वाले विदेशी मुद्रा विनियम नामक वो सूचनाप्रद पुस्तिका 

प्रकाशित की । 
447 श्री के० प्रार० पुरी को 19 अगस्त 1975 को कारोवार 
बद हाने के समय से एक वर्ष की अवधि के लिये मैफ के गवर्नर के मग 
में नियुक्त किया गया । इस सवर्भ में दिनाक 18 अगस्त 1975 को भारत 
परफार की अधिसूचना म० एफ० 7 / 11/ 75-बी० ओ० 1 दखिए । उन्होन 455 आलाच्य वर्ष के दौरान मैक की विभिन्न निर्माण परियोजनामा 
20 अगस्त 1975 के पूर्वाल्ल से बैंक के गवर्नर का पद भार सभाला । के कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा , झ्योफि 1973 में मरकार द्वारा 
उनकी पदावधि और दो वर्षों के लिये बढ़ा दी गयी है । 

परिचालनेसर भवनों के निर्माण पर लगाये गये प्रतिबध को प्रारम में 

1975-70 के वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था , किन्तु बाद में 
448 बैंक के उप गर्वनर के रूप में श्री वी० बी० चारी की पदाधि 

उस जनवरी 1976 में हटा दिया गया । फिर भी बैक ने भुवनेश्वर, 
18 नवम्बर 1975 को समाप्त हुई , केन्द्रीय सरकार ने उनकी पवाधि 

गोहाटी और नियंत्रम में कार्यालय भवन निर्माण की परियोजनाप्रो और 
को नवम्बर 1975 क प्रम तक मढ़ा दिया था । श्री चारी ने 30 नवम्बर 
1975 को कारोबार बंद होने के समय से बैंक के उप गर्वनर का पद 

भुवनेश्वर , हैदराबाद तथा चडीगन की आवास निर्माण परियोजनाओ को 
भार छाड विया । श्री एस . एम . शिरालकर ने 17 दिसम्बर 1975 

कार्यान्वित करने के लिए छूट प्राप्त कर ली थी , क्योकि इन परियोजनामा 
का अपनी पदावधि समाप्त होने पर बैंक के उप गवर्नर का पदभार 

के अन्तर्गम शीघ्र निर्माण की बहुत अधिक आवश्यकता थी । बैक की भवन 
छोड दिया । बैंक के उप गवर्नरो के रूप में सर्वश्री चारी तथा शिरालकर 

निर्माण परियोजनामो के कार्य मे सीमेट की कमी के कारण जो गत्यवरोध 
द्वारा अपने कार्यकाल में की गयी अमूल्य सेवामा की सराहना करते या गया था यह सीमेट ( मरक्षण और उपयोग का विनियमन ) आदेश 
हग बोर्ड उनके प्रति अपना प्राभार व्यक्त करता है । 

1974 के अधीन मरकार द्वारा मीमेट के उपयोग पर पहले लगाये गये 

प्रतिमध को हटा दिये जाने के फलस्वरूप दूर हो गया । निर्माणाधीन 
419क के कार्यकारी निदेशक प्र० के० एम० कुष्णम्वामी तथा 

नयी परियोजनाप्रो की वर्तमान स्थिति मिम्नलिखित अनुच्छेदो में वाई 
श्री पी० मार० नागिया को भारत सरकार ने बैंक के उप गर्वनरो के रूप 

गयी है । 
मे 29 दिसम्बर 1975 में 28 दिसम्बर 1980 तक पाच वर्षों की अवधि 
के लिए नियुक्त किया । 

नये कार्यालय भवन 
450 डा० डी० पी० मिह तथा श्री अकबर हैदरी का 13 नवम्बर 

456 पालाच्य वर्ष के दौरान बम्बई स्थित टकमाल के अहाते में 
1975 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 103 4 की धारा 12 की उप 

बैंक के बहुमजिले कार्यालय भवन के निर्माण कार्य में सतोषजनक प्रगति 
धारा ( 5 ) के साथ पढ़ी जाने वाली उप धारा ( 4 ) तथा धारा 8 की 

हई और पहली मजिल तक का निर्माण कार्य सपन्न हो गया । हैदराबाद 
उपधारा ( 1 ) के खड ( ग ) के अधीन रिजर्व बैंक के केद्रीय बोर्ड का 

स्थिम बैंक के कार्यालय भवन का प्रबलित सीमेंट काकीट कार्य प्राय 

पूरा हो चुका है और भवन निर्माण समधी प्रतिम कार्य मे अब प्रगति हो 
निदेशक नियुक्त पिया गया । श्री प्रकार हैदरी को भारतीय रिजर्व बैंक 

रही है । भुवनेश्वर, गोहाटी और निवेन्द्रम में बैंक के कार्यालय भवनो के 
अधिनियम , 1934 की धारा 8 की उपधारा ( 7 ) के माथ पढ़ी जाने 

मदर्भ में सिविल निर्माण कार्य के ठेके दे दिये गये है और उनका निर्माण 
पाली उप धारा ( 1 ) के बर ( ग ) के अधीन केंद्रीय गरकार द्वारा 22 

कार्य जारी है । 
अप्रैल 1976 से चार वर्षों की मर्वाध के लिये पुनर्नामित किया गया । 


मागास भवन 


451 पालाश्य वर्ष के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की सात बैठक हुई , उनमें 
से दो बैठके बम्बई मे तथा एक- एफ बैठक मद्राम , पणजी ( गोवा ), कलकसा , 
गौहाटी तथा नयी दिल्ली में हुई , केद्रीय बोर्ड की ममिति की बानन 
बैटके हुई जिनमें से दो बैटक नयी दिल्ली में हुई । 


452. श्री जे० सी० लयर , विशेष वार्य अधिकारी का 21 दिसम्बर 
1973 स बैंक के पार्यकारी निदेशक के भप में नियुक्त किया गगा । 


457 पालोच्य अवधि के दौरान बम्बई में बैंक के अधिकारियो के 
लियं 152 क्वार्टर तथा कलकत्ता और मद्रास मे क्लर्को और अधीन 
कर्मचारियो के लिये 283 क्वार्टरो का निर्माण कार्य पूरा हो गया है । 
इन्हें मिलाकर, रिजर्व बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों का प्रदान किये गये 
क्वार्टगे की फुल मण्या 3, 890 स बसार 4 325 हो गयी है । इनक 
अतिरिक्त पलकों और अधीन कर्मचारियों के लिये 326 क्वार्टर अर्थात 
कोडम्याक्कम पुदर , मद्राम में 140 सथा प्रमियॉर्म रोड , बंगलर मे 186 
क्वार्टगे मा निर्माण कार्य अपने अनिम चरण में है । वैदराबाद और 
भुवनेश्वर में 305 स्टाफ क्वार्टग के लिये सिविल निर्माण कार्य के ठेके 
हाल ही में दिये गये है और उनके कार्य में प्रगति हा रही है । 


स्थानीय बो 
453 आलोच्य वर्ष के दौरान म्यानीय बोर्ड के 
मदम्यो में कोई परिवर्तन नहीं हुमा । 


रूप पा उसके 
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कार्यालय भवन/ स्टाफ चार्टरों के लिए भूमि की खरीप 


158. कोचीन में कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टरों के लिये तथा 
पटना में अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टरों के लिये भूमि ले ली गयी है । 


463. शाखा-स्तर पर कार्यालयों के प्रबंधकों /प्रभारी अधिकारियो 
ने अपने केन्द्रों के स्थानीय कर्मचारी संघ कामगार यूनियन के यूनिटो 
के प्रतिनिधियों के माथ समझौता बैठकों /विचार-विमों का प्रायोजन 
किया । 


मालिक -कर्मचारी संबंध 


459. आलोच्य वर्ष के दौरान बैक में मालिक - कर्मचारी संबंधों पर 
प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई । पहली घटना थी 
25 जून 1975 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रापातकाल की घोषणा 
तथा दूसरी थी 19 मार्च 1976 को भारत मरकार द्वारा की गयी यह घोषणा 
जिमके द्वारा रिजर्व बैंक की सेवा को भारतीय रक्षा और प्रांतरिक सुरक्षा 
कानन , 1971 के अधीन अनिवार्य सेवा घोषित कर दिया गया । 


___ 464. पिछले वर्ष की तरह 1975-76 के दौरान भी रिजर्व बैंक 
कर्मचारी खेल -कूद फ्लन , स्टाफ कैटिन , मिभिन्न स्टाफ क्वाटगे में स्थित 
कल्याण संगठन जैसे विभिन्न कल्याण कार्यों के लिए संरक्षण/ वित्तीय सहायता 
प्रदान करता रहा । 

46 5. मैक का समासिक गृह पत्र बैफ के कर्मचारियों को अपनी 
साहित्यिक , सांस्कृतिक , शैक्षणिक तथा दूसरी प्रतिभाओं को अभिव्यक्ति 
प्रदान करने तथा मामाजिक और घरेलू क्षेत्रों के कार्यकलापों को प्रचारित 
करने के लिए लोकप्रिय मंच प्रदान कर रहा है । पिछले वर्षों की तरह 
बैंक द्वारा प्रारंभ की गयी कर्मचारी सुझाष योजना के अधीन विभिन्न 
कर्मचारियों से सुझाव प्राप्त हुए । 


कर्मचारी मापात जण योजना 


___ 460. राष्ट्रीय प्रापानमाल की घोषणा के सत्काल बाद , रिजर्व बैंक 
ने सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य संगठमो के समान ही 
मैक में कार्यक्षमता तथा अनुशासन को बढ़ाने के लिये अनेक कदम उठाये । 
ममय निष्ठा , उपस्थिति , कर्तव्यनिष्ठा , वर्ष में मितव्ययिता , समयोपरि 
कार्य में कमी जैसे कतिपय विषयो पर विशेष ध्यान दिया गया । जुलाई 
1975 में रिजर्व मैक के गवर्नर बम्बई में सभी विभागों के अध्यक्षों से 
मिले । उसके बाद बैंक के सभी कर्मचारी वर्गों के कार्यों को विनियमित 
करने के लिये कई अनुदेश जारी किये गये । बाद में , गवर्नर ने अप्रैल 
1976 में बम्बई में प्रबंधको का एक सम्मेलन बुलाया जिसमें मैफ के सभी 
कार्यालयों के प्रबंधकों तथा स्थिम सभी विभागों के अध्यक्षों ने भाग 
लिया । इस सम्मेलन में प्रम तक हुई प्रगति के साथ- साथ क्षमता तथा 
अनुशासन को बढ़ाने के लिये अपेक्षित दूसरे कदमो पर विचार -विमर्श 
किये गये । 


466. 1961 में इस योजना का प्रारंभ होने से लेकर अब तक 
मजूर किये गये ममिति और व्यक्तिगत ऋण की कुल राशि क्रमश : 
स० 6, 21, 92, 993 . 00 और 6. 3, 94, 28, 068 . 00 है । कुल 3, 885 
कर्मचारियों ने इस मुविधा का लाभ उठाया है । 

467. मालोच्य वर्ष के दौरान निम्नप्रकार गृह-निर्माण ऋण मंजूर 
किये गये : 


ममितियों की 

संख्या 


रागि 


20 ,61, 061 , 00 


___ 461. रिजर्व मैक ने बैंक के भूतपूर्व वरिष्ठ कार्यपालक , अधिकारी 
श्री वी०ए० राव की अध्यक्षता में बैक में ग्राहक सेवा , निरर्थक और प्रति 
मंधक पनियों आदि के संबंध में अध्ययन करने तथा उनमे सुधार करने 
के लिए मावश्यक सिफारिशे प्रस्तुत करने के निमित्त एक उच्च स्तरीय 
समिति की भी नियुक्ति की । उक समिति द्वारा की गयी सिफारिशों 
को यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्रबंधकों के 
सम्मेलन में विचार-विमर्श किये गये । आपातकालीन स्थिति के कारण 
बैंक द्वारा किये गये उपायो और रिजर्व बैंक की सेवा को प्रत्यावश्यक 
सेवा घोषित कर दिये जाने के संदर्भ में , बैंक में क्षमता तथा अनुशासन 
का एक सुधरा हुमा वातावरण निर्मित एमा । 


( म ) नई सहकारी गृह-निर्माण 

ममितियां 
पहले ही गठित महकारी 
गृह-निर्माण समितियों 
को अतिरिक्त ऋण 


31, 73, 1 33 . 00 


52, 34, 194 . 00 

राशि 


कर्मचारियों 
की संख्या 


___ 46 2. रिजर्व बैंक मे बेहतर क्षमता तथा अनुशासन का वातावरण 
मिमित करने के लिये बैंक द्वारा उठाये गये उक्त कदमों के साथ -साथ 
बैंक ने कर्मचारी संगठनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाये रखने में संदर्भ 
में अपने प्रयत्न जारी रखे । उक्त संगठनों के द्वारा उठाये गये विभिन्न 
विषयों पर निम्नप्रकार केंद्रीय कार्यालयीन स्तर पर विचार-विमर्श हुए : 


218 


64, 66, 502, 010 


( आ ) अलग-अलग कर्मचारियो 

को प्रदत्त ऋण 
उन कर्मचारियों को प्रवत्त 
अतिरिक्त ऋण जिन्होने 
पहले ही ऋण प्राप्त किये थे 


अगस्त 1975 - - 


54 


17, 17, 426 . 00 


( 1 ) बैंक के क्लर्क श्रेणी के कर्मचारियों का प्रति 

मिधित्व करने वाले प्रणिल भारतीय रिजर्व 
बैंक कर्मचारी संघ के साप । 


___ 81 , 83,928 . 00 


( 2 ) बैंक के अधीन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व 

करने वाले अखिल भारतीय रिजर्व बैंक 

फामगार महासंघ के साथ । 
अखिल भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ अधिकारी 

मंप के माप । 


बैंक को सेवामों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जमजातियों का 
प्रतिनिधित्व 

468. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस संबंध में किये गये विशेष उपायो 
मा उल्लेख किया गया था , जैसे पालना और योग्यता मंबंधी मूल मानदंडो 
में छूट दी गयी , बैंक की सेवाओं में प्रारक्षित पदों के संबंध में अधिक 
व्यापक प्रचार किया गया और जहां प्रावश्यक हो वहाँ केवल अनुसूषित 


जनवरी 1976 -- 


अप्रैल 1976 - - 


भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारी संघ के साथ । 
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प्रारक्षित 37 पदों में म्यान पर स्टाफ अधिकारी ग्रेड क ( मीधी भती ) 
के रूप में नियमित के लिए, 34 उम्मीदवारों की सिफारिण कर सका । 

( 2 ) गितम्बर 1978 में स्टाफ अधिकारी प्रेस क के मंवर्ग में 
पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों /अनुमूचित जनजातियों के कमचारी 
अर्हता परीक्षा में बैठे थे ; उन्हें भी कनिपय छूटें प्रदान की गई जिसके 
फलस्वरूप परीक्षा में बैठे व्यक्तियों में से 31 . 4 प्रतिशत व्यक्ति सफल 
घोषित किये गये जबकि पिछली परीक्षा में केवल 17 . 8 प्रतिशत व्यक्ति 
मफल हुए थे । 


मानियों पीर जनमालियों में विणेष भी की गयी ; इन उपायों के गाथ 
माथ समय- समय पर जारी किये गये प्रशासकीय अनुदेशो का परिणाम 
यह हना है कि विभिन्न मंवर्गों में अनमूषित मातियों के प्रतिनिधित्य 
में वृद्धि हुई है और इसके माध ही उममें जो - जो कमी रह गयी थी 
वह फाफी मीमा नक दूर कर दी गयी है । पालोच्य वर्ष में भी उक्त 
विशेष उपाय जारी रहे और इसके परिणामस्वरूप बैंक की सेवाओं में 
अनुसूचित जातियों / जनजातियों के प्रतिनिधित्व में और वृद्धि हुई । 1 जनवरी 
1975 को अनमूचित जानियों जनजातियों के कर्मचारी श्रेणी IV मे 1, 043 
श्रेणी III में , 1,412 नथा श्रेणी II और I में 49 थे और उक्त सम्या 
बढकर । जनवरी , 1976 को क्रमश : 1, 217 ; 1, 750 और 53 हो गयी 
है । इसके अलावा श्रेणी III के मंवर्गों में प्रमुसूचित जातियों / जनजातियों 
की भर्ती में जो कमी रह गयी थी उसे क्रमश: 69 प्रतिशत और 18 
प्रतिशत की मीमा तक दूर किया जा सका । माथ ही उनके लिए निर्धारित 
वर्तमान कोटे को भी पूरा किया गया । 

469. पिछले वषों की तरह ही , रिजर्व बैंक अधिकारियों के संवर्ग मे 
अनु मूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व मे वृशि 
करने के लिए उत्सुफ है । तदनुमार : 


470, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजामियो के उम्मीदवारों को 
तील दिये गये माना के प्राधार पर चयन करने की उक्त नीमि स्टाफ 
अधिकारी ग्रेट के संवर्ग के लिए भी लागू कर दी गयी है । 

471, पालोच्य वर्ष के दौगन , बैक ने यह निश्चय किया कि श्रेणी 
JI और IV के कर्मचारियों के लिये बनी हुई बैंक की कॉलोनियो में प्रावाम 
गहो का वितरण करने में 10 प्रतिशत प्रावाम गृह अनुसूचित जातियों 
और अनमूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिये प्रारक्षित किये जाएं । 


( 1 ) भारतीय रिजर्व बैंक मविमेज मोई को यह मूधित किया गया 
कि यह प्रशासन की क्षमता को बनाए रखने के सम्बन्ध में अपेक्षित मानवता 
मे प्रावश्यक मंदों में छूट फर स्टाफ अधिकारी ग्रेड क ( मीधी भर्ती ) 
के रूप में भर्ती के लिए अनुमूचित जातियों / अनुसूचित जनजानियो के 
उम्मीदवारो की सिफारिश करे । प्रतएव ग्रामोन्य वर्ष में मोई अपने चयन 
को अंतिम रूप देकर अनुमूचित जानियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 


472. केंद्रीय कार्यालय में गठित अनुसूचित जानि/ अनमूचित जनजाति 
कक्ष के एक अधिकारी ने इस वर्ष अनुभूचित जानियों और अनुसूचित 
जनजातियो की भर्ती के लिये रखे गये रोस्टरों तथा इन समुदायों के 
कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली अन्य कई रियायतों के संबंध में केन्द्रीय 
कार्यालय द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के कार्यान्वयन की जांच करने के 
लिए बैक के कुछ और कार्यालयां प्रीत कलकना , गोहाटी , नागपुर , पटना , 
कानपुर, अहमदाबाद और जयपुर कार्यालयां का दौरा किया । 


भारतीय रिजर्व बैंक 


30 जून 1976 तक का तुलन- पत्र 

इयू विभाग 


देयताएं 


प्रास्तियाँ 


ao 


1 


. 


क० 


+ 


-- - 


- 


- 


में 


बैंकिग विभाग 
रखे हुए नोट 


24, 67, 21, 372 . 00 


मोने का सिक्का और 
बलियन : 
( क ) भारत में रखा 

हुमा 


182, 52, 50, 617 , 44 


अचानन मे मोट 


7150 , 33, 90, 123 . 50 


( ख ) भारत के बाहर 

रखामा 
विदेशी प्रतिनिया 


546, 73, 97, 23421 


जारी किये गये 
फुल नोट 


71 75, 01, 11, 495 . 50 


729, 26, 47, 851 65 
15 , 30, 04, 388 . 73 


रुपये का गिफ्फा 
भारत सरकार की 
रुपया प्रतिभनियाँ 
देशी विनिमय बिल और 
दूसरे वाणिज्य पत्र 


6430, 44, 59, 255 , 12 


कुल देयताएं 


7175, 01, 11, 495 50 


कुल आस्तियाँ 


7175, 01 , 11, 495 . 50 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 
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1 - 


- 


- 


- 


- - - 


. .. - - - - - - - 


मास्तियाँ 


. 


क 


4 . 


1451 , 11, 77000 


4, 01, 93600 


2, 41, 964. 15 


138, 07, 60, 34167 


275, 57, 89, 222 31 


1196, 05, 98, 818 ५ . 


घुमना पनी 
प्रार्गमन निधि 
गष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्घकालीन प्रवर्मन ) निधि 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 
जमा राशियाँ : 
( क ) मरफारी 

( 1 ) केन्द्रीय मबार 
( 2 ) राज्य सरकारे 
( ख ) बैंक 
( 1 ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 
( 2 ) अनुसूचित राज्य सरकारी बैंक 
( 3 ) र अनस्चिम राज्य महमारी बैंक 
( 1 ) अन्य बैंक 
( ग ) अन्य 

देय बिल 
प्रय देयता 


565, 4166, 69888 


130, 00, 00, 000 100 


941, 98, 18, 741130 


500, 100000 ( 1 ) नाट 
15000 100, 10100 (00 रुपये का मिला 

400, 00, 000 . 00 छोटा मिक्का 
145, 00 00 00000 वरीदे और मुनाए गए बिल 
510, 00, 000, 000 00 ( क ) देणी 

( ख ) विदेणी 

( ग ) सरकारी खजाना बिल 
51, 12 38 550 20 विदेशो मे रखा हया बकाया * 
118, 78, 49015 74) नि * * 

ऋण और प्रयिम - 
774 54 (01) 481 18 ( 1 ) मेन्द्रीय सरकार को 
600९, 94643 19 
1, 69,92,005_ 95 ऋण और असिम - 

4 , 18,42, 2.39 38 ( 1 ) मनमूचित वाणिज्य बैंको को + 
21 30, 62, 82, 25 ! 92 ( 2 ) राज्य माठकारी को को + + 

749 , 91, 90,107 09 ( 3 ) दसरा का 
549 59, 08 222 ? ? गन्द्रीय सपि ऋण ( बोर्घकालीन प्रवर्तन ) निधी मे 

ऋण, प्रयिम और निवेश 
( क ) ऋण और अग्रिम - 

( 1 ) गज्य सरकाराको 
( 2 ) राज्य महमारी मो को 
( 3 ) केन्द्रीय भमि बधक बैंकों को 
( 4 ) क्रषि पुनयित और यिकाम निगम को 
( ख ) केन्द्रीय कमि बधक बैंको के डिपगे में निवेश 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (गिरीकरण ) निधि से ऋण और 

अग्रिम 
राज्य महकारी बैंको को ऋण और अगिम 
गष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दो कालीन प्रवर्तन ) निधि मे 
ऋण, अपिम मोर निवेश 
( क ) विकास बैंकको ऋण और अग्रिम 
( स ) विकास बैंक द्वारा जारीकिये गये बाटो/निग 

मे निदेश 
अन्य अम्सियो ! 


156, 186 3, 494 (00 
७५, 61560000) 


75, 70, 25, 21755 
12, 59 04, 003 २१ 


- - 


118 , 40, 00, 00000 

42,(67, 720 ( ) 


78, 74, 60, 968 (1 ) 


186, 17, 55614) 00 


५ 27 1098779 02 


- . - - - . - - - . . . . -. . 


- . .. - - . 


न यता 


5027 , 45, 951151 ।। 4 


धन प्राम्लिया 5027 45 95, 971 ) 


--- - -- - .. - . - . - - .- - - - 


- - 


- 


- 


प्रशन कना जयग पर पारिमार देयन । 10 8 0 0 () 0(0 (00 ( पौण्ड 50, 000 के टनिग निगो को F• 100 -- 6 25(01)4ए की दर पर बदला गया । 
" नकदी गावधि जमा और अमकालीन प्रमिभूतियां शामिम्न है । * * ( 1 ) साटीय कृषि ऋण (दाकालीन प्रवर्तन ) निधि और राष्ट्रीय और गिय ऋण ( दा 
कालान प्रवर्तन ) नि । में से किये ग निःश णामिल न है । ( 2 ) विदेशों में रम् FTo 9 37, 91, 21 ! 71 ( 50, 1000 पौ / 0 0102500 ।। । अमेरिकी 
गांगर और १ ,000(0 ()() र एश मा में ममान गशि ) पाामिल है । ( ग ट्रीय करि ऋण ( दाकालीन प्रवर्तन ) निधि में पदस ऋण प्रौर अगिम णामिन्न 
नही है परन्तु राज्य मरयाग । दिगे गये प्राणी वरड्राफ्ट शामिल है भारतीय रि बैंक अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( ग ) के प्रधान मनमचिन 
वाणिय बयो I मियादी मिला पर पणिम दिये गए 10 110, 319,() 0 ()( ) 0 शामिल है । राष्ट्रीय अषि ऋण ( बीघकालीन वन ) निधि र राष्ट्रीय कप 
ऋण ( मिथर्गकरण ) निवि में प्रदत ऋण और अग्रिम णामिल नहीं है । तिपय अनचिन वाणिज्य बैंका का विशेष व्यवस्थामा के अधीन अग्रिम भी गर्म 
१० 478 12 (1) 0 000 की राशि णामिल है । जिनमे प्राकस्मिफना ने शामिल है । 
इलय ० ०एफ० वाज , 

के० प्रार० पुर। गवर्नर 
मन्य तस्त्राधार 

पार० के० हजानी उप - गवर्नर पार . २० शेषादि नप - गवर्नर 
तारीख 30 जुलाई, 1970 

20 To rणस्थामी, उप -गवर्नर पी० आर० नांगिया , उप - गवर्नर 
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- - - - 


- - - 


- 


भारत का राजपब . मई 1 , 1977 / वैशाग्य 31, 1890 
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 

30 जून , 1976 को समाप्त हुए वर्ष का साम- हानि लेखा 


- - 


- 


-- -- -- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


. 


- - - - 


- 


- -- - - -- - 


- - -- -- - - - - 


- - 


म 


प्राय 


40 


व्याज, बद्रा, विनिमय गल्क , कमीशन आदि * 


294, 99, 79. 23932 


- - -- - - - -- - -- - - - -- -- - - 


294, 99 , 72 , 234) 32 


स्थापना 


35 , 19, 37, 49 2 1 61 


2 


81 , 484 98 


80, 00000 


1 ,58, 81, 750 . 46 


1 , 03, 760 . 71 


19, 48, 335 . 00 


46, 78 , 237 . 46 


निदेशको और स्थानीय बोर्डो के मवम्यों की फीम और व्यय 
लेखा परीषको की कीम 
किराया , कर , श्रीमा ,बिजली आदि 
विधि प्रभार 
डाफ और तार खर्च 
कोप-प्रेषण * * 
लेखन मामग्री प्रादि 
प्रति - भनिछपाई ( चेक, नोट फार्म , आदि ) 
बैक मपनि का मृष्य हाय और मरम्मने 
एजेंमी प्रभार * * * 
कर्मचारी उपदान और प्रधिवार्षिकी निधियों में अंशदान * ** * 
विविध व्यय 
उपलब्ध शुर शेष राशि 


54, 3108033 


14, 38, 45 , 495 76 
1, 31,96, 766 72 


43, 01, 12, 622 . 71 


7 , 08, 15, 342 . 5I 


1 , 82, 15 , 270 04 
190, 0 (), 00, 136 . 95 


जोर 


294, 99, 72 2 39 . 32 


केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष 


190, 00, 00, 136 . 95 


- - - - - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


प्रारक्षिम निधि लेखा 


30 जून , 1976 को गेष 
लाभ- हानि ग्नेय में प्रसारित किया गया 


150, 00, 00, 000 , 0 ) 

म छ नहीं 


- - - - - - -- 


- - -- - - - - - - 


जोर 


150, 00, 00, 000 . 00 


* भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 के अनसार नियमित या प्रावधपक व्यवस्था 
में 221 करोझपयो का अंतरण करने के बाद । 


और धारा 46क , 4 संम्ख और 46ग के अंतर्गत निधियों 


* *पिछले वर्षों में किये गये भगतान के लिा वमन किये गये 10 1 , 07, 58, 075. 20 के ममायोजन के बाद । 


* * *पिछले वर्षों के F० 11, 54, 68, 700 (0 ) शामिल है । 


* * * *पिछले वर्षों की प्रोभत उपदान वेयना के लिए विनियोजिन 10 6, 42, 15, 842 51 शामिल है । 


उटल्य . जे . एम . वाज , 
मुख्य लेखाकार 
नारीगन 3 () जुलाई , 1975 


के० प्रार० पुरी , गवर्नर 
पार. के . हमारी उप -गवर्नर 

पार के . शेषाद्रि , उप -गवर्नर 
के एम कृष्णस्वामी, उप- गवर्नर 
पी प्रार. नांगिया, उप -गवर्नर 


25 GI / 77 - - 12 
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लेखा परीक्षकों को रिपोर्ट 


[ PART II - SEC. 3( ii )] 
- - - - - - - - -- -- - 


भारत के राष्ट्रपति की सेवा में , 

हम भारतीय रिजर्व बैंक के अधोहस्ताक्षरित लेखा परीक्षक एमके बाग 30 जन , 1976 तक के रिजर्व बैंक के सुननपस्न तथा लेखों पर 
केंद्रीय मरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं । 


हमने केंद्रीय कार्यालय और कलकत्ता , बम्बई ( फोर्ट ) , मद्राम , नई दिल्ली , भुवनेश्वर और भोपाल के कार्यालयो के लेखों और उनसे 
मंबंधित प्रमाणपत्रों और वाउचरों से और साथ ही , दूसरे कार्यालयों और शाखाओं के प्रबन्धको द्वारा पेश की गयी प्रमाणित उन विवर्गणयां 
मे जिन्हें उक्त तुलनपन में समाविष्ट किया गया है, उपर्युक्त तुलनपत्र की जाँच कर ली है और हम यह सूषित करते है कि हमने भेंद्रीय 
बोर्ड से जो जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी है, वह माग स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गगी है और वह संतोषजनक है । हमारी राय में 
यह तुम्मनपन्न पूर्ण और मही सुलनपन्न है । इसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 और उसके अधीन बनाये गये विनियमों आग निर्धारित 
विवरण दिये गये है और हममें उक्त अधिनियम और विनियमो के अनुमार आस्तियों का मूल्य -निर्धारण किया गया है । जहाँ तक हमारी 
जानकारी है, यह सुलनपत्र हमें दिये गये स्पाटीकरणों और बैंक की बलियों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है, ताकि इममे बैंक के 
कार्यो की सच्ची और सही स्थिति का पता लग मके । 


मेमर्म मी . सी . चोक्सी एण्ड कंपनी । 
मेमर्स लवलॉक एण्ड ल्यका 
मेमर्म रघनाथ राय एएए कंपनी 
मेमर्ग एम के. वाडेकर एण्र कंपनी । 


लेखा परीक्षक 


तारीख 16 अगस्त , 1976 


भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन पत्र को विबरणी 


विवरण 


निम्नाकिस तारीख को समाप्त हुमा वर्ष 


जून 30 , 1974 


मून 30 , 1975 


रु० 


पै० 


० 


पै० 


म० 


पै० 


स० 


० 


इशू विभाग 
देयताएं 

बैंकिंग विभाग में रखे हए नोट 
संचलन में नोट 


37, 17, 59, 161 , 00 
6472,72,04,191 . 50 


15, 49, 78, 757 . 00 
6584, 76, 76, 595 . 50 


जारी किये गये कुल नोट . 


. 


6509, 89 , 63, 352 . 50 


6600, 26, 55, 352 . 50 


कुल बेयताएं 


. 


6509, 89, 63, 352. 50 


6600, 26753, 332 , 50 


आस्तिया 
सोने का सिक्का और बुलियन 

( क ) भारत में रखा हुमा 
( ख ) भारत के बाहर रखा हुआ . 


182, 53, 04, 731 , 42 


182, 52, 58, 101 . 88 


166, 73, 97, 231. 21 


121, 73, 97, 234 , 21 


7 , 50, 63, 787 , 68 


5 , 59, 96, 917 . 65 


विदेशी प्रतिभूतियो . . 
रुपये का सिक्का 
भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियाँ . 
देशी विनिमय विल और दूसरे 
बाणिज्य पत्र । 


6153, 11, 97, 599 . 19 


6290, 40 , 03, 098 . 76 


कुल प्रास्तियां . 


. 


. 


6509, 89, 63, 352 . 50 


6600, 26, 55, 352. 50 
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- - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


... . - - - 


- 


- 


- - - -- 


- - 


भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन -परख को विवरणी -- ( जारी ) 


विवरण 


निम्नांकित तारीख को समाप्त हुप्रा वर्ष 


जून 30, 1974 


जून 30, 1975 


पैकिंग विभाग 


१० १० 


50 40 


९० १० 


रु0 40 


5 ,00, 00, 000 . 00 


5, 00, 00, 000 . 00 


150 , 00,00,000. 00 


150, 00, 00 , 000 . 00 


33 4,() (), 00, 000 . 00 


28 4, 00, 00, 000 . 00 
___ 95, 00, 00, 000 . 00 


140, 00, 00, 000 . 00 


265, 00, 00, 000 . 00 


390, 00, 00 , 000 . 00 


घेयताएं 

चुकता पूजी 
प्रारक्षित निधि . . . 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्घकालीन प्रध 

र्तन ) निधि . . . 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन 

प्रवर्तन ) निधि . . 
( क ) सरकारी : 

केन्द्रीय सरकार 

राज्य सरकार 
( ख) बैंक 

अनुसूचित वाणिज्य बैंक . 
अमुमूचित राज्य सहकारी बैंक . 
गैर अनुसूचित राज्य महकारी बैंक . 
अन्य बैंक . 


61, 57, 98, 480. 17 
26, 36, 81 ,522 93 


77, 89 , 36, 995 . 84 
8, 44, 73, 019 , 23 


553, 50 , 77, 103. 97 
26, 26, 10,122 . 81 

1, 48, 06, 487 . 84 
1 , 09, () 4, 3 10 . 40 


603,50, 24, 866 , 97 
42, 99, 13, 458 . 16 
1 , 45, 98, 463. 70 
1 , 74, 1 0 , 401 , 96 


( ग ) अन्य 

देय बिल 
अम्य वेयताएँ 


512, 57 ,15, 516 . 12 
125, 52, 38, 985 . 22 
483, 81, 97, 868. 98 


982, 43, 69, 501 , 90 

97, 97, 68, 768. 31 
750, 66, 31, 280 . 04 


कुल देयताएं 


2591, 20, 30 , 398 . 44 


3585, 91, 26, 766 . 11 


रु० 


र 


१० 


. 


रु . १० 
37,17, 59, 161 . 00 

3 , 49, 127 , 00 


रु . १० 
15, 59, 78, 757. 00 

5, 01, 112 . 00 


2 , 51 , 761 . 34 


2, 79, 617 . 24 


274, 37, 78, 289 . 83 


126, 12, 80, 388 . 35 


मास्तियां 
नोट . 

. . 
रुपये का सिक्का . . 
छोटा सिक्का . . 
खरीदे और भुनाये गयेबिल 

( क ) देशी . 

( ख ) विवेशी . 
सरकारी खजाना बिल . 
विवेशों में रखा हुआ बकाया 
निवेश . . 
ऋण और अग्रिम : 
(i ) केन्द्रीय सरकारी का 
( ii ) राज्य सरकार को . 
( ii ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 
( iv ) राज्य सहकारी मैकों को 
( v ) दूमरो को 


128, 67, 52,866 . 15 


332, 15, 67, 737 . 92 


596, 33, 23, 1 0 5 . 291 
17, 37, 84, 159 . 20 कख 


410, 95, 25 , 397 . 681 
677, 15, 14, 5 5 3 . 66 कग 


. 


. , 


177, 82, 73, 164. 183 

420, 99, 85, 000 . 004 
___ 166, 52, 34, 128 . 000 

38, 16, 95, 000 . 00 


359, 90, 72, 000. 000 
385, 26, 87, 000 , 000 
286, 74, 36, 215 . 000 
59, 88, 45, 001 . 00 


1768 
- - - - - - 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 21 , 1977 /VAISAKHA 31, 1899 


[ PART II - SEC . 3( ii)] 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


____ - - 


- - - - - 


भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र को विवरणो — ( जारी ) 
- - - 

निन्नाफित तारीख को ममाप्त हुआ वर्ष 


- 


- - 


- - - - - - - 


- - - - - 


- 


विवरण 


- 


- 


- - 


- 


जून 30, 1974 


जून 30, 1975 


- 


- - 


- 


- - - - - - - - - 


69, 70, 59, 860. 92 


177, 87, 33, 113 . 72 
15, 155 , 67 , 755 . 33 


13, 33, 72, 365 , 66 


54, 00, 00, 000 ( 0 ) 


88, 20, 00, 0101) 100 


11 , 13, 13, 970 . 00 


10, 65, 45, 520 . (0 ) 


राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रय 

र्तन ) निधि से ऋण , अग्रिम और 

निवेश 
( क ) ऋण और अग्रिम 
( i ) राज्य मरकारा को 
( ii ) राज्य गटकारी बैंको को 
( iii ) केन्द्रीय भूमि बंधक बैंको को . 
( iv ) कृषि पुनर्वित्त निगम को 
( ख ) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंको के डिब 

घरो मे निवेश . 
गष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) 

निधि मे राज्य महकारी बैंकों को 
ऋण और अग्रिम . . 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन 
प्रवर्तन ) निधि से ऋण , अग्रिम 

पौर निवेश 
( क ) विकास बैक को ऋण और अग्रिम . 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये 

गाडों/ टिबेंचरों में निवेश 
अन्य प्रास्तियाँ . . . 
- - -- - - - - -- - - - - - -- - 

कुल प्रास्तियां 


52, 87, 68, 118 . 00 


82, 51, 99, 826 . 00 


178, 69,55, 5119 . (90 


2016-1 , 55, 619 . 00 


15 3, 45, 05, 650 . 40 


402, 75, 05, 791 . 698 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


2591, 20, 30, 398 . 44 


3585, 91 , 26, 766 . 11 


30 जन 1974--- अंशत : चुकता शेयरों पर आकस्मिक देयता रु० 9, 48, 388 . 69 ( पौड 50, 000 के स्टलिंग निवेशो को रु. 100 = 5 . 2721 पीर की दर 

पर बदला गया ) 
30 जन 1975--- अंशतः चकता शेयरों पर आकस्मिक देयता रु० 9, 39, 999 , 81 (पौड 50, 000 के स्टलिंग निवेशों को म० 100 = 5 . 31915 पार की 

दर पर मदला गया ) 
1. म + दी , मावधि जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल है । 
2. ( क ) राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि प्रोर राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं है । 

( ख ) विदेशो में रखे हुए रु० 5,39,51,792 . 90 ( 50,000 पौड, 6, 247,475 अमेरिकी डालर और 1,110,375 यश मार्क के समान राणि ) शामिन 


( ग ) विदेशों में रखे हुए हैं . 5, 57, 42 , 281 . 96 ( 50, 000 पौड , 6 , 005, 000 . 00 अमेरिकी डालर और 9, 22, 650 . 00 ड्यूश मार्क के समान 
___ राशि ) शामिल है । 


3. राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है , परन्तु राज्य सरकारो को दिये गये अस्थायी प्रोवर लाफ्ट शामिल है । 
4. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुचित वाणिज्य अंको को मीयादी बिलो पर अग्रिम दिये गये रु . 156, 03, 73, 000 
__ णामिल है । 
5 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 ( 4) ( ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंको का मीयादी घिनो पर अग्रिम दिये गये रु . 206, 37,00,000 
___ णामिन है । 
6. राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रदान ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है । 
7. कतिपय अनुमूचित वाणिज्य बैंको को विदेशों में उनके द्वारा किये गये निवेशों के संदर्भ में विशेष व्यवस्थाओं के अधीन दी गयी रु० 50, 00, 00, 000 की राशि 

शामिल हैं । 
8 . कतिपय अनुसूचित वाणिज्य बैंको को विदेणा में उनके द्वारा किये गये निवेशो के संदर्भ में विशेष व्यवस्थाप्रो के अधीन अग्निम दी गयी रु० 188, 20, 00,000 

की राशि शामिल है । 
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भारत का राजपत्र मई 21 , 1977/ वैशाख 31, 1841) 
-- - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
30 जून 1974 और 1975 को समाप्त हुए वर्षों का लाभ- हानि लेखा 


- - . 


- -- 


- 


. . . . 


1974 


1975 


40 


रु . 


१० 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


. 


145, 47, 45, 11300 


228, 010 ,56, 1.35 37 


प्राय . . . 
ज्याज , बट्टा , विनिमय, शुल्क , कमीशन, प्रादि 


. 
. 


- - - - -- - 


. 
. 


. 
. 


- - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - 


. 


. 


. 


195, 47, 95,113. 00 


228, 00, 56, 3.35 . 37 


- - - - 


- - - 


- 


- - 


व्यय 


स्थापना 


28, 53, 25, 0.3 [ , 78 


3 - 1, 55 , 101 , 63. 

341 


(6h, 346 31 


1 , 105 24th . II 


. 


80, 00000 


80, 00000 


1, 16, () 5, 23.3 , 4 .1 


1 , 2 1 , 19, 577 27 


1 , 69, 5110 71 


87, 714 , 60 


निदेणको और स्थानीय बार्टी के सदस्यों की फीग 

और व्यय 
लेखा परीक्षको की फीम . . . 
किराया, कर , बीमा , बिजली, प्रादि 
विधि प्रभार . . . . . 
डाक और तार खर्च . . . . 
कोषप्रेषण . 
लेखन मामग्री प्रादि 
प्रतिभूति छपाई ( चेक , नोट फार्म , आदि ) 
बैंक संपत्ति का मूल्य- हाम और मरम्मने 
एजेसी प्रभार . . 


J1, 101, 012 


16, 32 , 353 . 18 


81 , 33, 59154) 


94 38 , ) [ . . 102 


10, 22, 877 (04 


57 , 40, 992 75 


5 ,19, 42, + 11 . 13 


5 , 82, 42, 27 1 86 


1 , 10, 81, 345 140 


1 , 30, 46, 628 . 81 


11, 14 , 19, 385 . 81 


31, 2 4, 70, 222 . 44 


कर्मचारी और अधिवार्षिकी निधियो में अणदान 


50, 00 , 000 . () ) 


40, 00 , 000 . 00 


विविध व्यय . 


1 , 40, 45, 191 210 


1 , 02, 79, 950 34 


उपलब्ध शुद्ध मेष राशि 


145, 00, 00, 16. 3 


2 


150, 00, 00, 8.3.1 . 32 


जोड़ 


. 


195, 47, 95, 113. 00 


228, 00, 56, 335 . 37 


फन्द्रीय सरकार को देय अधिशेप 


1 4 5, 100 ,()(),1 0 3 3 2 


150 100, 00, 8 .34 32 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


-- - -- - - - - - - - - 


- - 


प्रारक्षित निधि लेखा 

- - 
30 जून का रोष 
लाभ - हानि लख से अनग्नि किया गया 


150, 00, (01), (1010 (00 


150, 100,() 10 , 000. (0 ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


कुछ नहा 


कुछ नष्ठा 


जो 


150, 00, 00, 000 . 00 


150, 00, 00, 000 . 00 

- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 के अनमार नियमित या पाचक पयस्था क न के बाद । 


[ स० एफ० 10/ 8/ 76-बी० पी० [ ] 
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(Department of Reserve and Banking ) 

( Bunking Wing) 
New Delhi, the 14th October, 1976 
S . O . 1489 . - - Annual Report on the Working of the Reserve 
Bank of India and frend and Progress of Banking in Indi . 
for the year July 1, 1975 – June 30 , 1976 

In accoidance with sub section ( 2 ) of acution 53 of the 
Reserve Bank of India Act, 1934 ( 2 of 1934 ) , the Central 
Board of Directois has submitted to thc Govei nment of India 
the following report on the Working of the Reserve Bank of 
India and Tiend and Progress of Banking in India for the 
year ended June 30 , 1976 – 

1 PERFORMANCE OF THE ECONOMY 1975 - 76 
INTRODUCTION AN OVERALL ASSESSMENT 


of such disruption in the growth process was that during the 
Fourth Plan period the average annual growth rate of only 
33 per cent could be achieved Even in 1974 75 , the first 
year of the Fifth Plan , the actual growth achieved was nomi 
nal at 0 2 per cent In contrast , the growth cştimated during 
1975 76 would be somewhat higher than 55 per cent atleast 
in the second year of the Fifth Plan therefore , it has been 
possible not only to reach but also to cxceed the targeted rate 
of growth It is in this sense of the resumption of normal 
growth in an enviroument of price stability that the year 
1975 76 may be said to murka turning point 


If the year 1974 -75 15 remembered as a year in which an 
clcment of normalcy was restored to an economy, which 
bad to pass thiough the traumatic experience of unusually 
high Jutes of inflation for the previous two years , the year 
1975 - 76 could be chạracterised as a year in which it has been 
possible to put the economy back on its normal growth path 
Such icsumption of normal growth in 1975 76 is leflected not 
nerely in the attainment of an estimated nowth of around 
55 per cent although undoubtedly it ly the focal point In 
fact , recent data on industrial production have cvealed an 
actual rate of growth in 1975 - 76 which is higher than that 
envisaged earliti and hence the overall rate of growth of the 
economy may tuin out to be somewhat higher than 55 per 
cent Besides the overall growth rate , there are thiee features 
of growth in 1975 - 76 which lend support to the main theme 
of resumption of normal growth by the economy after an in 
ici val of unprecedented rates of inflation these are price 
stability , a significant rise in the rates of domestic saving and 
investment and a move towaids an eventual emergence of a 
viable external payments position 


2 Containment of priccy remains an outstanding achieve 
ment of 1975 - 76 Not only wcie prices contained but there also 
took place in 1975 76 and actual decline in prices by 60 
per cent 1 In a world in which high rates of inllation have 
become almost universal, this is no mean achievement Se 
condly , pieliminary estimates indicate that the rates of 
domestic saying and aggregate investment lose sharply from 
131 per cent and 148 per cent of net national product in 
1974 -75 to 14 5 per cent and 160 per cent, in 1975 - 76 In 
point of fact these are the highest rutes of waving and 
investment achieved since the beginning of the Fourth Plin 
Thirdly , on the external fiont, notwithstanding the persistence 
of a sizeable trade deficit for the second yọai in succession 
the overil payments situation showed a remaikablo improve 
ment There took place an unprecedented increase in the 
country s foreign exchange reserves , thanks largely to the 
improvement in the invisibles accounts In point of fact, 
there are indicators which appear to suggest that the long 
torm balance of payments prospects have improved Tahen 
together , these features suggest that the ycar 1975 - 76 has be 
queathed an economy which can provide a strong basc for 
sustaining growth in the remaining years of the Fifth Plan 

3 Any assessment of the performance of the economy 
in 1975 - 76 would be incompleto without a reforence to an 
other rather unique experience in the management of the 
economy The declaration of internal emergency and tho in 
ception of the New Economic Programme in mid 1975 have , 
by toning up economic administration , generally and by ensur 
ing effective implementation of specific time-bound program 
mcs, contributed in no small measure to the growth of the 
economy 


5 Considered sculoially , growth In 1975 76 was rather 
uneven , with the agricultural sectoi witnessing as much AS 
8 pel cent and the industrial sector about 57 pci vent2 
growth The relatively high rate of agricultural growth may 
give fise to doubt whether the fortuitous element which tradi 
tionally affects agriculture has exaggerated the overall growth 
in 1975 - 76 Although adınıttedly climatic factors continue to 
dominate the trond of agricultural growth in 1975 - 76 wc 
ther conditions were quite favourablc — there are indicators that 
thc investment- induced growth component as contra - distingui 
shed from the foituitous component, was quite ugnificant in 
1975 - 76 This is , for instance , reflected in a substantial in 
Creuse in agricultural inputs like fertilisers , power and water 
More appropriately , it could be argued that the relatively 
lowei industrial growth has tended to dampen Overall growth 
This is because although the core sector industries like coal, 
electricity , iron and steel, cement , niliogenous fertilisers etc 
increased their production at rates above 10 per cent indust 
11ęs like textiles, consumei dụiables, tea , etc , recorded an 
actual decline in production Although input bottlenecks, 
especially in the sphere of energy dod raw materials no lon 
ger hampered industrial growth slackness in demand emanat 
ing from both domestic and external factors began to affect 
some sub sectors , even as in some sub - sectors pioblems of 
modernisation both of capital cquipment and management be 
gan to assume greater importance 

6 Analysing the price stability in concrete terms, it is clear 
that whether one compares the level of prices on a point-to 
point basis oi on the basis of monthly averages, the general 
trend was one of decline For intance , between end - June 
1975 and end - Tune 1976 , wholesale piccs iccorded a decline 
of 30 per cent in contrast to phenomenal rises of 21 $ per cont 
und 278 per cent witnessed Juring the years 1972 73 and 
1973 -74 and i nominal 115€ of 07 per cent in 1974 -75 
A similar picturc cmciges if one takes into account the 
monthly dverage levels , during 1975 - 76 ( July - Junc ) 
prices recorded decline of 60 per cent, in shaip 
contrast to an actual vise of 168 per cent in 1974 75 
The dramatic change in thc price situation 15 evi 
dent from the fact that the price level in mid March 1976 
slipped back to the level prevailing two years ago This turn 
around in the price situation was no doubt bagically due to 
an improvement in the supply demand balance , particularly 
In respect of agiicultural commodities production of food 
grains yet & ncw rccoid of 116 million tonnes and that of 
ollseeds also reached a new peak Such enlurgement of sup 
plies alone , however does not provide an adequate explana 
tion of the easiness in prices A fuller explanation has to he 
sought in the fact that the supply situation was buttressed by 
the continuation of monetary and fiscal policies aimed at de 
mand management on the one hand and by administrative 
measures designed to curb hoarding and use of unaccounted 
inoney , On the other 

7 Taking fiscal policy first , the poſicies of the Centre and 
the States were geared in 1975- 76 towuids maintaining price 
stability , while promoting growth Ffforts initiated during the 
previous year to mobilisc resources were further reinforced 
While total disbursements of the Centro and tho Statos rose 
by 21 0 per cent or at about the same rate as in 1974 - 75 
total receipts incrcaged by 23 9 per cent as against a rise of 
199 per cent in the previous year The acceleration of ro 
ceipts was the cumulative icsult of the additional tax efforis 
made by the Centre , and the Staten , better tax administration 
Hol the success of the Scheme of Voluntary Disclosure of 
Incomc and Wealth Consequently the combined budgetary 
deficit was substantially lower at Rs 468 CIOCA (revised esti 
mitos ) thun thr level of Rs 752 crores in 1974 -75 In fact 
subsequent data show that the combined deficit for 1975 - 76 

- - - 
1 Based on monthly averages July 1975 -June 1976 
2 For the calendar year 1975 the growth rato was only 

39 per cent 


4 At the outset, it may be necalled that the economy was 
jolted from its normal growth path since 1971- 72 , piimarily 
because of the serious set-back to tho agricultuial sçctoi dur 
ing two consecutive years 1971- 72 and 1972 -73 Consequent 
ly , inflation assumed serious propostions and there was also 
d dramatic deterioration in India s terms of trade In qubst 
quent years therefore , the task of stemning these mountin 
picssuics of influlion domestically an of adjusting to the pay 
ments problems externally became far more urgent and 
hence attainment of the targeted rates of growth had of neces 
sity , to be relegated to d secondary position The net result 


- 
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actually turncd out to be much lower at Rs. 351 crores . Treat national income was pructically stagnant. An cven more im 
ing the Centre separately , the budgctary dcficit turned out portant qualitative differcnice lies in the factors responsible for 
to be only Rs. 367 croics or lower than the revised estimate expansion , Net foreign exchange assets of the banking sector 
of Rs. 490 ciores , The deficit in 1975 - 76 was tize bly smaller and bank cicdit to comnieicial sector were the two predomi 
than that in 1974 - 75 . Thus it was possible to contain the nant factors responsible for money supply expansion in 1975 
magnitude of budgetary deficit within sufer Jimits , 

76 . Net foreign exchange 29scts of the banking sector recorded 
An unprecedented rive of RA, 969 crores : to the extent that 

such issels could be regarded as a built- in stabiliser , this 
8 . In the sphere of monctary and credit policy , the situa 

t ctor can be taken as a redeeming feature of a much higher 
tion warranted the adoption of a somewhat different appioach . 

ale of money supply expansion . That is to say , if the situa 
No doubt the basic anti - inflationary stance of credit policy 

tion warrants , reserves could be drawn down with a vicw to 
remained unchanged , with the continuation of the existing 

uugmenting supplies. Secondly , the magnitude of bank credit 
structure of interest rates fuirly restrictive Reserve Bank ac 

expansion was much larger in 1975 - 76 but this could be explai 
commodation and implementation of credit guidelines desig 

ned largely in terms of food credit. Significantly , in view of 
ncd to discourage speculative holding of inventories . On the 

the largei uccrction of deposits, banks were able to financo 
other hand , the anticipated enlargement of supplies , both agri 

cicdit expansion to a consideiable extent from their own re 
cultural and industrial, called for introduction of some degree 

sources rather than by borrowings from the Reserve Bank , 
of ticxibility . Tho approach to crcdit policy in 1975 - 76 was 

Consequently , the potential inflationary impact of this factor 
therefore motivated by the main objective of facilitating a 

was moderated somewhat. 
higher rate of growth in the economy, without impairing 
greatly the basic apparatus of monetary restraint. The various 
measures introduced during the year , like financing by con 

12 This qualitative difference in the character of money 
mercial banks of food procurement on an enormously larger supply expansion , coupled with the enlargement of supplies 
scale, selective liberalisation of margin requirements and of referred to earlier , perhaps explains why despite a monetary 
inventory norms and prescription of a ceiling on lending, expansion of 11, 3 per cent, prices behaved the way they did 
Jates — all these bear ample testimony to the degree of flexi in 1975 - 76 . 
bility which it has been possible to impart to credit policy , 
without endangering price stability , 

13 . The cxternal sector of the economy presented in 1975 

76 , in refroshiag contrast to the earliers years, distinct signs 
9 . The impact of such a flexible approach is reflected in 

of strength , This strength manifested itself in an unprece 
the trends in creclit during the year 1975- 76 ( July -June ) : 

Jented risc of Rs. 881 croresi in the country s foreign exchange 
scheduled commercial banks credit expanded by Rs. 2509 

l eseives , notwithstanding the persistence of a sizcable trade 
crores ( 28 .0 per cent) which was more than double the ex 

deficit for the second year in succession , Exports rose by only 
pansion of Rs. 1097 crores ( 14 . 0 per cent) in the corrospond 

16 per cent in 1975 - 76 in contrast to it risc of 32 per cont in 
ing period ol last year. This cicarly shows that credit policy 

thc previous year. Although import growth at 11 per cent 
was far from rigid and that an element of resilience was 

was also sizeably lower than the 53 per cent growth witnessed 
built into it . Although both food and non - food sectors shared 

in 1974 -75 , thc trade deficit at Rs. 1155 crores remained 
the increase , the rise in food credit al Rs. 1390 crores was 

practically unchanged at the previous year level of Rs. 1189 
substantially larger than that (Rs. 272 crores ) during last 

Crores. Though detailed balance of payments data ac not 
year ; it accounted for as much as 557 per cent of the incrc 

available , it seems that the rise in reserves was primarily 
mental expansion as against only 24. 8 per cent last year. The 

attributable to larger inflow of aid and an increase in invisibles 
credit deposit ratio on June 25 , 1976 stood at 76 . 1 per cent, 

receipts. In fact, if it is recognised that the incrcase in inflow 
as against 71. 4 per cent a year ago . Excluding food credit, 

of aid in 1975. 76 was to a significant extent, offset by lower 
the credit deposit rațio al 61. 6 per cent was lower 

drawals from the IMF, it becomes clear that invisibles haye 
than 65 . 1 per cent, a year ago . 

been the predominant element in the emerging strength of re 

berves, Such improvement may have heen in large part due to 
10 . In judging the magnitude of bank credit expansion in plugging of foreign cxchange leakages , 
1975 - 76 , it is more important to underline that banks own 
resources expanded at 4 much faster rate . Aggregate deposita 

14 . Another inportant landmark in the external sector 
of scheduled commercial banky expanded by Rs. 2512 crores 

was the delinking of the rupees from September 25 , 1975 , 
or by 20 . 0 per cent, as compared with an expansion of 

from the pounds sterling ; the cxternal valuc of the rupce since 
Ry, 1788 crores or of 16 .6 per cent in 1974 - 75 : the increase in 

then is heing determined in terms of a basket of currencies of 
absolute ternis in 1975- 76 was the largest recorded so far . 

countries which are India s major truding partners . The effect 
Although both demand and time deposits recorded increases , 

of this change has been to tabilise the value of the Indian 
the increase was pronounced in the Tattcr category i time 

rupee vis - a - vis , currencies othei than sterling and to increase the 
deposity in 1975 -76 rose by Rs. 1698 crores (23. 3 per cent ) 

purchasing power of the rupee in terms of sterling. This has 
as compared with an increase of Rs, 1179 crores ( 19 . 3 per 

contributed to some extent to the stabilisation of prices, by pre 
cent ) during the previous year, Maintenance of high nominal 

venting an increase in the prices of imported commodities and 
rates of interest in 1975 - 76 has mcant that real rates of 

services , 
interest have riscn the wake of a decline in prices . The un 
usually high growth in time deposits , perhaps reflects the 
response to this factor , 

15. At the end , it may be in order to indicate the all - per 
yagive impact of the internal emergency and the 20 - point 

Fconomic Programme on the cconomy. This impact is reflect 
11. The impact of this relatively larger expansion in bank 

cd in industrial harmony in the industrial sector, in the rc 

Juction both of speculative hoarding and of the use of un 
credit is reflected in money supply with the public , which ex 
panded during 1975 - 76 (July -June ) hy Rs. 1375 croics or 

accounted money in the spherç of prices, in the raising of offl 
hy 11 . 3 per cent. The older of expansion als significantly 

ciency in administration in genoral and in public sector under 
higher than a 6 . 4 per cent expansion witnessed in 1974 - 75 . 

takinys and in tax tdministration in particular , and finally , on 
It may be recalled that the rate of money supply cxpansion 

The cxternal front, in strengthening of the reserves position 
was resti ained in 1974 - 75 within a narrow lange, due to spe 

Conscquen un alti -smuggling operations, 
cial factors like the support derived from the IMF diawals , 
as discussed in the last yeni s Annual Report . It may not 

16 . In the following pages a dotailed discussion of gec 
therefore he appropriate to compare the 1975 - 76 expansion toral growth , fiscal and monetary policies, tronds in prices and 
with that in 1974 - 75. If compared with the average annual 

in saving and investment and the external sector in present 
rate of expansion of 15 per cent dwing the three - year period 

el In the last section , on the basis of such indicators as aro 
1971 -72 to 1973 -74 , the rate of expansion in 1975 - 76 was Availablo , an attempt is made to assess the prospects for growth 
considerably lower . More importantly , there was a qualitative in 1976 -77. 
difference in the character of money supply cxpansion in 
1975 - 76 and in carlici Vear s . While expansion in the year 
1975 - 76 came about in the wake of an inciease of 5 . 5 por 

1. The figure refers to the gross reserves of the countty . 
cont in real national incomc, during the previous years , with whereas the figure mentioned carlier relates to the net ſoi 
the sole cxccption of 1973 - 74 , cxpansion took place when 

eign exchango assets of the banking sector . 
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National loome, Agricultural and lodustrial Growth 

Ayrluultural Production 

19 . The impiessivc incicusc in National income 10 1975 - 76 
Nationul lncome 

15 lureely aliibutable to the agricultural celui which witnies 
sed al growth rate of all much as 8 rei vent. The iclatively 

high rate of agricullusal growth muy give rise to doubt whe 
17 . The latest estimates of the Central Statistical Organi 

ther the exceptionally good weather has exaggerated the 
zation place the risc in nation ] income fal 1960 -61 prices ) 
in 1974 75 at 0 . 2 per cent il against the e : ilici estimate of 

urell growth in 1975 - 76 There are indicators , however, that 

the investment-induced growth component, as reflected for 
20 rei cent This is in shoirn contrast to the substancial in 

instance , in the use of fertilisers and water , as contra distin 
CICusc in national income al 50) pci cent in 1973 - 74 . The 

guished from the fortuitous component was quite significant 
explanation for only a nominal live in national income in 

in 1975- 76 . The consymption of feitilisers is likely to have 
1974 - 75 lies in the lact that there took place a decline of 4 3 

shown a risc over the level of the previous two yeais , largely 
per cent in the net doncstic product of the agricultural sec 

is i cuinulative impact of the improvement in the supplics 
cor , 

of reitilises, recluction in their priccy ind better availability 
of power and irrigation supplies : basically favouble wca 

thet conditions facilitated Tugai use of fertilisers , Notwith 
18 In contrast to this murginal incicase , the vise in na 

standing these favourable factors, however , the cosuiniption of 
tional income in 1975 - 76 (ut 1960 -61 prices) is estimated at 

nitrogenous fertilisery at around 22 lakh bones is likely to 
5 . 5 per cent. Thus 21 last during the sccond veas of thc 

remain well below the Annual Plan target of 25 lakh tonnes. 
Fifth Plan , it has heen possible to achieve the targeted rute Furthermore , there was considerable improvement in the sup 
of growth . In point of fact, after 1969 - 70 , this was the first 

ply of other inputs like quality sçcds and resticides. This is 
year when growth i euched the level of $ . 5 per cent. 

clear from the ata presented in Table 1 . 


TABLE : 1 - PROGRESS OF AGRICULTURAL PROGRAMMES 


- - 


- 


Programme 


Unit 


1971 -72 


1972 -73 


1973 -74 


1974 -75 


1975 -76 + 
Target Likely 

Achieve 
menty 


1976 - 77 + 

Target 


- - 


- 


3 


4 


5 


6 


0 


Gross Area Covered 
High Yicld Varieties 


Million hectares 


22 , 1 


25 . 9 


27 . 1 


30 . 0 


31 . 0 


33 . 0 


Plant Protection 


182 
58 .0 
15 


520 
2 .1 


63 . 0 
1 .6 


64. 0 
06 


- 
08 


70 . 0 
10 


.. 
07 


Soil Conservationi 


Fertilisers 


and 


Consumption of 

Pesticides 


.. Million tonnes 


1 . 8 


1 . 8 


1 . 8 


1 . 8 


2 . 50 


2 15 


2. 65 


0 . 


0 . 6 


0 . 7 


05 


0 . 70 


0 . 47 


0 . 60 


Nitrogenous (N ) ( Nutrients ) 
Phosphatic ( P , 00 ) 
Poiassic (K , 0 ) . 
Pesticides 
Gross Area Irrigated . 


0 . 3 


0 . 4 


0 . 3 


0 . 40 


0 . 28 


0 . 35 


0 . 4 
N . A . 


000 tonnes 


N . A . 


N . A 


0 . 47 


0 . 56 


0 . 53 


0 60 


. . Million hectares 


38 . 5 


41. 0 


471 


43 . 8 


- 


45. 4 


47 4 


47 4 


Gross jrrigated area as percent 

to cropped area 


23 . 5 


N . A , 


NA 


25 . 9 


26 5 


27 . 3 


Institutional Finance for Agricult 

tural Development 


Medium / Long - term Loans 

( Direct* & Indirecte ) 
( a ) Loans issued ( end June ) . 
( b ) Louns outstanding (end June ) 


Rs. crores 


276 . 18 
1231 05 


415 15 
1558 . 72 


93 87 
1737 .93 


477 . 36 % 
2041. 78 % 


581 . 09 
2541 . 81 


- 


- 


- 


- - 


+ Annual Plan , 1976)-77. 
it Additional during the year . 
NA, -Not available . 
H or primary agricultuial credit sociсties, land development banks and scheduled commercial banks . 
£ Of scheduled commercial banks and Rural Electrification Corporation Ltd . 
* Provisional. 
Source : 11) Ministry of Agriculture, Government of India . (2 ) The fertiliser Association of India . 
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20 . The performance in respect of foodgrains production tonnes far exceeding the previous record of 44 million tonnes 
was particularly noteworthy ; the total pioduction of food reached in tbe 1973- 74 season. Rabi sowings were undertaken 
grains is expected to cstablish an all - time record of 116 million under favourable climatic conditions, with winter rains , though 
tonnes , + as against the target of 114 million tonncs fixed for delayed , proving beneficial. Consequently , rabi foodgrains pro 
the year, thus surpassing by 7 per cent thc carlier record of duction is also likely to establish a record of 45 million tonnes . 
108 . 4 million topncs reached in 1970 -71. Dala relating to the Whcat production is placed around 28 million tonnes exccc 
output of selected commodities in recent years are set out in ding the earlier iccord level of 26 . 4 million tonnes attained in 
Table 2 . Rain all and weather conditions for the 1975 - 76 1971 -72 and is highei than the production of previous year by 
Kharif crops were very favourable resulting in pioduction of 3 . 8 million tonnes , 
Lharif foodyrains of 70 -71 million tonnes - -a level which ex 

- - - - 
cceded the previous peak level of 69 million tonncy reached 

4 According to later official estimates production is likely 
in 1970 -71. The production of rice is estimated at 48 million 

to touch 118 million tonnes . 
TABLE 2 : - AGRICULTURAL PRODUCTION - SELECTED COMMODITIES 


1 


Unit 


1971- 72 


1972-73 


1973 -74 


1974 -75 


1975- 76 


3 


4 


5 


6 


7 


, 


Million tonnes 


Total Foodgrains . . 

Kharif Foodgrains 
Rubi Foodgrains . 
Cerdals 
Rico 
Wheat 

Pulses 
Non -Foodgrains 

Cotton 


::::::: 


105 . 2 
63 . 0 
42 . 2 
94 . 1 
43 . 1 
26 . 4 
11 . 1 


97 , 0 
58 . 6 
38 . 4 
87 . 1 
39 . 2 
24 . 7 
9 . 9 


104 . 7 
67 . 9 
36 . 8 
94 . 7 
44 . 1 
21 . 8 
10 . 0 


101 . 1 116 . 0 * 
60 . 3 70 . 0 -71. 0 
40 . 8 45 . 0 * 
90 . 7 . . 
40 . 3 48 . 0 * 
24 . 2 28 . 0 * 
10 . 4 - 


: 


7 . 0 


5 . 7 


6 .3 


7 . 1 6 .7 @ 


Jute and Mesta . . 


: 


Million bales of 
170 Kgs, each 
Million bales of 
180 Kgs, each 
Million tonnes 


6 . 1 


7 . 7 


Oils :eds . 
Groundnut 
Sugarcang 
( In törms of Gur) 


::: 


6 , 8 
8 . 7 
6 . 2 
11 . 6 


6 . 9 
4 . 1 


8 . 8 

5 . 9 
14 . 4 


5 . 8 
8 . 4 
5 . 1 
14 . 3 


5 . 8 
10 . 61 
7 .0 
- 


12 . 8 


* Press Reports , 
(a As given by the Cotton Advisory Board . 
† Trade Estimates. 


21. The picture in respect of non foodgrains crops is, how 
cver , at cqually encouraging , except in the caso of oilseeds . 
Accordng to trade estimates , production of five major oilseeds 
is estinated at 10 ,6 mlllion tonnes in 1975 - 76 , as compared 
with tle target of 10 million tonnes fixed under the Annual 
Plan for 1975 - 76 . The output of groundnuts has been esti 
mated at 7 . 0 million tonnes which shows an incrcase of 36 . 8 
per Cmt over the Icvel in the previous year . The area under 
cotto , according to All - India Third Estimates was lower at 
72 . 8 akh hectares in 1975 -76 , as against the corresponding 
cstimte of 73 . 1 lakh hectares in 1974 - 75 . No official estimates 
of production are available so far, In December 1975 , the 
Cottoj Advisory Board estimated the output at round 6 . 9 mill .. 
jon bies but in June 1976 it sculed down its earlier estimate 
to 6 . 7 million bales , The output of raw jute and mosta , was 
stagnat at the last year s level : production is estimated at 
58.29 ah hales in 1975 - 76 aş compared with 58 . 33 lakh bales 
in 1971 -75. In fact the output in 1975- 76 would be the lowest 
since 969 -70 . The area under sugar- cane at 2 . 7 million hec 
tarcs n 1975 - 76 would be somewhat higher than the level 
of 2 . 6 million hectares in 1974 -75, but gugor production is 
estimded to decline to 43 -44 lakh tonnes from the level of 
48 lah tonnes in 1974 -75 . 


23 . There were no major changes in the procuroment policy 
in respect of kharif foodgrains during the 1975 - 76 (Novem 
ber -October ) marketing season , Thọ procurement price of the 
standard variety of paddy was maintained at last year s level 
of Rs. 74 per quintal; and so also was the case in respect of 
prices of other coarse corcals . 

24 . The overall procurement performance and the trend in 
market arrivals in 1975 - 76 as also the trend in off - tako from 
the public distribution system , taken together reflect the emer 
gence of a relatively comfortable food situation generally - an 
Aspect which was brought into sharp focus by the fact that 
somo procurement had to be undertaken as part of price 
support operations , 


25. In regard to procurement of rice during the 1975 - 76 
season , the Agricultural Prices Commission (APC ) had re 
commended a target of 5 . 3 million tonncs but the Government 
fixed a target of 4 .6 million tonnta . Actually , the piocurement 
target has been overfulfillcd , with the procurement reaching 
already 6 .0 million tonnes . For coanc grains , no procurement 
target was fixed although the APC had suggested a figure of 
1 . 3 million tonnes : so far a quântity of 0 . 3 million tonnes has 
been procured as part of prico glipport operations . 


Procrement, Procurement Policy and Public Distribution 


22 . The 20 -point Economic Programme has laid special 
cmphsis on speeding up procurement and streamlining the 
distriution mechanism of essential commodities with a view 
to catalning prices. The Goveroment procurement policy for 
foodgains which was formulated in this overall framework 
was, in addition , guided by the twin objectives of building up 
large enough buffer stocks and protecting the interest of 
pioguers through support prices. 
25 G777 - - 13 


26 . The procurement price of rice , however, was raised 
from Rs. 115 .78 - 125 to Rs. 117 - 127 per quintal for the 1975 - 76 
season , taking into account the hulling /milling ratios, escala 
tion in statutory charges and other incidental expenses. Des 
pite this rise , the issue prices of all varieties of rice as well as 
coarse graing is fixed on January 1 , 1975 have been maintained 
unchanged in view of the over -riding objective of containing 
inflationary forces . 

27 . In respect oi wheat the procurement price for the 
1975 - 76 marketing season ( April -March ) WAS retained at the 
previous year s level of Rs. 105 per quintal, It may be recalled 
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that the procurement price of wheat had been raised from 
the level of Rs 71 to Rs 74 per quintal ( indixenous red 
Vâriety ) in 1973 - 74 to Rs 105 10 1974 75 Further , with a 
view to maximising procurement, an incentive bonus scheme 
for supply of wheat to the Central Government was intro 
duced , under which bonus linked to procurement performance 
was to be paid to the State Governments on a graded scalc 
The riverage rate of bonus worked out to Rs 4 74 per quintal 
and the amount go realised 19 cxpected to be utilised by the 
Stite Governments for investment on developmental works 
piimarily for the benefit of farmers The State Governments , 
at their discretion , could also utilise the bonus for making 
available to farmeis certain inputs at concessional rates How 
cver no cash was to be paid to the farmers The 1991ę price 
of wheat stocks released from the Central pool foi public 
distribution was maintained at Rs 125 pci quintal 


Justries like coal, clcctricity , steel , fertilisers , cement and non 
ferrous metals witnessed a growth of the order of above 10 

cent in certain sub - sectors like cotton textiles and yarn 
and some consumçi duiables , production actually recorded ! 
dcclinc Thu nct içsult was that the rate ol yronth foi the indus 
trial scutor as a whole 29 slightly less than 4 per cent Al 
though thc Ovejull illc was signiliuntly higher than the growth 
ol only 22 pci cont achicvcd in 1974 , what needs to be under 
lined 19 that but for the decline in production in certain sub 
sectors the overall rate of growth would have been substan 
tally higher A disguicting feature of the industrial scene was 
that some sub - scctos continucd to be affec ed hy slackness in 
demand Ojiginating from domestic and / or external fuctors, 
ut the same time as somo sub - sectors thiew un problems of 
modernisation of hoth capital equipment and management No 
doubt 4 Quimbor of policy moasures bayo been already initiated 
with a view to correcting these trends but the impact of such 
mcusucs, which would in part he dependent upon the res 
ronse of the private sector, may be felt on the cverall growth 
only aftei a time lag 


28 Wheat procurement during the 1975 -76 season out of 
the 1974 75 crop totalled 41 million tonnes, as against 20 
million tonnes during 1974 -75 


29 For the 1976 - 77 scason ( April -March ) also no change 
has been made in the procurement policy for wheat, both the 
procurement price of R , 105 per quintal and the bonus scheme 
being maintained The procurement taiget has been fixed at 
52 million tonnes , but actual procurement has alieacy crossed 
the targeted level by 12 million tonnes 0 


30 The trend in market arrivals of both rice and wheat 
also reflects the improved supply position In the current 
marketing season ( 1975 - 76 ) , market arrivals of rice in selected 
markets have been suhstantially higher than those in the 
previous season in the case of wheat total mailet arrnals of 
wheat during the 1975- 76 wheat marketing season ( April 
March ) in 317 selected markets amounted to 22 8 lakh tonnes 
as against 17 3 lakh tonnes during the previous season showing 
an increase of 31 8 per cent During the 1976 - 77 wheat market 

# Stason also the trend in market arrivals has further 24 
celerated with total arrivals aggregating 15 8 lakh tonnes as 
agunst 10 3 lakh tonnes during the corresponding period 
last season 


35 The monthly average level of the General Index of 
industrial production 10 1975 ( with 1970 49 bare yai ) re 
corded a rise of 39 pçi cent as compared to only 22 pcs cent 
in 1974 The rate of growth in the second half of 1975 was 
much higher at 56 per cent as compared with 23 per cent in 
the first half Basically there was a considerable improvement 
in the supply of powei and of certain strategic insuts like 
coal steel and cement , besides the various stens taken by 
Governmont in tho wako of tho emergency and the Now Eco 
nomic Programme aided acceleration of injustual gipwth in 
the second half of 1975 The industial liccasny poly was 
libcralised 90 as to ensure fuller utilization of the existing 
capacity and to piomote investment in priority sectors Various 
facilities have been accorded to non - resident Indians for estab 
lishing industrial undertakings Similarly , export and import 
policies for 1975 - 76 have been reoriented with a view to ed 
Suring adequate and timely availability of critical raw naterials 
and inputs to export-oriented industries There took place a 
remarkable improvement in industrial relations which was re 
flected in a marked declino in the mandays lost du ing the 
period July -December 1975 at 4 . 5 million , ag agust 99 
million in the corresponding period of 1974 


31 Notwithstanding the bumper crop of foodgrains, the 
Government decided to maintain imports in 1975 - 76 at a high 
lovel so as to build up sizcable buffer stocks which is a pre 
requisite for sustaining price stability Imports of foodgrains 
aggregated 74 million tonnes during the year 1975 76 (July 
June ) , as against 58 million tonnell during the corresponding 
period of 1974 -75 


36 Particularly impressive was the performance of the public 
sector enterpiises , the weighted average rate of growth for 
the public sector as a whole , excluding National Toxtle Cor 
poration (NTC ) mills , was as high ag 15 per cent in the 
period April -December 1975 , as compared with the produc 
tion during the corresponding period of 1974 


32 Another jemarkable indicator of the easiness in supply 
was the decline in the off- take from the public distribution 
system During 1975 76 ( July -Miv ) the monthly average off 
take of food grains from the public distuibution system dec 
lyned to 7 8 lakh tonnes from the zverer of 9 2 lakh tonnes 
in the corresponding period last year Off - take during Novem 
ber 1974 - May 1976 w29 47 6 lakh tonnes ag aralnst 659 lakh 
tonnes during the corresponding period last year This declinc 
in off - tahe is a clear indication of the shift in demand 1way 
from the public distribution system to the open market in 
urban areas Off take in non urban areas particularly rural 
areas also may have declined due to replenishment of stocks of 
foodgrains with small farmers consequent upon increased pro 
duction 


37 On the othei hund , industrics such as cotton textles and 
yarn industries manufacturing consumer durables such as iceps 
and Cairs , air conditioners radio receivers clectric fats , dry 
cells etc iccoided sztable declines 4 varicty of factors have 
teen responsible for sluggishness in demand for these industrial 
products consumer resistance to high prices may hay been 
responsible for sluugih demand for superioi vricties of tux 
tiles whercaş weaknesses in the arrangements of distrbution 
was the dominant factor in the case of controlled clith In 
the case of conylimcr durables , resistance to unusually high 
prices may have been one of the factors While a fallin the 
export clemind for both cotton and jute inanufactures vas an 
important clcment in the case of these industries , adjistment 
of trade inventories may have been another element u these 
and sone other industries In order to stimulate demad for 
some of these industuen the Government introduced waliile 
the end of 1975 some nicasiires such as the relaxaion of 
retrictions on construction activity the modification in the dis 
tubution policy of controlled " loth and the reluctan IN 
crrive duty in the casc of a number of consumor duables 


33 Relatively largci importy higher procurement of fool 
graing and a reduction in off -take from the public distribution 
system — all these resulted in the swelling of stocks of fond 
grains with the Government which stood at 14 4 million tonnes 
at the end of May 1976 as compared with 4 4 million tonnes 
At the end of May 1975 Such swelling of stocks lends support 
to the GOLernment s objective of building up buffes stocks 
of about 15 million tonnes by the end of July 1976 


Industial Pioduction 


34 The performance of the industrial sector in the calendar 
car 1975 piesented a rather mixed picturo While the core in 
- - 

5 Uplo end June 1976 
6 Upto June 11 1976 


78 A broad idea of the differential rates of growth o some 
qub - sectors of industries could he formulated on the basis of 
the data presented in Table 3 Despite the overall ectoral 
growth of 39 per cent in 1975 the toal weightage of indistrics 
Showing 1 rise in output declined to 41 per rent in 197 from 
48 per cent in 1974 This may be explained by a dcclin from 
16 per cent in 1974 to 7 per cent in 1975 in the shre of 
consumer roods industries iecording increases in prodction 
On the other hand the total weightage of industries show 
ing I decline went un from 19 per cent to 26 per cent 
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TABLE 3 : - CLASSIFICATION OF SELECTED INDUSTRIES BY THEIR GROWTH RATES 


- - 


- 


- - - 


- 


In terms of weights in the production index 


Range of Growth Ratest 


Basic 
Industries 


ir daberies 


Capital Goods 
Industries 


canales cods InterGodiasco 


All Groups 


Intermediato 

Goods 
Industrios 


Consuinar 
Goods 
Industries 


Gondymar 


1974 


1975 


1974 


1975 


1974 


1975 


1974 


1975 


1974 


1975 @ 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


. . 
.. 


21 .78 
20 , 38 


7 .04 
34 . 14 


4 .93 
15 .58 


0 .57 
21. 94 


0 . 35 
1. 12 


0 . 35 
5. 18 


8 . 06 
1. 78 


3. 08 
2 .80 


8 . 44 
7 .90 


3 . 04 
4 . 22 


. . 
. . 


7 . 10 
48 . 16 
48 . 16 


32. 76 
41 . 18 
41. 18 


0 . 09 
20 . 5 
20 . 51 


21 . 72 
22 . 51 
22 .51 


1 . 12 
1 .47 
1. 47 


4 . 11 
5 , 53 
5. 53 


0 .23 
9 ,84 


2 . 71 
5.88 


5. 66 
16 .34 


4 . 22 
7.26 


A . Increase 

1. Moderate : Less than 5 per cent 
2 . Marked : 5 per cent and above 

Of which : 

10 per cent and above .. . 
3. Welght (1 + 2 ) . . . . . . 
B . Decline 

4 . Moderate : Less than 5 per cent 
5 . Marked : 5 per cent aad above 

Of which : 

10 per cent and above . . . 
6 . Weight (4 + 5 ) . . . . .. 
C . Constunt 


1. 09 


. . 
. . 


4 . 41 
111 .62 


12 . 00 
13 . 
7 


1 , 97 
. 31 


0 .61 
0 .67 


.. 
3. 28 


0 .09 
2. 95 


6 .61 
0 . 39 


1. 26 
4 , 11 


4 ,78 
9 , 38 


1 


6 . 25 


. 
. . 


5 . 35 
19 .03 


7 . 53 
25. 72 
0 . 29 


1. 31 
3 . 28 


0 .67 
1. 28 


2 . 21 
7 . 34 


3 . 18 
3 .28 


0 . 24 
3. 04 


0 . 33 
7 .00 


1. 59 
5 . 37 


3. 35 
14 . 16 
0 . 29 


Total weight (A4- B ) 


.. 


. . 


. . 67, 19 


67 . 19 


23 .79 


23 . 798 . 818 . 81 


12 .88 


12 .88 


21.71 


21 .71 


Note : Table is based on actual producuon of individual industries as index numbers of production in respect of individual industries are 

not available for 1975. 
† Growth rates represent percentage increases in output over the respective preceding year . 

Provisional 


42. Under the Consumer Goods Industries group , the 
important industries to suller a setback in production were 
radio receivers, bicycles , cigarettes, cotton woaving, matches 
and hurricane lanterns. Cotton weaving declined under the 
mill sector by 5 . 5 per cent . On the other hand , vanaspati, 
soups , footwear ( leather ) and glass and glassware - şhcet glass 
içcorded a rise in production . Incrcases were in the range of 
26 . 3 per cent in the case of soaps und 68 , 1 per cent in thc 
cuse of glass and glassware-sheet glass. 


Prospects of Industrial Growth 


39 . It is not possible to analyse precisely the treaış in pro 
duction of basic , capital goods, inleimediate goods and consli 
mer goods Industries because the data legarding index numbers 
of industrial produccion in iespect of durerent groups , as also 
individual industries , 21€ not yet available . Ilowever, on the 
basis of actual production figures — and not adjusted for 
weight - a broad picture could be sketched . Under the Basic 
industrics group , all the major industries such as cument, 
finished steel , nitrogenous fertilisers , phosphatic fertilisers , elec 
tricity and coal recorded significant increases ranging bet 
wcon 10 .7 per cent and 37 .5 per cent ( Table 4 ) . Chemical in 
dustries such as sulphuric acid , caustic soda ash also regis 
tered , but only marginal increanos. On the other hand , pro 
duction of steel castings , aluminium -wheets and circles , brass 
sheets and circles and coppershçets and circles , registered 
declines . 

40 . In the Capital Goods Industries group, production of 
ruilway wagous, power transformery , machine tools, diesel 011 
gines , paper and pulp machincry and railway locomotics 
registered markedl increuses langing from 9 . 1 per cent in the 
case of railway wagons to us high as 95 , 7 per cent in the case 
of paper and pulp machinery . The major industry to suffer 
a setback in production in this category was motor vehicles 
( 16 . 7 per cent) . 

41. Under the In ermudut Goods Industries group , cotton 
spinning industry was thic major one to record a decline in 
output ( 1 . 6 per cent ) . Production in other industries such 99 
jute manufactures , petioleum refinery products , aiztonubilc 
ryies and tubes and stoiage batteries, howevci , rose , 


43. In more recent years , input bottlenecks, especially saw 
materials and energy , had hampered industrial growth . While 
these have been largely overcomc, thanks to the bumper agi l 
cultural crop and to the improvement of the energy capability 
of the country , a new constraint which is emerging, at Icast 
in certain sub - sectors , is the inadequate growth of tho market 
for industrial products . In fact, il number of incauures have 
aljeady been initiated to stimulate demand or revive industrial 
activity generally . To begin with , the Plan Outlay for 1976 - 77 
has been stopped up by as inuch as 31 ,4 per cent. Șiace public 
sector investment generally sets thọ tone for private invest 
ment, it is reasonable to usgujne that such larger public 
investment would have a multiplier effect on total investment 
111 the economy. Other measures taken to boost private 
sector investment include : reform of licensing procedures , 
casing of restrictions on declaration of dividend and of issue 
oi bonus shares , selective reduction in excisc duties and re 
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TABLE 4 : - TRENDS IN INDUSTRIAL PRODUCTION OF SELECTED INDUSTRIES 

GROUP-WISE 


Per cent 
variation 


Group/ Industry 


Weight 


Accounting Unit 


Production 


1974 
Over 


1975 
over 
1974 


1973 


1974 


1975 


1973 


3 . 


4 


5 


6 


7 


000 Tonnes 


24 . 9 


--- 13 , 5 


14265 

428 


16185 

442 


: 


1 , 17 
0 . 32 
3. 13 
0 . 36 


15006 

418 
4828 

54 


, 


4952 

45 


+ 2 . 4 

+ 2 . 6 
- 16 , 7 


5641 
3 8 


: 
: 


+ 3 . 3 
+ 13 . 9 
- 15 .6 


1083 


:: 


338 


0 . 87 
0 . 52 
9 . 23 Lakh KWH 
6 . 04 Million tonnes 
0 . 76 000 Tonnes 


1101 

293 
682120 


638599 


1410 

403 
755168 

98 . 7 
8343 . 3 


+ 1 ,7 
— 13 . 3 

+ 6 . 8 
-- 8 . 1 
- 1 . 2 


+ 28 . 1 
+ 37 . 5 
+ 10 . 7 
+ 13 . 6 
+ 15 .0 


: 
:: 


86 , 9 


80 . 4 
7341 . 3 


7233 . 8 


5 


13 


11 


12 
70 


8 . 3 
- - 8 . 7 


+ 9 . 1 
- 16 . 7 


92 


84 


::: 
::: 


11809 


9002 


11161 


+ 24 . 0 


1 . 07 000 Nos. 
2 . 97 
1 . 48 000 KVA 
0 . 08 Rs. lakhs 
0 . 73 Nos . 
1 . 09 Nos. 


450 
136025 


900 
115057 

85 


1761 
138918 

128 


+ 100 . 0 
- 15. 4 
- 4 .5 


+ 95 . 7 
+ 20 , 7 
+ 50 .6 


RO 


: 


I. Basic Industries 

1 . Cement . . 
2. Caustic Soda . . 
3 . Finished Stecl 
4 . Aluminium Sheets and Circlos . . 
5. Nitrogenous Fertilisers ( N 

Content) . . . . . . . 
6 . Phosphatic Fertilisers (P , 00) . . 
7. Electricity . . . 
8 . Coal ( including lignite ) 

9 . Pig Iron . . . . . . 
II. Capital Goods Industries .. 

1 . Railway Wagons 
2 . Motor Vehicles (Automobilos ) 
3 . Power Transformers . . . 
4 . Paper and Pulp Machinery . . 
5 . Dicsel Engines£ . . . . 

6 . Railway Locomotives .. 
III . Intermediate Goods Industrics 

1. Dry Cells in . 
2 . Tyres – Automobiles - 
3 . Cotton Spinning . 
4 . Jute Manufactures 

5. Petroleum Refinery Products 
IV . Consumer Goods Industries 

1. Radio Receivers 
2 Bicycles . . . . 
. . Cigarettes . . 
4 . Vanaspati 
5. Soap 
6 . Matches . . . 
7 . Electric Fans , 
8. Glass and Glassware (Sheot 

Glass ) . . . 
9 . Sugar . . . . . . . . 
10 . Tea .. . . .. .. 
11. Cotton weaving — Mill Sector . . 
12 . Paper and Paper boards (Ex 

cluding Newsprint) .. in 


603 


635 
4736 


:::: 


543 
4884 


-- 14 . 0 


4414 


+ 3 . 1 


0 . 33 Million Nos. 
1 . 00 000 Nos . 
6 . 24 00000 Kgs. 
2 .71 000 Tonnes 
1 . 62 , 


+ 5 . 3 
+ 7 . 3 
+ 1 . 2 
--87 


9953 


10069 


9906 


- 1 . 6 
+ 17 , 6 


1037 


947 


: 
: 


1114 
20182 


19123 


19397 


+ 1 . 4 


+ 4 . 0 


1656 


2095 


1542 


- 26 . 4 


::: 


2541 


2511 


2209 


+ 26 . 5 
- 1 . 2 
— 6 . 1 
24 . 1 


64450 


60541 


0 ,97 000 Nos . 
0 . 36 
2 . 21 Million Nos. 
0 .68 000 Quintals 
0 ,61 000 Tonnes 
0 . 26 Million Sticks 
0 . 24 000 Nos. 


60064 


- 12 , 0 

- 0 . 8 
+ 29 . 4 
+ 26 . 3 


4664 


3541 


4583 


213 


269 


0 . 5 


:::: 


214 
215951 

2261 


215555 


186317 


- 0 , 2 


- 13 . 6 


2336 


2091 


+ 3 . 3 


- 10 . 5 


158 


:: 


- -- 33 . 3 
+ 12 , 2 


141 
2685 
468 


. . 
.. 


4646 


0 . 11 Lakh Sq .Mts . 
2 . 79 000 Tonnes 
2 .57 
5 . 34 Million Mts. 


94 
4133 

190 
4316 


+ 68 . 1 
+ 12 . 4 
- 1 . 8 
- 5, 5 


481 


+ 4 . 7 


:: 


4148 


4079 


+ 4 . 1 


. . 


2 . 17 000 Tondes 


748 


804 


813 


+ 7 .5 


+ 1. 1 


?? Provisional. 
£ Relating to both vehicular and stationary type . 
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reduction in the incidence of personal income and wealth tax , 
investment allowances and a growth -oriented import policy . 
Thus an appropriate climate for larger private sector invest 
ment has been created . In addition , there are at least two 
more reasons why the industries affected by slackness of de 
mand may witness a revival of demand . A sizeablo increase 
in agricultural incomes in 1975 - 76 would mean that the rural 
demand for some goods liko textiles would pick -up . Secondly , 
export demand for Indian industrial products is also likely to 
rise , in view of the fact that the developed countries may 
stage a moderate recovery from the recession . In fact there 
are already indications that the pace of industrial growth has 
picked up in the first four months of 1976 : the inden for in 
dustrial production during January - April 1976 shows an 
increase of 11. 5 per cent, over the level during the corres 
ponding period of 1975 . On the other hand , it should be re 
cognised that it may not be possible to repeat, in 1976 , the 
much faster rate of growth witnessed in 1975 by some industries 
in the corc sector . In any CASC as a broad judgement. it 
seems reasonable to expect industrial growth of about 6 to 7 
per cent in 1976 . 


( evised estimates ) by 21. 0 per cent or almost at the same raet 
4g in the preceding year . The increase in non -developmental 
outlay in 1975 - 76 wus higher at 26 . 6 per cent than the risc 
of 19. 3 per cent in thc case of developmental outlay . Tho 
reasons for higher expenditures under the Centre and States are 
indicated separately in subsequcnt paragraphs. The com 
bined total receipts increased by 23. 9 per cent in 1975 - 76 
as against a risc of 19 . 9 per cent in the preceding year . 
The increaso in the rate of growth of receipts during 
1975 - 76 was the clinulative result of the additional tax 
efforts made by the Centre and States during 1974 -75 and 
1975 - 76 and of the success of the Scheme for Voluntary 
Disclosure of Income And Wсalth . Consequently , the combined 
budgetary deficit7 of tho Centre and States was substantially 
lower at Rs. 468 crores ( revised estimates ) than the level of 
Rs. 752 crores in 1974 -75 ( Tablc 5 ) . In fact, subsequent data 
show that the combined deficit for 1975-76 actually amounted 
to a much lower level of Rs. 351 crores ,8 

7. Budgetary Deficit ( - ) /Surplus ( + ) is as measured 
by 
( A ) for the Centre : (i ) not increase /dccrcase in out 

standing treasury bills and (ii ) withdrawal from / 

addition to cash balances ; and 
( B ) for States ; State budget figures of (i) net increase / 

decrcasc in RBI credit in the form of ways und 
mcans advances and overdrafts ( repayable within 
7 working days with effect from May 1 , 1972 . 
( ii ) decline in / adclition to cash balances , ( 111) net 
sales /purchases of securities held by States in their 
cash balance investment account and (iv ) incushmcnt 
of / investment in securities held in revenue reserve 
funds. 


Fiscal Policy 


44 . As in the previous year demand management set the 
tone for fiscal policy . Both the Centre and States geared their 
policies in 1975 - 76 towards maintaining price stability while 
promoting economic growth . Efforts initiated in 1974 -75 to 
mobillse resources and to contain the magnitude of hudgetary 
deflcit were further reinforced by the success of the Voluntary 
Disclosure of income and Wealth Scheme and vigorous tighten 
ing up of tax administration . As a cumulative result of these 
factors it was possible to increase investment expenditure and 
to reduce the combined budgetary deficit of the Centre and the 
States , 


Budgetary Deficit : Centre and Stutes 


8. According to the information available in the Reserve 
Bank of India records, the combined deficit for 1975 -76 
amounts to Rs. 331 crores , comprising budgetary deficit of 
Rs. 367 crorce on the Centre s account ( i. e . net increase in 
outstanding treasury bills and reduction in cash balances ) and 
& surplus of Rs, 16 crores on account of States ( i.e . variations 
in cash balances , holdings of treasury bills and ways and 
means advances from the Reserve Bank ) . 


45. The total disbursements of the Centre and States to 
gether , but not including Union Territories, rose in 1975 - 76 


TABLE 5 : - COMBINED RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS 

(Amounts in Rupees Crores ) 


1974 -75 
( Accounts ) 


1975 -76 
( Budget Estimates) @ 


1975 -76 
(Revised Estimates ) 


1976 -77 
(Budget Estimates ) ] 


Itenis 


Amount 


Aniount 


Per cent 
increaseſ + ) / Amouat 
decrease ( - ) 

over the 
previous year 


Per cent 
incrcase ( + )/ Amount 
dccrcase ( - ) 
over the 
previous year 


Per cont 
incrcase( + )/ 
decrease ( - ) 

over tho 
previous year 


2 


3 


4 


5 


17007 
12573 


1- 9 . 7 


15503 
11616 


192064 
14007 


+ 23 . 9 
+ 20 . 6 


20024 
14889 


+ 7 . 4 


+ 8 . 2 


+ 6 . 3 


1 . Total Receipts ( A + B ) 
A , Revenue Receipts 

Of which : 
Tax Receipts in 


9206 


9934 


+ 7 . 9 


10787 


+ 17 . 2 


11730 


+ 8 . 7 


4434 


+ 14 . 1 


B . Capital Receipts 
II . Total Disbursements , 


3887 
16255 


51997 
19674 


+ 33 , 8 
+ 21 . 0 


5735 
10965 


+ 10 . 3 
+ 6 . 6 


17243 


- + 6 . 1 


Of which : 


+ 5 . 4 


A . Developmental Outlay 

( a + b ) 
( ) Revenuç . 
(6 ) Capital 


8268 
5870 


. . 


+ 9 . 9 


7846 
5340 
2506 
(2134 ) + - 


9362 + 19 3 
6251 + 17 . 1 
3111 + 24 , 1 
(2798 ) + + ( + 31 . 1) + + 


9882 

+ 5 , 6 
6903 + 10 . 4 
2979 + + 4 . 2 

( + 6 . 5) + + 


2398 
( 2258 ) 


- 1 . 3 
( + 5 . 9 ) + + 


+ 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 
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3 4 

5 

6 7 

8 

- - - 
B . Non -Developmental 
Outlay (a + b ) .. 

5279 6000 + 13 . 7 6681 + 26 . 6 

7030 

+ 5 . 2 
(a ) Revenuc .. . . 

5045 5729 + 13 . 6 6198 + 22 . 9 6729 

+ 8 . 6 
(1 ) Capital . . . 

234 

271 + 15 . 8 4837 + 106 . 4 

301 -- 37 . 7 
III . Overall Surplus ( + ) / 
Deficit ( - ) (I - II ) 

— 752 - - 236 - 468 

— 341 

- 
Notes : 1. Data do not cover Union Territories, 

2 . Figures are udjusted for inter -Governmental transfers on the basis of data available in the State Government Budgets. These 

adjustments do not affect the combined overall position . 
3 . Figures given here are not comparable with those given in the Annual Reports for the years prior to 1973 -74 duc to changes in 

budgetary classification adopted in 1974 - 75 . 
4 . Figures are provisional, 
a . Includes affects of budget proposals but cxcludes the effect of post-budget tax concessions announced on May 12 . 1976 . 

I Includes Rs. 40 crores of bonds issued under Voluntary Disclosure Scheme of Income and Wealth in 1975 . 
+ + Exclude increase in value of inventories of fertilisers and foodgrains (received as giſt from abroad ) in 1974 - 75 and 1975 - 76 from 

the Central Government account. From March 1976 , transactions in respect of fertilisers have been transferred to the Food 

Corporation of Indin . 

+ Includes payment of Rs. 226 , 6 crores to the International Monetary Fund under its maintenance of value provision . 
Source : Budgcts of the Central and State Governments. 

46 . Taking the Central Government separately , the budget Central Government s Expenditure : 1975- 76 
for 1975 -76 anticipated an overall budgetary deficit of Rs. 247 
crores . Revised estimates for the year pushed up the budgetary 

48 . According to the Economic and Functional Classifica 

tion of the Central Government budget for 1976 - 77 issued 
deficit to Rs. 490 crores. Subsequent information , however, 

by the Department of Economic Affairs , the total expenditure 
indicates that the overall budgetary deficit has in fact been 

of the Central Govemment for 1975 - 76 ( revised estimates ) 
only of the order of Rs. 367 crores or Rs. 123 crores lower 

recorded at Rs. 12091 ciores , a sharp rise of Rs. 2306 crores 
than that shown in the revised estimates . 

or 23 . 6 per cent over that of 1974 - 75 ( accounts ) ( Table 6 ) . 
The main factor responsible for the significant increase 

in the total cxpenditure in 
47. As the detnils of receipts and expenditure corresponding 

1975 - 76 was the substantial 

rise by 37 . 6 per cent in the Plan provision in thc budget 
to the budgetary deficit of Rs. 367 crores usually becomes 

to Rs . 4080 crorcs from Rs. 2966 crores in 1974 -75 ; both 
available, at the time of the next budget the following review Central Plan cxpenditure and Central assistance to the Plans 
is based on the revised estimates for 1975 - 76 . 

of States and Union Territories were larger over the year, 
TABLE 6 : - DEVELOPMENTAL AND NON -DEVELOPMENTAL EXPENDITURE OF THE CENTRAL 

GOVERNMENT 

(Amounts in Rupees Crores ) 
-- - 

1974 -75 

1975 - 76 1975 - 76 

1976 - 77 
( Accounts) (Budget Estimates ) (Revised Estimates) (Budget Estimates ) 
Items 

Amount Per cent Amount Per cent Amount Per cent -Amount Per cent 
variations variations variations 

variations 
over the over the over the 

over the 
previous previous previous 

previous 
year ycal 

ycaf 
I - : - - - 2 3ā 

9 
Total Expenditure (A + B ) 

9785 20 . 3 10577 8 . 1 12091 * * 23 . 6 12604 
( 100 .0 ) ( 100 . 0 ) (100 , 0 ) 

( 100 , 0 ) 
A . Developmental Expenditure 

5353 
. 
(i + il ) . . . . . 

32 . 5 

7 . 6 
4975 

6356 

6595 

3 . 8 
(50 . 8 ) (50 . 6 ) ( 52 . 6 ) 

( 52 . 3 ) 
(1) Social Services .. 

592 - 1 5 19 . 1 733 23 , 8 

11 . 2 
(6 . 0 ) ( 6 , 7 ) (6 . 1 ) 

(6 , 5 ) 
( ii) Economic Services 

4383 39 . 0 4648 

6 . 0 5623 28 . 3 5780 
(44 .8 ) (43 . 9 ) ( 46 . 5 ) 

(45 , 8 ) 

2 . 8 
B . Non - developmental Expenditure 

4810 9 . 9 5224 8 . 6 5735 19 . 2 6009 
(1 + ii ) . . . . . . . . 

( 49 . 2 ) ( 49 . 4 ) (47 . 4 ) 

(47 . 7 ) 
(i) General Services . . 

2018 6 . 8 2810 7 . 3 3314 * * 26 ,6 3201 — 3 . 4 
( 26 . 8 ) (26 . 6 ) (27 . 4 ) 

(25 , 4 ) 
( ii) Unallocable . . . . . 

13 . 9 
2192 

10 . 1 
2414 

2421 
" 

10 . 4 2808 16 . 0 
( 22 . 4 ) (22 . 8 ) (20 . 0 ) 

(22 . 3 ) 
Note : Figuies in brackets are percentages to total expenditure . 

* Include block grants and loans to States and Union Territorics . 

* * Includes Rs. 226 6 crores paid lo the IMF under the mmjintenance of value provision of its Articles of Agreement. 
Source : Economic and Functional Classiticution of the CentralGovernment Budget, 1976 -77 , issued by the Department of Econo 

mic Affairs , Ministry of Finance , Government of India . 
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37 . 8 


705 


815 


4 . 8 
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Budgetary Resources and Savings Capital Formation 

formation ( i. c , investment in buildings, public works, machi 
nery and equipment and other Essets and acquisition of in 

ventorics ) increased in 1975 - 76 by Rs. 576 crores or 14 . 1 
49 . Eyren liture on capital formation during 1975 - 76 at 

per cent over that of 1974 - 75 , to Rs. 4670 crorcs . The rise of 
Rs, 4602 ciores showed a rise over the year by 25. 2 per cent, 

18 per cent in consumption expenditure accounted for almost 
us compared to a 38 per cent rise in 1974 -75 , Capital forina 

90 per cent of the growth in the final outlays . Nearly one 
tion cxpenditure on industry , agriculture and transport and 

half of the iacrcise in consumption expenditure was on 
communication increased , respectively , by 500 per cent, 14 ,6 

nccount of wages and salaries which rose by Rs. 214 crores 
per cent and 11 . 8 per cent over the lcvelg in 1974 - 75 . Capital 

or 13 , 2 per cent . 
formation this accounted for 38 , 1 per cent of the Central 
Government s total expenditure in 1975 - 76 — up by one -half 

51. The rate of growth at 4 .9 per cent in pross direct capital 
percentage point over the proportion of 37.6 per cent in 
1974 - 75 . 

formation was much slower but this largely reflected only 
a decline in inventories of foodgrains and fortilisers , Exclud 

iny inventories , direct gross fixed capital formation recorded 
50 Of the total cypenditure of Rs . 12091 crores by the a growth of 17 . 1 per cent. Further, financial assistance to the 
Central Government, final outlays on consumption expenditure rest of the economy for capital formation which is outside 
( i. e . cxpcndituiic directly incurred on wages and salaries and the final outlayn , increased by 35.4 per cent to Rs. 3315 
foods and services for current use ) and on gross direct capital ciorcs in 1975 - 76 ( Tablc 7 ) . 


TABLE 7 : - EXPENDITURE ON CAPITAL FORMATION BY GOVERNMENT OF INDIA 

(Amounts in Rupes Crores ) 


1974-75 
( Accounts) 


Items 


1975-76 
(Budget 
Estimates ) 


1975-76 
(Revised 
Estimates) 


1976 - 77 
( Budget 
Estiniates ) 


0545 


I. Gross Direct Fixed Capital Formation 


823 


887 


964 


1092 


II. 


Incrcase in Inventories 


, 


405 
(372 ) 


131 
( 140 ) 


323 
( 313) 


32 @ 
6 ) 


III . Net Direct Capital Formation (Gross Direct Fixed Capital Formation minus 

Expenditure on Renewals and Replacements plus increaso in Inventories) . . 


1084 


862 


1132 


952 


2449 


2913 


3315 


3781 


1188 


1223 


1386 


1520 
2108 


1115 


1555 


IV . Financial Assistance for Capital Formation (a + b -4c) 

( a ) States and Union Territorios 
(b ) Non -departmental Commercial Undertakings .. . 

1 . Financial Concerns . . . 

2. Others .. .. .. .. .. .. 
(c) Local authorities and other parties 
Total (1- + || + IV ) .. . . . . . . . . .. 


1783 
214 


156 


135 


178 


. 


. . 


.. 


959 


1420 


1569 


1930 


146 


135 


153 


146 
4602 


. . 


. . 


.. 


3677 


3931 


4905 


Noles. 1 . In this table expenditure on cupital formation is shown on a gross basis , 

2. Figures within brackets indicate changes in inventories of fertilisers and foodgrains. 
11 with effect from March 1 , 1970 the responsibility for purchase , handling and distribution of imported nitrogenous fer 

tilisers was transferred to the Food Corporation of India . 
Somie : 

Fconomic and Functional classification of the Central Government Budget issued by the Department of Economic 
Affairs, Ministry of Finance, Government of India , 


ficant changes in the basic approach to fiscal policy. which 
the budget reflects . The main thrust of the liscal policy in 
1976 -77 is towards stimulation of saving and Investment with 
i view to accelerating overall growth , This is for instance, 
reflected inter alia in the rationalisation of the dircct tax 
Slucture , 


Both wavings of the Government administration and 
Tipy ciation provision of the departmental commercial under 
lahings were higher by 6 . 3 per cent and 3 , 2 per cent, respec 
tively , in 1975 - 76 ( rovised catimates) ( Table 8 ). At the same 
time, current losses of the departmental undertakings were ic 
duced from Rs. 80 crores in 1971-75 to Rs 34 crores in 
1975 -76 . Gross savings of the Central Government thus 
rose over the year by 11.3 per ceal to Rs . 1021 crores . Net 
savings ( i. c . gross savings minus expenditure on renewals 
and replacements ) did a shade better : they rose bv 12 per 
cent to Rs. 866 croics in 1975- 76 . 
Approach to Fiscal Policy . 1976 -77 

53 . Heľorc proceeding to d jiscussion of the Centre s 
budget for 1976 - 77, it is necessary to underline some signi 


54 . In the public scctor , the annual Plan Outlay for 
1976 - 77 has been ralscd by 31. 4 per cent from the original 
plan estimates of the preceding year , Completion of ongoing 
projects has been accorded priority in investment outlays . 
For encouraging larger investment and higher utilisation of 
capacity in the private sector , investnicnt allowances have 
been introduced for selected industries and concessions in 
excisc dutics are granted to certain industrial products for 
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TABLE 8 : — SAVINGS OF THE CENTRAL GOVERNMENT 


- = 


- 


= 


- = 


- 


= 


- - = 


- 


= 


( Amounts in Rupees Crores ) 


Percentage varia 
1974 -75 1975 -76 1975 - 76 1976 -77 tion of column 
(Accounts ) (Budget (Revised (Budget 

Estimates ) Estimates) Estimates) 4 over 2 Sover 4 


Items 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 . Revenuc Receipts of the Government Administration 
(i + ii ) 

. . 


6158 


6687 


7239 


7595 @ 


17 . 6 


4 ,9 
6 . 7 


(i ) Tax Revenue 


5076 


5414 


5850 


6243 


15 . 2 


( ii ) Non -tax Revenue 


1082 


1273 


1389 


1352 


- 2 . 7 


5317 


5887 


6345 


6910 


28 . 4 
19 . 3 
63 


8 . 9 
- 23 .4 


841 


800 


894 


685 


13 . 7 


12 .0 


12 . 3 


9 . 0 


76 


244 


127 


376 
188 


67 . 1 
3.2 


196 , 1 

16 .8 


156 


162 


161 


2 . Current Expenditure 
3 . Savings of the Government Administration (142) . . .. 
4. Administration Savings as percentage of Revenue Receipts 

(3 as % of 1) . . . . . .. . . . . .. 
5 . Depreciation Provision and Retained Profits of Departmental 

Commercial Undertakings (i + ii ) . . .. . . . . 
(i) Depreciation Provision . . .. .. . . .. . . 

(11 ) Retained profits . . .. .. .. . . . . 
6 . Gross Savings of the Central Government ( 3 + 5 ) . . . 
7 . Expenditure on Renewals and Replacements .. . . .. 
8 . Net Savings (6 _ 7) . . . . . . . . . . .. . 
9 . Net Direct Investments * . . . . . . . . .. . . 
10 . Excess ( + ) or Shortfall (---) of Not Savings over Net Direct 

Investments * ( 8 - 9 ) .. .. . . . . .. . 


82 


--- 34 


188 


- 80 
917 


1021 


1061 


144 


155 


172 


1044 
156 
888 
722 


11 . 3 

7 . 6 
12 .0 
15 . 0 


3 . 9 
110 

2 . 7 
16 . 2 


773 


889 


866 
819 


712 


952 


61 


166 


47 


– 63 


Exclude the effects of post-budget lax concessions announced on May 12 , 1976 . 


+ 


Excludes increases in inventories of fertilisers and foodgrains . 


Sour 


Economic and Functional Classification of the Central Government Budget 1976 -77 , issued by Department of Economic Affairs , 
Ministry of Financa, Govornment of India . 


which demand has been slack . Further , incentive to both 
investment and productive ellort is provided by the reduction 
in the rates of income and wealth taxes all down the line 
starting from the maximum rates . The rates of thesc direct 
taxes werc lowered in the context of the siiccess of the Scheme 


for Voluntary Disclosure of Income and Wealth so as to 
rationalise the tax structure and promote better tax comp 
Jiance . At the same time, with a view to containing demand , 
the Government extended by one year, with ccitain modifi 
cutions , the measure of impounding of additional dearness 
allowances of employees and the Compulsory Deposit Scheme 
for income-tax payerg . 


New Fconomic Progranme 


9 . The Finance Minister also had a detailcd review made 
during 1975 - 76 of the entire excisc duty structure , and in 
particular of the feasibility of adopting some form of value 
added tux . Since the issues thrown up by the review were 
seen to be highly complex and have far reaching effects , it was 
indicated in the Budget Speech that the existing structure of 
indirect tax system would be reviewed by a Committee he 
proposed to appoint. Accordingly , the Government of India 
appointed on July 20 , 1976 a seven -member Committeo ( a ) 
to review the existing structure of indirect taxes - central, state 
and local- - in all its aspects ; and (b ) lo examind the role of 
indirect tuxation in promoting economic use of scarce re 
sources ; the impact of exciso duties on prices and costs, and 
the culmillative cffect of such duties, their incidence on various 
expencilure groups, the scope of widening the tax basc and 
increasing the elasticity of the system ; the feasibility of 
adopting some form of value-added tax ; and whether and 
how far it would be advisable to assist any particular industry 
or sectors of an industry hy grant of concessions in indirect 
taxes ; as well 09 the structure and levels of import duties 
from the view point of import trade control, protection of 
indigenous industry and pricing of indigenous products . 


55 . Another fucct, as it were , of the fiscal policy in 1975 - 76 , 
Wilty that it sought to achicve accelerated growth with greater 
social justice in the context of the 20 -point Economic 
Plogramme ushered in in the mildle of 1975 Anticipated ex 
penditure on the New Economic Programme in 1975- 76 wag 
Rs 1970 crores , comprisuig Rs, 1851 crorcs on account of 
Staics and Union Territories and Rs. 119 crores in the Central 
sector. The outlay for 1976 - 77 bas been raised to Rs. 2338 
Crores, consisting of Rs. 2174 crores on account of States 
and Union Territories and Rs. 164 Crores in the Contral 
sector . The bulk of thc Outlily on the Programo is under 
the States sector , hecalise the majority of the items included 
therein fall within the responsibility of the States , To enable 
the Ştates to meet these responsibilities , the Centre has stepped 
up its assistance to the States , especially in the field of major 
and mcdium irrigation and power projects, 


- 


- 
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- - - 


[ETT 11 - - 173 ( ii ) 1 179 T T f 21, 1977/ a 31, 1899 

1781 
= = 

- 
= - - - - - - - - - — - - - 

- - 
- -- - 

- - - - 
( entic s Budget 1976 - 77 

61. It may be recalled that a significant contribution to the 

Wings of the Govcruncit dministration in 1975 - 76 Wels 
56 . The Central Budget estimates for 1976 -77 provide for 

made by the profits of Rs . 135 crores ( revised estimates ) 
111gcr resources amounting to Rs. 4759 crores for the Plan , from sugat cxports . Mainly because the budget estimates 
a ise of 16 .6 per cent over the budgetary allocation for Plan 

tor 1976 - 77 do not include any credit on this account, 
expendlilure of Rs. 4080 crores in 1975 - 76 ( ievised estimates ) . 

savings of administration budgeted for 1976 - 77 show & 
In spite of this i ise in the allocation for the Plan Outlly , the 

clecline over the year by 23 . 4 per cent 10 Rs. 685 
total expenditue of the Central Government is estimated 10 

ciones , though the Government s current expenditure is 
increase by only 4 . 2 per cent to Rs. 12604 Ciorcs in 1976 - 77 

ulso expected to rise by 8 . 9 percent. Despite the 
as compiell to n iisc of 23 . 6 per cent in 1975 - 76 , This hus 

near trebling to Rs. 376 crores of the depreciation provi 
hccn l cndered possible mainly by the following factors . First , 

sion and retained prolits of departmental commercial under 
the maintenance of value payments of Rs. 227 crores to the 

takings following the smrt turnround anticipated in their 
lutcinational Monctary Fund in 1975 - 76 icpresented the entire 

operating icsults , net savings of the Central Government are , 
adjustment to the Fund s hollings of rupecs : quch payments 

therefore , expected to rise only by 2 . 7 per cent or Rs. 23 
would have to be no doubt made during 1976 - 77 also , but 

crores to Rs. 889 crores , us against the rise of 12 per cent 
the value of such adjustment may reasonable be expected to 

10 Rs. 866 crores in 1975 -76 . According to the budget esti 
he of a minor magnitude. The 1976 - 77 budget, therefore , 

mates , the Central Government s net savings would fall short 
makes a nominal provision Y Rs. 1 crore ) on this account, 

of its net direct investment by Rs. 63 crores OT 6 . 6 pe 
Secondly , as the financing of imported food and fertilisers is 

25 gainst the suiplus of net savings over net Jirect invest 
now the lesponsibility of the Fool Corporation of India , no 

ment ( excluding inventorics of fertilivers and food ) umounting 
provision has been deemed necessary in the 1976 - 77 budget 

to Rs, 47 crores in 1975 - 76 . 
for financing invcntones of fertilisers and food : in 1975 - 76 
the expenditure on this account amounted to Rs. 313 crorcs . 

62 . Consisting of direct net investment of Rs 952 crores, 
Thirdly , in the context of price stability , additional expenditure 

rel capitud transfers of Rs. 305 crores to the lest of the 
on wiges Anci salaics at Rs . 33 crores is lower than the 

economy and not acquisition of financial assets of Rs. 2812 
amount of Rs 214 crores in 1975- 76 . 

crores , the Central Government s total capital expenditure is 
budgeted to amount to Rs . 4069 crores Juring 1976 - 77 . The 

net Savings of the Central Government are anticipated to be 
57 . The Central Government s Jirect demand for goods 

ut Rs. 889 crores, external assistance receinty are estimated at 
and services for consumption and capital formation al 

Rs. 1090 croies und the net increase of Rs. 1770 crores in 
RS 4650 crores constitutes 36 . 9 per cent of its total expendi 

budgeted in its domestic financial liabilities consiyting of 
tuie in 1976 - 77 , as against 38 .6 per cent during 1975 - 76 . 

market borrowings , Special horrowing of Rs . 480 crores from 
The rate of growth of its consumption expenditure is expected 

the Reserve Bank against likely addition during the year to 
to drop Shuply to 4 . 2 per cent in 1976 - 77 from that of 18 per 

compulsory deposits , small savings and other liabilities but 
cent in 1975 - 76 . with consumption expenditure rising very 

excluding treasury bills , the budgetary deficit is therefore 
modestly over the year from Rs. 3383 crorcs to Rs 3526 

expected to amount to RS, 320 crores .11 
crores. 


Wallis ninor magnitudin 
Rs . 1 crore 


and fertilisers 


58 . After allowing for the transfer of transactions in fcrti 
livery to the Food Corporation of India , the Central Govern 
ment s direct gro s capital formation is estimated to flow 
froni Rs. 974 crores in 1975 - 76 to Rs. 1124 crores in 
1976 - 77 , with the rate of growth rising from 13 , 8 per cent to 
15. 4 per cent, Al 1960 -61 prices10 The liicct gross fixed capital 
formation shows an increase of 14 . 2 per cent in 1975- 76 , 
close on the heels of a decline by 10 . 2 per cent in 1974 - 75 : 
in 1976 - 77 such capital formation would show rise of 13 . 3 
per cent. Thus , on this basis , although the dircel grosy fired 
capital formation is expected to grow at a tatc somewhat 
lower than in 1975 - 76 , with thc emphasis , mentioned curlier, 
on investment outlays on on - going projects the anticipateit 
capital formation is likely to result in a larger addition to 
output. 


Budgetary Operations : State Governments — 1975- 76 

63. As in the case of the Central Government, only revised 
estimates are at present available in icspect of finances of the 
State Governments for 1975- 76 . These indicate a perceptible 
improvement as compared with the 1974 - 75 position 
| Iccounts ) ; this is reflected in a budgetary surplus of Rs. 22 
ciores in 1975 - 76 , in contrast to a deficit of Rs. 31 crorcs in 
1974 -75. The emergence of the surplus was a result of aggre 
gute receipts rising by 18 , 8 per cent to Rs. 10221 crores while 
aggregate disbursements incrcased at a slightly lower rate of 
18 . 1 per cent to R4, 10199 crorcs ( Tablo 9 ) . 


59 Financial assistance to the rest of the economy for 
capital formation is estimated to rise by 14 , 1 per cent, over 
Rs. 3315 crores in 1975 - 76 to Rs. 3781 crores in 1976 - 77 
( sce Table 7 ) : aggregate gross cupital formation out of the 
Cential Government s budgetary resources would total 
Rs. 4905 Civics during 1976 -77 , recording an increase of 6 . 6 
per cent over the provision of Rs, 4602 crores in 1975 - 76 , 
and would represent about 39 per cent of its total expendi 
ture as against 38 .1 per cent in 1975 -76 . 


64 . Aggrcgate tax recelpts of State Governments consisting 
of taxes directly levied and collected by them and of taxes 
shared by them with the Centre went up by 19 . 6 per cent to 
Re, 4916 crores in 1975 - 76 from Rs. 4109 crores in 1974 -75. 
The increase, over the year , of Rs. 807 crores - - Rs. 540 Crores 
in l espect of State s own taxes and Rs. 267 crores in respect 
of shared taxes - largely rellected the additional measures 
„ dopied during the year for mobilisation of iesources , both at 
the time of presentation of the budgets and subsequently , by 
the States and the Centre . Receipts relating to incomey disclos 
ed under the Voluntary Disclosure of Income and Wealth 
Scheme are estimated to have been responsible for hall of the 
rise in the States ieceipts from shared taxes . States own addi 
tional taxation during 1975 - 76 also helped receipts from 
taxes levied and collected by then to rise by 18 . 7 per cent 
over the year : those efforts came on top of the substantial 
additional tax effort in 1974 -75, when Such revenues had 
increased by as much as one -fourth , Statcs non - tax revenues 
increased from Rs. 1300 crorce in 1974 -75 to Rs. 1511 crores 
in 1975-76 or by 16 . 2 per cent. 


60 . In the context of a rise of only 4 .2 per cent in 1976 - 77 , 
119 against 23 .6 per cent in 1975- 76 , in the Central Govern 
ment s total expenditure , its developmental expenditure is 
budgeted to rise by 3. 8 per cent from Rs. 6356 croies in 
1975 - 76 to Rs. 6595 crores ; in the precedint year thc risc 
amounted to 278 per cent . The trend of the capital formation 
expenditure for devclopinental purposes is expected to be 
hetter than that of the total developmental expenditure ; capi 
tal formation expenditure for developmental purposes is esti 
mated to rise by 6 . 5 per cent from Rs. 1561 crores to 
Rs. 4858 ciores in 1976 - 77 ; Juring the previous year it 
increased by 25.4 per cent. 


65 . States capital receipts excluding loans from the Centre 
aggregated Rs. 1279 crores in 1975 . 76 recording a tise of 
Rs. 183 crores over the preceding year The States Wero 
allowed to raise by way of open market borrowings an 
additional Rs. 100 crores in 1975- 76 to repay to the Centre 
their sharc of centralised markel borrowingy of 1963 -64 
referred to later : this was a special factor contributing to 
the rise in capital receipts during the year . 


- 


- 


- - 


- 


10 . Direct gross fixed capital formation figures have been 
deflated by using a modificd wholesale price Index . The 
wholesale price index was adjusted to reflect only the changes 
in prices of petroleum products , chemicals and manufactured 
goods, machincıy and transport cquipment. This the inder 
used for deflation excludes food articles , liquor and tobucco). 
and industriul raw materials , 
25 GT/ 77 – 14 


11. This does not take into account the effects of the post 
budget tax concessions, announced on May 12 , 1976 , which 
would involve a revenue loss of Rs. 9 . 9 crores in a full year 
wind Rs. 8 . 8 crores in 1976 - 77 . 
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TABLE 9 :- OVERALL BUDGETARY POSITION OF STATE GOVERNMENTS 

(Amounts in Rupees Crores ) 
- - - -- - - - - - 
1974 - 75 
(Accounts ) ( 1975 -76 (B . F .) 

1975 - 76 (R . F .) 

1976 - 77 ( B . E . ) 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Items 


Amount 


Amount 


Amount 


Amount 


Per cent 
variations 
over the 
previous 

year 
( Col. 3 

over 
(Col 2 . ) 


Per cent 
variations 
over the 
previous 

year 
( Col. 5 

over 
Col. 2 .) 


Per cent 
variations 
over the 
previous 

year 
( Col. 7 

over 
Col. 5 .) 


- 


- - 


3 


4 


5 


- 5 . 1 


I. Aggregate Receipts (A + B ) 

8602 9087 

+ 5 . 6 10221 + 188 10740 
(9266 ) (+27 . 7) 

( 10889 ) ( |-65) 
A . Revenue Receipts (1 + ii) 

6431 6819 

+ - 6 , 0 

7620 + 18 .5 8257 - -1-8 .4 
(6998 ) ( 188) 

(8399 ) ( 110 , 2 ) 
(i) Tax Reccipts (a + b) 4109 4325 + 5 . 3 4916 7 19 .6 5343 

+ 87 
(4498 ) ( + 9 . 5) 

( 5466 ) + ( 11 . 2 ) 
(a ) Statos Taxes 

2881 3001 + 4 . 2 3421 -+ 18 . 7 3740 

9 . 3 
(3133 ) ( + 8 . 7 ) 

( 3831 ) 1 + 12 , 0 ) 
( b ) Share in Central Taxes 

1228 1324 -+-78 1495 121, 6 1603 

-1 72 
( 1365) ( + 11 , 2 ) 

( 1635 ) ( 94) 
( ii) Non - Tax Receipt (c + d ) . . 

2322 2494 + 7 . 4 

2704 |- 16 . 5 

2914 -178 
( 2500 ) ( + 7 . 7 ) 

( 2933 ) ( 185) 
(c) States Non - Tax Receipts 1300 

1406 

+ 8 . 2 1511 - - 16 1 1656 - 9 . 6 
( 1412 ) G8. 6 ) 

( 1675 ) 1 + 10 . 9 ) 
(d ) Grants from the Centre 1002 

1088 + 6 . 5 1193 - 16 . 7 

1258 

+ 54 
B . Capital Receipts (1 + ii) . . .. 

2171 2268 + 45 2601 19 . 8 2483 

1- 4 5 

( 2490 ) ( - 4 , 1 ) 
(i) States Capital Receipts . 1096 

1125 + 2 . 6 1279 + 16 . 7 1201 - 6 . 1 

( 1208 ) ( 56) 
Of which : 
(a ) Market Borrowings (Gross ) 306£ 

291 - 4 . 9 

275 - 10 . 1 

306 1- 11 7 
( b) Recovery of Loans and 
Advancos , 

288 348 120 . 8 395 + 37 . 2 

360 
(ii) Loans from the Centrc ( Gross) 1075 1143 -1-6 . 3 

1322 + 23 . 0 1282 

— 7 . 0 
II Aggregate Disbursements . . 

8633 9255 + 7 . 2 10199 - - 18 . 1 10910 

- 7 . 0 
Oj which : 
(11) Developmental Outlay* (i + il) 

5944 6213 - - 4 .5 6934 

7466 

+- 7 . 7 
(i) Social and Community Services 2649 

2797 - 5 . 6 3008 

+ 6 . 6 
Of which : 
Expenditure on Natural Cala 
mitics , . 

- 14 . 7 122 + 5 . 2 

-- 56 . 6 
(ii) Economic Services 

3295 

3416 + 3 . 7 3926 7- 19 . 2 4260 + 8 .5 
(6 ) Non -developmental Outlay * . . 

1946 

22897 -1- 17 . 0 2344 --- 20 . 5 2642 + 

- + 12 . 7 
(c) Repayment of Loans to the Centre 505 

642 + - 27 , 1 

759 1 - 50 3 

562 - 260 
(nl) Discharge of Internal Debt . 

124 32 36 

138 
Of which : 
Market Loans . . . . 

91 
III. Overall Surplus ( + ) or Deficit ( - )(1 - 11 ) - 31 

- 168 

– 170 
( -1- 11) 

6 - 21) 
Notes : 1. Figures are provisonal, 

2 . Figures in brackets for 1975 - 76 (B . E .) include estimated yield from budget proposals by the States (Rs. 83 crores ), their 

share in Centre s not additional taxation ( Rs. 41 crores) and revision in Central Sales Tax rate ( Rs . 55 crores ). 
3 . Figures in brackets for 1976 -77 ( B . E .) include estimated yield from budget proposals by the States ( Rs. 117 crorcs ) and their 

share in Centre s additional taxation (Rs. 32 crores ). 

Comprises Statcs expenditure on revenue and capital accounts and loans and advances cxtended by States, 
+ Includes in respect of Rajasthan , the entire liability on account of additional dearness allowance granted to State employeos 

which could not be allocated between developmental and non - developmental expenditure because the required details are 

not available . 
£ The figure for Manipur included here is drawn from RBI records, 


+ 16 , 7 
- 13 . 6 


3200 


115 


99 
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105 
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66 . There was a sizeable increase during 1975 -76 in the 
net triosfer of resources from the Centre to the States con 
sisting of Centie s giants - in - aid and loans to them . The in 
crease over the year amounted to Rs . 164 crores or 10 . 3 per 
cent, ds compared with that of Rs. 36 crores or 2 .3 per cent 
in 1974 - 75 . Grants accounted for the citive improvement in 
both the years . Grants rose in 1975 - 76 by Rs . 171 crores 10 
Rs. 1193 croies and by Ry, 85 crores to Rs. 1022 crores in 
the preceding year. On the other hand , the Centre s loans to 
the States, net of repayments , declined during 1975 - 76 by 
Rs. 7 crores. Ir filct gross loans to the States were higher 
by Rs. 247 croies to Rs. 1322 crores : but States repayments 
increased by Rs. 254 crores 10 Rs. 759 crores during the 
year Rs. 100 cioies of which represented repayment on 
account of centrulised market borrowings of 1963-64 . The net 
resources transferred from the Centre to Statcs ( Centre s 
grants and net louns ) as a proportion of their aggregate 
receipts excluding loan repayments to the Centre declined 
from 19 . 7 per cent in 1974 - 75 to 18 . 6 per cent in 1975 -76 . 


rease over the year. Net transfer of resources from the 
( entre to the States ( Centre s grants and not loans ) would 
be higher by Rş. 222 crores in 1976 - 77 as compaidd to 
Rs. 164 crores in the previous year . The net transfer from 
the Centre would thus amount to 19 . 2 per cent of the 
Ştatcs aggregato receipts excluding repayments of Central 
loans in 1976 - 77 as compared to 18 ,6 per cent in 1975- 76 . 

70 . Aggregate disburseinents of the States are budgeted 
to increase over the year by Rs. 711 crores or by 7 . 0 per 
cent in 1976 - 77, as against the rise of Rs. 1565 crorcy or 
18 . 1 per cent in the preceding year . Developmental out 
lays are budgeted to risc by Rs, 532 crores or by 7 . 7 
per cent to Rs. 7466 crores , though the expenditure on 
natural calamities is estimated to declinc from Rs. 122 
crores in 1975- 76 to Rs . 53 crores in 1976 - 77. Non 
developmental expenditure which increased by its much 
as 20 . 5 per cent to Rs. 2344 crores in 1975 - 76 is bud 
gcted to increase by Rs. 298 crores or by 12 . 7 per cent. 
In the context of the price stability anticipated in 1976 - 77 , 
expenditure on additional dearness allowance would not 
alise as in the preceding year ( Table 10 ) . 


71 . Finally , in the search for additional revenues, the 
Statcs have not cxploited the potential in the agricultural 
sector. The contribution of thc agricultural sector , which 
had considerably benefited from the massive public invest 
ment over the years , continues to be negligible ! !. At the 
same time there has been considerable escalation in the 
costs of irrigation and power projects. Considciations of 
equity suggest that beneficiaries of irrigation and power 
facilitics need to make their contribution to their costs and 
indirectly to finance developmental outlays. 

Monetary and Crçdit Policy 


67. Aguicgulc disbursements at Rs. 10199 crores of State 
Governments were higher by Rs. 1566 crorey in 1975 -76 or 
by four - linic the increase in the picvious vca . States total 
clevelopmental expendi uc including loans to third parties 
for developmental pupurses incieased by 16 7 per cent to 
Rs . 6934 crores. Developmental outlays constituted 74 . 7 
per cent of States* total expenditures in 1975 - 76 , roughly 
three - times their non-developmental expenditure and were 
financed to the extent of 77 . 3 per cent, as compared to 
76 . 7 per cent in 1974 - 75 by their own resources other than 
the net transfers from the Centre after meeting the non 
developmental expenditure . 
Budgetary Operations: State Governments — 1976 -77 

68 . Tuining 10 budget estinates for 1976 -77, they appear 
to show a deterioration in the overall budgetary position of 
State Governments as compared to the reviscd estimates of 
1975 - 76 , il Surplus of Rs. 22 crores in 1975 - 76 would give 
way to a deficit of very nearly the same magnitude (Rs. 21 
crores ) . In keeping with the high priority accorded to the 
implementation of the 20 -point Economic Programme, the 
overall Plan Outlay in 1976 - 77 is proposed to be stopped 
up by Rs. 917 crores or by 33 .8 per cent to Rs. 3628 ciocy ! ! 
as compared to the original Plan Outlay in previous year. 
The increases are concentrated in agriculture , irrigation and 
power, the core sectors of the economy. This impressive 
step -up would be matched by further efforts at raising re 
sources : this is reflected in the States budgets which embody 
proposals for mobilising additional revenues of the order of 
Rs. 117 crores. 18 

69. Despite the rise anticipated in States revenues, their 
aggregate receipts are budgeted to increase by Rs . 668 croies 
or by 6 . 5 per cent to Rs. 10889 crores , marking a deceleration 
in their growth to nearly a third of that recorded in 1975 - 76 . 
The deceleration is largely attributable to a declinc in lax 
Icvenues shared with the Centre and grants from the Cen 
tre : the growth in shared tax revenues would crop from 
21. 7 per cent in 1975 - 76 to 9 . 4 per cent in 1976 - 77 . In 
1975 - 76 , these revenues were materially boosted by receipts 
under thọ Voluntary Disclosure of Income and Wealth 
Scheme. Further , the Centre s grants to the States would 
i ise by only 5 . 4 pei cent or less than one - third of the 
incieuse of 16 . 7 per cent in the preceding year . Slates capitul 
receipts other thin loans from the Centre are expected to 
decline by Rs. 71 crores , compared to the risc of Rs. 183 
crores in 1975 - 76 , though market borrowings would inc 

- - - 

- 
14 Source : Annual Plan 1976 - 77 . 

13. Exclusive of the resources suised by Statc Flectricity 
Boards and Stalc Road Transport Corporations , 


72 . Monetary policy continued to operate in the overall 
framework of restraint : this is for instance , reflected in 
the continuation of the existing structure of interest rates , 
the generally restrictive Reserve Bank accommodation and 
the yicater degree of discipline in the deployment of credit 
by commercial banks. At the same time, the anticipated 
enlargement of supplies, both agricultural and industrial, 
warranted introduction of some degree of flexibility in the 
credit policy . The approach to credit policy formulation in 
1975 -76 was therefore motivated by the objective of facilita 
ting a higher rate of growth in the cconomy, while at the 
same time maintaining the overall Apparatus of monetary 
restraint largely intact. Tho various measures discussed in 
the following paragraphs bear ample testimony to the degrec 
of ficxibility , which it has becn possiblo to impart to credit 
policy , without endangering price stability . Financing by com 
mercial banks , with the slipport of the Reserve Bank , of 
food procurement / stocking on an enormously larger scale , 
selective liberalisation of margin requirements and of inven 
tory norms and prescription of a ceiling on lending rates 
all these are instances in point, 


Credit Policy : Slack Season 1975 

73. The restrictive credit policy of the busy scavon 1974 - 75 
was continued without any significant change during the 
1975 slack season . Broadly , stress was laid on the banks 
financing credit expansion from thcir own resources , keeping 
recourse to tho Reserve Bank to the minimum . Thus, all the 
special discretionary refinance limits granted (other than for 
public food procurement ) were to be withdrawn by the 
end of the season : even in respect of the basic refinance 
limit of 1 per cent of demand and time liabilities , it was 
reiterated that resort to this facility should be restricted to 
univoidable and temporary operational needs . An indication 
WES also given that , in respect of refinance for food pro 
curement credit , banks may not expect the same level of 
support in the next busy SÇÁRON . Further , banks were asked 
to plan their operations in such a way that for the year 
1975- 76 (May - April ) as a whole , their credit expansion 
would be limited to around 63 -64 per cent of acciction to 
deposits . 


11 . The collections from land revenues and Agricultural 
income - tax together constituted only 6 . 2 per cent of tot 
receipts of State Governments in 1975 - 76 . Puither , land 
Tevenue and agricultural income- tar accounted for only 3 
per cent of developmental outlay and loans to third parties 
for developmental purposes in 1975 - 76 
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TABLE 10 :- DEVELOPMENTAL AND NON -DEVELOPMENTAL EXPENDITURE OF THE STAIF GOVERNMENTS 

( 4110 it in Rupees Crores ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 
1974 -75 ( Accounts ) 1975 -76 (Roviscd 

1976 -77 ( Budget 
tinatos ) 

Istimates) 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- + 


- 


- 


- 


Items 


nount 


Amount 


Amount 


percentage 
Variations 
ovei the 
previous 

year 


Percentage 
variations 
over the 
previous 

year 


Pe , contage 

Vill iations 
over the 
provious 

yogr 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


1 


2 


6 


- - - 
4 
GG4 2 
9278 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


3 
- - - - 
+ 96 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


4 


- G 


- - 


G 


- - 


7890 


- - 
17 . 6 


1103 


- - 

+ 3 , 9 


5944 


+ 12 . 9 


09 ,34 


7466 


+ 7 . 7 


2649 


3008 


3206 


+ 0 . 6 


Total Expenditurc ( A - B ) 
( A ) Developmental Expenditure 

(i + 1 ) . . . . . . . 
(1) Social and Coinmunity Services . . 

(11 ) Economic Services : : 
(B ) Non -Developmental Expendituic ( 

liv) . 
(1 ) Goneral Services 
( 1 ) Others . . 

. . 
- - 


3295 


3926 


+ 167 
+ 13 6 
+ 19 2 
+ 20 , 5 
+ 21 . 1 


1260 


+ 8 . 5 


1946 


+ 06 


264211 


1885 


- 07 


2344 
2283 

01 


25691 


+ 12 . 7 
+ 12 . 5 
+ 19 . 7 


01 


+ 74 3 


73 


17 Includes, in respect of Rujasthall, the cotire liability on account of additional dealness allowance granted to State employees which 
could not be allocated betucen developmental and non -dovelopmentul expenditures because the icquired details were not available , 


from April 1 , 1976 , a rate of interest not exceeding 14 
per cent on tein loans gunlcd for periods of not less than 
Sevc11 years. 


Discictionaly Accommodation 


Trends in Credit : Slack Season 1975 

74 . Against the background of this cnunciation of policy , 
the actual trends in credit may be briefly reviewed , Duiny 
the lack scuson , deposits rose by Rs . 1142 crores ( 9 . 5 per 
cent) as compared with Rs. 912 crores ( 8 . 8 per cent ) in 
the preceding slack season ( Table 11 ) . Despite larger ac 
crction to deposits , banks could reduce their borrowings from 
the Rellerve Bank by only Rs. 38 ciorca i compared with 
Rs. 270 crores in the 1974 slach season : this was so because 
there took place a sizcable expansion in bank credit. GIOS 
bank credit ( including bills icdiscounted ) recoicel an ex 
pansion of Rs. 543 crores - the highest level of ex 
pansion in any slack season . There will 10 inci case in 
public food procurement cedit of Rs. 173 LIOICS , in con 
trast to a decline ot Rs. 169 crores in the 1974 Yach on . 
The increase in advances to sectors Other than food pio 
curement was also higher at Rs. 450 ciorcs as compajcd 
with Rs. 298 cioics in the preceding sinch scason , Conse 
quently , the credit - deposit rativ at the end of the season it 
70 . 6 per cent was higher than the level of 68 . 9 per cent 
at the end of the preceding slack scason , The incicniental 
credit - leposit ratio worked out to 55 per cent. 


77 . To ensure that bunks recourse to the Reserve Bank 
Is kept to the minimum both in teims of amount il luure 
Lion of utilisation , relinqince / rediscount facilities were made 
even inoie discretionary this in the past. Banks Here allowed 

busic icfinance limit cquul to onc per cent ut den and lod 
time liabilities ( 219 on the last Friday of September 1975 ) . 
Such refinance as well as relinance for food procurement 
crcdit, attracted a fixed rate of interest of 10 per cent . Such 
refinance limits aggregated Rs. 139 crores . Further , in the 
Crise of food procurement crcdit , change was introduced 
in the formula for iclinance : banks could chuim 50 per 
ccnt of the increase in public food procurement credit let 
ween Rs. 450 croies und Rs. 600 crore ), as against the range 
of Rs. 300 and Rs. 450 crores earlier and full Telinance for 
increase over an outstanding level of Rs. 600 crore , ag against 
the level of Rs. 450 ciores Carlier . If food prociiicient 
ciedit were to exceed the level of Rs. 900 crorce , the 
nature and size of the Reserve Bank Support will to be 
Teviewed . 


Credit Policy : Busy Sezon 1975 - 76 

75 . The credit policy for the busy season 1975 70 wind 
at imparting some measure of flexibility in the credit disci . 
pline to sustain growth and stimulate investment , without at 
the same time impairing the basic objective of preventing 1 
recildescence of inflationary pressures. Sclective credit con 
trols were operated with some degree of flexibility tahing 
into account the anticipated increase in the Sulpuit of agi 
cultural commoditics and the needs of the gio -based inclus 
tiies. 


76 . It was cmphasised that thc çicdil cxpansion Juiing 
tho buy season would have to be mict mainly though banks 
own resources and that the Rencive Bank Suppoil, except 
in respect of food procurement credit would be minimal 
and essentially of a temporary nature , In the deployment of 
their own lesources, banks were advised to give riimity 
attention to the priority areas indicated . To stimulutc in 
vestment, banks were advised to provide largai teim loans 
for periods beyond three yezti át a tule of interest 101 ex 
cecding 15 per cent including all element of one per cent 
on LeCount of intcrest till Subsequently , in view of the 
relief from interest tax which was grantcıl in Tespect of 
medium - term loans , banks were advised to charge , effective 


78 . 111 Telinance , other than the two cuteyojich specified 
above, were to be provided strictly at the discretion of 
the Reserve Bank in respect of cost as well Lis availability , 
The rate of interest on such accommodation WELS to l ange 
from 11 . 5 per cent to 18 per cent. The operation of 
ieflnincc faciliticy on the basis of the nel liquidity Jutio 
system was discontinued the discretionary elinance was 
to be hence - forward provided taking into count banks 
venerul compliance with policy objectives , their credit 
deposit ratio , cxport performance sectoral priorities in dep 
loyment of viedit, availability of resouces from DBI, 
ARDC and inoney market and any other special considera 
tions that mily he relevant in spccillc cuscy , a part of slich 
refinance WAS to be directly linked to the export crcdit 
performance of banks and was to be made available at 11 . 5 
per cent. Expoit iefinance limits uggiegating Rs . 73 croics 
were sanctioned to bunk , initially up to end - Anul 1976 but 
luter were permitted to continue upto the end of the 1976 
Mlach SC SON). [ t will also decideal to discontinue except 
andel Specul circumstances, all special discretiowy ucun 
modation provided so far in favour of financing petioleum 
companies and public sector undertakings, 
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irregular accounts and advances igninst commodities subiect, to 
selective cicdit controls, wcie kept out of the plj view of 
the ceiling on rate of interest. 


Trends in Credit : Busy Season 1975- 76 


79 . B nhs were also allowed , as beforç , a basic bill vedis 
count limit equal to 10 per cent of total bills purchuseil 
and discounted with them ( as on lust Friday of September 
1975 ) 11 the Bank Rute. Additional bill icdiscount limits 
wercivailable to bunks at the discretion of the Rescive 
Bunk , at iatęs ranging from 10 per cent to 15 per cent. 
The busic limits aggregating Rs. 135 crores sanctioned ini 
tially till April 30 , 1976 ile being continued up to end 
October 1976 The Bank [urther sanctioned addition limits 
of Rs. 135 crorcs till end - April 1976 , which were tempo 
ratily extended till end -June 1976 . The cxtent of this 
accommodation which was availeal of during the 1975- 76 
bu y scason aggrcguled R 181 croies, compared to Rs. 191 
crores in 1974 - 75 and Rs. 279 crores in 1973- 74 . 


84 . During the 1975- 76 busy season , gloss cicdil inc 
luding hills lcdiscounteil ) iOSC by Rs. 1802 croICS OL 
per cent as against Rs. 994 croies oi12 . 7 per cent in the 
previous busy season ( Sce Table 11 ) . The larger crcdit ev 
pansion in the 1975 - 76 busy Scithon , which tooh place on 
top of the record expansion in the 1975 slack scaron refçuicd 
to culici, was mainly (lue to the much higher increusc in 
public food procurement Credit - - in incicise of Ra 870) 
ciores us compared with Rs. 316 crores in the 1974 - 75 busy 
Scuson , Fycluding food procurement credit, gloys credit rose 
by Rs. 932 crores ( 10 , 8 pci cent ) 215 cuinpared with in 
increase of Rs. 678 crores ( 8 . 9 per cent) levordel in the 
1974 -75 season . Deposit growth was also higher at 9 . 2 rer 
cent as compared with 7 . 0 per cent in the last bilyy Seison . AS 
in the 1974 - 75 busy season , the bulk of deposit growth was 
under the Callcgory of time deposits . Reflecting the lancer 
credit expansion , the credit deposit ratio at the end of the 
1975- 76 busy season at 76 9 per cent was significantly higher 
than 72 . 1 per cent, a year before . 


80 . Anothei source of relinance relates to the Duty Diaw 
Back Credit Scheme, 197611 intioduced with clecl froni 
February 1, 1976 In terms of the Schenc, banks would 
giant advances to exporters guinst their luty diay back 
entitlements is provisionally certified by Customs Authori 
ties, pending ſinal sanction and payment and such advances 
would be refinances by the Reserve Bank 


Other Chunges 


81. Othei changes introduced with a VCW to provjling 
some flexibility in the application of vicdit iestraint incasui 
cs, may he id to form part of the process of progressive 
implementation of the recommendations of the Study Group 
on Follow - up of Bank Crcdit. Firstly , the minimuun limit 
in respect of prior cicdit authorisation , under the Credit 
Authorisation Schemc was baised from the existing level 
of Rs. 1 crore to Rs. 2 crores foi undertakings in the 
private sector . Secondly , the additional muigi 011 book 
debts and inventories imposed in November 1973 were 
withdrawn , Thudly , the system of levying of commitment 
charge of 1 pcr cent per annum on the unutilised portion 
of cash credit limits was withdrawn . 


85. Reserve Biurk accommodulion ( in cims of both icli 
nuncc ind rediscount ) tegistcicul 11 incicause of R 671 
Cloich during the busy Yeason , where is in the previous bilsy 

eason , the increase was only RS, 242 croies . The laici 
increase was entirely accounted for by rclinance for food 
procument credit ( R ) 109 CIOICs ) . The reuk of totul 
ICCourse to the Reserve Bank cached during the buy 
season was Rs. 1063 Croics : of this , iefinunce for public 
food procurement was Rs 787 croics . i he pech in 1975 - 76 
was thus much higher than the rank of Rs. 656 crores 
I Cached in the 1974 - 75 helyon . At the end of the 1975 - 76 

Cason , the outstanding amount of sccommodation wood ut 
Rs. 966 CIOLCS, as against Rs. 413 crores El your before . 


82 . A continuous watch was kont Ovei the developments in 
various sectors of sconomy and appropriatc libcralisations 
wcrc mude in selective credit contiols, in respect of ground 
nuts , food grains and free sule Sugai. Inventory norms in 
respect of bank advances werc also liberaliseul lor 
industries such as jutę , raner, automobile ancillaries in . 
cotton spinning mills in the light of the specific problems 
faced by them . 


Overall Assessment : 1975 - 76 

86 . Tuding the yea July 1975 to June 1976 as it whole , 
expansion in bank credit will more than double the incicale 
recorded in the previous year Bank credit showed an in 
crease of Rs. 2509 ciores as against Rs. 1097 crores in 
the comparable period of the previous year . Including bulls 
Tediscounted , the increase was Rs. 2521 ciorcs is com 
pared with Rs. 955 croies during last year. Excluding food 
procuicment creilit, the incicose in giOS credit was Rs. 
1131 croies while the inciease in the comparable period 
of the previous yeur WAS Telatively much less at Rs 683 
croren The growth in aggiegate deposits Wily higher at 
200 per cent ils against 16 .6 per cent and us in the 
picvious year, the bulk of the increase was « ccounted for 
by time deposit Resoit to the Reserve Bank 1 both cuis 
Coulut Ind relince logether ) Tecorded an increase of 
Rs. 498 cIoren, whereas in the comparable period of 1974 -75 
thcrc wis decline of Rs. 289 crores . The cledit - deposit 
Tutto was highei at 76 . 1 per cent on June 25 , 1976 thun 
chciatio of 71. 4 per cent a you befoic . 


Celing op Interest Rate 


83 . Before taking up a review of the trends in cicilit Jur 
ing the busy season , u major reform introduced during the 
season , affecting interest rate structure needs to be high 
lighted . While the Reserve Bank had stipulated the duni 
mum rate of interest to be charged by commlicial banks 
on their advances , no ceiling rute hud been so la prescrib . d . 
crcent in Cuscs of certain cutegories of cypoil credit. is a 
result , banks had been charging very high rates in some 
cases , this is , for instance , borne out by the fact that 
about 15 per cent of total bank credit will entendeu at 
latcy over 16 per cent. The incidence of sluh high lates , 
in many cases , fell on small boirowci s also . The situation 
therefore called for a structural change, in order to bring 

bout a proper alignment of interest rates Thc Mrimum 
lending late by scheduled commercial banks was therelore 
prescribed at 16 , 5 per cent ( inclusive of the tax on interest 
income ) , effective from March 15 , 1976 . For bunks with 
demand ind time liabilities between Rs. 25 crorcs and 
Rs. 50 crores , the ceiling was fixed al 17. 5 nei cent , Banks 
with demand ind timc liabilitics of less than Rs. 25 crores 
were excinpted from the ceiling . However, renal rates on 


Sectoral Deployment of Credit : Busy Season 1975 - 76 


87. An analysis of the sectoral deployment of cicdit in 
the 1975- 76 busy season reveals that food proculement cre 
Jit accounted for 49 .4 percent of the incieuse in giOSS 
bank credit, as against 31 . 2 per cent in the 1974 75 busy 
scason ( fubles 12 and 13 ). Ixcluding fool procurement 
Credil , almost the entije incicasc was accounted for by the 
private sector. Of the non -lood credit , priority sector ad 
Vances formed 37 6 per cent ( 28 . 7 per cent in the 1974 - 75 
husy Clon ) . I port coil which lud Tecondo il marginal 
decline in the 1974 75 Scanon formed as much is 24 . 1 per 
Cent of the increase in 100 - food credit. 


IS . The delil of the Schenc ille provided in Pill Iloi 
this Report. 
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TABLE 11 :- SEASONAL VARIATIONS IN SCHEDULCD COMMERCIAL BANKS DATA 


canonit, in RillesCroros) 


- 344 


- 


4 


2 


9443 - 4 - 4 


- 


- 


- - 


4 


Itens 


Slack Busy 
Scason Scason 
1972 1972- 73 


Slack 
Scotson 

1973 


Buny 
Season 
1973 -74 


Slack 
Scason 

1974 


Busy 
Scason 
1974 -75 


Slack 
Scanon 

1975 


Busy 
Season 
1975 - 76 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- . . . 
+ 705 + 811 + 899 1-677 + 912 |- 784 + 1142 + 1218 
( + 9 .7 ) ( + 10 . 2 ) ( + 10 .3) ( + 7 .0 ) ( + 88) ( + 7.0 ) ( 1-95) ( + 9 . 2 ) 


1. Aggiogate Deposits 


. 


. 


. 


. 


(a) Denund Deposits 


1- 262 
( + 83) 


+ 335 
( + 98) 


+ 252 
( + 671 


+ 407 
(-+- 10 ? ) 


+ 298 
( -68) 


+- 316 
( + 6 . 7) 


+ 434 
( + 8 . 7) 


+- 395 
( + 7 . 3 ) 


(b ) liinc Deposits 


+ 443 | 476 
( + 10 . 8) ( + 105) 


+ 647 
( - 12. 9 ) 


+ 270 + 614 
( + 48) ( + 10 . 3 ) 


+ 468 
( + 7 .1) 


+ 708 
1 + 10 1) 


+ 823 
( + 10 7) 


2 . Bank Credit 


+ 07 - 897 
( + 13) ( + 17 1) 


+ 346 + 1111 
( + 56) ( + 17 . 1) 


+ 129 + 935 
( -17) ( + 12 1 ) 


+ 623 + 1758 
( + 72) 17189) 


3. Bills Radiscounted with RBI 


. 


. 


- 10 


+ 19 


+ 1,5 


+ 244 


- 171 


7- 59 


- 80 


+ 44 


4 . Gross Bank Cicdil( 2 + 3) 


. 


. 


. 


+ 57 + 916 
( -11) ( + 17 , 4 ) 


+ 361 + 1355 
( + 58) ( + 20 7) 


--42 + 994 
( -0 . 5) ( - 12 7) 


+ 543 
( + 61) 


+ 1802 
1 + 19 2 ) 


5 . Public Food Procurement Crodit 


. 


- 1 


t 


-- 58 


+- 188 


- 169 


- 316 


- - 173 


+ 870 


6 . NOD - Food Bank Credit ( 2 - - 5 ) 


4- 68 + 891 
( + 14) ( + 17 9 ) 


+ 404 + 923 
( + 6 .9 ) ( + 14 . 7 ) 


+ 298 
( + 4 1) 


+ 619 
( 1-8 3 ) 


+ 450 
1756) 


+ 888 
( + 10 . 4 ) 


7 . Non - Food Gross Bank Credit 

(4 - - 5 ) 


+ 58 + 910 
( + 1. 2 ) ( + 18 3 ) 


+ 419 + 1167 
( + 71) ( + 18 5) 


+ 127 + 678 + 370 
( +-17) ( 789) ( + 45) 


- -- 932 
(7108) 


8 . Investicits 


+ 619 


+ 4 


- -282 


|- 157 


+ 472 


+ 165 


+ - 405 


+ 394 


(a) Government Securities . 


+ 519 


-89 


+ 187 


+ 73 


+ 349 


+- 118 


+ 225 


+ 345 


(h) Other Approved Securities 


. 


4- 100 


+ 93 


+ 95 


+ 84 


+ 123 


+ 47 


+ 180 


--- 49 


9 . Cash and Balances with RBI 


. 


. 


+ 57 


+ 60 


+ 444 


- 117 


- - 79 


(a ) Cash in hand 


+ 


. 


. 


+ 27 


. 


+ 20 


+ 25 


+ 25 


-- 213 

+ + 
-217 


1- 4 


+ 25 


+ 31 


. 
, 


+ 7 


+ 25 
+ 92 


1-63 
- 11 
+ 74 


+ 31 
- 110 


(6 ) Balance with RBI 


. 


+ 30 


+. 40 


+ 419 


+ 92 


+ 118 


10 . Monoy at Calland Short Notice . 


. 


+ 13 


+ 72 


– 41 


- 26 


+ 61 


+ 25 


+ 11 + 


11 . Borrowings from RBI . 


. 


. 


. 


- -- 16 


+ 17 


1- 56 


+ 253 


- 270 


+ 183 


+ 627 


12. Crodit Deposits Ratio 


. 


. 


. 


66 . 2 


70 3 


673 


71 . 7 


68 .9 


721 


72 


706 


706 


769 


674 


674 


650 


13 . Credit excluding loou ( rçdit Deposit 

Ratio . . . . . 
14 . Investment Deposit Ratio , . 


650 


65 . 6 


620 
36 3 


67 .0 
33 0 


679 
2 9 


69 6 
32 
2 


066 
3 3. 8 


14 . Investment Deposit Ratio 


33 0 


33 0 


33 . 2 


33 . 1 


- 


- - 


- 


- - 
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- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


+ 864 


+ 


TABI C 12 : - SECTORAL 1) L PLOYMENT OT GROSS BANK ( PENT( INO LUDING HILS RLDISCOUNTED WUH RISERVE 
BANK O - INDIA ) 

(Amounts in Rupees Crores ) 
- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - 

Variations during 
- - - - 4 - 

- 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Itenis 

BUSY SEASON 1974 - 75 

BUSY SEASON 1975 - 76 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - 
Public Private Total 

Public Private Total 
Sector Sector 

Sector Sector 
- - - -- - - - - - - - - - 

- - - - - 4 - - - - - 4424 
2 34 

- - - - - - - - - -- - - - 
1 . Public Food Procurement Credit 

+ 306 + 306 

+ 864 
(680) ( 31 . 2 ) ( 1013) 

( 49 . 4 ) 
2 . Priority Sectoi ( including oxport credit granted to 
this Sectoi ) 

+ 8 + 186 + 194 

- |- 332 

+ 333 
(18) ( 147) ( 19 . 7) 

( 37 . 0 ) ( 19 .0 ) 
(a) Small-scale Industries 

+ 77 + 78 

+ 124 -|- 122 
10 ) 

( 7 . 9) 
( h ) Agriculture . . . . . 

+ 76 

+ 98 
. 

+ 98 
( 1 . 0 ) ( 11 . 2 ) ( 94) 

( 100) ( 5 ,0 ) 
(« ) Other Priority Sectors . . . . 

- , + 33 

+ 110 

+ 113 
( 3 . 1 ) ( 0 . 4 ) 11.2 . 3 ) 

(1 . 4 ) 
3. All Other Sectors + 132 + 350 7 - 482 - 12 + 564 

+ 352 
( including exports credit granted to these Sectors ) . ( - 9 . 6 ) ( 65. 3 ) ( 491) 

( 31 . 0 ) 
4. Non -Food Cicdit (2 + 3) . . . 

+ 140 + 536 + 676 

+ 896 

+ 885 
( 31 , 4 ) ( 101 . 0 ) (688) 

( 1000) 

( 506 ) 
5. Of item 4 - Export Credit 

. - 22 - 13 

+ 6 + 207 

+ 213 
( 2 . 0 ) 

( 0 . 7 ) ( 23 . 1 ) ( 122) 
6 . TotalGross Credit (1 + 4 ) . . . . . -+- 446 

+ 536 + 982 

+ 833 + 896 + 1749 
( 100 .0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 0 ) ( 100 , 0 ) 

( 100 . 0) 

- — - - - 
Nures : 1. Figures in brackets are proportions to gross bank credit. 

2 . Figures for 1975 - 76 are based on data collected froin banks which account for 92 1 per cent of total bank credit . 

* Includes large and medium industries and wholesale trado. 


L 


+ 7 


+ 83 


1 


+ 33 


+ 


- 11 


+ 9 


— 


— 


- 


- - 


SECTORAL DEPLOYMENT OF CREDIT 
Busy Season voriginong ( 1974 - 75 and 1975 - 76 ) 

( Percentages ) 


GROSS CREDIT 
( Including bills radlicounted ) 


CUTO 


: : Food Procuromont Credit 
: - Small Scale Industrias 

all Scale industrias Prlority 
- Agriculture 

Socior 
HiHi - oihar Priority Sectors 

Export Credit 
All Other Sectors 


XXX - 79 


(XXXXN 
XXXXXX 
XXXXXXYA 


31 2 


xxx 


- 84 


1 - 34 


11 


- 20 


19XX XXXXXX 

XXXX 


DY 


194 


471 


T 


I III 


122 


( C1 74 APRIL 75 


OCT 75 - APRIL 78 
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TABIL 13 : - SICIORAL. DLPLOIMENTOL VIISLANDING GROSS DANK ( RLDIT ( IN . LUDING LILIS REDIS 

COUNTED WITH RESERVE BANK OF INDIA ) 


- - 


- 


- 4 - - 


- - - 


4 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 
45 07 April 25 , 1975 

- 4 9 - - - - - - - - - - - - - - 
Public Private 

Total 
Sector Sector 


(Anity in Rupesi Crore ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

AS on April 30 , 1976 
- - - - 

4 - - - - - - 
Public Private Total 
Sector Sector 


Ttes 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - G 


2 


- G 


G 


G 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


6 


- - - 


- 4 


- 


- - 4 


- 


I - 


G 


2 


H 


- 


1, Public Food Procurement Ciedi 


- - - - - - GGGGG - - - - 

1572 . 8 
( 1) . + ) ( 17) 


564 1 
( 37, 5 ) 


564 . 1 


- - - - 
1572 
(11 . 3 ) 


2 . Priority Sectors ( including Fxport 

to this Sector ) . . . . 


( redit granted 

. . . 


2000 . 3 
( 191 . 2 ) 


2150 1 

( 4 . 5 ) 


142 . 6 
( 7 . 9 ) 


26301 
(32 ) 


2772 . 7 
( 25 % ) 


(4 ) Small Scale Industries 


1498 
(89) 
77 
(0 . 5 ) 
136 . 4 


1035 . 2 


8 . 6 . 
( 1 . 1 ) 
125 1 


(1) Agriculture . 


. 


. 


. 


. 


. 


618 . 6 

19 . 1 ) 
316 , 5 


1017 . 9 

(11 . 0 ) 
785 , 0 

(1 . 9) 
322 . 2 
17 . 7 ) 


1179 . 6 
111 , ) 
91 , 6 
( 11. ) ) 
5339 
( i. )) 


1179 2 
( 108) 
1141 . 7 

(95) 
512 . 8 


(c ) Other Priority Sectors , 


, 


, 


, 


, 


5 . 7 
10 . ?) 


8 . 9 
( 0 , 3 ) 


3 . All Other Sectorst ( Including Export Credit granted 

to these Sextoss) . . . . . . 


970 .5 


1170) 


5101 . 8 

(71 . 8 ) 
7102 . 1 


6072 , 1 

(19 , 7 ) 
8222 , 4 
( 93, 6 ) 


4 . Non - Food Credit (2 + 3) 


5150 6 

(675) 
8080 . 7 
( 102 . 0)) 


. 


. 


. 


. 


. 


1313 . 1 
(155) 


1120 . 3 
( 605) 
90 . 1 
(51) 


6621 . 1 

(60 . 4) 
9393 . 8 
( 85 . 7 ) 
9810 
( 8 . 9) 


5 . Oſ item 4 -- Export Credit . 


. 


. 


. 


. 


749 . 4 


659 . 3 

( 9 . 3 ) 


72 . 4 
( ? 5 ) 


9 ) 3 , 6 
( 11 . 2 ) 


6 . Gross Bauk Credit ( 1 + 4 ) 


. 


. 


. 


. 


1684 . 4 
( 1000) 


7102 , 1 
(100 . 0 ) 


8786 . 5 
( 100 . 0 ) 


2885 . 9 
(100 . 0 ) 


8080 . 7 
(100 . 0 ) 


10966 , 6 
(100 .0 ) 


Notes : ( 1) Figuros for 1976 are based on data collectod from banks which account for 98 0 per cent of total Bank Credit. 

( 2) Figures in brackets are proportions to gross Bank Credit . 

† Includes large and medium industries and wholesale trade. 


SCHEDULED COMMERCIAL BANKS CASH , INVESTMENTS AND CREDIT - DEPOSIT RATIOS 
( As on Last Friday ) 

Por vont 
100 r . 


HO 


Credit - deposit rotlo 


Investment - doposit ratio 


Cash - deposit ratio 


J 


eine 


$ D M 
5 1971 – 72 


S D M 
1972 - 73 


3 D M 
1973 - 74 


D M 
1974 - 75 


D M 
1975 - 76 


- 


- 


- 
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"IABLE 11 . - TRENDS IN MONEY SUPPLY AND MONETARY RESOURCES (ANNUAL ) 

(Amounts in Rupecs Croies ) 
Outstandings at the end of Junc 

Variations 
Itenis 

1974 1975 1976£ 1974 -75 1975 - 76 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


-- - 4 


- 


6 


- - 


A . Money Supply with the Publle (1 + 2) 

1. Currency with the Public . . 
2. Deposit Moneya . . . 


+ 590 


550 


. 7 . 

11450 12187 13562 -+ 737 

+ 1375 

( -+ 0 . 4 ) ( 11 . 3 ) 
. . . . 

6603 6707 

7297 

+ 104 

( 11. 6 ) ( + 8 . 8 ) 
. . . . . 4847 5480 

6265 -+ 633 

+ 785 

( 13 1 ) ( + - 14 . 3 ) 
B . Factors Affecting Money Supply Varlations ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) 
1. Net Bank Credit to Government (a + b ) . . 

9102 10506 

10779 + 1404 

+ 273 
(a ) Reserve Bank s Net Credit to Government , 

6570 7515 7256 

+ 945 - 259 
(b ) Other Banks Credit to Government . . . 

2532 2991 

3524 

1-459 + 533 
2. Bank Credit to Commercial Sector (2 + 0 )* . . . . 10014 

11277 

13874 + 1263 + 2597 
( a ) Roserve Bank s Credit to Commercial Sector 

$ 2 625 740 - 27 

+ 115 
(6 ) Other Banks Credit to Commercial Sector . , , 9362 

10652 13134 

+ 1290 

7 - 2482 
3 . Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector 

672 310 1279 — 362 

+ 969 
4 . Government s Net Currency Liabilities to the Public 

521 554 

1 - 33 

- 4 
5 . Non -Monetary Liabilities of Banking Sector (uth + c ) 

8859 10460 12921 

- 1601 

+ 2461 
( a ) Time Deposits with Banks . . . . . . 

6459 7682 

9411 + 1223 + 1729 

( + 18 . 9 ) 1 - 22 . 5) 
(h ) Net Non -Monetary Liabilities of RBI , . 

1474 1957 2451 +- 483 

+ 494 
( c ) Residual , 

926 821 1059 - - 105 

+ 238 
C . Aggregate Monetary Resources ( A + B 5 (a )] , , 

17909 19869 22972 + 1960 + 3103 

( + 10 9 ) ( + 15 , 6 ) 
Note : Figures within brackets relate to percentage variations. 

* Includes advances made to public sector enterprises and State Governments for Commercial purposes. 
in Inclusive of Other Deposits with the RBI. 

€ Provisional 
Credit Policy Slack Season 1976 

in the last slack sçaşon : the major part of the inciease 
88 . The credit policy for the 1976 slack scuson, announc 

was under the catcgory of the time deposits . The credit 
ed at the end of the busy Season 1975 - 76 , did not show 

deposit rutio stood at 77 . 2 per cent, as compared with 
any signilicant (Jeparture from the policy of restraint pur 

69 . 7 per cent a year ago . Excluding food procurement cic 
sued so far . The emphasis was on relating availability of 

dit, the latio was lower at 62 . 4 per cent then that of 
bank credit to actual increases in real output, and to assist 

63. 7 per cent a year before. 
incrcase in production without gencialing any serious pres 

90 . During the slack season , in view of the rise in prices, 
sure on prices . The general features of accommodation 

the situation in respect of scositive commoditics was kept 
from the Resçı ve Bank remained unchanged except that 

Lindei constant review ; selective credit controls on cotton 
the food refinance formula was revised . Under the new 

and oilseeds were tightened . 
formula , banks are expected to finance from their Owil re 
souscce public food procurement crcdit upto an outstanding Trends in Money Supply 
level of Rs. 800 crores ; they are entitled to ielinance on 

91 . The impact of tbis selective liberalisation in 
the basis of two- thirds of the incremental food procure 

credit 
ment credit over the level of Rs. 800 crores . Reserve Bank 

policy was reflected in the trends in money supply : money 
would , as before , continue to provide selective and neces . 

supply with the public during the year 1975 - 76 ( July - June ) 

showed an expansion of Rs, 1375 crorce or 11. 3 per cent 
sary suppoit to banks to enable them to meet adequately 
the genuine requirements of public food procurement, ex 

( Table 14 ) . The order of expansion was substantially higher 

than that of Rs. 737 crores ol 6 . 4 per cent registered 
ports and essential needs of production . 

in 

1974 - 75 but it should be noted that it was considerably 
Trends in Credit : 1976 Slach Seasoni 

lower than the average annual rate of cxpansion of 15 per 

cent witnessed during the threc - year period 1971- 72 to 1973 
89 . The 1976 Slack Season (upto July 16 , 1976 ) wil 

74 . More importantly , there is a qualitative difference in 
nessed a further expansion in public food procurement cic 

the character of money supply expansion during 1975 - 76 
dit . Public food procurement credit rose by Rs. 647 crores as 
against Rs. 187 crores in the corresponding period of 1975 ; 

and in earlier years : while expansion during 1975 - 76 was 

accompanied by a growth of 5 . 5 per cent in ical national 
outstanding food procurement credit touched an unprece 

income, during the earlier years , with the cxception of 1973 
cented level of Rs. 2283 crores on July 9 . In the slack Acason 

74 , expansion took place when national Income was practi 
1976 ( upto Tuly 16 ) non - food bank credit recorded in 

cally stagnant. An even more important qualitative difference 
increase of Ry. 132 crores (as against an increase of Rs. 16 

lice in the factors responsible for expansion — on aspect which 
crores in the slach season 1975 ), gross Ciccit rose by 

is discussed later. 
Ry 800 crores as compared with an increase of Ry, 154 
crores in the 1975 suck yeason . This scale of assistance by thc 

92 . The growth in reserve money or high powered moneylik 
commercial banks for food procurement effort, was facilita in 1975-76 was also significantly higher at Rs. 681 crores , 
ted by the support provided by the Reserve Bank . Borrow 

as compared with a much lower expunsion of Rs. 82 crores 
ings from thc Reserve Bank Surpassed the enlier pcuk of 

in 1974 - 75 . Of this, currency with the public accounted for 
Rs. 887 crores on March 19 , 1976 and reached a level of Rs. 590 croies while the share of bank reserves was only 
Rs. 1104 crores on July 9 ; of this , refinance for public Rs. 110 crores. In the preceding year the rise in cuitency 
food procurement amounted to Rs . 976 crores . Total re was much smaller at Rs , 104 crores and bank reserves had 
course to the Rescive Bank , on July 16 , 1976 stood at registered an actual decline of Rs 39 crores ( Table 15) . 
Rs. 1075 crorcs, as compared with the peak of Rs. 1063 
crores in the 1975 - 76 busy season . Aggregate deposits CX 

14 . High powered money comprises currency with the 
panded by Rs. 942 crores as compared with Rs. 715 crores public bank reserves and other Deposits with the RBI. 
25 GI/ 77 — 15 
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TABLĘ 15 : - MONETARY RATIOS 


Bank Cur 
Reserves£ roncy 


Time 
Deposits 


Other B ank 
Deposits Money 
with 
RBI 


Reserve Money 
Money Supply 
(2 + 3 + 41 ( 3 -44 -45 ) 


Year 
( July -Junc) 


Cur 
rency 


Aggre - 
gate 
Mone 
Tuy 
Resour - 
COS 
( 7 + 8 ) 


Cur 
теncy 

to 
Money 
Supply 


to 


Monc 
tary 
Resour 
ccs 


23 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


- 


- - - - 


Avorage 


Ratios 


I 


II - / Z 


. 


. 


66 


Outstanding as on last 

Friday 
(Rs. Crores ) 

1971- 72 
1972 - 73 
1973- 74 
1974 - 75 
1975 - 76 * 


41 


560 
873 
933 
894 
1004 


4979 
5829 
6603 
6707 
7297 


3478 
4092 
4800 
5415 
6219 


47 


5604 
6743 
7584 
7666 
8747 


8523 
9962 
11450 
12187 
13562 


4476 
5491 
6459 
7682 
9411 


(Por cent) 
58 . 4 
$ 8 . 5 
57 . 7 
55 . 0 
53 . 8 


12999 
15454 
17909 
19869 
22972 


38 . 3 
37 . 7 
36 . 9 
33 . 8 
31 . 8 


65 


46 


Marginal Ratios 

( Per cent) 


34 


148 
313 
60 


- - 25 


388 
850 
774 
104 
$ 90 


Increase ovor previous 

year 
(Rs. Crores ) 

1971 - 72 
1972 - 73 
1973 -74 . 
1974 - 75 . 

1975 - 76 * . 
Porcentage variations 
over the year 

1971 - 72 
1972 -73 . 
1973 - 74 
1974 - 75 
1975 - 76 * 


639 
614 
708 
615 
804 


569 
1139 
841 

82 
681 


1061 
1439 
1488 

737 
1375 


816 
1015 
968 
1223 


1877 
2455 
2455 
1960 
3103 


36 . 6 
59 . 1 
$ 2 . 0 
14 . 1 
42 , 9 


20 . 7 
34 . 6 
31 . 5 

5 . 3 
19 . 0 


- 39 


110 


- - 19 


1729 


22 . 5 


35 , 9 
55 . 9 


17 . 7 


6 . 9 


8 . $ 
17 . 1 
13 . 3 

1 . 6 
8 . 8 


106 . 3 
--- 39 . 4 

17 . 5 

38 . 3 
- 29 . 2 


11 , 3 
20 . 3 
12 . 5 

1 . 1 
8 , 9 


17 , 3 
12 . 8 
14 . 8 


14 . 2 
16 . 9 
14 . 9 

6 . 4 
11 . 3 


22 . 3 
22 . 7 
17 . 6 
18 . 9 
22 . 5 


16 . 9 
18 . 9 
15 , 9 
10 , 9 
15 . 6 


- 4 . 2 
12 . 3 


* Provisional, 
£ Consist of cash with banks and their deposits with RBI 


93. Reverting to trends in money supply , of the two 
components , expansion in deposit money amounting to 
Rs. 785 crores or 14 . 3 per cent was considerably larger than 
that of Rs. 633 crores or 13 . 1 per cent during the previous 

So also , currency with the public iecorded 1 incrcuse 
of Rs. 590 crores or 8 .8 per cont, which was more than five 
times the expansion of Rs. 104 crorey or 1 , 6 per cent in 
1974 - 75 . Larger Reserve Bank refinance for food procur 
ment as well as a phenomenal risc in foreign assets of the 
Reserve Bank appear to have induced a higher currency 
growth during the year. 

94 . The behaviour of broud money or aggregate monetary 
resources17 was also characterised by an acceleruted pace of 
oxpansion . The rise in aggrogate monetary resources at 
R9, 3103 crores or 15 .6 per cent was larger hy Rs. 1143 crores 
than the expansion in 1974 - 75 : such larger expansion was 
a combined lesult of a sharp rise in money supply referred to 
earlier and a faster growth in time deposits ( see Table 14 ). 

95. An explanation for the larger expansion in money 
supply in 1975 - 76 has to be sought in the trends in factors 
affecting money supply . An analysis of these factors incli 
cate that net foreign exchange assets of the banking sectos 
and bank credit to commercial sector were the two predomi 
nant causative factors. Net foreign exchange assets of the 
banking sector recorded an unprecedented increase of Rs. 969 
crores ; these assets had actually eclined by Rs. 362 crores in 
1974 - 75 . To the extent that foreign exchange assets could be rc 
garded as a built - in stabiliser of money stock , this fuctor con 
be taken as a redeeming feature of a much higher rate of 


monetary expansion witnessed in 1975 - 76 . A more signifi 
cant contributory factor was bank credit to commercial sector. 
Bank credit expanded by Rs. 2597 crores, i. e . a level higher 
by Rs, 1334 crorcs than thợ ciso witnessed in 1974 - 75 . Of 
the total expansion , as much as 96 per cent was accounted 
for by the commercial and co -operative banks and the rest by 
the Reserve Bank . Flere again , qualitatively a larger expansion 
could be explained in terms of food credit which uccounted 
for 56 per cent in 1975 - 76 , as against only 21 per cent in 
1974 - 75 , of total bank credit expansion . Significantly , in the 
wako of larger accretion of deposits , 1 % banks were in a posi 
tion to support credit expansion to a considerable extent from 
theu own resources rather than by borrowings from the 
Reserve Bank . Consequently , the potential inflationary ini 
pact of this factor was moderated somewhat . 


96 . The extent of the impact of net bank credit to Govern 
ment on money supply was relatively lower in 1975 - 76 : 
net bank credit to Government rose by Rs. 273 crores as 
compaied with Rs, 1404 croies in the preceding year . What 
is more important , as a result of larger revenue and foreign 
aid realisations in clation to Government disbursements, 
Reserve Bank s net credit to Government showed in açtı 
clecline of Rs. 259 crores in contrast to i marked rise of 
Rs. 94 .5 crorey ju 1974 - 75 , 
- - - 

- - - - - 

- - - -- - - - - - - - 

- - - 
11 . With an increase of Rs. 2533 crores during the year, 
total deposits with banks showed 97 per cent increase from 
Rs. 7954 crorca as at the end of June 1972 to Rs. 15630 
crores by end June 1976 . Of this increase of Rs. 7676 crores 
time deposits accounted for Rs. 4935 crores and demand 
deposits Rs. 2741 crores. 


- - 


- - 


17 . Broad money or Aggregate monetary resources com 
prise money supply with public and time deposits held by 
banks, 
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97 . Among the non -nonetary liabilities which cxert a con 

Busy Season : 1975 
tractionary influence , timo deposits with banky showed 1 
record increase of Rs. 1729 croiles or 22 . 5 per cent as com 

99 . Monetary expansion during the busy scaşon of 1975 -76 
pucl with Rs. 1223 crores oi 18 . 9 per cent during the 
previous yedi : these deposits thus acted as the largest 

i mounted to Rs. 924 crores and was Rs. 92 crorcs larger than 
Jepiewent on inoney supply . 

The increase in previous busy season . Of this increase , the 
Seasonal Trends 

shule of cutiency was Rs. 527 croies and that of de 

posit money Rs. 397 crores. In terms of factors affecting 
Sluch Season : 1975 

moncy supply , rise in bank credit to the commercial sector 
98 . The trends as they emci gcd in the two traditional 
Seasons viz , slack season and busy season , may now buefiy 

at Rs. 1926 croies was higher by Rs. 746 crores , than the 
be discussed . The slack season of 1975 witnessed an inciedsc 

level of incileasc in the 1974 -75 busy season . Not foreign 
of Rs 286 ciorcs in money supply with the public , in con exchange assets of the banking sector recorded a sizeable in 
trast to it full of Rs. 150 crores registered in the picvious crease of Rs. 367 ciones in conlist to a decline of Rs. 118 
Blach Scuson . This perhaps indicates the iesumption of clien 

ciores in the 1974 - 75 busy season . Although net bank credit 
of contrasea Yonal expansion , in cvidence since 1969 , with the 
sole ciception of 1974 . The inci ease is attributuble to deposit 

to Goveinment also contributed to the monetary expansion , 
money which iose by Rs. 415 ciorcs, while ou rency showed the expansion in this factor (Rs. 207 crores ) was less than one 
decline of Rs. 129 ciores . The expansion stemmert mainly 

third of that in the palevious busy season . The cumulative 
from hank credit to commercial sector and net bank creclit 10 
the Goveinment. both of which recorded incleus of 

impact of all these factors was offset to a large extent by n 
Rs. 627 crores Inc Rs . 362 croies , icspectively . 

A l l risc 

rise in non -monetary liabilities of the banking sector by 
of Rs. 68 crores in net forcign exchange assets also aided the Rs. 1579 crores ( See Table 16 ). 
expansion in inoney supply ( Table 16 ) . 


TABLE 16 ; — TRENDS IN MONEY SUPPLY AND MONETARY RESOURCES 
(SEASONAL ) 

(Amounts in Rupeos Crores ) 
- - - 

Variations during 


Ilenis 


Slack Season 


Busy Season 


1974 


1975 


1974-75 


1975- 76 


4 


5 


. 


. 


. 


- 150 


+ 286 


+ 832 


+ 924 


- 433 


+ 477 


+ 527 


— 129 
+ 415 


. 


. 


+ 283 


1- 355 


+ 397 


A . Money Supply with the Public (1 + 2 ) . . . . 

1. Currency with the Public 

2. Deposit Money . . . . . . . 
B . Factors affecting Monøy Supply variations (1 + 2 + 3 + 4 - 5) 
1. Nçi Bank credit to Government (a + b ) 

(u ) Reserve Bank s Net Credit 10 Governmont . . 
( ) Other Banks credit to Government , 


+ 527 


- - 362 


+ 694 


- - 168 


+ 129 


+ 578 


+ 207 
- 141 
t. 347 


+ 359 


+ 234 


-- 116 


+ 251 


+ 1180 


+ 1926 


-- - 76 


+ 627 

- 20 
+ 647 


+ 134 


2 . Bank credit to Commercial Sector (a + b ) * 

(a ) Reserve Bank s credit 10 commercial sector 

( 5 ) Other Banks credit to commorcial sector . 
3 . Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector 


+- 85 


+ 1046 


+ 1841 


+ 328 
- 162 


+ 68 


- 118 


+ 367 


4 . Government s Net Currency Llabilities to the Public 


, 


. 


. 


+ 12 


+ 20 


+ 4 


5. Non-monctary Llablities of Banking Sector (a +b4-6) 


+ 774 


+ 783 


-1. 944 


+- 1579 


+ 647 


7- 482 


+ 823 


+ 64 


( a ) Time Deposits with banks . . 
(h ) Net Non -monetary Liabilities of RBI 

( c ) Residual . . . . . 
C . Aggregate Monetary Resources [A + B 5(a )] 


. 
. 
. 
. 


+ 740 
-1- 299 
— 256 


+ 433 
+ 29 


+ 106 
+ 649 


. 


. 


. 


+ 63 


. 
. 


+ 498 


+ 1026 


+ 1313 


+ 1748 


Note : 


* 
ll 


Figures within brackets relate to percentage variations. 
Includes advances made to Public Sector enterprises and State Governments for commercial purposes . 
Inclusive of Other Deposits with RBI, 
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The Price Situation 
General Trends und Factors Responsible 

100 . The most icmu kable chievement of the Indian eco 
nomy in 1975 - 76 was iu the sphere of prices, ALI period when 
high ates of inilution continued to effect most counties of 
the world , or it any rate are not showing signs of abatement, 
India has bcchi able to not only contain , but actually bring 
down the prices from the heights to which they had risen 
during the two years 1972- 73 and 1973 - 74 of inflationary 
bout, The General Index of Wholesale Prices (base yeur 
1961- 62 - 100 ) which had reached an all - time high of 330 . 7 
On September 21, 1974 began to decline steadily theroafter , 
to reach 311. 0 by end of June 1975 and dipped further 
to a low of 282 . 3 on March 20 , 1976 . At this point of time, 
therefore , the price level may be said to bave actually slided 
back to the level prevailing two years carlier ; for instance , 
the index had stood at the level of 282. 1 on March 2 , 1974 . 


101. Between September 1974 and mid -March 1976 , the 
general level of wholesale prices recorded a decline of as 
much als 14 . 6 per cent. This phase of consistent decline was , 
however, interrupted on March 20 . 1976 , since when prices 
begun firining up , with the index rising to 301 . 8 At end - June 
1976 or by 6 . 9 per cent. Notwithstandinng this rise , tho 
general trend of prices during the yoar 1975 - 76 ( Tuly - J une ), 
as a whole , reveals a net decline, whether onc compares the 
level of prices on a roint- to -point basis or on the basis of 
mionthly averages . For instance , between the end of June 
1975 and end of June 1976 , wholesale prices recorded a dc 
clinc of 3 . 0 per cent ; this trend was in contrast to the 
phenomenal rises of 21. 5 per cent and 27. 8 per cent witnessed 
during the years 1972 - 73 and 1973 - 74 , respectively and a 
nomin , jive ol 0 .7 per cent in 1974 - 75 . A better picture 
would emeige, if one takes into account the monthly average 
levels : during 1975- 76 ( July - Juno) prices recorded a declinc 
of 6 .0 per cent, in sharp contrast to an actual rise of 16 . 8 
per cent in 1974 - 75 . 


102 . The abiding trend in 1975 - 76 is therefore one of dec . 
linc - a decline which cannot be regarded purely as a scasonal 
phenomicnon brought about by the bumper crop of 1975 - 76 , 
ulthough it was undoubtedly assisted by it . The declining 
trend reflects the impact, apart from the good crop , of con 
tinued monctary and fiscal discipline and of the administrative 
measures taken to curb speculative hoarding. Tho experience 
of 1975 - 76 has brought into sharp focus the importance of 
another aspect of price behavior namely , that in tho context 
of the Indian economy, the supply -demand balances provide: 
but only a partial explanation of the fluctuations in prices : 
price administration is perhaps as important as the supply 
demand balances because of the fact that there is nufficient 
scope for introducing distortions by speculative operations. 
These operations have bcen largely eliminated by the declara 
tjon of internal emergency in June 1975 and by a whole 
range of the measures which included the crackdown on eco . 
nomic offenders, black marketeers and smugglers and the 
curbing of the use of unaccounted money . 

103. On the whole , there is sufficient evidence to argue 
that the year 1975 - 76 would bequeath a degree of price sta 
bility , of course, given a good agricultural season 
At least two reasons could ho put forward in support of the 
argument : it has been possible to build sizeable buffer stocka 
of foodgrains, as also to accumulate substantial forcign cro 
change reserves , which could be drawn down to combat 
domestic inflationary forces if they show sings of re- cmerging. 
Declinc in Prices June 1975 to Mailch 20 , 1976 


the month of June 1976 : fon instance , between June 5 and 
June 26 , the rise in wholesale piccs was of the order of 3 . 3 
per cent. It may be recalled that prices had actually shown 
ct nominal decline in June 1975 . One explanation for the 
Substantial rise in puccs in June 1976 seems 10 lic in the 
fact that with the delayed monsoon in most parts of the 
count, y , price expectations changed and hence the speculative 
element perhaps gained somc flound . This explanation is 
piirticularly time in the case of specific cominodities , such 
is raw Collon and groundnut, where the supply - demand 
balance had not deteriorated 10 any great extcnt , 

1076 . Paienthetically , it may be added here that a well 
spread public distribution system can provide an effective 
countervailing force to such situations . 

107 . 1aking this phase us a whole , however, it part of the 
rise could be attributed to the upproach of the sluch scusoni , 
d more meaningful explanation has to be sought in the speci 
fic commodilies /articles , which witnessed significant riscs 111 
prices . The two main gioups which weie responsible for this 
Tisc were Food Articles ( 8 . 9 per cent) and Industrial Ruw 
Materials (23. 6 per cent). It may be added that these very 
Sloups were mainly responsible for keeping down the gencia 
level of prices throughout the financial year 1975 - 76 . In the 
Food Articles group the pressure on prices was Jurgely 
reflected in commodities of relatively lower importance such 
us fruits and vegetables , fish , eggs und meal and sugar aod 
allied products . The prices of foodgrains however recorded 
only a marginal rise of 0 . 9 per cent, the rise being more pio 
nounced in the case of jowar and bajiit , Edible oil pricey too 
recorded a risc of 16 . 1 per cent. The prices of pulses 
however , declined significantly . In the Industrial Raw 
Materials group , the main pressurç çmerged from raw cotlon , 
the prices of which rose by as much as 42 per cent. Although 
there was an imbalance between supply and demand in the 
Case of cotton , the extent of the risc docs not seein to have 
been warranted by this imbalance alone. Similarly , prices of 
oilseeds also recorded a rise of about 31 per cent during this 
phase 
Group wise Trends • 1975 -76 

108 . A more detailed analysis of the prico trends during 
1975 - 76 as a whole may now be attempted . The decline in 
prices of 3 .0 per cent during 1975 - 76 (July -Junc ) was 
brought about by the following groups Food Arlicles 
( 10 .2 per cent), Chemicals ( 10 .4 per cent) and Machinery 
and Transport Equipment ( 1 . 6 per cent); together these 
groups account for about 50 per cent of the total weightage 
in the general index . In contrast, the groups Liquor and 
Tobacco ( 1. 7 per cent ), Industrial Raw Materials ( 5 .6 per 
cent) and Manufactures (3 . 1 per cent) firmed in the rise 
in the group Fuel, Power, light and Lubricants was subs 
tantial at 13 . 1 per cent ( Table 17 ) . 

109 . The index for the group Food Articles declined to 
331 . 0 at end - June 1976 , from a peak of 368 . 7 at end - June 
1975 , or by 10 . 2 per cent as against increases of 3 . 2 per 
cent and 26 . 0 per cent recorded in 1974 -75 and 1973 - 74 , 
respectively . The decline in the prices of food yains was 24 . 0 
per cent, us against increases of 4 . 6 per cent and 36 .6 per 
cent in 1974 -75 and 1973 - 74 , Interestingly enough , umong 
" Foodgrains both cercals and pulses iecorded sharp declines 
of 22 . 1 per cent and 31. 1 per cent, iespectively , as against 
an increase of 6 .9 per cent in the case of cercals and a fall 
of 3 . 4 per cent in the case of pulses during the previous 
year. Again , among cereuls, all cereals , inajor as well as 
coarse, witnessed declinesa unique phenomenon noticed 
during the year. Rice and wheat prices declined substantially 
by 23 .6 peil cent and 9 . 4 per cent, respectively. The prices 
of both jowar and balra dipped heavily by 12 . 9 ner 
and 44 . 7 per cent. respectively , Sizcablc imports and the 
decision to build up it substantial buiter stock of foodguins 
had a favourable inpact on food grains prices . Edible oils 
prices witnessed a sharper decline of 24 . 0 per cent , as com 
pared to a decline of 15 . 9 per cent last year. Among edible 
oils , groundnut oil prices declined stccply by 32 . 7 per cent 
followed by vanasputi (31. 8 per cent). 

110 . The index for the group In Justrial Raw Materials 
recorded in increase of 5 . 6 per cent in contrast to the declinc 
of 16 . 5 per cent in 1974 - 75. It may lic secni from Table 17 
that the prices of this group huwelet declined hy 145 per 
cent till mid -March 1976 (July -March ) : the decline was 
mainly accounted for by oilsсeds ( 30 . 3 per cent) . This dec 
lining trend in raw material prices was reversed subsequently 
And an uptrend in prices set in thereafter . The index of 


104 Reverting to the trend in prices during the year 
1975 - 76 . the trend can bo more meaningfully analysed into 
two distinct phases : the first phase between cnd June 1975 
upto March 20 , 1976 when prices recorded a decline and the 

çcond phase from the third weck of March 1976 till end - Tunç 
1976 wben prices actually rose . During the first phase , whole 
sale prices recorded a decline of 9 . 2 per cent. The bumper 
crop of 1975 - 76 , IS well sizeable imports of foodgrains in 
two successive years may be said to have act the tone for the 

end. The influence or these lactos WAS reinforced by the 
Various anti- inflationary measures, 1cferred to earlier . 
Rise in Prices : March 20 to cnd June 1976 

105 . The cond phase witnessed at arise in prices of 69 per 
cent. The bulk of the rise however seems to have occurred in 
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= 
CABLE 17 : - - TRENDS IN INDEX NUMBERS OF WHOLESALL PRICES 

( Base : 1961 -62 = 100 ) 
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Weight 


Group,Sub -Gioup/ Commodity 


End -June 

1975 

Ovci 
End - June 


End - June 

1976 

Ovei 
End - Junc 

1975 


March 
22, 1975 

Over 
Fod - June 

1974 


End - June 

1975 

OVCI 
March 
? ?, 1975 


( Percentage Variations) 
March End - June 
20 , 1970 

1976 
Over 

over 
End - June March 

1975 20 , 1976 


1974 


1- 4 , 6 


1 - 6 . 9 


133 .0 


- 1 . 3 


I 
Ļoti 


-16 . 9 
+ 8 . 9 
+ 0 . 9 
+ 4 . 4 
15 . 8 

- 3 . 9 
-121 . 5 
-1 18 . 5 
. - 12 . 0 
-1- 30 . 4 

14 , 7 
+ 16 . 1 

+ 8 . 3 
+- 22 . 5 
+ 3 . 9 
+ 0 . 9 

4-0 . 6 
- 23 6 
+ 24 . 9 
+ 42 , 0 
- - 7 . 1 
+ 30 . 9 
+ 36 , 7 
— 5 6 
- 1 . 4 
+ 2 2 
+ 54 


ܐ 
5 
+ 


- - - - - 
All Commodltles 

1000 1 - 0 . 7 - 3 . 0 - 0 . 2 + 0 . 9 

- 9 , 2 
1. Food Articles 

413 + 3 , 2 — 10 . 2 102 

-30 — 17 . 6 
loodgrans . 

( 35 . 8 ) - 24 . 0 + 5 . 1 

- 0 . 5 — 24 . 7 
( u ) Cereals , 

( 29 . 3 ) 

- - 22 . 1 

+ 7 . 2 

- 0 . 3 - 25 . 4 
(1 ) Rice , 

( 162) | 10 . 4 23 . 0 + 1 . 0 197 - - 27 . 8 
( II ) Wheat 

( 7 . 8 ) - 2 . 3 - 9 . 4 -1 11 . 9 - - 12 . 7 

- 57 
( 111 ) Jowar 

( ) 1- 1 . 9 

129 + 2 . 9 - 1 . 0 - - 28 3 
( in ) Bajlar 

(1 . 1 ) 

- - 44 7 + 46 . 6 . - 8 . 9 — 53 , 3 
(6 ) Pulses 

(6 . 5 ) - 3 . 4 - -31 - 2 . 1 

---21 . 7 
Truits and vegetables 

( 5 . 7 ) - -13 . 0 7 - 11 . 3 

- - 18 , 9 

-- 14 . 0 
Milk and Milk Products , 

( 14 . 71 HOT 

- 6 . 4 - 3 . 0 

- - 10 . 7 
Edible Oils 

( 13 . 0 ) - - 15 9 

- 24 . 0 - 12. 7 - 30 - 337 
Fish , Eggs and Meat 

( 4 . 9 ) 1- 5 . 0 + 916 - 1 . ? + 6 . s -1- 12 3 
Sugar and Allied Products ( 15 . 7 ) 7 - 16 . 3 14. 8 

+ 4 . 4 

H11 . 4 - - 14 . 1 
Sugar . . . 

( 8 . 9 ) 1-6 . 2 7- 10 . 3 - 7 

+ 1 2 
II . Liquor and Tobacco 

1-4 .2 + 17 

- 2 . 8 

- 0 . 8 
III. Fuel , Power , Light and Lubricante 

+- 5 . 7 -|- 13 1 

151 -1- 0 . 6 

+ 12 . 4 
IV . Industrial Raw Materials . 

121 - 16 . 5 

+ 5 6 - 14 . 0 

--- 3 . 9 — 14 . 5 
Fibrcs , , , , , 

(14 . 0 ) - 13 . 0 --- 29 . 5 - 115 - -12 +- 3 . 7 
( i ) Cotton raw ( 18 . 5 ) - 24 8 7 - 48 . 2 - - 22 . 3 

- 73 
( ii ) Jute law . 

( 9 . 6 ) 26 . 7 F75 -- 16 . 0 

+ 8 . 7 

+ 15 . 6 
Oilsecds 

( 43 . 3 ) . - 203 - - 8 . 3 – 15 . 1 - 01 – 30 3 
(1) Groundnuts 

( 20 . 8 ) - S8 213 — 6 . 4 - -24 - 42 .5 
V . Chemicals 

+ 14 . 9 - 10 . 4 -+ 14 6 -- 0 . 2 - 5 , 1 
VI. Machinery and Transport Equipment 79 

7 - 11 . 4 

--16 + 12 , 6 

- 11 – 0 . 1 
VIL. Manufactures . . . 

294 + 0 . 6 - - 3 . 1 10 . 9 

- 0 . 3 + 0 . 9 
( a ) Intermediate Products . ( 195) - 12 . 1 

- - 96 -- - 12 . 7 

10 . 7 7 - 4 . 0 
( b ) Fuished Products 

180 . 5 ) 

+ 5 . 1 -|- 1 . 2 + 5 . 7 - 0 . 6 

- 0 . 1 
Textiles , . , , 

( 38 , 6 ) 

- ] 2 

- ; ? + (Neg ) -- 1 . 3 - 0 ,6 
( 1) Cotion Manufactures 

( 26 . 8 ) + 1 . 4 

+ 0 . 6 - 0 . 3 
( ) Jule Manufactuies 

(81) - - 8 . 2 

+ 15 ? 

- 1 « 

— 7 . 0 
Metal Products . 

( 13 . 0 ) + 13 . 5 + 28 7- 13 , 1 

+ 2 , 4 
Chemical Products . 

( 9 . 2 ) -|- 11 . ) + 37 |- 12 , 6 

- 1 . 3 

- 1 , 5 
Fertilisers . . 

( 1 . 8 ) + 3 . 1 . 210 

1- 3 5 

+ 0 . 4 - - 21 . 0 

- - - - - - - 
* Ligures in brackets icfer to the percentage distribution of the wcight:1gc assigned to the icspective main groups 
Source Office of the Economic Adviser , Ministry of Industrial Development, Government of India . 


25 
61 


14 . 3 


+ 


܀ 


- 1 . 6 


- - 1 . 6 
- 18 
- 13 . 3 
+ 0 . 3 
+ 5 . 3 


+ 0 , 1 


- - - 


Tuspectively . Prices of fertilisers which were successively re 
duced by the Goicinment contributed largely for this decline , 
On the oihu hind , the hike in the prices announced by the 
Government in the case of herosene oil, furnace oil and petio 
leuni, pushed up the index of the group Fuel , Power, Light 
und Lubricants by 13 . 1 per cent . 


industial Ruw Materials rose by 23 . 6 per cent between March 
20 and end - June 1976 . Such rise was conspicuous in the 
CIC of law cottoni (by 42 pci cent) incl oilsсeds (by 31 
n cent) The unprecedentcal incieuse in the price of raw 
colton was attributtal to the persistent mill demand , especially 
for the new cion and the absence of selling picssic, cven at 
higher prices. Further , thc Cotton Advisory Board scaled 
down in June 1976 , the cotton ciop estimates by 2 . 5 lakh 
bales tu 66 , 5 lakh bulcs . In jespect of oilseeds , speculative 
hortuig as well as iestrictions on the intei - Stale movement 
of oilseeds , politicularly of groundnuts and groundnut oil, 
imposed by sonic States were responsible for the u .c . Mca sul 
les hive since heen taken for bringing down the prices of these 
commoditics. Thus Juring the entire yet 1975 - 76 ( July - June ) 
INIW collon prices went up by 48 per cent ind those of oil 
seeds declined only by 8 . 3 per cent. Riw Jute rices, how 
cvei vhowed Lise of 75 per cent due to lower output of 
TELU lulu ud mesilt . 

111. The group Chemicals witnessed a declined at 10 .4 
per cent in 1975 - 76 IS ilgainst uses of 149 per cent and 364) 
per cent recorded during the years 1974 - 75 and 1973 - 74 . 


112 . The LOU Nunufactures recorded a marginal in 
cieuse of 31 pci ceni. Both the sub - groups viz ., Inteimcdiatc 

S und Finishert Products ycrc responsible Toi 170 
rise the former owell 11 Tisc of 9 . 6 per cent as agungt at 
deume of 12 . 1 per cent , witnessed last year , while the later 
Tose maiginly by 12 per cent. an compared with an in 
Ciense of 5 . 1 per cent 1ccorded laty year . Among linished 
Products prices of both cotton nd Jute manufactures firmed 
up by 1. 4 per cent und 15. 3 per cent, respectively , 
Consuiner Prices 


113 In consonantec with 1l Jeclining trend i Wholesale 
priecy . lhe Consumer Pric Indor (base 1961) = 100 ) witnessed 
a decline . In fact, such « lemakuble decline was noticed in 
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the index for the first time since 1961, The Consumer Price Rs. 708 crores in the previous year. During 1975 -76 the Centre 
Index for locustrial Workers declined by 10 . 2 per cent during entered the market on two occasions and raised a net amount 
the year 1975 - 7619 us against a risc of 5 . 5 per cont recorded 

of Rs. 453 crores as against Rs. 495 crores in 1974 -75, Whilo 
during the comparable period of last yoar . The Index for the first floatation was it cash - cum - conversion offer , the 
Urban non -Manual Fmployecs, howover , registered a relatively Second floatation was wholly based on cash subyciiptions. In 
lower decline of 4 . 6 per cent, ” 0 in contrast to an increase of addition to these lonn floatations , at sum of Rs. 39 crores was 
6 . 1 per cent witnessed during the collesponding period of invested in Central Government bonds under the Schemc of 
1974 -75 . 

Volunlary Disclosure of Income and Wealth , State Govern 

ments iaised Rs. 274 crorey in 1975 - 76 on a cash basis in two 
Saving and Investment 

floatations , as against Rs. 213 crores in 1974 - 75 ; in the first 

floatation Rs. 179 crores and in the second , Rs. 95 crores . Out 
Domestic Saving 

of the total amount of Rs. 274 crores they raised from the 

market , the Stales repaid Rs. 100 crores to the Central Gov 
114 . Although compiehensive data regarding saving and 

ernment during 1975- 76 , representing their share of centile 
incumcol in the economy in 1975 - 76 are not yet available, 

lised markot borrowings l aised in 1963 -64, and retained the 
on the basis of fragmentary data , it is possible to indicate 

bulance of Rs. 174 crores . 
the broad trends . It is necessary to sound a note of cuution 
that the estimates of saving and investment presented here , External Sector 
are tentative and muy undergo significant revision when fuller 

118 . The performance of the exleioul sector of the Indian 
Jata becomo available . 

economy in 1975 - 76 shows, in refreshing contrast 10 tho 
115 . The data presented in Table 18 show that the Talio of 

earliei Jeais , distinct signs of strength : this strength is 

reflected in un ulpiecedented rise in foreign exchange reserve , 
domestic Saving to national income rose sharply from 13 . 1 
per cent in 1974 - 75 to 14 . 5 per cent in 

notwithstanding a sizeable trade deficit for the second year 
1975 - 76 . Both the 

in succession . Although the intlow of external resources hus 
public sector as well as thc household sector have contributed 

assisted , the emergence of this strength secois to be pijmarily 
Lo the growth in domestic saving . In an environment of relativo 

attiibutable to domestic factors. In the absence of detailcc 
price stability , unlike in the vious yeur, saving in the form 

balance of paymçits data for 1975 - 76 it is diflicult to assess , 
of financiul asycts rose significantly in 1975 - 76 . On the other 

at this stage , whether the tiend in the payments position of 
hanu , the share of the privato corporate sector in total domes 

1975- 76 is in the nature of 4 once - for-all phenomenon Ol 
uc yaving appears to bave declined . 

whether it fois part of u long - run trend . All that one can 

infer as a board judgement is that the lony- term balance of pay 
Aggregate Investment 

ments prospects have improved . 
116 . Such a significant rise in domestic saying resulted in 

Trade Deficit and Payments Position 
raising the overall rate of investment in the economy from 
14 . 8 per cent of net national product in 1974 - 75, to 16 . 0 

119 . Taking the short -teini trend Lirst both imports and 
per cent in 1975- 76 . What is more , the increase in investment exports in 1975 - 76 showed much lower iates of growth han 
came about, notwithstanding a decline in tho net inflow of 

in the previous yeur ; exports rose by only 16 per cent li 
foreign resources , the size of inflow has been estimated to contrast to 4 growth of as much as 32 per cent in 1974 - 75 . 
Five declined from the record ratio of 1 . 7 per cent of net Obviously , the spectacular rise that took place in 1974 - 75 in 
national product in 1974 - 75 to 1 . 5 per cent in 1975 - 76 , Of 

export earnings of a number of Indian goods / commodities 
course , even at this lovel the contribution of foreign resour could not be sustained owing to the declining trend in 
les to investment was significant. Domestic saving was thus international prices . Import growth at 11 per cent wus size 
wble not only to mako up for the decline in inflow but also 

ably lower thun 53 per cent growth witnesscul in 1974 - 75 
to increase the level of overall investment in the economy. The rise in imports was mainly conlined to food - grains and 

was attributable to a rise in both volume and price . On the 
Market Borrowings , 

other hand , import payments on account of several other 
117. At this stage i word about Governments marhet 

itens including petroleum were much lower , which in part 
borrowings. The combined net receipts of the Central and 

explains the substantially Jowell growth in imports in 1975 - 76 . 
State Governments from market borrowing ? 1 ammounted to 

The net icsult was that the size of the trade deficit rcmuined 
Rs. 728 crores in the financial year 1975- 76 as against 

in 1975 - 76 practically unchanged at Rs. 1155 crores , as com 

pared with the deficit of Rs. 1189 crores during the previous 
TABLE 18 : - ESTIMATES OF DOMESTIC SAVING AND year . 
INVESTMENT : PER CENT OF NET NATIONAL PRO 

120 . Fortunately , notwithstanding the persistence of a size 
DUCT AT CURRENT PRICES 

able trade deficit , India s foreign exchange reserves recorded , 
(PROVISIONAL ) 

over the financial year 1975 - 76 , a phenomenal rise of Rs 881 

crores " ? , In the absence of detailed balance of payments data , 
Financial Year (April-March ) 

it is difficult to provide a precise explanation of the rise in 

l eserves, However , brond indicators suggest that the rige was 
Items 

1972 1973 1974 - 1975 – attributable primarily to two factors , namely , larger inflow of 
73 74 75 76 aid and increase in invisible earnings . Although fuller data 

segurding inflow of and are not yet available , it seems that 

VIOSS aid disbursements in 1975 - 76 were higher by about 
2 3 4 5 
Rs. 400 crores , than the level in 1974 - 75 . On the other hand , 

transactions with the IMF resulted in a much lower level 
1. Domestic Saving 13 .0 12 . 8 13 . 1 14 . 5 oi inflow in 1975 - 76 . While India made a drawing in August 

1975 of Rs. 207 crores from the IMF Oil Facility 11975 ) , 
2 . Inflow of foreign 

following the improvement in the reserve position , India re 
ROSOLIces 

0 . 8 
, 

0 . 8 
. 

1 . 7 1. 5 

purchased the drawing from the Compensatory Financing 
3 . Aggregate Investment 

Facility , made in February 1974 , of Rs. 65 crores . Thus the 
(Net ) (1 + 2 ) . . 13 . 8 13 .6 14 .8 . . 16 .0 

net inflow in 1975 - 76 from transactions with the IMF was 
of the order of Rs. 142 crorcs , whereas in 1974 - 75 Slich rjet 

inflow aggregated as much as Rs. 485 crores . In a sense there 
19 . Junc, 1976 over July , 1975 index, 

foie the increasc in gros ) aid disbursements in 1975 - 76 was , 
20 . April, 1976 over July , 1975 index . 

lo a large extent, offset by lower drawals froni the IME . 

Viewed from this perspective , the improvement in the reserves 
Note : Thic ratios for 1972 - 73 to 1974 - 75 have been revised position could be ascribed largely to domestic factors . 
partly on account of tho rovision of CSO s estimates 

21. Ihese figures are drawn from Reserve Bank of India 
of national incomo and partly owing to the availability 

records. 
of more recont figures of components of savings and 

22 The incicase is with reference to the foreign exchange 
I t 11) lit . 

C . CIVC " , excluding Gold und SDR , at end March , letos, 
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Improvement in Invisibles 

121. Although data regarding invisibles account are yet to 
be compiled , the broad indications are clear : there was a 
jump in nct sales of foreign exchange to the Roserve Bank by 
authorised dealers . The size of such salcs which represent the 
net surplus of foreign exchunge transactions put through the 
wlithurined dealers was in 1975 - 76 over three times that in 
1974 - 75 . in the absence of detailed accounts , it is difficult to 
state if the rise in invisibles is u transient situation or likely 
be of a permanent nature . It is only reasonable to infer that 
following the strong Goveinmentul action against smugglers 
and forcign exchange offenders, there has taken place a plug 
ging of forcign cychaoge leakages, the impact of which has 
begun to reflect itself . Moreover , tho Government has also ini 
tiated il number of measures towards encouraging remittances 
of funds by non - resident Indians and persons of Indian origin 
abroud and also attracting non - resident Indians to invest in 
equity capital in certain specified industries . Taken together , 
these measures scams to have had a salutay impact on India s 
invisibles account. 

122 . Turning to the long -term prospect, the strengthening 
of the puyments position in 1975 - 76 appears to be symptomatic 
of a significant change which might take place in India s 
balance of payments . Admittedly , these spects need to be 
studied in depth to arrive at definitive conclusions but at 
least some indicators of such change may he mentioncd 
Higher export capability is being built up in the economy, 
at the samc time as import substitution in the sphere of oil, or 
more generally energy , is taking place at a faster pace . Simi 
larly , the need for importy of foodgrains and fertilisers might 
tend to diminish . Further , the growth in invisible earnings 
experienced in 1975 - 76 may hopefully continue in the com 
ing years . If these indicators are any guide, in the long run . 
one can hope for an improvement in India s balance of pay 
ments position . 

A cletailed discussion on the trends in trade follows : 
Trade Deficit 

123. The trade deficit during the Ascal year 1975- 76 worked 
out to Rs. 1155 crores , a level which was only marginally 
lower than the deficit of Rs. 1189 crores, in the preceding 
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year. There was a marked slackening in export growth in the 
wake of the leversal of the international commodity booni 
witnesscul in 1973 and 1974 and the persistence of recessionally 
trends in most developed countries which are major buyers of 
piimally and processed goods . This was fully reflected in el 
much smallei magnitude of risc in export earnings of Rs. 533 
crores us compared with a rise of Rs. 807 crores in the pre 
Calling year: the rise in export carnings w26 16 per 
cent us compuied with 32 per cent in 1974 -75 . In the case of 
impons, lower prices of raw materials and mells , no 
duubt , sizeably roduced the import bill; but this was more 
than offset by a substantial increase in import prices of 
fooxgruns und fertilisers . The overall risc in inipoits at 
RS, 498 viores was less than one - third of that in the preceding 
ycol ( viz , Rs. 1565 crores ) . The rate of growth in imports 
in 1975- 76 was thus only 11 per cent as compared with 53 
per cent and 58 per cent rises in 1974 - 75 and 1973- 74 , iespec 
lively . The persistence of a higher rate of incilease in import 
prices in relation to export prices , resulted in a further deterio 
ration of India s terms of trade : reported data for the pe , lod 
April 1975 to February 1976 showed that the terms of trade 
worsened by over 15 per cent. 


Fxports 


124 , Exports during the financial year 1975- 76 rose fu 
ther to a record level of Rs. 3863 crores registcling it rise of 
Rs. 533 crores over the preceding year as compared to u vise 
of Rs. 807 crores witnessed in 1974 - 75, Commodity -wise 
details however, ale uvailnble only for the first nine months 
of 1975 - 76 (April -December ) during which period exports 
ilggregated Rs. 2690 crores as compared with Rs. 2355 crores 
in the corresponding period of 1974 -75 ( Tuble 19 ) The 
changes in the cominovity composition of exports reflected 
fully the impact of international prices — porticularly of agri 
cultural produce and pilocessed goods as well as manufactured 
articles . This was true of major export items such as jute 
goods, cotton textiles, vegctable oils and oilcakes , cashew 
kernel and spices . In the caso of sugar and silver , however , 
although prcies were relatively lower, the quantity exported 
was higher with the result , export earnings from these items 
were much larger than in the corresponding period in 1974 -75 , 


TABLE 19 : - INDIA S PRINCIPAL EXPORTS 


( Amounts in Rupees Crores ) 


- , 


- 


. . . 


- 


1974 - 75 APRIL - DECEMBER 


Commodities 


Incresase ( + ) / of 
Decreasc ( - ) 
(4 ) over ( 3) 


1974 -- 75 


1975 - 76 Actual Per cent 
456 


- - - - 


- 


1013 

65 
118 


669 
47 


842 
93 


4 26 
+ 98 
– 13 


93 


81 


7- 173 
+ 46 
- 12 
+ 14 
1 . 21 


51 


I. Food and Llyo Animals 

1. Fish and fish preparations 
2 , Cashew kornels . 
3 . Coffee . 
4 . Tea ( Black ) 
5 . Spices 
6 . Oilcakes 
7 . Sugar 


44 


58 


........ 


ī++ 


221 


+ 13 


61 


157 
38 


96 


66 


- 11 
+ 122 


339 


175 


1+ 


88 


+ 


II. Beverages and Tobacco 

Tobacco unmanufactured : 


: 


.. 


+ 33 
+ 29 


431 


290 


330 


+ 14 
+ 36 


17 


14 


19 


Ill. Crude Materials , Inedible except Fuely . 

1. Cotton ( rau und waste ) 
2 . Mica . . . . . . 
3 . Iron ore (including concentrates) . 
4 . Crude, animal and vegetable materials n .e.s. . 


18 


14 


10 


+-- 


93 


.. 


. 


160 
117 


139 
62 


88 


IV . Mineral Fuels , Lubricants and Related Materials 


25 


hle Olls and Fats 


V . Animal and Vegetable Olls and Fats 

Vegetable oils . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1 


VI. Chemicals . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


104 


. 
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- 


- - 


- 


- RZ 24 


. 


- 


= 


- 


= 


1 


5 


F1 


- 26 


189 


95 


79 


T+II+++ 


SR 


69 


+ 19 
+ 158 


52 


134 


133 


+ 56 


82 


39 


65 


35 


+ 71 


+ 17 


+ 27 


20 


14 


VII . Manufactured Goods . . 

1158 896 908 

- 12 
1 . Leather and Leather manufactures 

145 111 

133 7-22 420 
2 . Cotton textiles . . . . 

233 187 

138 
3, Jute manufacturos « i . 

296 257 

- 27 
4 . Pearls and precious and somi-precious stones, unworked or worked . 

66 

+ 20 
5 . Iron and Steel 
6 . Silver (bullion bar ) . . 

+ 82 
VIII , Machinery and Transport Equipment , 

212 189 

+ 42 
1 , Machinery other than electric 

91 

+ 23 -|- 39 
2 . Electrical machinery , apparatus and appliances 

56 

+ 8 + 21 
3 , Transport equipment . , 

60 + 25 
IX . Miscellaneous Manufactured Articles 

240 173 

202 + 29 
1 . Clothing . . . 

136 
. 

97 124 

+ 28 
2. Footwear 

14 
Total Exports (Including others) 

3304 " 2355 2690 + 335 0.14 
W Includes yarn and thread , 
* Şubsequently revised to Rs. 3331 crores for which commodity -wise details are not yet available . 

Source : D . G . C . I. & S . 
125 . Direction -wise , the data available for thc first nine Imports 
months of the year (April-December 1973 ) showed that, of 
the rise in total exports during this period of Rs. 335 crores, 

126 . Imports during the Arst nine months (Aprial-Decem 
exports to the Economic and Social Commission for Asia and 

ber ) of fiscal year 1975 -76 for which conuodity details are 

available , amounted to Rs . 3900 crores recording an increase 
pacific ( ESCAP ) countries excluding Japan rose by Rs. 109 

of Rs. 810 crores or 26 per cent over the corresponding period 
croies : within this group , the rise in exports to Iran was of 

of the previous year ( Table 20 ) . The two major items which 
the order of nearly Rs. 73 crores. Exports to Japan also rose contributed to the increase were foodgrains (wheat ) and ferti 
by nearly Rs. 82 crores. The share of all ESCAP countries 

lisers . Besides , imports of machinery and transport equipment 

E14 well as petroleụm cruce were noticeably higher . On the 
rose from 25 per cent to 29 rei cenil of the total. On the other 

other hand , the value of importy of steel and non - ferrous me 
hand , the shares of ECM countries, North America (particu 

tals was lower , on account of reduction in the volume of im 
larly the U . S . A . ) and the Fast European countries were mar ports in the case of steel and on account of lower prices in 
ginally lower than in the corresponding period in 1974 . 

caes of non - ferrous metals . 
TABLE 20 : - INDIA S PRINCIPAL IMPORTS 

( Amounts in Rupees Crores ) 

1974 – 75 APRIL -DECEMBER Increasc( -1 )/Decreasel ) 
Commodities 

of ( 4 ) over ( 3 ) 
1974 – 75 1975 – 76 Actual Per cent 
2 

4 5 

6 


. 


1017 
887 

30 


+ 475 
- 472 


1188 


. 


37 


II 


. 


. 


- 


164 
25 


19 


+ 0 


++ 


. 


881 


912 


.. 


7 - 31 


777 


+ 45 


++ 


. 


130 
16 


. 


I 


712 


. 


- 15 
+ 225 
| 15 


+ 


. 


627 
135 

27 
40X6 


J . Food and live Animals 

855 

542 
1 . Wheat . 

698 

415 
2 . Cashewnuts 
II . Beverages and Tobacco 
IN . Crude Materials , Inedible except Fucla , 

219 

155 
Colton raw , other than linters 

27 
IV . Mineral Fuels , Lubricants and Related Materials . 

1157 
1. Petroleum , crude and partly refined 

955 

727 
2 . Petroleum products . 

202 

154 
V . Animal and Vegetable Olls and Fats , . . 

35 

31 
VI. Chemicals 

402 
1 . Chemical clements and compounds 

179 

120 
2 . Medicinal and pharmaceutical products 

34 
3 . Fertiliser manufactures 

425 

207 
VII. Manufactured Goods . 

763 
1 . Tron and Steel , 

417 

297 
2 . Non -ferrous metals , 

178 

135 
VIII , Machinery and Transport Equipment . . 

670 

495 
1. Machinery other than clectrical 

397 

301 
2. Electricalmachinery , apparatus and appliances 

101 
3 . Transport çquipment . . . . . . 

123 

93 
IX . Miscellaneous Manufactured Articles 

31 
Total Imports . . . . . 

4468 * 3090 
* Subsequently revised to Rs. 4520 crores for which commodity -wise details are not yet available . 
Source : D . G . C . I. & S . 


+ 13 


24 


. 


1- 3 


. 


. 


549 


1199 

- 85 
- 61 


. 


. 


63 


- 47 


464 
236 

72 
649 
406 
146 
98 


.. 


150 


--- 154 
| 105 
+ 45 
+ $ 
+ 7 
+ 810 


+ 35 
+ 45 
- 5 
-1- 23 
+ 26 


46 


38 


. 


3900 
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127 . Imports from the USA and LOA countries 10se con ll the considerable scope for drawing on foreign exchange 
giderably during the period , while those rom the USSR ind Teserves morc freely than in the past. Ju addition , the Gov 
Trauere lower than in the same period in 1974 

Cudent has taken jecently a number of mcasures to boost pri 

vate sector investment which include thc 1cform or licensing , 
Trude Policy 

initially easing of restrictions on the declaration of dividends 

und finally removing the restriction altogether and on the 
128 . The nccd for stepping up esport earnungs was brought 

isgule ol bonus shares, the liberalisation of import policy and 
ina p relief by the persistence of il tarce tracle deficit for the provision of tax incentives for increasing production in selected 
carond year in succession . The re -opening of the Suez Canil industries . Further , the Central budget for 1976 - 77 has laid 
might facilitate faster realisation of export proceeds as also 

greater emphasis on rationalising the direct tax structure and 
some saving in freigh cost. Further , the country s trade policy 

increasing incentives for savings and investment, Although , 
has been greared towards intensifying export efforts both in 

there is it time- lag between stimulation by the Government 
terms of expansion and diversification . Recently a number of 

and response to it by the private sector , it is reasonable to 
measures have been taken to provide incentives to the privato 

expect that private sector investment will tend to pick -up in 
sector with a view to achieving these objectives. These mea 

1976 - 77, even is public investment is stepped - zip . 
sures, inter alia include provision of incentives for stepping up 
production for exports , incentives for promotion of exports of 

133 . Although the capital marhet continucs to remain 
* Slowth items like engineering goods, widçning of thc scope 

sluggish , it is showing signs of ievival ; for instance , new 
of the scheme of case compensatory sụpport , grant of id 

Capital issues by non - Government public limited companies 
vances by scheduled banks to exporters ayuinst duty drawback 

in 1975- 76 ( April-March ) at Rs. 93 crores were substantially 
entitlements , relaxation in the terms of export credit , stream 

larger than the level of Rs. 52 crores in 1974 -75 . Further , 
lining procedures of export of capital and engineering goods 

the size of the support from tcror - lending institutions was also 
on deferred payment terms and of release of foreign exchange 

larger , both sanctions and disbursements of IDBI, ICICT and 
to consultancy engineering services and to eligible export 

IRCI, which generally account for about two- thirds of the 
houses, 28 

total financial assistance by term -lending institutions, were 

higher in 1975 - 76 by 33 per cent and 24 per cent respectively , 
Outlook for Growth s 1976 -77 

Es compared with the levels in 1974 -75 . 
129 . On the whole , the picture that emerges from this biicf 

134 . Reverting to the last two planks of policy , some in 
assessment of the performance of the economy in 1975 - 76 is duistics affected hy slackness of domestic demand might 
that the economy has resumed its normal growth in an envi stage a vecovery , the textile industry being a case in point. 
vonment of reasonable price stability . The validity of this Thanks to a sizeable increase in agricultural incomes in 
theme would be established if growth of a similar Order is 1975 - 76 , the rural demand for textiles may risc , Similarly , 
Siistained in the coming years . It is guidst this the reduction in rates of tax on inconie and wealth in the 
background that the outlook for growth in 1976 -77 has to be 1976 -77 budget and the adjustments made recently in exciso 
sketched . In effect this exeicisc is tantamount to indicating dutics might perhaps resuscitate the demand for consumer 
broadly the opportunities open to the economy in the next durables. The appointment recently , by the Government of 
year . 

India . of a Committee to conduct a comprehensive examina 

tion of the existing structure of indirect taxes in it further 
130 . The agricultural sector , which in a way sets the tone 

move towards rationalisation of indirect taxes, particularly 
for overall growth , continues to be vulnerable to weather over cycine dutics. Lastly , since there is expected to be a recovery , 
a wide area and it does not lend itself to a precise assessment at any rate moderate from the world recession , export 
of growth prospects. One thing seems obvious that a growth demand for Indian industrial pioducts might tend to pick -up . 
rate of the agricultural sector of around 8 per cent in 1975- 76 Recently , an attempt has also been made to strengthen the 

attributable to uniformly favourablc wheather conditions, existing framework of cxport incentives : measures taken in 
Accordingly even though the production potential in the sector this context include additional cash incentives to many cn 
is being ruised to new heights , it would not be uniealistic to ex 

gineering goods and to some traditional products, increased 
pect growth of a similar order in the coming year , However , import entitlements , reduction in export duty , faster payment 
with the likelihood of weather conditions being favourable , of cash assistance and duty drawback . 
it seems reasonuble to expect a relatively moderate growth in 
agricultural production ; the factors taken into account in this 

135 . The picture of industrial growth prospects for 1976 - 77 
context arc , among others , the general improvement in the 19 thus clear . On the one hand it may not be possible to re 
supply of inputs like fertilisers , power and quality reeds, the nçat the unusually high rates of increase in production achie 
emphasis on irrigation in the 20 - point Fconomic programme ved in 1975- 76 by some core sector industries : on the 
and an anticipated rise in private investment in view of the other , the declining trend in production witnessed by some 
rise in agricultural incomes in 1975 - 76 . 

other industries might be reversed . Already there are indica 

tions that the pace of industrial growth has picked up : for 
131 . A major prçoccuption of economic policy in the co 

instance , the index of industrial production during the first 
ming year would be the question of revival of industrial 

four months of 1976 was higher by as much as 11, 5 per cent, 
growth . Thiee planks of policy have been visualised for attain 

than the corresponding figure of 1975 . If this is any indica 
ing this objective namely , a sizeable ster -up in investment , 

tion of the overall trend one could expect to achieve a growth 
correction of recessionary trends in sub - sectors affected by 

rate of 6 to 7 per cent in 1976 . 
slackness of demand , and promoting fuller capacity utilisation , 

136 . At this stage, it may be appropriute to draw attention 
Admittedly , the impact of all these measures may not be rcficc 

to the potential demand pressures which are likely to cmerge 
ted immediately in the rate of industrial growth in 1 

in 1976 - 77 and their implications for monetary and credit 
itself , but what is important is to ensure grcater cxpansion 

policies, Of course , the objective of demand 
of the potential for industrial growth over a period . 

management 
continues to dominate both Ascal and monetary policies. This 

is reflected in the fact that the restrictionary credit policies , 
132 . The present state of the economy appears to pro including interest rate policies , initiated in 1974 - 75 are being 
vide quitable conditions for the absorption of higher doses of continued . Similarly , in the fiscal sphere the existing scheme of 
investment, without impaining price stability . The sizeable stocks impounding of additional incomes through compulsory depo 
of foodgrains already built -up and the existing potential for sits both in relation to Income- tax payers in higher brackets 
increasing the production of textiles, seem to guarantee ade and to additional D . A . have been extended for another yoar , 
qiiate availability of wage -goods. The climate for ensuring lar Further , it has been indicated that the amounts deposited 
fer investment in both the public and private sectors has alieudy after (uly 1976 would be credited alongwith interest of 12 . 5 
becn created with the Central Government taking the lead to per cent to the Provident Fund of the subscribers rather than 
stop - up the Plan Outlay in 1976 - 77 by as much as 31. 4 per paid in cash , after the stipulated period . Notwithstanding the 
cent. The ability of the public sector to step up investment has continuation of thesc demand management mcasures , there 
greatly improved both hecause of the lightening of the tax ad are threc clearly identifiable sources which may generate 
ministration which might boost tax receipts and also because demand pressures : thcsc are , investment, de- impounding 

of deposits and the banking system . If investment, both pub 
? ? Details of some of these export promotion mcasures lic and private , records a jump in 1976 - 77 ug anticipated , the 
Arc indicated in Part II of this Report. 

gupply -demand balance in terms of real resuorces would be 
25 GI / 77 — 16 


to 1076 .77 añdihen 
the objective 
monetary 
po 
policics . O tominate 
bow . the restrict 


l icies, 


- - 


- - 
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under pressure . The second factor arises from the fact that 
the Centre is expected to borrow from the RBI, besides the 
projected hudget delicit of Rs. 320 crores , 1 sum of Rs. 480 
clorce against the impounded deposits rcferrcd to ubove . Al 
the same time, cash repayments of deposits impounded in 
1974 - 75 will commence from July 1976 and the total amount 
of such repayments in 1976 -77 would add up to the tune of 
Rs. 270 crorcs. This process of repayment would add to the 
expenditure stream . Thirdly , the resources position of the 
banking system , which is at present comfortable, may im 
Prove further with the acceleration of deposit growth . On the 
other side , given the risc in investment, there may take placc 
a rise in the demand for credit . 


witncesed further rise in commercial banks profits. The other 
important developments during the year included , the setting 
up of 19 Regional Rural Banks in the country and the imple 
mncatation of the recommendations of the Study Group for 
Follow - up of Bank Crcdit . Arrangements were also initiated 
lo gear banks to extend appropriate support to the implemen 
tation of the 20 - point Economic Programme. These develop 
menis may now be taken up for detailed discussion . 


137 . No doubt the present supply - demand balance in rcs 
rcct of hagic commodities like foodgrains is comfortable in 
thc scnse of being able to tide over the contingency of a bad 
agricultural yea . However , the vulnerability of price stabi 
lity should not be overlooked and there is , need for continu 
ous vigilance . Moreover , there is also a need for cstablishing 
a system which would , on the one hand , detect and monitor 
signs of emergence of imbalances of supply and demand in 
isolated rockets sectors commodities and on the other, ensure 
effective management for correcting such jmbulances without 
delay. In this context, administrative skills and capability for 
the purpose of maintaining adequate stocks of sensitive com 
modities from domestic procurement andoi imports and ell . 
minating imperfections in the distribution mechanism have to 
be further developed . Similarly , while there would be certain 
ly room for flexibillty , the basic monetary and fiscal discipline. 
which has been in operation since the Inst two years needs to 
be effectively maintained . 


Branch Expansion Programme 

141. The policy of planned and systematic branch expan 
sion by comnicicial banks was intensified during the period 
undor review . In order to ensure continuity in the matter of 
brunch expansiun , all scheduled conmcicial banks and three 
non - scheduled banks were advised in September 1975 to sub 
mit their perspective plans for branch cxpansion for the next 
three years viz . , 1976 to 1978 . The continuing need to mini 
mise regional disparities in the provision of commercial bunk 
ing facilities was kept in view and banks were asked to in 
clude as many unbanked underbanked centres as possible in 
their respective plans and pay particular attention to the Eas 
Tein and North lastern Regions as also to dist , icts where tho 
population per bank office was 75,000 and above . 

142. In response to this policy , branch expansion by com 
mercial banks witnessed futher intensification during the 
period under review . During the calendar year 1975, com 
mercial banks opened 2 , 329 offices , as compared to 1,693 in 
the previous year . Following this , the national average popu 
lation per bank office , which was 30 ,000 at the end of Decem 
her 1974 , declincıl to 27 ,000 at the end of December 1975 

10 further to 26 ,000 at the end of June 1976 . In 6 out of 
thc 30 States Union Territories , the population per bank office , 
however, continued to be above 50 , 000 ( 1971 census ) and in 
the case of Mizoram it exceeded 1 lukh . 


138 . Finally , from a longer term point of vicw , what is 
important is that the rates of gaving and investment achieved 
in 1975 - 76 , need to be at least maintained , if not improved 
liron . The recent economic policies of the Government have 
been reoriented in such a manner that sustaining higher rates 
of waving and investment becomes possible . The emergency 
und the 20 - point economic Programme have created an environ 
ment in which the public sector s performance , on the whole , 
has risen to greater levels of cfficiency . A wide range of in 
centives , referred to in the Rcport have also been provided to 
the private sector to enable it to raise investment and to 
improve productivity . The responSc of the privatc sector to 
these measures may manifest itself after a time-lag. Given the 
concerted efforts by both the public and private sectors, It 
should be possible to sustain growth rates of national income 
stipulated in the Fifth Plan in an environment of price stabi 
lity . 


143 . Tuking the year 1975 - 76 ( July - Junę ) , as a whole , 
commerciul banks oponed 2 ,554 offices as against 1 , 803 off 
ccs opened in the previous year (July - Tunc ) . Of tbc new 
offices opened duing the year , 5 .56 were opened by the State 
Bank of India and its subsidiaries , 1 , 156 by the nationaliscd 
banks, 730 by private sector Indian banks and 112 by Re 
gional Rural Banks. 
Unbanked Centres 

144 . The expuosion achieved during the yer also marked 
further progress in the geographic spiead of burking . O 
thc 2 , 554 offices opened during the year under review , 859 
were opened at the hitherto unbanked centres ( Table 21 ) , 
Assessing the progress in this regard , it may be noted that 
of tho 13 ,035 offices opened since nationalisation , i. e ., from 
July 19 , 1969 to the cnd of June 1976 , nearly half ( 6 , 061 or 
46 .5 per cent ) were in unbanhed centres. The under -banked 
States of Assam , Bihar , Jammu & Kashmir , Madhya Pradesh , 
Manipur, Maghalaya , Nagaland , Orissa , Tripura , Uttar Pradesh , 
and West Bengal accounted for 33. 7 per cent of theke new 
offices ( Tuble 22 ). 


139 . Before concluding It must be recognised that the cco 
nomy on the eve of 1976 - 77 has inherited a degree of capa 
bility for attaining and sustaining higher rates of growth . This 
capability stems from inter alia , high latex of saving and in 
vestment, the availability of foodgrains buffer, as well as 
from the cushion implicit in the level of foreign exchange 
reserves . The experience gained in the management of tho 
economy since mid - 1975 , both in terms of administrative skills 
and in terms of instruments of management, should stand in 
good stend for moving the economy to higher levels of capital 
accumulation and growh . 


II . PROGRESS IN COMMERCIAL BANKING 
140 . The progressive trends in commercial hanking - in 
respect of branch expansion , deposit mobiliyation and exten 
sjon of credit to sectors of social and economic priority 
were sustained during 1975 - 76 . In fact, the pace of deposit 
accretion , which had slowed down in the previous year , pick 
ed up again to reach a tale of 20 , 0 per cent which was 3 . 4 
percentage points higher than in 1974 - 75 . The composition 
of the deposit growth was more or less similar to the pre 
vious year , with around two -thirds of the incremental deposits 
being accounted for by time leposits. Creclit expansion dur 
ing 1975- 76 at 28 . 0 per cent was double the rate of expansion 
in 1974 - 75 . More than half of the total incrcase in credit 
was , however , on account of public sector food procurement 
and distribution which followed from the record harvest of 
the year , as also the policy decision to transfer from the bud 
get to the commercial banking system the task of financing 
tho malntenance of food stocks. Even so , the rate of expan 
sion in non - food credit was also higher than in the previous 
year ( 13 . 7 per cent as against 11. 2 per cent ) . The year al o 


Rural Bronch Expansion 

145 . Dati reguding the Sriend of commercial bank onlices 
according to population groups are set out in Table 23 . It 
will be observed that the proportion of bank offices in rural 
wreas to total, which was 36 , 2 per cent at the end of June 
1973, 36 . 4 per cent at the end of June 1974 and 36 . 3 pet 
cent at the end of June 1975 , slightly declined to 36 , 2 per 
cent at the end o June 1976 . This decline is attributable 
mainly to the fuct that a large number of rural centres with 
leasonable banking potential were already covered by the 
bank branches . However, the banks have been asked to in 
clude in their plans for future bank expansion , as many urat 
centres as possible , particularly unbanhed community develop 
ment blocks. 
Offices Abroud 

146 . The question of opening offices of the Indian banks 
in foreign countries in a planned and co -ordinated munner has 
bcen engaging the attention of the Government and the Ro 
serve Bank for same time. The canning of foreign exchange , 
furtherance of India s trade with other countries and 
tance to Indian cntrepreneurs in the setting tip of joint ventu 
ręs abroad , are some of the main considerations taken into 
dccount in framing the branch expansion programme of Indian 
banks aluroad. Duiing the year , priority continued to be 
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assigned to the West Asian region and international financial 
centres . 


147. The numbei of Indian banks ollices abroad 24 ( cx 
cluding Pakistan and Bangladesh ) increased from 54 at the 
end of 1973 to 62 at thc enil of 1974 ind further to 75 at 
the end of 1975 . Out of the 13 offices opened durlog 1975, 5 
were in the U , K ., 4 in Hong Kong 2 in Fiji Islands and one 
each in Bahamas und Dubai , Among the 8 Indian banhs hav 
ing their offices abiond , Bank of Baroda alonc accounted for 


34 offices, followed by Bank of India ( 14 offices ). Country 
wisc, the largest concentration of Indian banks offices was in 
the U . K . ( 20 ) , followed by Fiji Islands ( 10 ) , Kenya and 
Hong Kong ( 9 cach ) , Singapore (6 ) and Mauritius ( 5 ), Dur 
ing January -May 1976 , six more offices were opened abroad , 
on each in the U . K ., U . S . A ., Hong Kong , Mauritius, UAE 
un Oman . Besides these offices , the State Bank of India had 
onc office in Bangladesh and the foreign subsidiaries of Bank 
of India und Bank of Baroda had a total of 5 offices in 
Nigeria and Uganda , 


- 


- - 


?+ T xcluding Sikhim , which forms a part of India , 


TABLE 21 : - NEW OFFICES OPENED BY COMMERCIAL BANKS DURING 

1974 -75 AND 1975 - 76 


New Offices opened by Commercial Banks 


Bank offices as on 


Bank Group 


1974 – 75 


1975 - 76 


July 


July 


Dec . 


Jan 
June 
1975 


July 
June 
1974 - 75 


July 
Dec . 
1975 


Jan . 
June 
1976 


June 


30th 
June 
1975 


31st 
Dec . 
1975 


30th 
June 
1976 


1974 


1975 – 76 


4 


5 


6 


7 


9 


10 


1, State Bank of India 


. 


. 


3475 


3801 


311 
( 128 ) 


404 
(177 ) 


(49 ) 


326 
( 169 ) 


121 
( 56 ) 


447 
(225 ) 


3922 


2 . Subsidiaries of State Bank 

of lpdia 


109 


1739 


1802 


1848 


3. 14 Nationalised Banks , 


88 
( 27 ) 

851 
( 242 ) 


( 21 ) 
607 
( 187 ) 


63 
( 15 ) 

859 
( 257 ) 


1739 
9863 


10718 


. 
. 


11010 


244 
( 55 ) 


4 , Regional Rural Banks , 


46 
( 11) 
297 
( 92 ) 
103 
( 71 ) 
206 
(45) 


. . 


( 26 ) 
1156 
( 349 ) 

112 
(79 ) 
710 
(172 ) 


112 


(8 ) 


5 . Other Scheduled Banks , 


264 


3385 


3841 


504 
( 127 ) 


4047 


(55) 


I-GE 


6 . Foreign Banks 


131 


131 


130 


130 


130 


( - ) 


7. All 


Scheduled 


Commercial 


Banks , 


. 


18593 


1241 
( 391) 


20301 


547 
( 143 ) 


1788 
( 534 ) 


1761 
(576 ) 


773 
(275 ) 


2534 
(851) 


21069 


8 . Non -Scheduled 

Banks . . 


Commercial 
. . . 


14 


20 


137 


145 


151 


(2 ) 


(8 ) 


15 
( 13 ) 
1803 
( 547 ) 


(6 ) 
1249 
(397 ) 


9 . All Commercial Banks , 


554 


(6 ) 
1775 
(582 ) 


18730 


20446 


779 
( 277 ) 


2554 
(859 ) 


21220 


( 150 ) 


Note : - Figures in brackets relate to unbunked centies . 


TABLE 22 : - - STATE -WISE DISTRIBUTION OF BANK OFFICES AS AT THE END OF JUNE 1974 , JUNE 1975 DECEMBER 1975 


AND JUNE 1976 


No . of offices as at the end of 


State /Union Territory 


June 
1974 


June 
1975 


Decem - June 
ber 1976 
1975 


Opened Of Oponcd Of Population per bank 
during which during which office (in thousands ) as 
1974 – 75 un - 1975 - 76 un 

at the end of 
( July banked ( July banked - - 
1974 to centrcs 1975 to centres June Deccm - Juno 
June June 

1975 ber 1976 
1975) 1976 ) 

1975 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


1494 
253 


1550 
263 


177 
$ 7 


29 


Andhra Pradesh 
Assam 
Bihar . 
Gujarat 
Haryana 


1234 
184 
672 
1436 
390 


1373 
214 
796 
1552 
438 


890 


953 


142 

28 
126 
17 
48 


1666 
491 


1711 
530 


1 8 
21 


161 
92 


42 


20 


( contd .) 
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TABLE 22 ; - STATE -WISE DISTRIBUTION OF BANK OFFICES AS AT THL LND OF JUNE 1974 , JUNF 1975 , DE CEMBER 1975 


AND JUNE 1976 -( Concld ) 


- 


- 


- 


- - 


- 


Ny of offices as at the end of 


State /Union Terrilory 


- 


June 
1974 


Juno 
1975 


- - 
Decein . June 
bor 1976 
1975 


Opened Of Opind Of Population per bank 
during which during wlutch office ( in thousands) as 
1974 - 75 un 1975 – 76 un - at the end of 
(July banked (July banked - - 
1974 to centies 1975 to centres June Duam - June 
Sune luno 

1975 ben 1976 
1975 ) ( 1976 ) 

1975 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


- 


198 


22 


9 


17 


19 


16 


159 
164 
1621 


227 


26 


24 


20 


130 


17 


181 
181 
1750 
1296 

914 
2188 


1163 


28 
43 
183 
177 
137 
210 


1857 
1435 

999 
2335 


16 


209 
232 
1905 
1473 
1050 
2381 

13 
30 
14 
382 


829 
2005 


46 


133 

95 
183 


44 


23 


2. 1 


QCII 


10 


11 


107 


COM 


18 


21 


26 


255 


40 


26 


81 
146 


1107 


49 


87 


3 . 3 


Himachal Pradesh 
Jammu & Kashmir 
Karnataka 
Korala 
Madhya Pradesh 
Maharashtra 
Manipur 
Meghalaya 
Nagaland 
Orissa 
Punjab 
Rajasthan 
Tamil Nadu 
Tripura 
Uttar Pradesh 
West Bengal 
Andaman & Nicobar Island 
Arunachal Pradesh 
Chandigarh 
Dadia and Nagar Haveli 
Delhi 
Goa , Daman and Dių 
Lakshadweep 
Mizoram 
Pondicherry 


13 
356 
1062 

852 
2058 

22 
2095 
1241 


301 
961 
792 
1935 

20 
1896 
1090 


35 


161 


21 


877 
2093 

24 
2218 
1317 


78 


65 


152 

2 
223 
103 


42 


40 


869 
743 
1784 

18 
1673 
987 

5 
6 
44 

4 
502 
132 


94 
20 
i 


34 


322 
227 
33 


41 
23 
67 
67 


19 


23 
52 


10 


3 


3 


47 


. 


: 


7 
53 
4 


9 
57 

4 
604 
149 


10 
57 
4 


ace 


563 


619 


140 


153 


7 


2 


14 


5 


6 


6 


332 


166 


26 


28 


2 
33 


332 
16 


30 


21 


14 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


G 


- 


- 


- 


- 


+ 


+ 


Total 


16 ,936 


18 ,730 


20 ,446 


21,220 


1,803 


547 


2, 554 


859 


29 


27 


26 


TABLL 23 - CENTRE-WISE DISTRIBUTION OF COMMERCIAL BANK OFFICES 


Numbor of offices as at the end of 


Centro 


June 
1969 


% to 
Total 


Junc * 
1972 


" . Lo 
Cotal 


June 
1973 


"% 10 
Total 


June 
1974 


% to 
Total 


June 
1975 


% 10 
Total 


June 
1976 


% to 
Total 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


1832 
3322 
1447 


22 . 4 
401 
17 5 


4814 
4385 
2323 


35 3 
32 2 
171 


5561 
4723 
2573 


36 2 
308 
167 


6165 36 4 
5089300 
2899 17 1 


6806 
5569 
3267 


36 3 
297 
17 5 


7687 
6387 
3739 


36 2 
30 , 1 
17 . 6 


1 . Rural 
2 Semi-Urban 
3 Urban 
4 . Metropolitan /Port 

Towns 
Total 


1661 
8262 


20 0 
1000 


2100 
13622 


15 4 
100 . 0 


2505 
15362 


16 3 
1000 


2783 
16936 


16 5 
1000 


3088 
18730 


16 5 
100 0 


3407 
21220 


16 1 
100 0 


Note - Rural Centres Places with population upto 10 ,000 , 

Semi- Urban Centres Places with population over 10 , 000 and upto 1 , 00 , 000 
Urban Centres Places with population over 1, 00 ,000 and upto 10 ,00 .000 
Metropolitan Centies Places with population over 10 ,00 ,000 
* Re-classified on the basis of 1971 census population figures 
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Advances to Priority Sectors 


148 . The aggregate deposits of the Indian banks offices 
abroad incicused from Rs. 427 crores at the end of Decem 
bei 1974 to Rs. 651 ciores at the end of December 1975 . 
The bulk of the deposit expansion Hals on Ccount of time 
deposits , which tosc by Rs. 157 crores, whilo demand deposits 
registered it use of Rs. 67 ucres . Ciedit extended by foreign 
offices of the Indian banks, at Rs. 396 crores at cnd -Decem 
ber 1975 , expanded over the year by R . 145 Crores . How 
cve , their credit deposit ratio increased surply from 58 . 9 
per cent in December 1974 10 64 . 4 pei centil the end of 
December 1975 . 


Lending to Priority Sectors and Weaker Sections of the 

Society 


150 . Scheduled commercial banks advances to the priority 
sectors lose from Rs. 2112 4101C9 t the end of December 
1974 to Rs. 2597 LIOC s at the end of December 1975 ; the 
pioportion of priority sector advances to total bank credit 
uso registered a smal rise over the year from 26 , 4 per cent 
to 26 .6 per cent ( Table 24 ). The shaic of public sector 
bunks in the total priority sector advancey improved further 
from 88 . 7 per cent at the end of December 1974 to 89. 7 per 
cent at the end of Decembıl 1975 . This improvement was 
entirely attributable to 14 nationalised banks whose share in 
all banks advances to priority sectors improved from 58. 0 
per cent in December 1974 to 59 . 3 per cent in December 
1975 . The shares of individual priority sectors in total 
priority sector advances underwent further changes between 
cnd -December 1974 and end December 1975 . Though small 
Scilc industries continued to account for largc proportion 
of total priority scctor advances, their share in Suich advances 
further dropped from 48. 2 per cent to 44 , 2 per cent. Ou the 
other hand , the biles of direct agricultuual finance iind road 
and water transport operators improved from 25. 5 per cent 
and 5 . 7 per cent in December 1974 to 27. 9 per cent and 
1. 4 percent , respectively . in Decembci 1975 . 


149 Besides expanding their branch network in hitherto 
unbankçd /underbanked centies , the commercial banks conti 
17 lcd to extend liberal crcdit facilities to the priority and 
neglected sectors of the economy which include : agriculture , 
small -scale industries , exports , 10 d and water transport ope 
Tutois , self -employed persons , professionals , etc. Banky also 
took vigorolly measures to step -up their lending to the weaker 
Sections of the population under the Scheme of Differenti 
Rates of Interest . 


TABLE 24 . SCHEDULED COMMERCIAL BANKS ADVANCES TO PRIORITY SECTORS 

(Amounts in Rupees Crores ) 

- - - - - - - - - - 
December 1974 ( Provisional) 

December 1975 (Provisional) 


Itcm 


State 
Bank 
Group 


Fourtcen Public 
Nationa - Sector 
lised Banks 
Banks ( 2 + 3 ) 


State 
Bank 
Group 


All 
Schedu - 
lod 
Cominci 
cial 
Banks 


Fourteen Public 
Natlona Sactor 
Tiscal Banks 
Banks ( 6 + 7 ) 


All 
Schedu 
lcd 
Coi11 Ter 
cial 
Banks 


1 


2 


3 

4506 


4 
6736 


5 
7993 


6 
2884 


2230 


5445 


8329 


9769 


430 


156 
- 73 

370 


323 
154 
540 


479 
227 
910 


539 
142 
1017 


228 

86 
410 


193 


658 
279 
1035 


725 
299 
1147 


625 


8095 


12123 


131 


154 


191 


15 
32 


195 


149 


37 


118 


155 


179 


1 . Total Bank Credit , , , , 
II . Advances to Priority Sectors 
( a ) Agriculture 

(1) Direct Finance , . . 

( il ) Indirect Finance . . . 
(1 ) Small -Scale Industries . . . 
( c ) Road and Water Transport 

Operators . . . . . 
( d ) Retail Trade and Small Business . 
( e) Professional and Self-employed 

Persons . . . . . 
(f ) Education . . . . . 
Total of (a ) to ( f ) . 
Percentage share of the bank group in 
all banks advances to Priority Sectors 
Percentage of advances to priority 
sectors in total bank crcdit . . . 


4 


30 


34 


405 


38 


43 


51 


650 


1224 


1874 


2112 


789 


1 540 


2329 


2597 


30 . 8 


58 .0 


88 . 7 


100 .0 


304 


593 


89 . 7 


100 . 00 


29 . 1 


27 . 2 


27 . 8 


26 . 4 


27 . 4 


28 . 2 


28 . 3 


26 . 6 


- 


- - - 


- - 


- 


Assistance to the Agricultural Sector 

151. Commercial banks participation in financing agricul 
lure in other witys also incieased during the ycu . They 
continucd to ussist the identified participants jn ŞFDA / 
M AL Hels . Besides , banks also provided short - teim and 
tcrm linance to agriculturists under the Scheme of Financing 
Piimily Agricultural Credit Sociсtics intioduced in June 1970 
( for details please see paragraphs 305 und 306 under the hcud 
devclopments in Co- operativ Banking ). 

152 . Scheduled commercial banks contul to actively 
participate in 11 .0city sulien t 101 wlinh lufinance Lacili k3 
are available from Agriculiulit Kelinance and Development 
Corporation ( IRDC ) . Is at the end of Nlcy 1976 , the Cor 
poration had sanctioned 1 ,699 schemes to commeiciul banks 


involving total financial assistance to the extent of Rs. 382 .8 
Crores , The Corporation s disbursements to the commercial 
banky mounted to Rs. 106 . 3 crores till the end of May 1976 , 
A gainst RS , 46 . 4 crores it year ago . Minor irrigation and 
fum nechunsuion schemes claimed a major share of there 
disbursements ( 79 per cent) . 
IDA Assistance 

153 . Further, commercial banks continued to participate 
in projects Sanctioned with assistance from IBRD / IDA for 
financing programmes in various Stales . Their shaic in the 
IBRD / IDA disbursement routed through the ARDC increas 
Cd liom Rs. 15 crores at the end of Junc 1975 10 Rs. 43 
Cions on May 31, 1976 . During the year, International Dc 

Llopoical Association ( DA ) Sunctioned thiec mure projects 
\ 1Z ., the Integrated Cotton Development Project, National 
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Standing Committee on Export Finance 


ITIL 


Seed Project and Nagarjunasagar Command Area Develop 
ment Project, involving IDA assistance of Rs. 32 crores io 
be routed through the ARDC . . 


154 . In puisuance of the recommendations of the National 
Comnussion on Agriculture , Farmers Service Sociсties are 
being organised and financed by central co -operative banks 
and commercial banks. Ag at the end of June 1976 , 101 such 
sociclics had been set up in 12 States by 17 commercial 
banks 


161. The Standing Committee on Expoit Finance , set up 
in the Reserve Bank , continued to discuss the problems of 
export finance. In the light of its deliberations , several mcat 
sures were introduced during the year to ensure the availabi. 
lity of adequate and timely uicdit to thc cxport sector. These 
are briclly described below . 


Duty Drawback Credit Scheme, 1976 

162 . As an export promotion mcaştire , a credit scheme was 
diawn up by the Reserve Bank for grant of advances by 
banks to exporters against thcir duty diawbuck cntitlements 
ug provisionally certificd by Customs Authorities , pending 
ſinal sanction and payment. 


Recovery of Agricultural Advances 

155 . The total demand for agricultural advances (duect 
finance ) of thc public sector banks (j. e . overdue amount as 
on the layt Friday of previous June plus current demand 
during July 1974 – -Junc 1975 ) increased sharply . At the same 
time, the amount of recovery by these banks also increased 
substantially . The All- India percentage of recovery 10 de 
mand , which had increased by 0 . 2 percentage point during 
1973 - 74 , showed further improvement during 1974 - 75. rising 
from 48 . 2 per cent (revised ) to 50 . 2 per cent us at the end 
of June 1975, 


156 . All the regions, excepting the Central and Western 
regions , reported improvement in the recoveries . States , which 
showed remarkable improvement in recoveries included Tri 
purn , Andhra Pradesh , West Bengal , Maharashtra , Punjab and 
Bihur . In the Western region , though the overall proportion 
of recoveries remained unchanged over the year at 39 . 7 per 
cent , Gujarat showed a deterioration in recoveries position , 
which was , however , offset by a significant improvement re 
ported by other , constituents of this region . The recovery 
position deteriorated also in the case of Junimu & Kashmir , 
Meghalayal , Tamil Nadu and the Union Territories of Pondi 
cherry and Chandigarh , 


163 . Under the Scheme, which came into force from Feb 
ruary 1 , 1976 , such advances are eligible for refinance from 
the Reserve Bank uplo a maximum period of 90 days from 
the datc of advance . The Reserve Bank will give refinance 
to all scheduled banks, which are authorised dealers in foreign 
exchange , against their promissory notes repayable on demand 
on the basis of their declarations in respect of advances made 
by them to exporters against their duty drawback entitlements 
ay provisionaly cerified by Customs Authorities. At present, 
such refinance facility is available at the Reserve Bank offices 
in Bombay, Delhi, Calcutta and Madras. The banks will 
sanction sultable limits to individual exporters for advances 
taking into account their export performance , eligibility for 
the drawback and other relevant factors . The advances and 
the corresponding refinance by the Reserve Bank will be in 
terest- free , Banks may, however , charge at reasonable amount 
towards administrative expenses or costs relating to trans 
mission of funds between the centres where reſinance is ob 
tained from the Reserve Bank and the centres where advances 
ale made to expoiteis . Banks may sometimes consider it 
necessary to stipulate on a selective basis a margin not ex 
ceeding 10 per cent between the amount of duty drawback 
provisionaly certified by Customs Authorities and the advances 
to be granted . The advances will be exempt from the Reserve 
Bank s directive stipulating minimum lending rates. The 
amounts paid to exporters by way of advances under this 
Schemc are not eligible for subsidies under the Export Credit 
( Interest Subsidy ) Scheme. 


Village Adoption Scheme 

157 . During thc year, banks continued to adopt villages 
under the Village Adoption Scheme . Under this Scheme 
banks after conducting a detailed (echno- economic survey of 
the villages in the area of operation of their branches , select 
a village or a cluster of villages, formulate suitable program 
mes of financing of bankable proposals and extend need 
bagcd credit to all the viablo or protentialy viablo farmers. 
This leads to integrated and harmonious development of the 
Agricultural economy of thal arca and at the same time avoids 
tho possibility of overlapping of efforts and resources in the 
game area by two or moro commercial buiks. 


Liberallsutlon of Export Credit Scbemes 


Scheme of Differential Ratos of Interest 


158 . Dwing the year under review , additional dist, ict were 
notificd by the planning Commission as industrially hackward 
and hence eligible for concessional finance from the financial 
institutions, Consequently banks were asked to extend the 
Schcmc of Differential Interest Rates to these district Viz .. 
Aurangabad , Begusarai, Gaya , Monghyr and Nawadh (all 
from Binar ), pudukkottai ( T : mil Nadu ) and Lalitpur and 
Ram pur (Uttar Pradesh ) . Including these districts , the Scheme 
now covers 275 backward and SFDA /MFAL districts and 
Union Territories in the country . 


164. The terms of various export credit schemes were 
liberalised further . To begin with the list of specified medium 
und heavy enginecring goods and overseas construction con 
tracts , in respcct of which ceiling on the rato of interest to 
be charged by banks is stipulated , was enlarged to cover 55 
items as against 44 items included originally . In the case of 
turn key projects , it was agreed to extend the concessionary 
pro - shipment credit up to a maximum period of one year, 
Jepending upon the merits of individual cases . 

165. Secondly, in the case of consultancy firms cxporting 
consultancy services only , banks were advised to consider 
granting suitable pre -shipment credit facilities against consul 
tancy agreements for meeting the expense of the technical 
and other staft employed for the project and purchase of any 
matcrials required for thc purpose . Computer systems and 
programmes produced for export purposes by the manage 
nient consultancy fins are also to be considcred us cover 
for packing credit advances granled to them . 


159 . Public sector banks minde further progress in lending 
uncler the Scheme during 1975 ( January -December ) . Over the 
year, the number of borrowal accounts increased by 1 , 50 , 146 
to 4 ,64,811 and the amount of loans outstanding rose by 
Rs. 7 . 5 crores to Rs, 21. 0 crores . The average amount of 
loun per account, also increased from Rs. 426 at the end of 
December 1974 to Rs. 452 at the end of December 1975 , in 
dicating the vigorous efforts made by the banks to step up 
their lending to the weaker Section of the society . 


166 . Thirdly , sugar mills were made eligible for conces 
sional pre- shipment credit facilities up to a maximum period 
of 60 days , in respect of sugar to be supplied by them for 
cxport to Indian Sugar Industries Export Corporation Ltd ., 
( ISTEC ) on production of the contracts entered into with the 
IS [ EC or despatch instructions received from ISIĘC . The 
ISIFC will be eligible for concessional pre -shipinent credit for 
the remaining period for which ceiling rates arc stipulated . 

167. Fourthly, in the case of curpet exporters, banks were 
advised to consider granting packing credit advances to a 
reasonablc event not only against finished goods ready for 
( lesnatch , but also to cover cos ot raw materials DC manu 
facturing expenses and for slocking of Carpets , in anticipation 
of expoils , subject to the condition that letters of credit / 
export order are lodged within a reasonablo time. Banks were 


Export Sector 


160 . The c \ poil sector continued to receive high priority 
in ilic provision of bank credit . During the year under review , 
banks were specifically asked to look into their procedure for 
providing esport credit and take steps 10 venovc the bottle 
necks , if any , in the way of speedy decisiony . 
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advised to extend packing credit facilities to jute mills on the Consortium / Participution Arrangements 
basis of cable advices from forcign buyers , subject to the 

Consortium Banking 
louigement of emot orders oleteis of credit in duc coll 

173 . In the last yea s Annual Repoil reference was 
168 Fifthly , banks were adined to provide finance Ligainst made to the instructions issued by the Restive Bank to the 
soods for exhibicion and ule uhron in the normal our : commercial banks on the bilsis of recommendations made 
n the first instance and after the evport ulu was completed , by the Study Group on Filension of Civil limits oil ( on 
allow the benefit of the concessional rate of interest on such 5oljแn1 ticipation basis . , \mong other things, the banks 
advances by way of a rehate covering both the pre - shipment were advised to initiate a vinogue with other burks with a 
and post shipment stages un to stipulated periodis . Fuither , view to evolving an appropriate procedure for co - ordination 
with cl view to imparting flvibility in Operaion of packing on the lines alieudly suggested to them , as the action taken 
Credit advances , the Reserve Bank waived the stipulation that by some of the banks in this rcgad way found inadequate , 
the goods financed by a packing credit advance should be the Reserve Busk advised it , regional offices that they should 
crported to the same country , if substitution of contract is to instruct their inspecting officers to examin . this spect in the 
be permitted Consequent upon the relaxation , packing credits course of financial inspections of bank ind icpoil their 
are allowed to be adjusted lexibly by negotiating export bills 19Sessment. 
relating to another contract, provided the goods covered by 
The Idvance are crpoited under the substituted contract with 

174 . Further , with a view 10 eliminating certain unhealthy 
in a reasonable time. In cases where sub - suppliers are involved , features in the working of consoitium lending, bunky were 
both the export house /agency and the concerned sub - supplier advised to ensure that drawings in the participation advances 
are permitted to take advantage of the concessionáry pre wcre , as far as possible , proportionale to the respective shares 
shipnicnt crcdit , on an agreed basis within the stipulated of the banks in the aggregate credit linit granted by the 
periots . 

consortium , Financing banks were further advised thut it was 

desirable to arrive at un arrangement for equitably shuning 
Export Credit (Interest Subsidy ) Scheme. 1968 

ancillary business of the borrower , such as, collection of hills , 

issue of letters of guarantee , foreign exchange business, etc . 
169 . During the yoar , the Government of India agreed , in 

Working Group for Public Food Procurement Credit 
principle , to amend the Export Credit (interest Subsidy ) 
Scheme, 1968 , on the following lines : (i ) Advances in respect 175 . The Reserve Bank constituted . Working Group for 
of third - country purchases relating to turn key projects under evolving procedures and model Consiliu documents for 
taken abroad by Indian exporters , may be considered as eligi meeting the credit needs of public food procuicment agencies 
ble for concessional rate of interest and interest suhsidly . Such and also of various public and private sector honowei s under 
advances will he trentect as post- shipment crcdit . 

consortium arrangements . The Woſking Group was consti 

tuted following a review of the existing arrangements for 
( ii ) The requirement that the Reserve Bank s Approval 

financing of food procuremçnt , which revealed that the State 

Bank ay leader of the consortium for public food procuro 
should he obtained for cxtending pie - shipnient credits heyond 

ment operations was experiencing certalt 
180 days , may he waived , 

operational pro 
blems in periodically allocuting sharcs among its 36 member 

banks. The Working Group is expected to submit its report 
( ili) Interest Subsidy payable to banks on post-shipment 

shortly . 
credit on deferred payment terms may be increased to 4 per 
cent. 

Participation Certificates Schenio 
( iv ) Interest subsidy may be provided ako on buyers cie 

176 . The Participation Certificates Scheme, which was in 
dits so as to give the participating commercial banks the same troduced on an experimental basis in March 1970 , mude 
rcturn as in the case of post -shipment (sellers ) credit on notable progress during the period under review . The terms 
deferred payment terms. 

and conditions governing the issue of participation certificates 

remained unchanged during the year . The pumber of bunks 
170 . In the meantime, the banks continued to receive sub 

approved by the Reserve Bank under the Scheme increased 
sidy under the existing scheme at the rate of 1 . 5 per cent per 

from 37 at the end of June 1975 to 43 ( including 9 foreign 
annum in respect of export credits granical hy them at the 

banks) and the amount of participation certificates issued and 
stipulated rate of interest. During 1975 . 76 ( July 10 

outstanding 
June ) , 

an ilt the end of December 1975 stood at 
claims for interest subsidy mounting to Rs. 89 crores rc 

Rs. 113. 5 crores. The Scheme, which has been extended 
ceived from 47 eligible banks were settled , Out of the above, 

from time lo time, was further extended till the end of June 
pie - shipment credit accounted for Rs. 4 . 7 crores and post 

1977 and a review of the Scheme is being undertaken with 
shipment credit foi Rs. 4 . 2 crores. Total amount of subsidy 

a view to considering its further extension . 
dishuised since the inception of the schemc up 10 Tunc 30 , 
1976 comes to Rs. 39 . 9 crores. 

Term Lending : Commercial Banks 

177 it will be lecalled thut the Resei ve Bank has been 
171. Interest subsidy at the late of 15 per cent per annun 

issuing guidelines from time to time to the commercial banks, 
from the Market Development Fund of the Commerce 

urging them to increase their torm -lending for projects of 
Ministry and at the rate of per cent per annum from the 

high priority indicated specifically . During November 1975 , 
funds allotted by the Ministry of External Affairs , is also 

the Reserve Bank again impressed on the commercial banks 
being paid to the Industrial Development Bank of Judia , 

the need to provide larger term loans for periods beyond 
United Commercial Bank and United Bank of India on a 

three years at a reduced cost. In the context of the need to 
special bank credit of Rs. 25 crorcs cxtended by them to cer 

provide further stimulation to long -term investment in the 
tain fin , incial institutions in Bangladesh for import of specified 

economy, banks were yurged ic charge a rate of interest not 
capital goods from India . The total interest subsidy disbursed 

more than 15 per cent on term loans for periods beyond three 
to the three banks during the period under review amounted 

years . Subsequently , bunks were advised to chaige , with effect 
to Rs 24 . 7 lakhs ( Rs. 64 Julhs at 1 . 5 per cent und Rs. 18 . 3 

from April 1 , 1976 , a rule of interest not exceeding 14 per 
lahhs at 3 per cent) . 

cent on term loans granted to industry for a period of not 

less than seven years in view of the exemption given from 
172 With a view to reducing the interest burden on ex 

interest tax for interest income on such term loans. The rate 

on term louns between thrce and seven years will , however . 
poilers to Sudui. on account of foreign exchange lillicultiex 

continue to be 15 per cent ( inclusive 
in that country , the Reserve Bank advised the banks on July 

of interest tax on 

advances) 
14 , 1976 to charge interest at a rate not exceeding the ceiling 
rate of 115 per cent per innum upto the date of receipt of 

Credit Planning and Credit Authorisation Scheme 
proceeds in India , subject to the maximum period of 90 days , 
provided the bill was paid by the importer in the local cur Credit Planning 
Tency This rela Yation will be available till the end of 
December 1976 and banks will be eligible for interest subsidy 178 . During the year under review , the Reserve Bank held 
of 15 per cent upto the maximum period of 90 days . 

discussions with the bankers about the mcthods and measures 
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of more effective credit planning with a view to bringing 
about u more meaningful co -relation between the demand for 
and supply of ciedit. In terms of the new framework cvoly 
ed by the Reserve Bank to improve the credit planning excr 
cise , banks are now required to prepare a quarterly credit 
budget , instcad of the earlier practice of preparing an annual 
budget . While preparing projections of demand for ciedil 
from various sectors, banks have been asked to hold discus 
siong with their borrowers so that these projections rcflect 
thçir business intentions accurately . The Reserve Bank would 
follow this up and devise measures to monitor the flow of 
credit anong sectors with eference to the projected and 
actual increase in output. For this purpose, the Reserve Bank 
has since introduced a monthly reporting system on sectoral 
flow of credit as a further dimension to its Basic Statistical 
Returns System . 


commercial banks in August 1975 , emphasising the importanco 
of gearing up banks organisational set- up for carly imple 
mientation of the Study Group s recommendntions. A Com 
mittee of Direction , comprising representatives from the 
Reserve Bank and some major banks, for an on - going review 
of the problems arising in the course of the implementation 
of the Study Group s recommendations was set up in the 
Reserve Bank . The desirability of banks conducting banker 
borrower seminars to crcate an understanding between the 
operating officials of bunks and the customers for appreciat 
ing cach other s problems and points of vicw was also stressed , 
Further , for an in -depth study of the recommendations of 
the Group . a series of seminars on the eport of the Group 
were organised . 


Credit Authorisation Scheme 


Report of Study Group on Follow -up of Credit 


179 . A major development having an impact on the work 

of the Credit Authorization Scheme (CAS) was the sub 
mission of the final report in August 1975 by the Study 
Group which was set up by the Reserve Bank in July 1974 
to frame guidelines for follow -up of bank credit . The main 
recommendations of the Group relate to the approach to 
lending , normg for inventory and receivables , Information 
system , style of credit , follow - up and supervision of credit 
and financial structure of borrowing companics. 


184 . The Credit Authorisation Scheme (CAS ) which was 
introduced over a decade ago, continued to play a useful 10le 
in implementing the Bank s credit policy . Thus, the additional 
credit limits authorised during the year broadly conformed 
to the basic objectives of credit policy viz., providing adc 
quate credit for sustaining Investment, augmenting production , 
ſinancing procurement of foodgrains, facilitating better distri 
bution of essential commodities and assisting export promo 
tion . While scrutinising the proposals received under the 
Scheme, the Reserve Bank kept in view the recommendations 
made by the Study Group on Follow -up of Credit with regard 
to inventory norms and the new approach to lending . In the 
light of the Study Group s recommendations, the Bank also 
modified certain proformae of statements prescribed under the 
Scheme with a view to obtaining comprehensive data from 
the banks. 


180 . As regards the approuch to lending , the Group has 
visualised that the main function of a bank us a lender is to 
supplement the borrower s resources in carrying a reasonablo 
level of current Assets in relation to his production require 
ments . In the light of this, the Group bus suggested thrce 
methods for working out the maximum permissiblc bank 
borrowings to meet the working Capital gap ( excess of cutent 
assels over current liabilities other than short - term bank 
borrowings ) . Each successive method increases tho 
support of long - term fund — comprising borrowers own 
funds and term hoi rowings — to the current assets . 
To avoid haidship to the bourOwcis , the Group has recom 
mended that a beginning may be made by placing all 
borrowers on the first method of lending within a year and 
then moving to the second and third methods in stages in 
the light of the Reserve Bank s assessment of the situat 
then prevailing. The Reserve Bank has accepted for the time 
being the first method of lending under which borroweig 
have to contribute 25 per cent of the working capital gap 
from long - term funds. Placing the borrower on the first 
method means that banks would work out the excess of 
bank borrowings over the short -term finance to which the 
borrower would be eligible under the new formula 
and convert such crccss amount into a terni loun , the period 
of amoilisation of which would depend on the borrower s 
cash generating capacity , ctc . Further , additional credit faci 
Sities to it borrower already 

excess borrowings could 
also be provided , subject to certain conditions. 


185 . A major development affecting the CAS was the stop 
ping up in November 1975 of the minimuri limit for prior 
authorisation from Rs. 1 crore to Rs. 2 crores for borrowers 
in the private sector. To impart further flexibility in the ope 
ration of the Scheme, banks were advised that they could 
grant without Reserve Bank s prior anhorisation , interim 
finance /bridge loans against iheir own share of the 
term loans wunctioned on a consortium basis with 
IDBI / ARDC , provided such bridge loans are relcased only 
after these institutions have made a firm commitment and 
banks share therein has been determined . Such loans could 
also be given aguinst the committed financial assistance from 
the all- India financial institutions. It was clarified to hanks 
that the exemptions from prior authorisation available for 
advances supported by Central and State Government guaran 
teos in respect of borrowers enioying credit limits below Rs. 3 
crorcs from the entire banking system wcrc confined to work 
ing capital requirements only and not for the provision of 
interim finance or bridge loans relating to capital expenditure. 


181. According to the Study Group s report, there is no 
sufficient unilormity in the approach of banks in judging the 
reasonability of the current assets levels for the purpose of 
assessing working capital requirements , especially in regard 
to inventories and receivables . The Group has , therefoic , sug 
gested norms for invemory and receivables in respect to 15 

ndustiles These norms ale to be kept constantly under 
review , the idea being that if there is a chonge in the environ 
ment, justifying a modification of any norm , it should be 
appropriately changed . 


186 . Having regard to changes in the economy since the 
submission of the Study Group report , the inventory nons 
stipulated by the Group in respect of certain industries viz . 
Spinning mills, Jutc mills and fertiliser units were liberilised . 
It was also decided to withdraw the , dvice given to banks 
in November 1973 to impose additional margius on books debts 
and inventories , as several measures had ulready been initia 
ted by the hanks to enforce discipline among the borrowers . 


182 The Group has also suggested a change in the style 
of cxtending bank credit ; instead of making available the 
entire credit limit in a cash ciedit account for a ycar , it may 
be bifurcated into a 2 -month loan representing the minimum 
level of borrowings which the borrower expects to use through 
out the year and a demanci cash credit account which will 
take care of his luctuating requirements . As a part of the 
integrated system , the Group has made comprehensive sug 
gestions for follow -up and supervision of credit for ensuring 
its pioper end -use 


187 . Due to the raising of the minimum limit of Rs. 1 crore 
to Rs. 2 crores for the purpose of Bank s prior authorisation 
for undertakings in the private sector referred to above , the 
number of parties covered by the Scheme decreased from 
1 ,786 at the end of Junie 1975 to 851 at the end of June 1976 , 
inclusive of public sector undertakings numbering 154 . How 
ever, the ninther of applications received incieased over the 
same period from 1 ,058 to 1 , 181 and the amount involved 
from Rs. 1022 crores to Rs. 2646 crores. Of the total niim 
ber of applicalions received during 1975 - 76 , 216 belonged to 
the public sector, involving an amount of Rs. 1781 crores. 
The totul number of cases authorised and the corresponding 
amount involved showed an increase during 1975- 76 The 
number of cases authorised increased from 528 in 1974 - 75 
lo 716 in 1975 - 76 and the amount from Rs 128 crores to 
Rs. 1962 crores ( a major portion of this crcdit is utilised for 
food procurement operations ) , 


183 . The main recommendations of the Study Groun , al 
ready accepted by the Reserve Bank, were conveyed to the 
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Sugar Industry 


188 . Total limits in force relating to the cases covered by 
CAS at Rs. 8476 crores at the end of June 1976 showed an 
increixo of 17 per cent over the limits obtained at the end 
of June 1975 . Of this, limits in force in respect of public 
Sector undertakings amounted to Rs. 4440 crores or 68 per 
cent higher than the previous ycar s level . The pattern of 
purposc -wise distribution of the total limits in force as at tho 
end of June 1976 remained more or less unchanged , that is 
about 90 per cent were for working capital purposes, 7 per 
cent for term finance and 3 per cent for sale of machinery 
on deferred payment basis . Industry -wist , of the total limits 
in force as at the end of June 1976 , trading accounted for 
about 33 per cent ( of which , food procurement operations 
claimed 28 per cent ), engineering industry accounted for 
about 21 per cent ( of which transport equipment s share was 
4 per cent) and cotton textil : about 7 per cent. Of the credit 
limits in force relating to public sector, trading accounted for 
about 30 per cent, engineering industry for 6 per cent (of 
which , transport equipment s share was I per cent) and elec 
tricity undertakings for 3 per cent. 


194 . After reviewing the prospects of sugar production 
during the 1975 - 76 season , the Reserve Bank advised banke 
in November 1975 that they might sanction credit limits , 
on merits to individual sugar mills to the extent of the maxi 
mum outstanding under regular limits ( exclųsive of drawings 
if any, over and above the regular limits , ds also limits gran 
ted on a temporary basis ) sanctioned to them for the last 
two crushing scusons ( 1973 - 74 and 1974 - 75 seasons ) , with 
out obtaining prior authorisation under the Credit Autho 
lisation Scheme. Further , banks were advise once again to 
cnsure prompt payment of cane dues to the sugarcano 
gr owers , 
Other Industries 


Advances to Certalm Industries 


195. Having regard to the difficulties faced hy the paper 
industry and automobile ancillaries, the existing norms were 
modified for a temporary period of 6 months ( i .e ., till end 
September 1976 ) . In the case of paper industry , a measure 
of flexibility was imparted by prescribing a combined norm 
for finished goods and receivables at 18 months cost of 
sales and sales respectively , instead of previous norm of one 
month s cost of sales for finished goods (controlled sales ) 
und 1 month s sale ( goods meant for free sales ) and month s 
sale for receivables. In the case of automobile ancillary 
units, the existing combined norms for finished goods and 
ieceivables were relaxed from 21 months to 3 months 
cost of sales and sales, respectively . 


189 . In view of the special problems faced by certain 
industries, commercial banks were permitted to meet their 
crcdit requirements on relatively liberal terms, 


Jute Iqkdustry 


190 . It may be recalled that last year , banks were allowed 
to extend credit to individual jute mllls on the basis of maxi 
mum inventory of finished goods intended for exports equal 
10 9 wecks production for a temporary period till end - June 
1975 . In view of thc continued slackness in both domestic 
and external demand and the uncertain outlook facing the 
industry , the relaxation in respect of jute goods for exports 
was extended until further advice , and the norms for inven 
tory of finished goods intended for domestic sales was also 
relaxed upto 6 weeks cost of sales until further advice , Banks 
were also advised that in cases where the increase in Credit 
made available for financing the additional inventory referred 
to above did not cxcocd 10 per cent of the existing credit 
limits against inventorics, prior authorisation of the Reserve 
Bank would not be required . 


Sick Industrial Undertakings 

196 . A seminar on Sick Industrial Undertakings was or 
ganised by the Reserve Bank at Bombay in April 1976 tu 
discuss the various problems relating to sick industrial un 
dertakings , particularly from the viewpoint of banks and 
financial institutions . As a follow - up measure , banks were 
advised to set up specific Cells to tackle the various pro 
blems associated with sick industrial undertakings . The im 
mediate task to such Cells would be to undertake a quick 
icview of the position of the existing borrowers and try to 
identify units which are already sick or prone to sickness , so 
that Increased attention could be focussed on the problemis 
of such valts and fcasible corrective action taken . In this 
connection the need for establishing a comprehensive in 
formation System in the Bank , on the lines suggested by 
the Tandon Committee , wag also stressed . Within the Re 
serve Bank Also , 4 Cell was established to function as a 
cleaning house of information relating to sick units and to 
act as a co -ordinating agency on behalf of the Government , 
banks, financial institutions and other agencies, 


Textile Industry 


191. Last year, banks were permitted to grant reasonable 
ad hoc limits to the mills taken over by the National Textile 
Corporation (NTC ) in relation to their production plans upto 
the end of June 1975 without Reserve Bank s prior authoriya 
tion . On representations made by the NTC regarding the 
difficultios in finalisation of the accounts of individual mills 
taken over by it , this concession was extended in stages upto 
end - September 1976 . 


192 . In the context of the large accumulation of cotton yarn , 
particularly hank yarn , reflecting the depressed condition in the 
handloom industry , banks were advised in November 1975 
that they might consider some interchangeability within the 
overall exigiting norms applicablc to cotton spinning mills . 
Thus, if El part of the maximum crcdit limit against raw 
cotton remained unutilised , the credit limit against finished 
goods might be enhanced to an equivalent extent over and 
above the present maximum permissible limit of 21 months 
for a temporary period upto end -March 1976 . It was also 
clarified that such enhancements should be restricted to A 
maximum of 3 weeks . In other words , the level of inventory 
of finished goods and receivables should not in any case be 
in excess of 3 months. This relaxation was subsequently ex 
tended in stages upto end -July 1976 . 


Selective Credit Controls 

197 . Taking into account the anticipated increase in the 
output of agricultural commoditics and the needs of agro 
based industries , the selective credit controls were operated 
with some flexibility essentially through a reduction in the mini 
mum margin requirement in respect of advances against a 
number of commodities , the most important being ground nut 
and sugar . The prescribed margin for advancos against gro 
undnut in the States of Gujarat and Maharaghtra was 75 per 
cent, In November 1975 , this regional distinction was dont 
away with and a uniform margin of 60 per cent wag specified 
for the whole country . In March 1976 , this minimum margin 
was further lowered to 50 per cent while the margin for 
advances against warehouse receipts covering stocks of 
groundnut was fixed at 45 per cent. In respect of sugar , in 
place of different marging for levy and free sale sugar , a 
uniform margin of 15 per cent was prescribed . The margin 
on advances against cotton textilcs ( including yarn of man 
made fibres ) to traders was also reduced from 40 per cent 
to 30 per cent , 


Fertiliser Industry 


193 . In the light of the problems arising out of accumu 
lation of finished fertiliser stocks, the existing norms on the 
level of holdings of inventory of raw materials and packing 
materials were relaxed from 2 to 3 months consumption 
and that of finished goods and of receivable from 21 to 4 
months sales , as a temporary measure til the period ended 
March 1976 . This period was subsequently extended in sta 
ges upto end -October 1976 . 
25 GI/ 77 - 17 


198 . The ceiling limits for advances continued to be fixed 
on a party -wise basis , The base for fixing the permissible level , 
however , related to 100 per cent of the peak level of advances 
outstanding in any of the three preceding yeats (November 
October ) viz ., 1974 - 75 , 1973 - 74 and 1972 - 73 . Taking into 
account the proposal of Credit Guarantee Corporation of 
India Ltd . to enhance the limit of its liability pertaining to 
claims in respect of advances granted to traders , the exemp 
tion limit in respect of advances covered by a guarantee 
schemic of the Corporation was raised from Rs. 20 , 000 to 
Rs. 25,000 . Similar relaxations were provided in the case of 
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Study Groups on the Working of the Scherne 


advances covered by the Credit Guarantee Organisation and 
thosc granted to processing /manufacturing units coming 
under Rural Industries Projects . 


199 In the case of essential consumer goods other than 
foodgrains , banks were advised to maintain a margin of 
10 per cent on stocks relating to advances to State / Central 
Government agencies as also to consumer co - operatives, un 
dertaking distribution of such commodities , subject to the 
availability of Government guarantee . Suitable exemptions 
were accorded on account of both fiargin and level of credit 
to advances against vegetable oils and sugar granted to con 
sumer co -operatives for stocks held under the Centrally-spon 
sored Scheme for distribution of essential consumer articles . 


204 In pursuance of this decision , the Reserve Bank cons 
tituted in August 1975 two Study Groups ; their terms of 
reference included ; the examination of the constitution and 
working of the district level consultative committees , the 
nu urç and extent of liaison betweco financial institutions and 
the State Governments and the extent of involvcmcnt of 
banks in the formulation and implementation of arca deve 
lopment programmes , The Study Groups submitted their 
report in December 1975 , 


205. In their common report , the Study Groups came to 
the conclusion that while the first phase of the lead bank 
prograinme, consisting of the identification of centres holding 
potential for bank Operations and the opening of bank 
branches therein , had been a success both in terms of the 
ouinber of new offices and in the emergence of a new pattern 
of collaborative effort , the progress in the formulation and 
implementatiton of area development programme was slow . 
The Study Groups observed that the credit plans drawn by 
sonic banks for their districts varied in methodology and 
coverage. Though the Groups did not recommend a uniform 
approach in this regard , they laid emphasis on the expedi 
tous preparation of technologically feasible and economi 
cally viable schemes and their collective implementation by 
all financial institutions. They suggested that banks should 
set about the task of formulation of such schemes in the 
broad area of the priority sectors which could be immediately 
implemented and completed within a span of 3 to 5 years. 
The Study Groups have provided certain guidelines for the 
more effective operation of the Load Bank Scheme covering 
the formulation and implementation of bankablo schemca 
and the constitution and functioning of the District Con : 
sultative Committees . The Study Groups have also suggested 
the constitution of a standing committee in the Reserve Bank 
for the purpose of ke the overall progress of the Lead 
Bank Scheme under review . 


High Power Committee 


200 . Advances against foodgrains to foodgiain processing 
units in all centres were exempted from the level of credit 
stipulation ; the additional level of credit or new parties 
sceking facilities from new branches of banks opened on or 
aſter January 1 , 1970 al centres with a population of 1 lakh 
or below was made uniform at Rs . 1 lakh for all States and 
Union Territories . Advances against paddy and rice to rise 
millers acting as Government agents were completely exempt 
ed from credit control directives to the extent that the stocks 
were held separately on producers levy account. A distinc 
tion was made between edible and non - edible oilseeds and 
oils thereof and lower margins were stipulated for non -edible 
oilseeds and oils . Somo additional varloties of cotton wore made 
eligible for exemption from level of credit requirement and 
entitlement to lower margin . Banks were also permitted to 
discount bills of exchange arising out of sales of cotton textileg 
having usance not exceeding 60 days. 

201. In view of the untrend in the prices of raw cotton 
in the last quarter of 1975 -76 , the Bank tightened sclective 
credit controls relating to advances against cottun and kapas , 
effective July 8 , 1976 , bearing in mind the action taken by the 
Textile Commissioner regarding tho maximum stocks that can 
be held by mills, Inventory levels in respect of which lower 
margins are applicable were substantially reduced . Thus , in 
the case of mills in Bomoay and Ahmedabad , as against tho 
existing margins of 25 per cent for stocks of 12 weeks corr 
sumption and 50 per cent for excess stocks, the margins 
were refixed at 25 per cent for stocks of 4 weeks consump 
tion and 45 per cent for excess stocks . Similar changes were 
made in respect of mills under the National Textilo Corpora 
tion and other mills in areas other than Bombay and Ahme 
dabad In the case of parties Other than milk , margins were 
raised from 25 per cent to 45 per cent in respect of new and / 
or longstaple cotton , from 30 per cent to 60 per cent for 
other varieties of indigenous cotton , and from 40 per cent to 
50 per cent for stocks covered by warehouse receipts. 

202 . On a review of the supply and price situation relating 
to oilseeds and vegetable oils the Bank stepped up minimum 
margins , with effect from July 14 , 1976 , by 10 percentage 
points — from 50 per cent to 60 per cent with regard to ad 
yances against groundnut, castorseed and linseed - - and by 15 
percentage points from 60 per cent to 75 per cent in respect 
of castor oil and linseed oil. Advances against cottongeed and 
cotton seed oil Wero also brought under selective credit con 
trols , the relative minimum margins being 60 per cent and 
75 per cent , respectively . They were also subjected to celling 
level of credit and minimum late of interest of 15 per cent. 
As regards rapeseed / mustard seed , the incrcase in minimum 
margin was by 10 percentage points - from 25 per cent to 3 $ 
per cent for registered oil mills in Rajasthan , Uttar Pradesh , 
Madhya Pradesh , Bihar and West Bengal and from 40 Xr cent 
to 50 per cent for registered oil mills in other States. The 
minimum marging for advances against warehouse receipts 
were also fixed suitably . No changes were , however, made 
in the existing minimum margin of 7 .5 per cent for advances 
against groundnut oil , rapeseed oil /mustard oil and vanas 
pati , The existing margins for advances to Vanaspati manu 
facturers againgt vegetable oils also remained unchanged . 
The stipulation of minimum margin for cottonseed oil did 
not apply to vanaspati manufacturers. 


206 . Following this recommendat on , a high power com 
mittee for the Lead Bank Scheme was constituted by the 
Reserve Bank . Thc Committee will, inter alia issue policy 
guidelines for the effective functioning of the Lead Bank 
Scheme, examine specific problems in the implementation of 
the Scheme and those referred by the State Governments and 
regional offices of the Reserve Bank and act as a reviewing 
authority for matters relating to non - compliance of the accept 
ed commitments . The guidelines formulated by the Study 
Groups , referred to above , on the working of the Scheme 
in Gujarat and Maharashtra have been circulated among all 
the banks , 


207. The Government of India convened a meeting of the 
Chief Executives of Public Sector Banks on February 24 , 1976 . 
wherein the role of banks in the implementation of the 20 
point Fconomic Programme was fiscussed . 


Public Sector Banks Orientation to Twenty -Point Economic 

Programme 


208 . The principal areas in which banks can assist in 
the implementation of the 20 - noint Economic Programme 
are l a ) procurement and distribution of essential commodi 
ties , ( b ) assistance to the landless labourers and other weaker 
sections of the community , who are being allotted land and 
house sites , ( c ) assistance to those released from bonded 
labour for undertaking viable productive ventures , ( d ) in 
creased flow of credit to rural areas to take care of the 
credit gap crcated by the moratorium on recovery of debt 
from landless labourers, small farmers and artisans and pro 
gressive implementation of the progranime for liquidation of 
rural indebtedness , ( c ) increased assistance to the agricultural 
sector for minor irrigation schemes and for better use of 
underground water resourcea , ( f ) assistance to handloom 
weavers , g ) assistance to those who are granted national 
permits for road transport , ( h ) support to programme for 
supply of essential commoclities to students in hostels and 
hooks and stationery at controlled prices and ( 1 ) schemes for 
apprentices for enlarging employment and training opportuni 
ties, especially for weaker sections . 


Lead Bank Scheme 

203 The Lead Bank Scheme ushered in by the Reserve 
Rank in December 1969 completed six years of its existence . 
It was therefore , decided to undertake an intensive study of 
the working of the Scheme in the two States of Gujarat and 
Maharashtra . 
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209 . According to the preliminary reports received írom 
the banks , they have recognised the importance of the Pro 
gramme and have taken the necessary steps to evolve schemes 
for providing assistance to the various weakei Sections of the 
community . The Reserve Bank , Jul its part, has also issued 
necessary guidelines to the banks from time to time, the latest 
one heing in regard to the provision of finance for housing 
schcmcs meant for weaker sections of the society . In addi 
tion , the Reserve Bank organised in June 1976 a Seminar on 
the role of banks in the implementation of the 20 -point Eco 
nomic Programme. During the Seminar, various schemes for 
mulated by the banks for implementing the progimme were 
discussed . Bunks on their part also organised workshop / 
camps / seminars to cducate their own staff in the field of this 
innovative banking . 


214 . Every RRB is authorised to carry on and transact tho 
business of banking as defined in Section 5 (b ) of the Banking 
Regulation Act, 1949 and may also engage in other business 
specified in Section 6 ( 1 ) of the said Act. In particular, a 
RRB is required to undertake the business of ( a ) granting 
lours and advances to small and marginal farmers and agri 
cultural labourers , whether individually or in groups and to 
co -operative societies , including agricultural marketing 
societies , agricultural processing societies , co -operative farm 
ing societies , primary agricultural credit societies or farmers 
service sociсties , foi agricultural puposes or agricultural ope 
rations or for other related purposes and ( b ) granting of 
loans and advances to artisans, small entrepreneurs and per 
scns of small means engaged in trade , commerce , industry 
or other productive activities , within its area of operation , 


Reserve Bank Assistance and Tax Concesslops 


210) . While each bank is cxpected to display the necessary 
initiative for extending assistance to the beneficiaries under 
the Programme, the Lead Banks by virtue of their position 
are expected to give a lead to others in this direction . There 
fore , on June 2 , 1976 , the Govçinment of India directed 
these banks to reorient theii Schemes to achieve the objec 
tives of the 20 - point Economic Programme. In this connec 
tion , the hands were asked to icvicw from time to time their 
organizational machinery , Jelegation of loan sanctioning 
powers, loan procedures and the terms and conditions of 
loans so as to ensure prompt disbursement of credit to rural 
poor . Public sectoi banks were also advised to make periodi 
cally quantitative and qualitative a45cssment of the work donc 
by them in the inplementation of the 20 -pojat Economic 
Programme, 


215 . All tfic RRBs set up so far have been included in 
the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 , 
The amendments made to the Reserve Bank of India Act, 
1934 enable the Reserve Bank to grant assistance to RRBs , 
by way of loans and advances from the National Agricultural 
Credit ( Long - term Operations ) Fund and the National Agri 
cultural Credit ( Stabilisation ) Fund under Sections 46A and 
46B . Further , by an Amendment inade to the Banking Regu 
lution Act, 1949 , the Reserve Bank is empowered to vary , in 
respect of RRBs, the percentage governing malgtenance of 
liquid assets in relation to demand and time liabilities of a 
banking company referred to in sub -section 2 ( A ) of Section 
24 . Thus , the statutory liquid essets required to be main 
tained by the RRBs have been fixed at only 25 per cent as 
against the present requirement of 33 per cent in the case of 
other scheduled coiniercial banks, By a notification issued 
by thc Reserve Bank , for a period of one year with cffect from 
October 2 , 1975, the RRBs are required to maintain a cash 
reserve at the rate of 3 per cent of their total demand and 
time liabilities ( as specified in Sub - Section ( 1 ) of Section 42 
of the R . B . I . Act, 1934 ) as against 4 per cent currently 
maintained by other scheduled commercial banks. Moreover , 
for the purpose of income-tax Act, 1961 or any other act 
relating to tax on income, profits or gains, & RRB is 
deemed to be a co - operative society . As such , a 
RRB is not liable to pay tax under the Interest Tax Act, 1974 , 


Operational Procedures 


Regional Rural Banks 

211. A significant development in the field of banking 
during the vear was the establishment of 19 Regional Rural 
Banks (RKBS ) undei the Regional Rural Banks Ordinance , 
1975, promulgated by the Government of India on Sep 
tember 26 , 1965 and subsequently replaced by the Regional 
Rural Banks Act, 1976 . This followed the recommendations 
made by the Working Group constituted by the Government 
of India on July 1, 1975 to study , in depth , the problem of 
devising alternative agencies to provide idstitutional credit 
to jural people in the context of the steps being initiated 
under the 20 - point Economic Programme. The main objec 
tives of RRBs, their capital structurc , organization , business 
and other aspects of working are discussed below : 
Objective , Establishment and Capital 

212 . The main objective of setting up the Regional Rural 
Banks is to piovide credit and other facilities, especially to 
the small and marginal farmers , agricultui al labourers , artisans 
and small entrepreneurs in rural areas, Each RRB will ope 
rate within the local limits to be specified by a notification , 
If necessary , a RRB might also establish branches or agencies 
at any place notified by the Government. Each RRB is 
sponsored by a public sector bank , which provides Assistance 
in several ways , víz .. Subscription to its share capital, provi 
sion of such managerial and financial assistance as may be 
mutially agreed upon and help in the recruitment and training 
of personnel during the initial period of its functioning, The 
authorised capital of each RRB is Rs. 1 crorc and the issued 
capitul is Rs, 25 lakhs. Of the isxled capital, 50 per cent is 
subscribed by the Government of India , 15 per cent by the 
concerned State Government and the balance vil , 35 per cent 
by the sponsor bank . 


216 . In order to minimise the procedural delays in making / 
withdrawing deposits , submitting loan application19 , executing 
loan documents , etc ., the Reserve Bank have constituted a 
Committee to suggest accounting and operational procedures, 
etc . to be followed by the RRBs, so that their rural clients 
feel at home in dealing with these banks . The Reserve Bank 
have also undertaken tho task of providing training facilities 
to the Chairmen and Branch Managers of the RRBs, os carly 
as possible . 


Performance of RRBs 

217 . By the end of June 30 , 1976 , 19 Regional Rural Banks 
had been cstablished in different States of tho country . The 
first such bank was established on October 2 , 1975 add tho 
19th bank on April 30 , 1976 ( Table 25 ) . Within the short 
span of their working, the RRB , have oponed 112 offices , 
mobilised deposits Amounting to Rs. 1. 2 crorts and extended 
advances of the order of Rs, 1. 5 crores 


Mawgenient 

213 . The management of cach RRB is vested in a nine 
member Board of Directors , headed by a Chairman who is 
appointed by the Government of India . In discharging its 
functions, the Board of Directors is required to act on business 
principles and in accordance with the directives issued by the 
Government of India , after consultations with the Reserve 
Bonk . While a RRB is cnipowered to appoint officers and 
other employces , which it may consider necessary . their re 
nuneiation is prescribed by the Government of India in 
accordance with the salary structure of the employees of tho 
State Government and local authorities of comparable level 
and status in the area of operation of the RRI . 


Banking Legislation 
Ameudinents to Banking Regulation Companles Rules , 1949 

218 . Jt was mentioned in the last Annual Report that the 
Government s notification regarding amendments to the Bank 
ing Regulation ( Companies ) Rules, 1949 was awaited . Follow 
ing the issue of this notification , the Reserve Bank lgsucd a 
circular 10 all banks advising them of the amendments , which 
Cume into force from December 13 , 1975 
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State Legislations 

219 . It may be recalled that the Expert Group on State 
Enactments had recommended , in 1971, the adoption of a 
model bill by the variouş Ştatcs to facilitate quicker and timely 
disbursements of agricultural credit. So far 10 States viz . , 
Haryana , Himachal Pradesh , Karnataka , Madhya Pradesh , 
Maharashtra, Orissa , Rajasthan , Tripura , Uttar Pradesh and 
West Bengal have enacted the legislations . During the year, 
6 more Statęs viz ., Andhra Pradesh , Assan , Bihar , Jammu & 
Kashmir , Manipur und Meghalaya prepared the draft bills , 
Inspections, Mergers and Related Organisational Matters 
Inspection 


221. In pursuance of the Reserve Bank s programmo of 
periodicul inspections of commercial banks to asses their 
financial position , 30 scheduled banks and 1 non -scheduled 
bunk were inspected / taken up for inspection under Section 35 
of the Banking Regulation Act, 1949 during the year under 
review . Besides these , the inspection of branches of the 
Indian banks in the U , K . and Fiji Islands Was also completed 
during the period . 


220 . The comparative position in regard to inspection of 
banks and bank offices carried out during the last three years 
( July — June ) is indicated below : 


222 . Centre -wise inspections were conducted at 1 , 492 
centres covered by 2 , 328 offices . The programme of study of 
individual banks for examining their systems and procedures 
and suggesting improvements , whciever necessary , WAS con 
tinued during the year. Studies in respect of two banks viz ., 
United Bank of India and Bank of Madura Ltd . were comp 
Icted during the year , while the study reports on Bank of 
Maharashtra and United Bank of India were analised and 
sent to the respective banks. Since the introduction of this 
programme in 1971 , the Reserve Bank has completed the 
study of systems and procedures of 8 banks. The study reports 
are sent to the concerned banks with a view to ensuring recti 
fication of thc defccis pointed out and for implementing the 
suggestions made thercin , 


- 


- 


1973- 74 


1974 - 75 


1975 - 76 


24 


Financial Inspection 

No. of banks inspected / 
taken up for inspoction . 

No. of officos inspected . 
Centre-wise Inspection 

No , of centres 
No . of offices 


28 
506 


31 
787 


Bank Mergers and Liquidations 


752 


614 
2218 


1217 
2362 


1492 
2328 


223 . Efforts to consolidate the banking system through the 
process of voluntary amalgamations, transfer of liabilities and 
assets and participation arrangements continued during the year . 
During 1975 - 76 Gauhati Bank Ltd . was amalgamated with 
Purbanchal Bank Ltd . This scheme of amalgamation under 
Section 44A of the Banking Regulation Act, 1949 was sanc 
titoned in July 1975 and came into force on August 1, 1975 . 


Systems Inspection 

No. of banks inspected . 


2 


TABLE 25 :- LIST OF REGIONAL RURAL BANKS 


JL 


Name of Bank and its Head Office 


Sponsor Bank 


State 


Date of 
ostablish 
ment 


Jurisdiction ( within local 
limits of Distriots) 


No . of 
bran 

ches 
opened 


1 


6 


Uttar Pradesh 


Moradabad 


Uttar Pradesh 


Gorakhpur and Deoria 


1. Prathama Bank , Morada 
bad . . . . . 

02- 10 - 1975 Syndicate Bank 
2 . Gorakhpur Kshetriya Gramin 

Bank , Gorakhpur , 02- 10 -1975 State Bank of India 
3 , Haryana Kshetriya Gramin 

Bank , Bhiwani . . . 02 - 10 - 1975 Punjab National Bank 
4 . Jaipur- Nagaur Aanchalik 
Gramin Bank . Jaipur . : 02- 10 - 1975 United Commercial 

Bank 
5. Gaur Grainin Bank , Malda , 02- 10 - 1975 United Bank of India 


Haryana 


Bhiwani 


Rajasthan 


Jaipur and Nagaur 


West Bengal 


Malda, West Dinajpur and 
Murshidabad 


26 - 12 -1975 Punjab National Bank Bihar 


Bhojpur and Rohtas 


06 -01- 1976 Union Bank of India 


Uttar Pradesh 


Azamgarh & Ghazipur 


6 . Bhojpur Rohtas Gramin 

Bank , Arrah . . . 
7 . Samyut Kshotriya Gramın 

Bank , Azamgarh . . . 
8 . Kshetriya Gramin Bank , 

Hoshangabad . . . 
9 . Tungabhadra Gramin Bank , 

Bellary . . . . 
10 . Puri Gramya Bank , Piplı 
11. Jammu Rural Bank , Janmu . 


20 -01-1976 Contral Bank of India 


Madhya Pradesh 


Hoshangabad & Raisen 


25 -01- 1976 Canara Bank 

Karnataka 

Bollary & Raichur 
25-02 - 1976 Indian Overseas Bank Orissa 

Puri 
12-03-1976 Jammu & Kaslımir Jammu & Kashmir Jammu 

Bank Ltd . 


12 . Champaran Kslictriya Gra 

inin Bank , Champaran . , 


21 -03 - 1976 


Central Bank of India 


Bihar 


East & West Champaran 
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13 . Bara Banki Grumin Bank , 
Bara Banki , , 27-03- 1976 Bank of India 

Uttar Pradesh Bara Banki 
14 . Gurgaon Gramin Bank , 
Gurgaon 28 -03-1976 Syndicate Bank Haryana 

Gurgaon 
15 . Rae Bareli Kshetriya Gramin 
Bank , Rae Bareli 

29-03- 1976 Bank of Baroda Ultar Pradesh Rae Bareli 
16 . Farrukhabad Gramin Bank , 
Farrukhabad . . . 29-03-1976 Bank of India 

Uitar Pradesh Farrukhabad 
17. Mallabhum Gramin Bank , 
Bankura . . . 09 -04- 1976 United Bank of India West Bengal Purulia , Bankura and 

Midnapur 
18 . Bolangir Aanchalik Gramya 
Bank , Molangir . . . 10 -04 -1976 State Bank of India Orissa 

Bolangir 
19 . Nagarjuna Gramin Bank , 
Kliammam . . . . 30 -04 - 1976 State Bank of India 
30 - 04 - 1976 State Bank Of India 

Andhra Pradesh Khammam and Nalgonda 

- - — - 

- - - - — 
224 . It was mentioned in thc last Annual Report that Gov while the licence granted to the Belgaum Bank Ltd . was can 
ernment of India had sanctioned schemes of amalgamation celled consequcnt upon its business being taken over by Union 
under Section 45 of the Banking Regulation Act 1949 in Bank of India referred to carlier . Following this, the name of 
respect of 49 banky. Under these schemes the transferee banks the Belgaum Bank Ltd . was excluded from 
were required to make a final valuation of the ussets of the the second Schedule to the Reserve Bank 
transferor banks after a period of 6 / 12 years or such carlier of India Act , 1934 . Thus, the number of licensed com 
periods as might be sanctioned by the Government of India mercial banks stood reduced to 45 ( including National Bank 
in consultation with the Reserve Bank . The final valuation of of Pakistan which is under the Custodian of Enemy Property ) . 
the assets of 20 banks has been completed and leports in res while the number of banks in whose cases the licences have 
pect of 11 other banks are under consideration . 

been cancelled increased to 55 as at the end of June 1976 . 

It may be reiterated that the 22 public sector banks do not 
225 . During the year, one bank 1. e., the Belgaum Bank Ltd . 

rcquirc licence . 
transferred its selected assets and liabilities to Union Bank of 
India linder Section 293 of the Companies Act , 1956 , from 

229 . During the period under review , no licenco under 
the close of thc business on November 29 , 1975 . Another bank 

Secrion 22 of the Banking Regulation Act, 1949 to carry on 
viz . , Jharia Industrial Bank ( Pvt. ) Ltd ., a non - scheduled bank , 

banking business in India was refused to any existing bank . 
agreed to transfer its liabilities and insects to United Com 

Thus the total number of banhs to whom licences have been 
mercial Bank . Since the transfer did not materialisc , the 

refused remains unchanged at 283 is at the end of Juno 1976 . 
former bank was advised to take immediate steps to go into 
voluntary liquidation . The bank s request for allowing further 

Clearing House Facultles 
time for going into liquidation was rejected . Besides this , the 
proposal for transfer of assets and liabilities of the Narang 

230 . During 1975 - 76 (July -Juno ), 31 clearing houses were 
Bank of India Ltd ., 1 scheduled bank to United Bank of India 

cstablished, bringing the total number of clearing houses in 
under Section 293 of the Companies Act , 1956 is in the stage 

the country to 243. Of this , 9 are managed by the Reserve 
of negotiation . 

Bank of India , 199 by tho State Bank of India and 35 by 

the subsidiaries of the State Bank of India . 
226 . During thc year, Bank of Baroda was allowed to par Standardisation of Codlog of Cheques 
ticipate in the share capital of Naini Tal Bank Ltd . (a non 
scheduled bank ) and Bareilly Corporation ( Bank ) Ltd . ( a 

231 . During the year, a circular was issued to all schedulod 
scheduled bank ) . Further the Government of India approved 

commercial banks instructing them to incorporato in their 
United Bank of India s participation in the share capital of 

chequcy new uniforin code numbers in two boxes pertaining 
the United Industrial Bank Ltd . It may be added that Union 

to the banks and branches concerned . It may be observed 
Bank of India is alıçady participating in the sharc capital of 

that uniform cocling is intended to enable the collecting 
the Benares State Bank Ltd 

banks to sort out thç instruments bank -wise promptly 

efficiently and save considerable time and labour in proces 
227 . During the period linder review , four non - scheduled 

sing outward / inward clearing and collection , 
banks were dissolved and reports on 4 non - scheduled bunks ( 3 
of which were stated to have been dissolved during the last 

Credit Information and Statistics 
year and one in 1965 ) were received . No bank was issued a 
certificate to go into voluntary liquidation under Section 

232 . During the year, the Reserve Bank introduced A new 
44 ( 1 ) of the Banking Regulation Act , 1949 , After obtaining 

procedure under which its Regional Offices were cntrustod 
the necessary directive from the Government of India , the 

with the job of collecting, on a quarterly basis , district-wise 
inspection of books and accounts of five banks under liqui 

Jalu on deposits and advances ( including to the priority 
dation viz ., Central Calcutta Bank Ltd ., Calcutta , Commercial 

sectors ) in respect of cach State /Union Territory separately 
Bank Ltd . , Bank of Calcutta Ltd ., Nath Bank Ltd . and 

from the regional offices of the commercial banks. The in 
Bengal Bank Ltd . under Section + 5 of the Banking Regula 

formation 90 collected is consolidated and made availablo 
tion Act, 1949 was taken up and completed during the year 

to the conceincd dead banks and State Governments . The new 
under review . While the inspection report in respect of the 

procedure attempts to collect quickly the basic information 
first thrce banks were examined and forwaided to the Gov 

ſur euch district so as to facilitate meaningful discussions at 
ernment of India , the other reports are still under considera 

the meetings of tho District Consultative Committees, 
tion . Inspection under Section 45 of the Banking Regulation 
Act , 1949 of the Associated Banking Coronation of India 

233 . During the ycar , the Reserve Bank set up a Steering 
Ltd . , referred to in the last Annual Report , could not be 

Committee on Management Information System in Banks ( a ) 
resumed during the year under review also , as the relevant 

to evolve proper guidelines for the introduction of manage 
records were still not being made available for the purpose 

ment information system in bunks and to oversee its imple 
of inspection . 

mentation ; ( b ) to provide expert guidance to banks on various 

aspects like banking costs , profitability of branches , business 
Licensing of Banks 

planning and performance budgeting ; ( c ) to deal with matters 
iclating to speedier and more ellicient ways of data 

processing and ( d ) to consider other recomendationg of the 
228 During the period under review , no new licence to Banking Commission on information system in banks and 
carry on banking business in India was granted to any bank , suitable follow -up action 
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- 
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- 


- 


- 
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234 . The Department of Banking Operations and Develop on a quarterly basis, this would provide broad sectoral break 
mcnt of the Bank continued to assist commercial banks and up of credit on a monthly basis covering 90 per cent of total 
other notificd financial institutions by furnishing to them , on 

credit . 
request, information of credit facilities allowed to individual 
borrowers . During 1975 - 76 , credit information in respect of Working Results of Scheduled Commercial Banks 
1 , 184 applications was furnished to the applicant banks and 
financial institutions as compared to 953 applications during 237. The published working results of 22 public sector banks 
the previous year, 

( the State Bank Group and the 14 nationalised banks und 25 

other Indian scheduled commercial banks , each with deposits 
Basic Statistical Returns Scheme (BSR ) 

of Rs. 10 crores and above) show a further improvement in 

profits25 during the calender year 1975 . Thc profits of public 
235 . The fourth volume of Banking Statistics under the 

sector Banks recorded a marked increase of 46 per cent in 
series Basic Statistical Returns presenting comprehensive 

1975, while those of the 25 Indian scheduled commercial 
data on deposits and advances as on June 1974 was pub 

banks in the private sector showed a marginal increase of 11 
lished during the year. A brochure giving the provisional 

per cent. On the other hand, the profits of 12 foreign 
quick results upto December 1974 in respect of important 

banks registered a decline of 16 per cent in 1975, as against 
items was also brought out in April 1976 . 

an incicase of 50 per cent in 1974 ( Table 26 ), 

- - - - - - - - 


236 . A monthly reporting system in respect of large borro 
wal accounts , icpresenting about two- thirds of the total bank 
credit , was introduced from Jume 1976 . Together with the 
data on priority sector advances , which are called from banks 


25 . Profits after provision for taxation and for bonus /ex 
gratia payment to staff , Profits for tho ycar 1975 are not 
strictly comparable with those of 1974 in view of the change 
in procedure in the case of somo banks in arriving ut profits , 


TABLE 26 :- WORKING RESULTS OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS 


( Amounts in Rupees Crores ) 


State Bank 

Group 


Nationalised 

Banks 


Total Public 
Sector Banks 


Other Indian 

Scheduled 
Commercial Banksca 


Foreign 
Banks 


Jtcms 


1974 


1975 


1974 


1975 


1974 


1974 


1975 


1975 


1974 


1975 


1974 


1975 


1974 


1975 


1974 


1975 


- 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


1, Total Earnings 


358 . 57 
( 34 . 9 ) 


451.61 
(25 .9 ) 


682. 55 
(39 . 7 ) 


852. 28 
(24 . 8) 


1041. 12 

(38 . 0 ) 


1303 .89 

( 25 . 2 ) 


101 ,44 
(43 . 8 ) 


139 .28 
(37 . 3 ) 


105 . 05 
(38 . 8 ) 


119. 51 
(13 . 8 ) 


3 


1 


Of which : 


( w ) Intorcst and , 

Discount , 


297 . 69 
(37 . 3 ) 


370 . 26 
(24 . 4 ) 


601 . 58 
(39 . 9 ) 


760 . 81 
(26 . 5 ) 


899 , 27 
(39 . 0 ) 


1131 . 07 

( 25 . 8 ) 


86 . 94 
(41. 0 ) 


119 . 90 
(37 , 9 ) 


82 . 10 
( 39 , 7) 


96 , 72 
( 17 . 8 ) 


II. Total Expenditure 


353 . 35 
(35 . 3 ) 


444 . 16 
(257) 


672 17 
( 39 . 7 ) 


837 . 03 
(24 . 5 ) 


1025 . 52 
(38 . 2 ) 


1281 . 19 
(24 . 9 ) 


98 , 35 
(42 . 6 ) 


136 . 06 
( 38 , 0 ) 


98 . 75 
( 38 . 1 ) 


114 . 23 
( 15 . 7 ) 


Of which : 
(h ) Interest paid on 

Borrowings , 
Deposits , etc 


173 , 60 
(48 . 0 ) 


231 . 08 
(33 . 1) 


388 , 72 
(50 . 8 ) 


495 . 95 
( 27 6 ) 


562 . 32 
( 49 . 9 ) 


727 . 03 
(29 . 3) 


51 . 35 
(41 . 4 ) 


73 . 73 
(43 . 6 ) 


45 . 27 
(48 . 2 ) 


49 . 51 
(9 . 4 ) 


(c ) Salaries , Allow 

ances , Piovi 
dent Fund and 
Bonus / Ex 


grutia 
payment to 


145 . 12 
( 26 .9 ) 


169 .97 
( 17 .1) 


218 . 17 
( 28 .7 ) 


261 20 
( 197) 


363 .29 
( 28 .0) 


431 . 17 
( 18 . 7) 


33 .96 
( 41 . 4) 


42 .86 
( 26 .2) 


22 .82 
( 22 .9 ) 


23 .48 
(2.9 ) 


Staff . 


. 


Ill. Profits after provi 

sion for taxation 
and Bonus/Ex 
gratia , 
paynient to Staff . 


7 


5 .22 
(122) 


. 45 
(42. 7 ) 


10 . 38 
(357) 


15 . 25 
( 46 . 9) 


15 . 60 
(267) 


22 . 70 
(45 .5 ) 


2 . 89 
( 109 .4 ) 


3 . 22 
(11 . 4) 


6 . 30 5 . 28 
( 50 .0 ) ( - 16 .2 ) 


- 


- 


- 


- 


Note · Figures in brackets indicate percentage variation over the previous year; figures for 1974 are revised . 
a figures relate to 25 Indian Scheduled Commercial Banks in the private sector with deposits of Rs. 10 crores and over . 

Source : Profit and Loss Accounts of baaks. 


[WMII - - 009 3 ( ii ) ] 


TH FI 11H , HỆ 2 , 1977 / 08 31 , 18 99 


1811 


- - - 


L 


- iz . 


Public Sector Banks 


242. Out of their profits , the 14 nationalised banks trans 
ferred Ry, 9 . 2 crorce to the statutory reserves and Rs. 4 . 3 
crores to the Government under section 1077 ) of the Bank 
ing Companics ( Aquisition and Transfer of Undertakings ) 
Act , 1970 . The surplus amount transferred to Government 
of India during 1975 represents 5 . 0 per cent of the aggregate 
conipensation paid for the acquisition of these banks as com 
pared to 4 . 5 per cent in 1974 , 


Otlier Indian Scheduled Coinmercial Banks 


238 . An analysis of thc working results of the 22 public 
sector banks (the State Bank Group and the 14 nationalised 
banks) for 1975, shows that their profits increascd from 
Rs. 15 . 6 crores in 1974 to Rs. 22 . 7 crores in 1975 despite 
a smaller rise in income as compared to last year. The higher 
profi s were due to a larger spread between total earnings and 
expenses in 1975. The total income of these banks roso by 
Rs. 262 . 8 crores (25. 2 per cent ) during 1975, as compared 
to an increase of Rs. 286 . 7 crores ( 38 . 0 per cent ) in 1974 , 
Tho bulk of the increase in earnings was from interest and 
discount which rose by Rs . 231. 8 crores (25 .8 per cent) dur 
ing 1975 as compared with the rise of Rs. 252 .3 crores (39 .0 
per cent) in 1974 . The increase in the volume of credit in 
1975 as also the hike in the minimum lending rate of banks 
from 11 per cent to 12 . 5 per cent since July 23 , 1974 contri 
buted to the improvement in the banks income from this 
source . Income earned from commission , exchange and bro 
kerage was also higher in 1975 than in 1974 . Total cxpendi 
ture of these banks also showed an incroase , but the rise in 
exponditure was at a much lower rate during , 1975 than in 

Thus , the total expenses of these banks increased by 
Rs. 255. 7 crores ( 24 . 9 per cent) in 1975 as compared with 
Rs. 283. 4 Crores ( 38 . 2 per cent) in 1974 . An important 
component contributing to the increaso in banks expenses 
was interest raid on deposits And borrowings . It increased 
hy Rs. 164 , 7 crores in 1975 as compared to a rise of Rs. 187.: 
crores during 1974 . Another major item of expenditure viz ., 
salarics , allowances, provident fund and bonus / ex - gratia pay 
ment recorded an increase of Rs. 67. 9 crores as compared to 
Rs. 79 . 5 crores in 1974 . 


243 . The working results of 25 private sector Indian 
scheduled commercial banks each with deposits of Rs. 10 
Crores and over reveal a smaller rise in the level of their 
profits . During 1975, these banks total income increased by 
Rs. 37 . 8 crores 10 Rs. 139 . 3 crores (37 . 3 per cent ) and 
expenditure by Rs. 37 . 5 crores to Rs. 136 1 crores (38 . 0 per 
cent). Consequently , these banks showed profit of Rs. 3 . 2 
crores as compared with Rs. 2 . 9 crorcs in 1974 . Out of the 
profits of Rs. 3 . 2 crores in 1975 , these banks transferred 
Rs. 1 . 2 crores to statutory reserves and Rs. 1 . 0 crore to other 
reserves . 


Foreigo Banks 


244 . During 1973 , the income of the 12 foreign banks in 
creased by Rs. 14 . 5 crorcs or by 13 . 8 per cent and their ox 
penditure rose by Rs. 15. 5 crores or by 15 .7 per cent. Reflect 
ing this , their profits at Rs. 5 . 3 crores recorded a declino of 
Rs. 1 . 0 crore ( 16 . 2 per cent) during 1975 as compared to a 
rise of Rs. 2 . 1 crores (50 per cent) in 1974 , 


Committees and Working Groups 


State Bank of Indla 


245 . Besides the Committees and Working Groupy / Study 
Groups referred to carlier , the Reserve Bank /the Government 
appointed / constituted the following committees and study 
Working Groups during the year under review , 


239 . Total çarnings of the State Bank of India recorded 
an increase of Rs. 75 . 3 crores during 1975 as compared to a 
rise of Rs. 74 . 7 crores in 1974 . The increase of Rs 73 . 4 
crores in the total expenditure during 1975 was lowor as 
compared to the increase of Rs. 74 . 2 crores ia 1974 . AS A 
result , the profits of the State Bank of India at Rs. 6 . 5 crores 
in 1975 recorded a marked increase of Rs, 1 . 9 crores as 
compared to an increase of only Rs. 49 lakhs in 1974 . Out 
of the profits for 1975 , the bank transferred Rs. 5 crorey to 
reserve fund and provided Rs. 1. 5 crores for dividend to 
shareholders . 


Subsidiaries of State Bank of India 


240 . The seven subsidiaries of tho State Bank showed an In 
crease in their income of Rs. 17 . 7 crores in 1975 AS com 
pared to that of Rs. 18 . 2 crores in 1974 . Their total expenses 
recorded a smaller rise ( Rs. 17. 4 crores ) during 1975 than 
in 1974 (R1, 18 . 1 crores ) . Consequontly their profits rose 
from Rs. 61 lakhs in 1974 to Rs. 92 lakhs in 1975 . 
Out of the profits for 1975, these banks transferred an 
amount of Rs, 61 lakhs to reserves as against Rs. 49 lakh9 
last year and made provision for payment of divided to Stale 
Bank of Rs. 31 lakhs against Rs. 12 lakhs in 1974 , 


Committee on Penal Rates and Service Charges 

246 . Following discussions with the Chicf Executives of the 
commercial banks on March 12 , 1976 , tho Reserve Bank , in 
consultation with the Chairman of the Indian Banks Asso 
ciation , constituted a Committee on Penal Rates and Service 
Charges . The Committee submitted its report in April 1976 , 
In its réport , the Committee has recommended that the sys 
tem of penal rates has to be accepted as a justifiable part of 
the interest rates policy of banks as long as they are applied 
with selectivity and discrimination . Penal rates should be re 
garded not as a rovenue raising measure but and an instrument 
to enforce discipline among the borrowers. A bank may be 
justfied in charging penal rates in the following caseg viz., (1) 
default in repayment of loans , ( ii) irregularities in cash credit 
accounts , ( iii) non - submission of stock statements and other 
financial data , ( iv ) default in borrowing convenants , ( v ) non 
payment / non - acceptance of demand /usance bills of exchange 
on due date and /or ( vi) excess current assets . The Committee 
has recommended that penal rates may vary from 1 pcr cent 
to 2 . 5 per cent over and above the normal rates applicable to 
advances , but in no circumstances the penal rate should exceed 
2 per cent over the ceiling rates prescribed by the Reserve 
Bank on advances . As regards service charges on bortowal 
accounts, the Committco has observed that there could be no 
objection to banks recovering from the borrowers actual out 
of-pocket expenses incurred by them such as godown keeper s 
salary , legal charges and stamp duties. In regard to other 
Service charges, the question is still belog examined by the 
Committee and therefore until the Committeo submits and ita 
final report, no bank should increase the scale of such ser 
vice charges prevailing before the ceiling on interest rates 
was prescribed by the Reserve Bank . The Bank has accepted 
these recommendations and issued appropriate guidelines to 
the banks. 


Nationalised Banks 


241. The total income of the 14 nationalised banks at 
R . 852 . 3 crorse in 1975 registered an increase of Rs. 169 . 7 
clores (24 , 8 per cent) as compared to a rise of Rs. 193. 8 
crores (39 . 7 per cent) in 1974 . The bulk of the increase in ear 
nings d ’ ring 1975 was from interest and discount which re 
corded a rise of Rs. 159 .2 crores (26 .5 per cent) as compared 
to a rise of Rs, 171 . 4 crores (39 . 9 per cont) in 1974 . Total ex 
penses of these banks rose by Rs. 164 . 9 crores in 1975 ( 24 . 5 
per cent) as compared to the rise of Rs. 191. 2 crores ( 39 . 7 
per cent) in 1974 . The two important items of expenditure , 
víz., interest paid on deposits and borrowings and salaries 
allowances , provident fund and bonus / ex - gratia payment etc . , 
increased during the year by Rs. 107. 2 crorts and Rs. 43. 0 

respectively , as compared to the increase of Rs. 130 . 9 
crores and Rs. 48. 7 crores in 1974 . Reflecting these trends 
in income and expenses, the profits of 14 nationalised banks 
recorded a rise of Rs. 4 , 9 crores in 1975 , as compared to 
Rs 2 . 7 crores in 1974 . 


Working Group on Operational Effickency and Profitability of 
Banks 


247 . The Working Group on Operational Efficiency and Pro 
fitability of Banks, which was appoipted by the Reserve Bank 
in April 1976 , has been asked to (i) suggest practical and realis 
fic criteria for the evaluation of the performance of individual 
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banks, ( ii ) determine the basis for assessment of cost of various tenement / house . Further , banks have been advised that the 
banking services, ( lil ) plan and organise a systomatic survey rate of interest on loans for housing schemes and hostels 
to provide çalimates of average cost and income in respect intended for scheduled castes and scheduled tribes should 
of different functions undertaken , (iv ) provide guidelines on not exceed the late piescribed under the Diffciential Interest 
the pricing policy of banky in relation to the sorvices rende Rates Scheme. In respect of housing schemes for othei cate 
ied to the constituents ( v ) recommend internal systems and xories , the rate of interest should be moderate and in heep 
procedures to control banking costs , improve operational effi ing with the priority assigned to this activity . The Bank has 
ciency , productivity and profitability of banks and ( vi ) adviso clarified that the minimum lending rate directive will not 
the nature of cost studies which should be undertaken by in apply to the aforesaid types of loans . 
on the nature of cost studies which should be undertaken by 

Credit Guarantee Corporation and deposit Insurance Corpo 
individual of service charges and evolving suitable methods 

ration 
for profitability analysis of branches. 

253. Finally , the activitics of the Credit Guarantee Corpo 

ration of India and the Deposit Insurance Corporation duir 
Worktng Group on Customer Service In Bank . 

ing the year under review may be briefly reviewed . 
248 , The Working Group on Customer Service in Banks, 

Credk Guarantee Corporation of India (CGCT) 
which was appointed by the Government of India , submitted 

254 . During 1975 , there was a notable increase in the cover 
its interim report on the critical service areas of banks. The 

age of advances guaranteed under the thręc Schemes of the 
Group identified the following ascas as critical for customer 

Credit Guarantee Corporation . The total loans and other 
service viz , ( i) deposit accounts , remittances and collections, 

Credit facilities extended to small borrowers by banks, state 
encashment of cheques issuance of receipts , statements of 

linancial corporations and service co - operative societies covered 
accounts , collection of cheques and bills and remittances in 

by the Guarantec Schemes as on the last Friday of December 
cluding issuc and encashment of drafts, ( ii ) loans and (ii) 

1975 amounted to Rs. 799, 6 ciores , as compared to Rs. 529 .6 
gtaff attitudos. The Government of India have accepted tho 

clores a year before . Bulk of this amount ( Rs. 796 . 1 crores , 
major recommendations of the Group and advised the banks 

was under thc Small Loans Guarantee Scheme 
to implement them . Most of the recommendations, which call 

alone : 0 . Of the total advances granted under this 
for specific and urgent action , havo been implemented by tho 

Scheme, farmers and agriculturists alone Accounted for 
banks. Other recommendations, which require legislative 

Rs. 538 . 7 crores , followed by transport operators (Rs. 104 .8 
action /measures on the part of the Government /Reserve Bank 

crores), traders (Rs. 80 . 5 crores) and professionals and self 
are being considered by the appropriate authorities . 

employed (Rs. 40 .7 crores ) . The sum of advances guaranteed 

under other two schemes , viz ., Financial Corporation Guaran 
Committec on Transfer of Loan Accounts 

lee Scheme and Service Co - operative Societics Guarantee 

Scheme, amounted to Rs. 2 . 6 27 crores and Rs. 0 .928 crore , 
249. With a view to discouraging unhealthy competition respectively . As at the end of April 1976 , the Credit Guaran 
among the banks for big loan accounts , the Reserve Bank tee Corporation had ecoivcd 3 ,497 claim applications for 
constituted on March 15 , 1976 a Committee on Transfer of 

total of Rs. 127. 5 lakhs, of these farmers and agriculturists 
Loan Accounts . Tho Committee was asked to work out norms alone accounted for 2 ,314 claims involving an amount of 
for regulaling the transfer of loan accounts among banks so Rs. 84 . 8 lakhs, followed by transport operators for 212 
as to develop a mutually acceptable system in this rogard . claims involving Rs. 25. 0 lakhs. Out of the total claims 

received upto the end of April 1976 , 2 ,272 claims for Rs. 88 .0 
250 . The Committed in its report, submitted to the Reserve 

lakhs were notified to credit institutions, 514 claims for an 
Bank , has suggested the establishment of a high level com 

aggi cgate amount of Rs. 13 . 0 lakhs were discharged , 111 

claims of Rs. 4 . 3 lakhs were rejected , and 139 claims for 
mitte in each bank to consider the genuine grievances of the 

Rs. 3 , 3 lakhs were withdrawn by the credit institutions them 
customers . The procedure suggested by the Committee for tak 

selves for one or the other reason . The remaining claims were 
jog Over of accounts provides for consultations between the 

being examined by the Corporation . The pilcsent procedure 
transferor and transferee banks. The procedure also provides 

for dealing with claim applications is being reviewed by the 
for safeguards to ensure that the borrowers do not transfer 

Corporation with a view to setling the claims more speedily 
accounts to avoid financial discipline. Under the procedure te 

in future , 
commended by the Committee , the transferee bank will not 
be able to give concessions in the rate of interest. Further , 

255 . The Corporation further liberalised the conditions on 
with the intervention of Reserve Bank , banks would not be which the benefit of protection was made available to credit 
able to block transfer of accounts for unjustifiable reasons, institutions in regard to the credit facilities granted by them 
The Committee s rocommendations have been accepted by the to certain categories of borrowers , Thus , with effect film 
Reserve Bank and certain guidelines are being issued to banko January 1, 1976 , the ceiling limit for the eligible credit faci 
in this regard . 

lities to transport operators WAS raised from Rs. 1 la 

Rs. 1 . 5 lakhs : foil traders in goods other than fertilisers or 
Working Group on blousing Finance 

mineral oils , the ceiling limit on annual sales turnover was 
raised from Rs, 1 lakh to Rs. 2 lakhs and in respect of 

traders in fertilisers or mineral oils it was increased from 
251, On May 7 , 1976 , the Governor of the Reserve Bank 

Rs. 5 lakhs to Rs. 10 lakhs. Further , the Corporation s liabi 
announced that a Working Group will be constituted shortly 

lity in respect of claims was cnhanced from 75 per cent of 
to examine the role of the banking system in providing 

the amount in default or R . 37, 500 whichever is lower to 
finance for housing schemes . However , pending an in -depth 

75 per cent of the amount in default or Rs. 50 , 000 whichever 
study of the subject by the proposed Working Group and in 

is lower . The Regional Rural Banks, set up during the year , 
view of the importance assigned to housing for the weaker 

were also made eligible to join 
Sections of the community under the 20 -point Economic Pro 

the Corporation s Credit 

Guarantee Schemes so far , three Regional Rural Banks have 
gramme, the Reserve Bank issued certain tentative guidelines 

executed the necessary Agreements . 
to the commercial banks . Housing Schemes eligible for bank 
finance would be rural housing gchemos , housing as well as Deposit Insurance Corporation (DIC ) 
hostels for scheduled castes and Scheduled tribes , slum clea 
rance schemes , family planning clinics and rural health cen 

256 . Dujing the year under review , the number of insured 
tres covered under public health programmes and urban hou 

commercial banks came down from 81 to 79 consequent upon 
sing schemes for low income group. 

the amalgamation of the Gathati Bank Ltd , with the 
Purbhanchal Bank Ltd , and transfer of liabilities and assets 


252 . Banks have been advised that bulk of the cost of each 
housing project should be financed from sources other than 
bank finance and bank credit should only supplement such 
resources. Generally, bank credit should not exceed 40 per 
cent of the total cost of each project : and in the case of 
direct toans to the beneficiaries under the Schemes , individual 
loan should not exceed 80 per cent of the total cost of each 


20 . Figures relate to 74 out of 75 banks, which have join 
ed the Scheme. 

27. Figures relate to 11 out of 18 financial corporations, 
28 Figures relate to 6 commercial banks only . 

29 . The Section on Finance of Non - Banking Companies 
appears in Part IV (Developments in Industrial Finance ) of 
this Report . 
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of the clown Cank to to the UD Runk ut Ini T 

achieved by ftutqanlying thic primary agricultural credit 
iher , 19 Kip11111R al (11hs istablished under the Ravi Schlies into vable / l utentially viable oncs and by organis 
11. Ruel Bunks Ici , 1976 in the 9110s ollu l ides , ing new societies like the tuners Service Societics (FSS ) 
Bihar , Haryann, Jammu and Kashmii , Nunalakır , Muchy . . and Large - sized Multipurpose Societies ( LAMPS ) , particularly 
Piadesh , Orissa , Rajasthan . Uita Pradesh and West Bengal in the tribal arcas. Apart from undertaking measures for 
Here itgistered an insured banks dwing the car 

iehabilitating and strengthening centrul co - operative banks in 

States where the co -operative movement hus so fur been 
257 . The number of insured Co -operative banks went up 

Weah , special stress was also placed on gearing the move 
11om 513 10 536 including one co -operative banks in the STITC 

ment to meet the needs of the weaker sections of the com 
uf Tupuru to which the insurance scheme WAS Itended , 

munity . The Twenty -point Economic Programme has imparted 
The Scheme now covers Co - operative banks in the States or a new sense of urgency to the attainment of these objectives . 
Andh a Puudesh , Madhya Pradesh , Maharashtra , Jinimu and 
Kashmir , Kerala and Tupura and the Union I cililories of 
Delhi, Gol Daman and Diu und Pondicheur The question 
of extending the Scheme to the iemjining States , Union Toui. 

Twenty -point Economic Programme 
tones is under active consideration , 
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26 


377 


154 


258 , With 1 vicy lo pioviding a leatei mesure of pro 

260. Special attention was being paid to the implementation 
tection to bank depository the D C Taised the limit of of the 20 - point Economic Programme. As the measures taken 
insilasice cover for Jerosits in Tegistered insucc banky lioni for the liquidation of the rural indebtedness were likely to 
Rs 10 , 000 nei depositor to Rs. 20 .000) with cffect (10ni July dry up the credit line from non - institutional sources such as 
1 , 1976 . The previoily liniit of Rs 10 ,000 per depositor Cune money -lenders, consumption louns werç permitted to be given 
into fo ce on piil 1 , 1970 . 

by socicțięy 10 members of the weaker sections. Individuals 

could also get loans either directly from the central co 
III . DEVFLOPMENTS IN CO - OPERATIVE BANKING 

operative banks or from their own societies against the 
security of gold or silver ornaments . Certain relaxations havo 

heen made in the matter of eligibility of primary agricultural 
259 . The main emphasis in the sphere of co -operative bank credit societies for share | contribution from out of 
ing continued to be on the reduction of regional imbalances the Bank s long -term Operations Fund : these would enable 
in co -operative developinent and the narrowing down of the them to augment their owned funds and their lendings for 
cxisting credit gips. The latter objective was sought to be consumption purposes. 
TABLE 27 - PROGRESS OF COOPERATIVE CREDIT MOVEMENT IN INDIA 

(Anjounts in Rupecs Crores ) 
- - - - - - - - - - - - 

Co -operative year 
Type of institutions 

1972 -73 1973 -74 1974 -75 * 
- 
- - - - T - - - - - - - - - - 

3 
(a ) State Co-operative Banks 
(i) Number 1 

26 
( ii ) Owned funds 

117 129 

142 
( ill ) Deposits 

106 489 

546 
( iv ) Borrowing from the RBI 

246 

216 
( 11) OT which , shoit - term agricultural 

155 

212 
(1 ) Working capital . 

849 942 

1187 
(Nl ) Louns issued 

1135 1162 

1244 
( vi ) Louns outstanding 

675 
( a ) Of which , short- term agricultural . . 

367 400) 

381 
( viii ) Percentage of (iv a ) lo ( vii a ) , . 

55 
(h ) Central Co -operative Banho 
( 1 ) Number . . 

341 

341 
( ii ) Owned funds , . 

254 

314 
(ii) Deposits . 

647 

719 
( iv ) Borrowings from the RBI/arex bank 

398 448 

537 
( v ) Working capital 

1411 1595 

1838 
( vi ) Loans issued , 

1246 1249 

1520 
(vii ) Loans outstanding , 

1028 1163 

1344 
( c ) State / Centre Land Development Banks 
( i ) Number . 

19 

19 
. . 
( ii ) Owned funds . . 

118 
(ii ) Debentures outstanding 

1015 1157 

1254 
( iv ) Working capital . 

1202 1368 

1502 
171 147 

184 
( 1 ) Loans issued . 
( vi ) Louns outstanding , 

819 914 

993 
( d ) Primary Agricultural Credit Societies 

155 
( 1 ) Number ( in thousands ) 

154 

153 
( ii ) Membership ( in thousands) 

33538 

14956 35851 
( 1 ) Owned funds , 

323 353 

391 
( iv ) Deposits , . 

84 

97 
. . . 
(1 ) Boirowings 

858 918 

1035 
(vi) Loans Issued . 

762 
. . . 

776 

889 
(vii ) Loans outstanding _ : 

979 1055 

1165 
_ _ . 

- -- - - - - - - 
* Provisional. 
23 ( 11 / 77 - - 18 
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700 


720 


42 


344 


281 


801 
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19 
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98 


134 
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TABI.E 28 :- RESERVE BANK CREDIT TO CO -OPERATIVFS 1974- 75 AND 1975- 76 

(Amounts in Rupees Goles ) 
- - - - - - - -- 

1974- 75 ( July - June ) 

1975 -76 (July -Junc , 
Items 

Limits Drawals Repay . Outstan - Limits Drawals Repay - Outsta 
Sanc ments dings Sanc 

mients ndings 
tioned 

tioned 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 
- 


611 . 89 


899 . 73 


489 . 52 
1 

40 30 


811 . 79 
18 13 


751. 15 
19 . 58 
37 54 


146 . 00 

Nil 


212 15 

0 49 
10 25 ) 


965 28 
049 


049 


17 37 


46 . 94 


21 89 


31 97 


0 17 


28 . 20 


22 .45 


3. 65 


18 . 80 


47 05 


62 .92 


61. 81 


19 .91 


1. Short-term 

( 1) Seasonal agricultural operations 

(al % below Bank Rate )1 
( ii ) Marketing of crops other than 

cotton and kapas 
(iii ) Marketing of cotton and kapasa . 
( iv ) Purchase and distribution of ferti 

lisers (at 3 % above Bank Ratc ) . 
( 1 ) Production and marketing of hand 

loom products (at 11 " . below 

Bank Rate ) . , . . 
(vi ) Financing other cottage and small 

scale industries . . . 
(vi) Purchase and sale of yarn (at Bank 
Rate ) , 

, , , 
(vii ) Loans to ARDC (at Bank Rate ) . 
( 1 ) Against pledge of sugar . . 


15 .69 


29 . 43 


23 . 37 


11 09 


20 .03 


34 .25 


33 . 94 


11 40 


2 52 


1. 33 


0 . 28 


1 . 33 


4 . 75 


2 . 53 


[ 55 


2 . 31 


0 ,47 


0 04 


0 . 11 


065 
15 00 
2200 


0 . 43 
11 60 
45 . 12 


0 .65 
15 . 00 
14 50 


0 1 ,3 

1 . 70 
10 50 


0 06 
1 70 
Nil 


67 .12 


02 . 00 


32 . 50 


9 87 


4 58 


8 . 83 


15 . 65 


11 . 59 


7 , 18 


7 48 


15 35 


IJ. Medium - term 

(1 ) Agricultural purposes (at 11 % 

below Bank Rate ) 
(ii) Conversion of short- terin loans 

into medium -term loans in scarcity 
affected areas (at 11 % below 

Bank Rate) , , , , 
(til ) Purchase of shares in co - operative 

sugar factories/ processing societies 
( at Bank Rate ) . . 


106 . 926 


55 . 076 


25 366 


82 556 


50 486 


41 816 


45 606 


78 . 760 


053 


0 53 


0 . 16 


0 . 16 


0 . 34 


0. 34 


1 .01 


1 . 01 


3.04 


3 . 04 


. 


0.38 


063 


0 63 


III. Long - term 

( 1) Loans to State Governments for 

contribution to share capital of co 

operative credit institutions 
( 11 ) Loans to ARDC ( 

per annum )7 . . . . 


8 37 


837 


637 


70 00 


13, 54 


17 .52 


753 


75 70 


40 . 00 


40 . 00 


5 . 80 


88 . 20 


60 . 00 


60 . 00 


9 . 80 


138 . 40 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


1. At 1 % below Bank Rate from 1973 - 74 subject to robate of 1 -106 as per Rebate Scheme excepting under Section 17 (4)(0 ) which 
continued to be at 2 % below Bank Rute . A13" . Below Bank Rate from 1975 - 76 subject to recovery of an additional interest of 1 - 
as per Linking Scheme. 

2 . Including monopoly procurement of cotton 

3 . Prior to 1972, pruchase and distribution of fertilisers was financed at Bank Rate by the Bank . However , from January 1972 , 
the interest rate was raised by 2 above the Bank Rate with a view to aligning it to the lending rates of commercial banks Again it 
was further raised 10 3 % above Bank Rate for 1974. Data relate to calendur year 1974 and 1975 . 

4 . Data relate to financial years. 
5 . Data relate to calendar year 1974 and 1975 . 
6 . Including rephasement and reschedulement 
7 . The interest was raised from 4 - 4° , to 6 " from September 1974 . 


261. Further , under the 20 - point Economic Programme, 
the consumer co - operatives were assigned an important role 
in the public distribution qystem for supply of essential goods 
such as controlled cloth cle , at reasonable prices While the 
statc level consumers federations, wholesale co -operatives and 
the primary consumer co -operatives will seive the iban arcus , 
tho reorganised primary agricultural credit societies , the FSS 
and the LAMPS would attend to the distribution work in 
rural arcus . These societies were made eligible for additional 
share capital contribution in excess of the normal limit of 
Rs. 10 , 000 from the Bank s Long - Term Operations Fur 
Besides , the Bank had agreed to consider the involvement 
of the funds of the central co - operative banks in financing 


these societies for this purpose 215 a legitimate charge on theji 
funds and grant larger financial accommodation for eligible 
purposes . To meet the growing working capital needs of 
ilsban consumer stores in this context , the Bank agreed to 
their being financed by the urban co -operative banks . Fur 
ther , in order to ensure flow of increased volume of working 
cupital finance from commercial and co -operative banks for 
this activity , the Central Government s Guarantec Scheme 
which was so far confined to national and state level co 
operative consumers federations and wholesale stores WAS 
libcialised to cover good working primary societics having 
large turnover . 
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Rs. 1 . 9 crores as special limits for cotton and kapas covered by 
Bank s directives , Rs , 15 . 4 crores for cotton not covered by 
these directives and Rs. 20 . 0 crores to the Maharashtra State 
Co -operative Bank Ltd . for financing marketing of cotton and 
kapus under the monopoly procurement scheme of the Maha 
rashtra Government. 


262 . The muin aim of the co - operative credit policy during 
the year 1975- 76 continued to be to subscrve the national 
objectives of development within the framework of monctary 
discipline. For this purpose , ſunds were provided , on rational 
nouns, to co -operative institutions on short - term , medium 
leim and long -term basis for inancing agriculture and cottage 
and small -scale industries largely on a supplementary basis . 
An Overall view of progress of co -operative credit movement 
duuing the thiec years cndcd 1974 -75 and of the Reserve 
Bunk credit to co - operatives in 1974 -75 and 1975 - 76 can be 
had from the data in Tables 27 and 28 . 


Distribution of Fertilisers 

268. The Bank continued to provide short -terin ciędit limits 
to the state co - operative banks at 3 per cent above the Bank 
Rate for purchase , stocking and distributing fertilisers whero 
ver the commercial banks were not able to meet the require 
mcnts in full, 


Short-term Finance 
Sersonal Igricultural Operations 
Concessional Finance 


Accoinmodation to Industrial Societies and Units 

269 . The Bank continued to provide financiul accommoda 
lion to state co -operative banky at Bank Rate for financing 
industrial units outside the co -operative sector and industrial co 
operative societies (other than weavers ) . During the year , 
cicdit limits to the tune of Rs. 475 . 5 lakhs were sanctioned 
10 4 state co - operative banks on behalf of 22 district central 
ind 13 primary ( urban ) co - operative banks, 


Unwarranted Drawula 


263. The Bank continued its policy of sanctioning short 
teim credit limits during 1975 - 76 ( under Section 1712 ) ( b ) 
re : d with Section 17 ( 4 ) ( ) /Section 17 ( 4 ) ( c ) of the Reserve 
Bank of India Act ) for financing seasonal agricultural upeil 
tions to state co -operative banks ut 2 per cent below the Bank 
Riute . As mentioned in the lust year s Report this concessional 
Tate was ivailable to banks , only to thọ cxtent of their borrow 
ungy within an aggregate level fixed separately for cach bank 
in this rogaid under the scheme of linking borrowings from 
the Bank with efforts at deposit mobilisation . During the 
year 1974 -75, only 24 central co -operative banks did not 
get full lebatc from the Bank under the Scheme. 


264. During the year 1975- 76 , credit limits sanctioned by 
the Bank for fiouncing agricultural opcrations to state co 
oreiativc banky increased to Rs. 612 crores from Rs. 490 
crores in 1974 - 75 . The increase of Rs . 122 crores in the 
short - lerm crcdit limits may be attributed mainly to thc in 
creased demand for fertilisers und other inputs in both the 
hlarit and rabi seasons of 1975 - 76 and the newly introduced 
scheme of financing sugarcane cultivation of members of cano 
1pions in U . P , by the primary credit sociclics , 


270 . Unwarranted drawals on short-leim agricultuial limits 
by stato co -operative banks continued to be discouraged dur 
ing the year 1975 - 76 . Suitable ceilings were fixed for cach 
Stutc co -operative bank for the call deposits it may maintain 
with other bunks, and penal rates of interest were charged 
by the Reserve Bank wherever these ceilings were exceeded . 
Selective Credit Controls 

271. The restruints imposed during 1974 - 75 on advances 
against the security of cotton and hapay by the state and cen 
tial co -operative banks and certain selected primaiy ( urban ) 
co -operative banks were continued during the period under 
rcvicw . In addition to the 14 urban co - operative banks in 
Gujarat and 8 in Karnataka coveicd last year, the directives 
in this regard covered 4 more banks in Gujarat, 


265. As in the previous years , separate kharif and rabi 
Jimits were actioned in certain States where Tabl was an 
important scason . Supplementary credit limity Sunctioned to 
13 State Co -operative banks on behalf of 1 . 2 central co 
operative banks for the rabi season 1975 - 76 aggregated Rs. 
87 . 4 crores. Additional credit limits were also sanctioned to 
the Uttar Pradesh State Co -operative Bank for Rs . 19 . 2 crores 
on behalf of 28 central co -operative banks exclusively for 
financing Slignjcane cultivation , 


Credit Authorisation Scheme 
Block Capital 

272 . The Schcmc jequiring the state and central co - opera 
livc banks to obtain the Bank s prior authorisation for grant 
ing advances above Rs. 25 lakhs for meeting block capital 
requirements of manufacturing processing units was continued 
during the year 1975 -76 . Under tho Scheme, 11 state and 5 

ential co -operative banks had approached the Bank for prior 
illthorisation , as gainst 5 state and 4 centrul co -operntive 
banks in the preceding year, for an amount of Rs. 2628 . 0 
lakhs on behalf of 31 manufacturing / processing units . Authy 
rigation , however , was granted to 10 state and 7 central 
co -operative banks involving an amount of Rs, 1752 , 7 lakhs 
on behalf of 24 manufacturing /processing units during the 
y car, as compared to 4 state and 2 central co -operative banks 
for the previous ycar . 


Working Capital 


Seasonality 

266 . Undor the seasonality disciplino Airst introduced in 
1973 , the banks were to some extent able to recover a major 
part of their advanccs made in the convention marketing 
period . This resulted in a percoptible fall in the level 
of their 1041) outstanding it thc end of June 1976 . 

11 The statt co -operative banks were advised that 
none of the central co - operative banks should be 
peimittel after April 1 , 1976 to draw on the credit limits 
Sanctioned to theni , unless the concerned central co -operative 
banks had recovered from societies at least a stipulated per 
cçntage , generally 40 per cent of the demand as on March 
31 , 1976 and passed on that amount to the state co -operative 
bank . For this purpose , all the recoverics from July 1, 1975 
till March 31, 1976 as well 99 conversions of short -toim 
into medium - teim loans granted , if any , were reckoned AS 
IcCoveries . Wherever large supplementa y ciedit limits were 
sanctioned , the druwaly On short- term limits fatei July 1 , 
1976 wcre to be regulated by a similar discipline of a 
minimum recovcry performance . 


273 . In order to ensure that working capital advances to 
the non - agricultural sector are not granted indiscriminately , 
all the state and central co - operative banks were advised to 
obtain the Bank s prior authorisation in respect of advances 
to any single party in cxcess of Rs. 100 lakhs and Rs . 50 
lakhs, respectively . These amounts were subsequently raised 
to Rs. 200 lakhs and Rs. 100 lakhs, respectively in the con 
text of the general credit control policy announced by the 
Bank at the beginning of the busy season in November 1975 . 
Specific norms in relation to the minimum margips and the 
cate of interest had also been prescribed for such loaning. 
During the year , 9 state and 25 central co - operative banks 
had shed for prior authorisation for an amount of Rs. 202 . 4 
ciorcs on behalf of 81 co -operative marketing , processing 
Societies and consumer stores / societies , Authorisations, were 
uranted 10 9 state and 25 central co - operative banks involving 
un amount of Rs. 174 . 3 crores on behalf of 77 co -operative 
marketing , processing and consumer stores /societies . 


Marketing of Crops 

267 . The Bank loanctioned short - term crcdit limits for 
marketing of cion during the year 1975 - 76 at 3 per cent 
chuve the Bank Rate . The sanction of these limits , however , 
was subject to the stipulations under the selective ciedit con 
trol measures of the Bank . The limits 80 sanctionod during 
1975 - 76 aggregated Rs. 37. 4 crorog as against RS, 40 . 3 crores 
during the year 1974 - 75 . The marketing limits comprised 


274 . In respect of the lendings of the state and central 
co -opciative banks to co -operative sugar fuctories, advance 
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payments were to be confined to cune growers in respect of Financing of Sericulturists 
their cane being purchased by the factories only at the mini 

281. The institutional wrrangements for financing the Clash 
mum prices fixed by the Government of India . This restriction 

Programme for the Development of Scriculture in Karnataka 
WAS imposed to eliminate unheulthy competition for purchas 

envisaged by the Bank provide for formation / 1Corganisation 
ing cane by factorics particularly in Maharashtra and to mini 

of 125 to 150 Senicultuusts Societies, in five districts in the 
mise diversion of cune from the area of weak factories. For 

Slute to provide thc entue lange of vedit facilities ( i . c . short 
sanctioning short- tern advances to co -operative sugar (actoricy 

crm , medium and long- teim ) and technical assistance to their 
against the security of stocks of sugar , thc minimum margin 

scuiculturists as well as other griculturist members . The State 
had been reduced from 25 pci cent for pledge and 40 per 

Government had , however , decided to organise 123 societics 
cent for hypothecation for free gale sugar and 15 per cent 

only for financing the programme, of which 64 societies had 
for pledge and 25 per cent for hypothecation for levy sugar 

been icgistered . Sericultunsts Socielles Dumberiny 31 were 
to a uniform minimum margin of 15 per cent. For this pur 

allotted to the commcicial banks and 12 societies to the co 
pose , the stocks of levy sugar were to be valued at the levy 

opciative banks for providing credit facilities to them " The 
price and stocks of free sale sugar at the tarifl value fixed by 

lyricultural Relinince and Development Corporation had also 
the Government or at the market value , whichever W . is 

piepaied guidelines for financing the programme through the 
lower. 

commercial bunky, The Bank Sunctioned a mediull - term credit 

limit of Rs 17 .0 lakhs to the Karnataka State Co- operative 
Fluencing of ( onsumer Stores 

Bank Lt , on behalf of the Mysore District Co - operative 

Bank for financing the sericulturists societies , 
275. In view of the significant Tolc assigned to the con 
sumers co -operative in the distribution of essential commodi 

Mediuin -term Finance 
tics and controlled cloth in rural areas under the 20 - point 
Economic Programme, the Government enlarged the scope 

282. During the year 1975 - 76 , it was decided to treat the 
of the Centrully Sponsored Scheme for consumer co -opera purchase of camels as an approved agricultural purpose for 
tives under which funds were made available to the State mcdium - term finance from the central financing agencies si 
Governments for stiengthening the share capital of the con tuated in the arid and semi- arid zones of Rajasthan where 
sumcr co -operatives to enable then to provide the margins Canels were heing used it a substitute for bullocks for agr 
prescribed on bunk credit , 

cultural opcialios . It was also decided that medium -term 

loans for animal husbandry to non - agriculturist members of 
276 . The Central Government also advised the State Gov . 

co -operative societies would he eligible for refinance from 
crnments to provide guarantee to the bunha extending credit 

Reserve Bank of India . Hitherto , this facility was available 
facilities to the consumer co -operatives, 

only in respect of loan to agriculturist members. Further , the 
condition relatiny o Scculty for mcdium - erm loan for Sheep 

rearing , milch cattle and poultry farming were liberalished . 
. 277 . In view of the modificd Centially Sponsored Scheme, 
the Bank advised Registrar s of Co -operative Sociсties to allow 

287. For the calendar year 1976 , a tentative allocation of 
the state / central co -operative banks to provide credit facilities Rs. 20 cioles was made for making medium - teim agricultural 
to congumer Co -operatives covered under the Scheme at a udvances out of the National Agricultural Credit ( Long -term 
reduced margin ot 10 per cent on the security of goods, on Operations ) Fundi, The total medium -term credit limity anc 
the condition that the State Government would fully guarantec tioned during the year 1975 umounted to only Rs. 11.6 
thc repayment of principal and payment of interest on the crores. However , actual diawals by the tale co -operative 
louns. 

banks weic Rs. 7 . 2 crorcs , the short- fall in the utilisation 

of the limits being mainly due to (il ) over estimation of 
278 . The Conference of State Ministery for Co -operation 

lencing programmes by the banks and ( b ) : high level of 

overdues . The medium -term cieJit lumits sanctioned to various 
held 117 September 1975 icCommended that the uban Co 

state co -operative banks for the year 1976 aggregated Rs. 9 .0 
operative banks which had surplus Tesources might finance 

crores as on June 30 , 1976 , 
consumer Co -operative storcs . The arrangements in this iegard 
were finalised by the Bank in consultation with the Govein 
nicnt of India . Although consumer Co -operatives cannot be 

284 . During the co -operative year 1975 - 76 , mut ljum -term 
come members of urban banks, the latter have been allowed lound aggregating Rs. 30 crores were sanctioned to 2 ntate 
to finance there is non -members with the permission of the 

vu - operative banks for the purpose of purchase of shares in 
Register of Co - operative Sociсties granted under the relative LU - operative sugar factories and other processing units . 
provisions of the State Co -operative Socicties Act, 

Handloom Finance 

285 . Thc Bunk continued to piovide financial neconinioda 
Credit Guarantee Schieme for Small- scale Industrias 

tion to state co - operative bunks for financing the production 
279. The Credit Guarantee Scheme for Small-scale Inclus . 

id marketing Activities of landloom ( cotton Silk and 

woollen ) Wčuvers nocietics and the powerloom Weavers so 
ties was acccpied by only 9 state Co -operative banks , 4 
industrial Co -operative banks, 59 central co -operative buuks 

cieticy at a concessional iate of 1. 5 per cent per annum 

below the Bunk Rate with the tipulation that the late of 
and 40 primary ( urban ) Co -operative banks till the end of 

interest charged to the hudloom Weaves Societies should not 
November 1974 . The working group constituted by the Credil 

Xceed 7 . 5 per cent or such other tute of interest us inity 
Guarantcc Corporation of India ( February 1975 ) had suig 

bc fixed by the Govcinment of India from time to time 
gested that the Credit Guarantec OOrganization should induce 

rin view of the interest subsidy of 3 per cent provided by 
all banks , the eligible banks ( numbering 25 state co - operative 

the Government of India ) . 
banks, 5 industrial co -operative banks, 343 central co - opera 
tive banks and 134 primary ( urban ) co -opciative banks ) 10 

286 . The ecommendation of the High Powerel Slucly I cam 
join the Scheme. The Bank accordingly took up the flatter 

( 1974 ) 002 the problems of Handloom Industry that credit 
with the concerned central co -operative banks duectly as well 

limits to new handloom weavers societies on a res loom basis 
os thiough the Registrars of Co - operative Sociсties with a 

should be raived , in view of the cost incicane , was agreed 
vicw to pursuading them to join the Scheme carly . Till June 

upon . Consequently , the limits stand at present at Rs 1 ,000 
30 , 1976 , 9 state co -operative banks , 68 central co -operative 

in respect of cotton hudloom and Rs. 2 , 000) IT jug , 11 10 
banks, 4 industrial co -operative bunks and 57 primary ( urban ) 

woollen handloom and silk handloom . The culc pci loomi 
co -operative banks have joincd the scheme by executing the for financing the new powerloom WWVCIS 1 (loimant socicties 
necessary agrecmcnts . 

lo he reactiviscd was also raised to Rs. 5 ,000 . Tho limity 

foi Societies already operating contined to be Sessou at 
Cofr Co -operatives 

25 per cent of the estimated production on the amount work 

ed out on per loon basis whichever was less. 
280 , Duuing the financial year 1975- 76 credit limits amount 

Loans for Shares in Co-oxerative Spinning Mills 
ing to Rs. 1569 lakhs conipusiny Rs. 45.9 luklis for ſinn. 
cing 22 primary coin societies . R 8 + Luhlis lot central coil 

287 . The High Powered Sticly Teom on the problems of 
marketing Societics and Rs. 27 lakhs foi financing 8 muu Handloom Injustiy also recommended that th : Bunk should 
facturing societies were sanctioned by the Bank . 

give facilities for medium - teun finance to wcuicis in order 
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to cnable them to contibute to the share capital of co -operit 
live spinning mills. Accoidmyly , thc Bank conducted slidies 
to find out the technical wind economic fc . sibility of the 
proro ition from th : point of view of iepaying capacity of 
individual weavers — hundloom as well as poucıloum and 
primary wouVers Societies The Bink extendel thus lucility 
on the basis of these studice only to individual powciloom 
Ownery / powerloom wcuveis Sociclics in Januay 1975. 


Loans from Long -tern Operations 


(LTO ) Fund 


293 . With a view to mitigating the difficulties cxperienced 
by CIDBs in the regulation of ndvances to primaries / bianch 
cs in accoidance with the levised recovery norms, the 
Hinh and the ARDC , after considering the recomiendations 
made by the Standing Committee on Debenture Norms ( cons 
tituted by the Governor ) permitted the banks to fulfil their 
coinmitments indei second and subscqucut instalmenty, in 
respect of loans granted between January 1 1974 und Sep 
tembei 1 , 75 in cices of then loan eligibility , subject to the 
condition ihat disbursements of the second ind subsequent in 

nients were completed before 10) , 1976 in the Calle ot 
Joons for minor irrigation works given prior to January 1 , 
1974 , the cond and subsequent instalments on account of 
the cost of clcctric pumpet and its instullation wie allowed 
1o be disbursed up to 1une 30 , 1976 , provided the original 
sanction was for il composite puiposc , 1.c . to well in elec 
Iric punipsct and thic bunch Was ſullv milli lied that the loan 
los pumpset coukl not be availed or because ol 11011 -, Vulability 
of clectie connection , 


288 . The Bank continued sunctioning loans lo Stile Gov 
ernments from the National Agricultural Credit (LI ( ) ) Iud 
foi contributing to the shije Capital of Villloils types of 
Co -operative credit institutions. The special relations in the 
noms laid down by the Bunk for this purpose in respect 
oſ institutions, Orerating in the SFDA, MFAL lubel nie 
and in UTCAS where the commcı olul banks fincel primuly 
agricultura cicdit socicties ind in the Case of Central Co 
operative banks Linder rehabilitation , were continued . During 
the year , certain additional relaxations were made in 10 
rect of primary agricultural crcdit socictics in the tribal 
areas , Sinall -sized agricultural credit societics in these 11 Cels 
were considered for share capiial contiibulion eveji 11 they 
had attained a loan business of only Rs 30 ,000 and had 
& coveragc of 100 borrowing members , provided the othei 
csscntial conditions like the pointingnt of full -time Puid 
Secretaries , Worc utisfecl Nunul , a ccicly to be eligible 
for share capital contribution is equired to have a minimum 
loun busincs of Rs. 50 ,000 und 1 coverage of it least 150 
borrowing membeis . Where the primary agricultural ciedit 
Sociclics were undertaking supply of consumer icquisites, ad 
ditional shiire capital contribution in excess of the normal 
lunit of Rs, 10 .000 Was sanctioned to enable thu ocieties 
to undertake this business. 


29. 1. As I acasure of clicf, the Bank and the ARDC 
allowed certun iclaxition ) 211 the matter of llyulill on of 
advances where there une crop failure on Jccount of outual 
calamitics . 

295 The other important policy developnient, cíuing the 
car weic as under : 


( il The entire scheine for floatation of nucal dibentul 
by CI DBS first introduced in 1957 was levichel by the Ay 
vicultural Ciedit Board of the Bank of its meeting on August 
7 , 1975 ind it was decided that the floutation of curul eben 
turc might, in future , he undertaken on a voluntly basis 
instead of being mandatory Under the new schcic, 
debenlures would be issued without State Government gui&L 
iuntce but it il highei lule of interest and without any con 
tribution thcrcto from the Bank . 


289. Loans wygrcgating Rs . 13 . 5 croies Wilddviliced to 
the State Governments for contribution to the white capital 
of 7 stato co -operative banks, 95 cential co - operative banks , 
2 centrul lund development banks, 55 primary land develop 
ment banks, 19 uban co - operative banks , 4 , 176 pumuy 
agricultural credit Societies, 65 ESS und 20 LAMPS and the 
outstanding on this account is on March 31, 1976 amounted! 
to Rs. 76 . 1 crores , 


( IV i pet the pattern of investment of sanhung funds 
picscribed by the Banh , CLDBY should invest not less than 
20 per cent of their singing tunds in Government in trustee 
Sccurities including a minimum investiment of 10 per cent 
in Government securities The banks have been pcimitted 
to invest then sinking funds in the units of the Unit Trust 
of India on the condition that investment in the units should 
not exceed 5 per cent of thc total investinents of the sink 
ing fund . 


290 . The Bunk so sanctioned to the gricultural Reliance 
and Development Corporation ( ARDC ) , i long -tein luan 
of Rs 40 crores from the Fund during 1974 - 75 and another 
Rs. 60 ciorcy during 1975 - 76 . Repayments and diwaly Jur 
ing the year were Rs. 9 . 8 crores and R , 60 crores , Jespectively 
The outstandings als on June 30 , 1976 were Rs. 133 + cores. 


Land Development Banks 


Tii) the last Repont il reference was made to the inl 
poitant Tecominendations contained in the Report of the 
Committee on Co - operative land Developnicnt Banks . These 
iccommendations were placed for consideration of the Agri 
cultural Credit Boud ol the Bank at its meeting held on 
August 7 , 1975 , The State Governments have been dvised 
to initiate action on the general and specific rcconuendu 
tions of the Committee . Further , the Government of India 
at the Bank s Icqucst have also addressed the Stiile Gov 
onments impressing on them the need to implement the 
recommendations cutly in order to improve the operational 
and financial efficiency of the land development hunks . 


291. The total lending programme of the contin und 
development bons ( CLDAS ) for the financial VII 1975 - 76 
will fixed at Rs 229 . 5 CIOILS out of which R 26 6 LIONS 
were to be provided by the banks from their own resources 
and the bulance by issuing debenturies . The bus were to 
ISSUC special development Jobintuics under ARDO - - Tuollecd 

chemes to the extent of Rs 1198 cores , ordingly dcbentui 
cs for Rs. 79 . 7 croics and nu debentures collection of fixed 
deposits to Rs. 3 . 4 crores . A lgunst the toll uppruit 
ordingly debentute lloatation proglumc of Rs, 797 CIOCS 
banks actually coated to the tune of only Rs 75 , 5 CIOCS . 
Of the total subscriptions , Rs. 126 crois ele subscribe ! 
by the Central and State Governmenty , RS 95 . 4 Crocs by 
institutional investois like the LIC and commerciul hanh 
R > 19 2 ( soics by the land development bank and Rs. 82 
ciones by way of self-help . 


TV ) 1 Stunding Committee on Dchentuc Nornis under 
the Chairmanship of the Bank s Exccutive Director was also 
Contitutcil for Colving unifon ) Prociures for the floata 
tion of ordinary and special debentines 


Reorganisation at the Primary Level 


296 . During the yeur , clforty WCIC continuicl 10 quicken 
the rice of reviganisation of the co -operative Ciclit stric 
tuic at the base level. Most of the State Governments had 
Trawn up plans of action to bring ubout viablz primary 
gricultural ciedit societies . 


292 , lor 1976 - 77 , the total lending progi . unle of le 
CIDBS Walth placed at Rs . 284 . 4 crores . The Orvinity lending 
programme was envisaged to involve R $ 121 2 crores , which 
Way to be financed upto Rs. 332 croles by the banks from 
out of their internal icsources and the reminder by way of 
10 . lution of ordiny Jehenlures . Assuming that thc ( LDBS 
would raise Iesources to the client of Rs 6 VOL. ; hat wily 
of self -hen , the balance of Rs. X2 COIL " WIS " 

V ul 10 
he scribed the other encies (multi Lippoilwhere 
l ind incent Rs. 10 crores , TIC Rs. 15 JULY ( unal 
und Stiile Governments Rs 12 croies di Commercial Banks 
Rs. 15 crores ) . 


297. 4 meeting of the Registralls of Co -Operative Socicliey 
of some Stutes and the representatives of the Government of 
India and the commercial banks was convened on May 4 . 
1976 to discuss the procedural and other problems iclating 
to the cognition of primary gilcultural Ceilit und 
M unition of 100 ljubi hucii licem Hith the Cognised 

illius Or will the newly founcil l a Service Sucreti 4 
of Tolle 7ed Multipurpose Societies Olgunised in tribal 
JICUS Following the decisions taken at this mecting , the 
Stutc Governments were advised to ensure that ordinarily 
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legislation passed by Vellious States and hals , thereforc , yug 
gested that the consumption credit requirements of this group 

borrowers might be provided by institutionul agencies. 
The other recommendations of the Committee are i 


every leo ganivel pimary agricuillural credit society should 
cover & gloss cropped area of 2 ,000 hectards und within 
ut radius of 10 kmis . Certain norms weic lo indicited for 
the existing Societies which might be umulgamallel with the 
Teorganised Sociсty or for those that might by liquidated . 
The state co - operative societies acts weic , hulkevei , iequired 
to be amended with a view to empowering th : Registhall 10 
curry out the process of anilgamation of non - vible Societies 
expeclitiously . 


( 1) The institutional Agency best suited for purveying 
consumption credit is the primary agricultural credit Society , 
ſumers service society and lage -sized multi -pu pore Society 
in tribal areas , cach having a full - time paid hecretary of 
managing director , 


Unification of short - term and I ong -term Structures 


( 11 ) The l e -organisation of primary credit societies, ap 
pointment of secretaries , toning up of loan recovery system 
should be pushed through and introduction of unii cisal mcm 
bership introduced so that the co -operatives at the village 
level serve as cffective agencies for this purpose . 


298. The Agricultural Cicdit Board wluch Connered a 
its Seventh inccting the question of integration of short -term 
and long - term viedit structures in the co -operativc crcdit 
movement was of the view that in smaller Stuten Vich an 
integration til ull levels could be done hut in Other Slales 
the unificution atlcust at the primary level could be consi 
dered . The icuction of the State Govenients had been 
lavourablc so far as integration at the prim .1 V level on a 
Selective bilgis was concerned . The issue of integrution of 
the two structures would , however , be considered in all its 
il pects by the Committee on Integration of Co -operative 
Creilit Institutions consituted by the Governor in September 
1975 with a Deputy Governor LIS Chalimn. The Commillee 
1 expected to submit ite report shortly . 


Till The central co -operative banks would finance the re 
organised ocicties /LAMPS for the purpose of issuing con 
sumption toamy. In arcas where farmers service societies or 
reorganised societies were financed by comincicial banks or 
legional illal banks, the latter would provide consumption 
finance also through such societics . 


( ivi in res not coveied by 10 -organited Sociclies, far 
nici Service Sociсties or large sized multi-pupove yoçicties 
The State Governments theinselves should take Steps 10 pro 
vide consimption credit to individuals directly through their 
icvenue or other administrative departments , 


mancing of Worker Sections 

299. Duung the year 1975 - 76 , the stule u upc11e hallhs 
Were advised to ensure that not Icssthuri 20) ILI cent of 
the central co -opeiative banks advances ti 1901JIY credit 
societies wÇic issued for financing small , cuonomically weak 
farmers Diawals on the creclit limits in clues of the five 
portion ( generally 60 to 70 per cent of the limit welc 
reguisel tu le matched by con esponding advances iStied to 
Sociсtics for financing such faime . 


( vt of the estimated consuniption credit requirements of 
the order of Rs, 170 crorey for the first year of operations , 
ruimy co -operatives would provide R $ 70) CROCS , while 
the State Governments would provide RS. 100 C1010 ) . 


Debt Relief and Conscouption Loans 


303 Steps are being taken by the Government of India , 
the Bar and the State Governments to implenient the re 
commendations of the Committee . 


SFDA /MFAL Schemes 


300 In pursuance of the 20 -point - Economic Mioglume, 
many State Governments have passed legislation foi mola 
torillm , discharge or scaling down of debts inculc hy mill 
farmeis , marginal farmers , agricultural laboller , jurul 
artisans fiom private money lenders . These meisies were 
cxpected to result in drying up the credit line from 1017 
institutional sources . The Inter -Ministerial Group , which was 
appointed by the Government of India tu niepucal plan 
for liquidation of rural indebtedness and it malel legislation 
in this behalf , had cstimated that the çiedil gup leguiled 
to be filled in as a result of the debt relieſ many would 
be of the order of Rs 300 ciores per year for a period 
of 3 years , 


304 . Till the end of November 1975 as many as 12 . 5 lakhs 
of mail id mauginal farmers and agricultural /lxindless 
Tuhoureis were identified as eligible foi benefits under the 
Scheme, Of these 6 . 1 lakhs were enrollel as members of 
co -operatives. During the period July 1975 to November 1975 , 
short -term lojny to the extent of Rs. 19 , 3 crores were dis 
bursed to these members through co -operatives whilc Rs. 2 . 0 
Llojes were disbursed through commercial binky (luring 
the period April 1 , 1975 to November 1 , 1975 . In addition , 
mcdiuin -teim and long - term loans to the tunc of Rs. 8 . 4 
ciores have been issued to them hy co - operativc banks since 
the inception of the projects. The term loans sanctioned by 
commercial banks (luing the same pcitod mounted to Rs 4 . 3 
ciores, 


Commerciul Banks Finance for Credit Societies 


301 With a view to making uiteinate some of wistilu 
tional credit available to the borrowers allected lry debt 
relicf Deasures , the Bank s policy in lead to provision 
of accommolation by co - operative busha foi Conmption 
puiposes was modilied recently . Accoidingly , 10 ,105 for 
consumption purposes were allowed along with production 
credit to famer-meinbers of primary credit fociolice belong 
ing to the weaker sections for specified puu poses the inedical 
aid , education , death ceremonies . mariages ( excluding 

owry ) ctc The quantum of such loan was, however , linni 
ted to 10 per cent of the total short- term advances or 
R 250 per inomher whichever was less . The Bank had also 
reviewed its policy in regard to the central co - operative banks 
giunting licet louns to individuals against the security ( f 
yold and silver ornamenly for consumption and such othei pilt 
poses and they were permitted to grant such lonns not 
excceding Rs. 1 000 per borrower. The aggregate of the 
loans and advances of all types winst individuals should , 
however , not clccel 10 per cent of the bank s total time 
and demand liabilitics , 


305. The Scheme of financing primary agricultural credit 
Societies by commercial burks, introduced in 1970 WAT in 
Operation in 11 Stales at the end of December 1975 , viz ., 

Andhiil Pradesh , Bihar, layunal , Jammu & hashmis , kanak 
tika . Madhya Pradesh , Maharashtra , Orissa , Uttar Pradesh , 
West Bungil and Assam . 11 huis heer deciled to introduce 
the Scheme in Rajasthan also . 


307. Consequent lipon the rural delt relief medulcs then 
In the State Governments , the Government of India had 
constituted an Expert Committee with Shri B . Sivuraman , 
Member , Planning Commission , as Chairman nul the tic 
cutive Director, Reserve Bank of India , in charc f Juli 
culturn credit is one of its members , The Cunnittcc his 
come to the conclusion that by and large 1011 - ustitution 
MOLT CO s of Celot for whes Scolions of the cr i t iwu 
dried un substantially in the wake or thic licent velit vellet 


306 As at the end of December 1975 , 22 Commercial banks 
p [ ticipating in the Scheme thiough then 462 bianches, in 11 
States , hud taken over 3 , 266 primary agricultural credit socic 
tics. The average Olimber of societies per branch , taken 29 
a wholc , worked out to 7 ay against the norm of 10 societies 
per branch covisaged for operational viability and optimum 
ise of the field stult at branch level. The commcicial banks 
had riovided short- term loans to 1 ,813 gucicties to the cxtent 
of Rs 12 .6 crores in hunil 1975 and Rs. 2 . 4 crores for nabi 
1975 - 76 till Deccinber 31, 1975, Besides , the banks had dis 
bused niciuntem louny LLIC , nus Rs 704 lakhs 10 2 ,59 
hucielles uplo December 1975 . 
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Weak Co - operative Bauky : Rolubilitation of 

C1010 by all the unils put together was possible , Ihc coopera 

Les envinced by the I can will hc multi -purpose ui character 
307. During the year, innder the Cential Sectoi Scheme for 

The Team also iccommended that four of the 35 units at 
rehabilitation of weak co -operative banks, the Government of 

the rate of one in cach district , with a relatively larger poten 
India hud sanctiored iSSint : nce of Rs. 502 lakhs to 11 central til, should be developed into fullfledged [ 11mois service 
co - operative banks . Till Jline 30 , 1976 , the Government o ; societies, 
India has released to the State Governments al sum of Rs. 222 
Takhs us their share of the assistance on behalf of the con 

315 As for the banking institution at the state level, its 
cerned centrul co -operative banks. The Manipuli , Tripura and 

jole of functions , and the manner in which it should be 
Himachal Pradesh State Co -operative Banhs fusictioning in 

brought into being , the Team Tcionuended the setting up of 
the area scrved by two ticr crcdit structure were also approvel 

a slate co -operative bank of a sonic -whal unorthodox charac 
for assistance under the Scheme and an amount of Rs. 92 

ter . The state co -operative bank would, unlike its counterparts 
lakhs was released cluring the year, 

in the l est of the country , provide all types of credit for 

griculture through co -operatives and ducctly for trade, con 
308 " The programme of rehabilitation of primary Co - operate 

merce and industry , hesides transacting Government business 
tive hanks , primary land development banks and branches of 

The Team futher recommended that it would be appropriate 
state land development banks continued during the period in 

if the undertaking of the State Bank of Sikkim was transferred 
der revicw i.e . , 1975 - 76 . Based on their financial positions als on 

to the proposed Sikhim State Co -operative Bank . 
June 30 , 1974 , 46 primary co - operative banhs, 130 primary 
land development banks and 124 branches of centrul land 

316 . The Study Team fiad also recommended that a small 
development banks were under the rehabilitation programme, 

commilice might be set up to draft legislation for the transfer 

of the undertaking of the State Bank of Sikkim to the Sikkim 
Removal of Regional Imbalances 

State Co -onerative Bank and also for drafting a comprehen 

sive Co - operative Societies Act as well as the by- laws of the 
309. The Central Government continued to grant assistance 

proponech state co -operative hash . The implementation of its 
during 1975 - 76 to the cential Co -operative thinks in grour 

recommendations was also to be supervised continuously for 
C States ( co -operatively weak States ) for meeting the avrected 

some tinic by a state lcvel committee constituted for the pur 
deficity in their resouces required to cover the Oye dues 

pose by the State Government with representation of the 
During the year under review , 1 sum of Rs. 175 lakhs was 

Govenient of India and the Reserve Bank of India , 
provided by the Central Government under this Scheme to 
23 central and one statc co -operative hanks in 5 States . Mntch 
ing contributions were made by the concerned State Govern 

317 . The Study Teum s report was considered by the Agri 
nichts 

cultural Credit Boud in its ninth meeting held on April 20 , 

1976 . The iecommendations of the Teant were broadly acccp 
Study Teams 

ted by the Agricultural Credit Board except the recommenda 

lion icgarding the banking arrangement at the state level. The 
On Overdues 

Board had referred the issue to be revicwed by a small com 
310 As mentioned in the last year s Report, the various mittee . 
recommendations of the Study Team on Overdues were com 
municated o the State Government and state co - operative banks On Staffing Pattern of State and Central Co- operative Banks 
for necessary action . Most of the States have generally inccen 
teu the recommendations, 

318 The ACD conductted a study of the staffing pattern 

of West Bengal State Co - operative Bank and the pattern ob 
On Rajasthan 

laining in the state and ccrtial co -operative banks in Andhra 

Pradesh and Madhya Pradesh . The reports on thesc studies 
311, Arcfcrence was made in the previous Report to the indicating the deficiencies in the existing staffing pattern and 
Study Tean on Agricultural Credit Institutions in Rajasthan iccommending the remedial measures covering various as 
giving the main findings of the Team . The implementation of 

pects such as the wppiopriate stafling pattern at different levels , 
the various recommendations was ſollwed up with the ic iccruitment and training etc . had been forwarded to the banks 
presentatives of the State Government, state / central co -opera and to the concerned State Governments . 
tive banks and the commercial banks by the Bank s Erecutive 
Director in January 1976 . The State Governmçnt had initiated 

Co -operative Banking Regulation 
action on the various recommenctalions. The tite co - oncin 
tive bank had accepted the recommendations concerning it 

319 . During the year , licences were granted to one con 
with certain amendments . 

tial co -operativc bank and twenty - four primary co -opera 

livc hands under Section 22 of the Banking Regulation 
On Madhya Pradesh 

Ict, 1949 authorising them to carry on banking business 

in India , i he total numbei OL licensed state , centil and 
312 . The Study Tcani on Institutional Arrangements for 

puimury ( urban ) co -operative banks stood at 98 as at the 
Agricultural Credit in Madhya Pradesh finalised its report on 

end of the year against 7 ,3 in the picvious Year , Licences 
April 24 , 1976 . 

wie Jefused to 7 primary ( luban ) Co -operative banks as 

they were organised in heavily banhed centres and as such 
On Agricultural Credit in Sikkim 

were not likely to be viable units. 


321) The number of office of Co - operative bunks in the 
country which stood at 6 , 102 as on September 30 , 1973 
increased to 7 ,091 AS on June 30 . 1975 und 7 , 288 1293 
ollices of state co -operative banks : 5 ,376 of central co -opera 
live banks and 1 ,406 primaiy (viban ) co - operativc hanks 
and 213 nuimdy ( salary carness type ) ] as on June 30 , 1976 . 


313 . Consequent or Sikkimi becoming the twenty - - econd 
State of the Indian Union on April 26 , 1975 , the Government 
of India , in the Ministry of Agriculture and Irrigation consti 
tuted in August 1975 a Team under the Chairmanship of 
Executive Director of the Bank in chance of gricultural 
Credit Department to study the agricultural credit situation and 
institutions in the State and to make recomnicndations on 
various related aspects. The Team was also advised to look 
into the possibility of conversion of the Stille Bink of Sik 
kim - which was functioning in Sikkim sincc 1968 - into a 
Regional Rural Bank . The Chairman submitted the Team s 
unanimous report to the Government of India ir February 
1976 . 


321 . During the year, 73 licences were issued in stute 
Co -operative banks and primary co -operative banks for 
upening new offices as against 59 licences granted during 
the previous year , 


322 . AS on June 30 , 1976 , there were 1 ,531 co - operative 
binki 128 state 370 cential and 1 133 primary co - operative 
births ) coming under the purview od the Banking Regu 
lation lui, 1949 ay against 1 .494 co -operative banks as at 
the heginning of the year . 


314 . The primary concern of the Team was the set- 111 of 
institutions at the grassroot level which could proville buking 
and credit facilities throughout the teritory of Sikkim , The 
Team has evolved il plan of toering 1h : untile Suite with 
35 primary agricultural crcdit societies with membership of 

houl 20 ,000 Taking a Gyeye .11 view , the Team felt that 
the development of a loan business of at least aboul Rs . 1 


723. There were 10 cential Co -userative banhs not coni 
plying with the riovisions of section 11 ( 1 ) of the B . R . 
Act , 1949 . Of these , 7 ( ential co -operative banky were in 
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Assam and the State Government has taken I decision to 
merge theni 11th the f ull epuratiic pey Ranch I td . 
The Temanmg contul opere hunks HKIL Hui 
programme ol rehabilitation . Of the 2 ,3 mmary co -operit 
live banks, which filed to comply with Section 11( 1 ) ot 
the Sulu B . R . Act , 3 banks huve heen subsequently pl: lced 
under liquidation in 3 banks have been lefused licence. 

324 . During the year, 802 Co - operative banks 123 stule . 
225 central, 527 primary ( urban ) , 14 stato land develop 
ment banks und 13 apex Wavers marketing Societies were 
inspected Of these , 108 inspecrins of primary ( 1ubun ) 
co - operative banks were conducted by the viliceis of State 
co - operative banks on hchall of the Bank under section 
3511 ) of the Banking Regulation Act, 1949, Repoits je . 
lating to inspections of 23 stale co - operative banks , 292 
central co - operative banks, 623 primary (urban ) co -operative 
banks, 10 tate land development banks and 9 apex weavers , 
marketing Societies were issued during the year. Many pri 
mary co - operative banks had applicd for licences to open 
branches at places outside their district of even State . In 
such cases the banks were required to ( i ) provide in the hy 
laws for nepresentation for the branches on the board of direc 
tors , ( ii ) remove qualification shares for directors , (ii) do 
away with the practice of admitting regular borrowers as 10 
minal members and (iv ) provide for the linking of share hol 
ding by a 11cmber to his borrowingy at the prescribed ration 


wa halinan and the 1xcculive 1 Lector of the RBI as 
Ir al ple mutlu til fulle the function of the ,c lunks. 
Specul ley HI ULIV on taat by ulic liculull 
Ciudat Department of the Baltk with 11 view, to making 
Ivyluble to the Steering Committees well as the Govern 
inen ! of indiet dat:i on ( i ) the leis appropiate for setting 
lip the Regional Rural Binky - lii ) the econonics of such 
hunks willi reference to credit potential especiully in respect 
of weaker Sections and ( iii ) the scope for organising 
I umer Service Societies in the areas of the Regional 
Rural Bunks . In all , particulary in espect of 97 districts 
hure no ful beci funished to the ( Iuvement of India with 
a vjew to enabling the selection of appropriate allas foi 
Selting up Regional Rural Banks. The Committee has 0 
la identified 39 ventics for sctting up Regional Rural 
Bunks, 


mive banks were conducten of pinetelles ] wer 


Commitee on Co - operative Statistics 


330), A committee foi reviewing the collection and pro 
Casing of statistics relating to the Co - operative Movement 
in Indiil , was constituted by the Government of India . The 
tolith meeling of the Committee on Co -operative Statistics 
His held in the Agricultural Credit Department , on July 29 , 
1975 were fun ther suggestions for revision /modification of 
The e visting proformi tables prescribed for the statistical 
Sulemen s , inclusion of new proform . tables, bringing out 
of the publication in time, ctc ., were considcied . 


Doubtful Debts 


Agrkultural Refinance and Development Corporation (ARDC ) 


325 . A mecling of some of the Registars of Co - operative 
Societics was convencd in the Igricultural Credit Depart 
mentol the Bunk in November 1975 to consider modifica 
tions to the existing guidelines for the assessment of bud 
und doubtful clcbts and other sets of primut agricultural 
creclit Sovietics and cential co - operative banks hy the depart 
mental auditors . On the basis of the conclusions reached at 
the meeting and ad hoc studies subsequently coducted by some 
of the Regional Offices of the Bank , the guidelines have been 
revised and are being issued to the Registrars of Co - operative 
Societies . 


331. The Agricultural Refinance Corporation changed its 
name to Agricultural Refinance wild Development Corporal 
tion when the mendments to the Agricultura Relinance 
Corporation Act as passed by Purlinment were put into 
ellect from Novembei 15 , 1975 . With this change , the 
promotional and developmental roles already being under 
taken by the Corporation were put on Et fornul BAS19 , 


Operations 


Depost Tusurance Scheme 

326 . During the yell, the Deposit Insurance Scheme was 
cxtended to Co -operative banks in the State of Tripura with 
eflect from Novembei 1, 1975. With the introduction of 
the Scheme in Liipuril the number of States incl Union 
Territories where the Scheme has been extended Tone to 
6 and 3 , respectively is at the end of Tune 1976 . The 
States of West Bengal, Rajasthan und Karnataka had passed 
the necessay amendments to theit Co- operative Societies 
Acts vesting in the Binh , powers , among others , in regard 
to supersession , winding up , amalgamation , reconstruction 
cte . Steps weic being taken to extend Deposit Insurance 
Schemes to co - operative banks in these States. The question 
of amending the Co - operative Societies Act in the remitir 
ing States to facilitate the extension of Deposit Insurance 
Scheme was being pursued with the State Governments 
concerned , 


332 During the year 1975- 76 ( Huly -June ) the Corpora 
lion disbursed refinance of Rs. 171. 2 crores as against 
Ry, 106 , 4 ciores disbuuscu in 1971 - 75 . Gross lisbursement 
of relinance of the Corporation since inception and upto 
the end of func 1976 amounted to Rs. 594 2 ciorcs . Of 
this , disbursement under the IDA Project was Rs. 320 . 8 
crores or nearly 54 per cent. Increase in isbursement was 
mainly due to brisk lending under the farm inechanisation 
component ( both under IDA Project and outside ) and 
wiround increase in the disbursement for other viversificd 
purposes. Di- bursement during the car under IDA -aided 
Projccls was Rs. 132 . 4 cores als against R . 61, 9 crores in 
1974 -75. 


327 . As on June 30 , 1976 , there were 537 icgistered in 
sured co - operative banks comprising 9 state co - operative 
banks, 111 centrul co - operative banks, 375 ilbun banks and 
42 salary eljners Societies . 


Other Items 
Co - operative Movement in Individual States 

328 . The Agricultural Credit Department of the Bank 
continuell the practice of holding annual discussion with 
the repicsentatives of the State Governments regarding dit 
fcrent prohlens facing the co - operative movement in the 
individual States and for suggesting suitable alleviating 
mcusurc /lines of action . During the year 1975 - 76 , dis 
cussions were held with the representatives of the State / 
Union Territoics of Assam , Gujarat, Ilaiyali , Maharashtru . 
Manipur Nagaland, Rajasthan , Tiripura , West Bengul, Meghal 
Jaya , Aninachal Pradesh , Delhi and Mizorain . 


333 During 1975 - 76 , the Coiro , ation sanctioned 909 
schemes with a commitment of Rs. 296 . 9 ciones, 19 uguiast 
023 schemes with a commitment of R 204 . 4 ciores Yanc 
110ned in the previous yer The ticnd in favour of diversi 
lication of business of the Corporation from minor irriga 
tion 10 other purposes witnessed in the last year was conti 
nued , with furn mechanisation Schemes accounting for a 
substantial portion of the relinance Junctioned hy the Cor 
poration during the year . Daily development, fisheries , 
poultry in sheer breeding , plantation and horticulture , and 
Storgc and milket yards also nccounted for a size: hle 
number of schemes As muy .19 499 schere wilh com 
milment of Rs. 130 ciojes were sanctioned for numroses 
other Thin minor irrigation , is gainst 320 schemes with 11 
commitment of R 56 croies Yanctioned during the previous 
vel. 11 the end of June 1976 , the Cornoration his wanc 
tioned 2 905 schenes involving lefinance of Rs . 1147 crores . 


Regional Rural Banks 


334 . During 1975- 76 , Uttar Pradesh availel of the largest 
mount of refinance ( Rs . 260 crores , Maharash ! t came 
next (Rs. 22 5 crores ) followed by Karnataka und Madhyal 
Pradesh (Rs. 19 crores cach ), Alcawisc , the Sonthern icvion 

Counted foi 30 ? nei cent of the rosy disbursement of 
Illinance , followed by the Centr ,il icgion ( 21 6 per cent ) , 
Northeil lexion ( 21. 0 per cent ) , Western region 120 . 2 ner 
cent ) and Custern und Noith - Fastern regions ( 7 . 0 per cent ) . 


329 . Reference has already heen made in Part 1 to the 
setting in of Regional Rural Banks So fa , 19 Regional 
Rural Banks were set up . 4 Steering Committee has been 
set up by the Government of Indict with Shri B . Sivaruman 
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Roglonal Imbulances 

complete tho entire progi amme by the end of June 1977 . 

Financing of tractors by ARDC amounted 10 
333. For its review purposes. Ilic Corporation had catc 

Rs. 35 , 7 

CIUS In addition , Gujarat and Maharashtrul Agricultural 
Soused the States of Uttar Pradesh , Madhya Pradesh , Bihai , 

Cicuii Projects have becul fully implenicntc . , 
West Bengal, Olsa , Ilimuchal Pradesh , Jammu & Kashmir, 
Assun and the other States in the North - Eastern region as 
relatively less developed areas which require special atten 

Important Policy Decisions 
tion . Due to special efforts , the States of Uttar Pradesh , 
Madhya Pradesh und Bihar Could avail of 34 . 1 per cent of 

741. The Corporation took a decision to allow the member 

banky to pioville lunds for energisation of weils directly to 
the 10tal lelin .ince Irom the ARDC during the year , Subs 
antiul amounts were committed in West Bengal both under 

the ymious Statc Flectricity Bourds ( SEB ) . relating the 
ID 1 Schemes and outside. In Orissa , with ARDC s com 

quintum to the number of pumpsets energisel by the SEBx 
mitment of Rs. 39 crorca , progress is cxpected to be fugtcr . 

under the thinoi irrigation schemics approved by it , thus 
Fastern loodgains Project now being formulated by the 

t" Xcluding in the process , pleas covered by the schemes of 

the Real Electiilication Corporation Ltd ., and other agencies . 
World Bank contemplates substantial investments in West 
Bengal , Oussa , Assam and Bihar in felds such as ground 

This is in modification of the earlier procelure by which 
Water exploitation , command area development and research 

finance was made available by the Corporation to the 

financing institutions in respect of loans granted by them 
and extension . At the end of June 1976 , 1 ,083 schemes in 

to cultivators to enable them 
volving Corporation s commitment of Rs. 493 crores had 

to keep deposits with the 
been Sunctioned in the less developed arc: 17. Of these , the 

SEBS for energisation , 
financing institutions have so far drawn Rs. 186 .6 crores. 

342 . As an incentive , the Corporation bus agreed to a 
336 . The ARDC Act, has been extended to Sihkim also icduced contiibution of 10 per cent by the respective State 
and the State Govei nment hay been advised of the refinanco Governments in regard to special development debentures 
facilities availahle from tho Corporation . 

floated under minor irrigation schemes sanctionel to state 

nu development banks ( SLDB ) as against 25 per cent 
SFD 4 /MFAL Schenies 

contribution stipulated for other types of schemes. This 

concession which was made available from August 1967 
337. At the end of June 1976 , schemes sanctioned under has since been cxtcndcct upto the end of the Fifth Five Year 
the megis of SFD /MFAL Agencies totallcd 158 with the Plun period i.e ., 1978 -79, in view of the importance of 
Corporation s commitincnt of Rs. 50 crores . The Corporation 

minor irigation programmcs in agricultural development. 
has so far disbursed Rs 20 crores under thesc schemes . 
However, the Corporation recently reviewed its policy of 

343 . One of the problems cncountered in comunand area 
granting 100 per cent refinance in Icfard to those schemes . 

development was financing farmers who were not having 
Taking into account its own resources position ind other 

valid titles to lands or who were protected tenants or illegal 
relevant factors , the Corporation has decided to grant only 

Occupants. Under the command are programme the entire 
90 per cent Telinance under these schemes beginning from 

orea has to be veveloped and no portion is to he left out 
Apiil 1 , 1976 

if full benefit is to be derived . Tho Government of India 

and the ARDC have therefore evolved i system by which 
Disbursement of Refinance by Agency 

Much incligible farmers could be provided funds for de 

velopment. Detailed guidelincs have been issued 
338 . Agency -wise, the land development banks continued 

by the 

ARDC in this regard . 
to account for the major portion of the refinanco availed of 
from the Corporation at Rs. 99 1 crores during 1975 - 76 , 
Commercial banks availcd of Rs. 70 . 8 crores (41. 3 per cent Amendments to ARC Act 
of total during the year . This increased participation is a 
combined iesult of the Jelihcralc attempts by commercial 

344 . The various amendments to the ARC Act, 1963 
banks to provide luurger tesi - credit for agricultural develor which were passed by Parliament in July - August 1975, came 
ment and the Corporation s Own efforts to provide laiger into effect from November 15 , 1975. The important anend 
iefinance facilities . 

ments relatcd to enlargement of the definition of an eligi 

Glo institution , provision for raising the authorised share 
IDA / IBRD Projects 

capital to Rs. 100 crores , an enabling provision for recçiy 

iny gifts, grants, donations , amendment to the existing pro 
339 . During the year the World Bank Group sanctioned 

vision for purchase and sale of bonds, guaranteeing deferred 
three more projects viz ., Integrated Cottun Development 

payınents for purchase of capital goous from 

Command Areu 
Projcct, Andhra Pradesh Irrigation ind 

inside and 

outside India and waiver of ecurity for rennance . In terms 
Developnient Con ) posito Project ind the National Seed Project 

of one of the amendments , the Corporation can provide 
for agricultural development. The Integrated Cotton De 

icfinance against working capital funds also . The ARDC 
velopmnet Pioject envisages an integrated development in 

has since decided to provide refinince againyt working capi 
cluding production of improved varieties of cotton and pro 

al funds in selected integrated schemes of development such 
cessing , production of improved foundation seeds and re 

14 the Integrated Cotton Development Project and sericul 
scarch . A seasonal credit fund will bc set up in ARDC 

cure schemcs, 
for providing short - term credit to the farmeis in the selec 
ted areas for growing improved variety of cotton through 

Training 
Coinmcicial / co -operative banks , So far, the World Bank 
Group has sanctioned 25 projects under which funds for on 

345 , in order to advise the ARDC on various aspocts of 
farm investinents are being routed through the ARDC . 

the training programmes , 0 Committee has been set up , 
These comprise 11 agricultural crcdit projects , 4 command 

headed by the Chairman , RDC and comprising represen 
arca development projects, 3 dairy development projects , 2 

tatives oſ the Govcinment of India , National Institute of 
marhet vuruls projects , 2 seuls projects, an apple processing 

Bank Management, National Co-operative Union of India , 
and marketing project. dn intcigrated cotton development 

LDB I cuciation and commercial banks. A 
Four 

part of the 
project ind a sencial line of credit to the ARDC . 

ARDC Credit Project , training programmes of tour wechs 
projects nimely , Tai Seeds Project , National Seed Project, 

duration are being conducted at the College of Agricultural 
Chambal Command Aica Development Project ( Rajasthan ) 

Bankiny , Punc , for the senior and middle level staff of 
and Andhra Pradesh Irrigation and Command Arca De 

J DRS and other agencies connected with project implemen 
velopment Coniposile Project nie hcing financed by the IBRD , 

tation , So far, 10 agricultural project courses have been 
v. hile the remaining projects are being assisted by the IDA . 

conducted giving benefit to 305 participants . 
.340 . Mention was made in the last Report about the 

346 , The ARDC has also with the help of representatives 
sunctioning of il general line of credit ( $ 75 million ) to 

of the state land development banks, complete al study of 
the ARDC by the ID 4 coveiing investments in minor irri 

Of the 

the training requirements of the junior level LDB staff . 
gation and other approved diversiſiel purposes. 
sanctioned amount, the Corpoiation had commitments to the 

Workshops 

pto the end of 
extent of Rs. 264 crores. Disbursements 

347. Short- term training programmes were conducted in 
June 1976 umounted to Rs . 47 crores us aguinst the ex 

Jaipur. Bhiopil and Bangalorc for officers of participating 
nected level of Rs. 14 croics , and the Conoration hopes to 
25 GI / 77 - 19 
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banks and others on procedural and operational matters 356 . Consequent on l estructuring of the IDBI and its 
relating to dairy development projects being implemented in organisational set up , IDBI is undcitaking several new lines 
the States of Rajasthan , Madhya Pradesh and Karnataka . of activities . Statc Industrial Development Corporations 
A familiarisation workshop was also conducted in Jaipur ( SIDC ) were brought under the purview of IDBI s acti 
during (be first week of December 1975 to acquaint the vities so as to promote through these agencie , balanced 
officials with the role of the Corporation in financing agri regional development, especially by encouraging location of 
cultural development programmes . 

projccts in buckward areas. With & view to enabling tech 

nicians and new entrepreneurs to secure funds for contri 
Committeo for Studiog Feasibility of Integration Short - Term buting minimum level of cquity expected of them , IDBI is 
and Lom - Term Co-operative Credk Institutions. 

giving consideration to introduce a schemo of this type 

in respect of directly assisted projects . A new scheme for 
348 . A Committee under the Chailmanship of Deputy providing financial facilities at concessional rates to stato 
Governor was set up by RBI to examine the feasibility of level agencies which are supplying machinery on hire -pur 
integrating the short-term and long- term co -operative credit chase basis , is being initiated . Liberalisation of assistance 
institutions. The secretariat is in the ARDC and the work tu road transport Operators under refinance and bills redig 
of the committee is in progress . 

counting schemes is also being cffected . 


Foreign Lines of Credit 


Norms for LDB Debentures 

349. A Standing Committee has been set up by the RBI 
for the purpose of monitoring LDBs financial performance 
and the issuance of all LDB debentures . The Committee 
will also make a study of the requirements for the issuance 
of all LDB dcbentures as well as the most efficient ways of 
implementing such requirements . On the basis of ihe 
deliberations of this Committee , certain relaxations in the 
overdues criteria prescribed for regulating the lending pro 
grunme of land development banks have been given to the 
SLDBs for covering the undisburned instalments of com 
mitted loans during 1975 - 76 . 


357 . The first line of credit of US $ 25 million from IDA 
for on -leading to SFCs, which became effective in June 
1973, was fully committed by March 1976 . Encouraged 
by the perfosmance , the World Bank has agreed to grant 
another line of credit for $ 40 million and negotiations in 
this behalf have already been completed . Thus, IDBI would 
now be in a better position to nicet the foreign exchange 
1 equirements of small and medium -sized projects , through 
the State Financial Corporations, 


IV . DEVELOPMENTS IN INDUSTRIAL FINANCE 


350 . In the sphere of industrial finance , the year 1973 - 76 
witnessed a further rise in the financial assistance provided 
by the term - lending institutions, which was reflected in both 
sanctions and disbursements . Total sanctions during the 
linancial year 1975 - 76 rose to Rs. 589. 8 crores from 
Rs. 498 . 8 Crores in 1974 - 75 , while total disbursements rose 
from Rs . 363. 3 crorcs in 1974 -75 to Rs. 400 .6 crores in 
1975 - 76 ( Table 29 ) . The Industrial Development Bank of 
India ( IDBI) and State Financial Corporations ( SFCS ) 
accounted for bulk of the increase in total assistance both 
in terms of sanctions and disbursements . 


358 , IDA has also granted to IDBI another line of credit 
in December 1975 for $ 24 million for assisting specific 
private sector fertiliser projects for thely modernisation , 
purchase of balancing equipment , etc . The negotiations are 
also under progress with the IDA for a separate line of credit 
to inoct the foreign exchange requirements of medium -sized 
projects (i. e . those with fixed ungets upto Rs, 20 crores ) in the 
public and folat sectors , 


Promotional Activfties 


351. In the following pagcy , the trends in lending of insti 
tutions like the IDBI, SFC , and the UTI are discussed . At 
the end of this Part, finances of non - banking companies are 
disci195cd . 


359 . Another important aspect of the recognised set -up 
of the IDBI is the creation of a Regional Development Wing 
with sells in all the four regional offices to help promoto 
industrial development of backward areas. The Develop . 
ment Wing bas taken on hand the task of setting up con 
sultancy organisations in Andhra Pradesh , Gujarat, Hima 
chal Pradesh , Jammu and Kaslımlı , Orissa , Rajasthani and 
Uttar Pradesh , 


Industrial Development Bank of India 


360 . During the icobar Islands Ward States / Union lished . 


352 . In order to enlarge the role of the IDBI as the 
opex financial institution and to achieve more effective co 
ordination among all financial institutions in the country , 
IDBI was delinked from the Reserve Bank of India with 
effect from February 16 , 1976 and made an autonomous 
Corporation owned by the Government of India . 

353. The emphasis of the IDBI in the immediate future 
would be on the programmes designed to extend assistance 
to small and new entrepreneurs and to enterprises located 
in relatively underdeveloped regions in the country , projects 
which use indigenous technology and have greater employ 
ment potential, projects which earn or gave foreign exchange 
and all other projects accorded priority in the national 
programmcy for economic development. 

354. In order to expcdite assistance to these priority arcas, 
the IDBI Board at its first meeting after delinking , effected 
substantial decentralisation of the bank s operations. With 
thesc changes and delegation of power , regional and branch 
offices of IDBI will be fully empowered to meet the re 
quirements of small and small-medium units . 


360 . During the period under review , the survey report 
on Andaman and Nicobar lslands was published . Thus tho 
surveys of all the 18 notified backward States /Union Terri 
tories have been completed and thc survey reports published , 
It has also been decided to undertake an industrial potential 
survey of Sikkim and preliminary discussions with the offi 
cials of the State Govercment are scheduled to be held 
shortly . 


361, with the formation of Inter - Institutional Group ( LIG ) 
in Maharashtra in June 1975 . IIGS now function 

now function in 

in 17 
States in the country . Most of the ITGs have succeeded in 
creating effective machinery for co -ordirating and fortifying 
efforts of various state level organisations. 


355 The organisational structure of the IDBI at the Head 
Ollice has also been revampcd . IDBI has benefitcd consi 
derably in this regard from the recommendations of the 
Narasimham Committee on IDBI procedures and of the 
Kumar Committee on term export financing. The principal 
functions and operations of the bank have been entrusted 
to two separate wings - - the Domestic Financo Wing and 
the International Finance Wing. 


362 , Joint institutional study teams had identified in all 
483 projects involving an aggregate investment of about 
Rs, 2 ,800 crores. Of these , us at the end of December 
1975 , 78 projects involving capital investment of about 
Rs. 285 crores have either been implemented or are under 
implementation . IDBI continued to watch the performance 
of state lovel agencies / State Governments in regard to the 
implementation of identified projects recommerded by the 
joint institutional study teams and the State IIGs and the 
offices are advised to pursue these projects . 
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TABLE 29 :- ASSISTANCE SANCTIONED AND DISBURSED BY TERM FINANCING 
INSTITUTIONS DURING 1974 - 75 AND 1975- 76 (APRIL -MARCH ) 

(Amounts in Rupoos Crores) 


Sanctions 


Total 


Foreign currency 

Loans 


Underwriting and 
Direct Subscriptions + + 


Rupee Loans 


Institutions 


1974- 75 


1975 - 76 


1974 -75 


1975 -76 


Debentures 


Ordinary & Prefe 
rence Shares 


1974-75 


1975 - 76 


1974 -75 


1975-76 


1974 -75 


1975 -76 


2 


3 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


I. D .B .I. 


. 


. 


. 


6 . 00 


7 . 25 


3 00 


3 . 61 


214 . 83 * 
(62 . 85 ) 

22 . 22 
16 . 00 

7 . 59 
132 .61 
21 . 34 


253 . 76 * 
( 110 .41 ) 

42 . 94 
20 . 43 

5 . 27 
142 .87 
28 . 00 


3 . 52 
41 . 29 $ 


4 . 95 
45 . 20 $ 


3 . 50 
3 . 77 


1 . 00 
6 . 87 


I. F . C .I . , 
I . C . I. C . I. , 
I. R . C . I.* * 
S . FCS* * * 
S . I. D . Cs * * * 


6 . 05 


1 . 80 


223 . 83 * 
(62 . 85 ) 

29 . 24 
62. 86 

7 . 59 
141 . 79 
33 . 50 


261. 01* 
(110 .41) 

52 . 50 
78 . 55 

5 . 27 
159 . 50 
37 . 00 


.. 


. 


7 . 59 


8 .63 


12 . 34 


0 . 55 
12 . 16 


0 . 29 
9 , 00 


Total . 


. 


414. 59 
(62 . 85 ) 


493. 27 
( 110 .41) 


33 . 44 


62. 49 


25. 98 


2 6 . 20 


4 .80 


7 . 87 


498 .81 
(62 . 85 ) 


589 .83 
( 110 .41) 


U . T . I . 


. 


L.I.C. - * 


. 


21 . 22 


30 . 53 


3 . 18 
5 .57 


. . 


2 . 04 
. 79 


5 


3 . 78 
17 . 01 


5 . 75 
27 .65 


7 . 79 
63 . 97 


6 . 96 
43 . 80 


Disbursements 


Rupec 


Loans to 


Foreign currency 

loans 


Underwriting and 
Direct Subscriptions 


- 


Total 


1974 -75 


1975 -76 


1974- 75 


1975 - 76 


Debentures 


Ordinary & Pre 
ference Shares 


1974 -75 


1975 -76 


1974 -75 


1975 - 76 


1974 -75 


1975 -76 


I. D , B . I. 


, 


. 


. 


1 . 72 


5 . 24 


0 . 99 


0 . 24 


0 . 14 


163 . 85 * 
( 35 . 09 ) 

32 . 50 
13 . 71 

8 . 05 
77 . 40 
19 . 85 


169 , 49 * 
(59 . 48 ) 

30 . 18 
16 . 31 

4 . 73 
93 . 90 
21 . 84 


3 . 38 
29 . 09 $ 


2 . 47 
39 , 95$ 


0 . 83 
1 . 82 


1 . 99 
3 . 54 


I. F . C .I . , 
I. C . I. C . I . , 
I. R . C . I. * * 
S , F ,Cs* * * 
S . I. D . Cs * * * 


0 . 77 


1 . 32 


166 . 56 * 
(35 . 09 ) 

36 . 95 
45 . 39 

8 . 05 
79 . 63 
26 . 72 


174 . 97 
(59 . 48 ) 

34 .64 
61 . 12 

4 . 73 
98 . 80 
26 . 40 


2 . 02 


4 . 59 


0 . 03 


0 . 21 
6 . 87 


0 , 28 
4 . 56 


Total . 


, 


315 . 36 
(35 . 09 ) 


34 . 59 


336 .45 
( 59 . 48 ) 


47. 01 


11 ,45 


1 . 90 


15 .61 


1 . 59 


363. 30 
(35 . 09 ) 


400 .66 
( 59 . 48 ) 


U . T . I. 
L .I. C .* * * 


43. 79 


. 


22 .82 


1 . 69 
4 , 63 


. 


2 . 71 
4 . 52 


2 . 20 
0 . 15 


5 . 87 
5 . 69 


7 . 58 
54 . 11 


4 . 91 
27 . 49 


Comprising direct loans ( including foreign lines of credit ), refinance to banks and rediscounts . Refinance to SFCs, indicate . 
separately within brackets , is cxcluded to avoid double counting since this is covered under loans of SFCs. Since incep 

figures, however, are inclusive of relinunce to SFC s , 
* * Including the amount of guarantees sanctioned . 
* * * Data are provisional, 

+ Including disbursements , if any , on account of guarantees . 
+ + Including firm allotments and right issucs. 

$ Foreign currency figuros for 1974 -75 are covered at the Central rates of exchange prevailing on Docember 31 , 1971, 
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TABLE 30 : - ASSISTANCE SANCTIONED BY THE IDBLAND UTILISED BY THE ASSISTED 
CONCERNS DURING 1974-75 AND 1975 -76 (JULY- JUNE) AND SINCE INCEPTION 

(Amounts in Rupees Crores ) 


Assistance Sanctioned 


Assistanco Utilised 


Type of Assistance 


- - 


- - - - - 


- 


1974 -75 


1975 - 76 


1974 -75 


1975 - 76 


July 1964 to 
June 1976 


July 1961 

to 
June 1976 


No. 


Amount 


No. 


Amount 


No. 


Ainunt Amount Amount Amount 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


8 


9 


10 


- 


- 


- - 


- - - - - - - 


- - - 


- 


- - - 


51 


97 


403 


48 . 7 


260 . 3 


7 
- - - - 

530 . 1 
(636 . 9 ) 

98 . 0 
( 76 . 9 ) 


(51) 


( 96 ) 


69 . 6 
(67 . 1 ) 

11 , 2 
(11. 2) 


105 . 6 
( 104 . ? ) 

12 . 2 
( 12 . 1 ) 


410 
(376 ) 
286 


39 


53 


1 . Direct loans to industrial con 

corns (other than for exports ) 
2 . Undcrwriting of and Jirect 

subscriptions to shares and dc 

bentures of industrial concerns 
3 . Rofinance of industrial loans 


2 . 3 


6 . 8 


40 . 2 


( 39 ) 


( 52 ) 


( 265 ) 


107 . 9 


9255 


268.12 


52 .4 


102 5 


349 . 7 


4 . Rediscounting of bills , 


. 


91 . 7 


6453 
(5777 ) 

1062 
(1062 ) 

10 
(10 ) . 


(8932 ) 

951 
(951) 


( 96 . 4 ) 

114 . 4 
( 114 . 4 ) 

6 . 6 
(6 .6 ) 


91. 7 


401, 9 


180 . 7 
( 174 , 4 ) 

120 . 8 
(120 . 8 ) 

16 . 4 
(16 . 4) 


537 4 
(482 . 8 ) 

496 . 5 
(496 . 5 ) 

71 . 7 
(71 . 7) 


(23947 ) 

2819 
( 2819 ) 

24 
(24 ) 


21 


7 . 3 


14 . 2 


Subscription to shares and 
bonds of financial institutions 


63 . 9 


(21) 


Total Project Assistance (1 to 5 ) 


1 94 1 


7615 
(6939 ) 


309 6 10377 
(295. 6 ) (10052) 


435 . 7 
(427 . 9) 


263 . 8 


30381 
(27431) 


1733 . 

6 
(1564 . 8) 


1124 . 0 


6 . Direct loans for cxports 


17 


17 


4 . 5 


13 . 7 


54 . 0 


(7) 


( 16 ) 


(73 ) 


7 . Refinance of export credits 


15 


103 


9 . 9 


8 . 6 


41 . 2 


(96) 


30 .4 
( 29 .8 ) 

5 . 3 
(5 . 3) 

8 .6 
(7 . 7 ) 

. . 


8. Overseas buyers Credit 


15 . 9 
( 15 . 6 ) 

17 . 9 
( 15 . 9) 

5 . 0 
(4 . 5 ) 

8 . 0 
(8 .0 ) 


. 


( 15 ) 

3 
(3) 
. . 


. 


105 , 4 
( 938) 

54 . 6 
(47 . 9 ) 

136 
( 12 . 2 ) 

25. 5 
( 20 . 5 ) 


0 , 3 


0,3 


(2) 


5 
(5) 
6 


9. Foreign lines of credit . 


3. 1 


5 . 2 


8 . 3 


(3 ) 


Total ( 1 to 9 ) 


10412 
( 10086 ) 


7656 
(6777) 

+ - 


480 .0 
( 470 .7) 


211. 7 


356 .4 

(339 .0) 
- - + - - - 


305721932 .7 
(27611) ( 1739.2 ) 


291 ,6 


1229 . 7 


+ 


10 . Guarai tecs for luans un di 

ferred paynients . 


. 


19 


( 15 ) 


. . 
. 


. 
2 .9 * 


11 . Export guarantecs 


19 . 5 + 
4 .7* 


. 


. 


2 . 9 * 


64 . 6 
( 26 , 7 ) 

4 . 7 
(4 .7) 


1 
(1 ) 


4 . 7 * 


0 .4 
(0 . 4) 


4 
(4 ) 


2 . 4 
(2 .4 ) 


8 
(8 ) 


Notes : - (1) Figures rclate lo gross sanctions : figuros of cffectivo sanctions are indicated within brackets . 

(2 ) The number of applications in respect of item 4 relates to the number of purchaser -users and in respect of itcm 

number of financial institutions . 
* Guaranlces cxccuted . 


5 to the 


IDBI s Operations 

363 . The performance of the IDBI was quite impressive 
during 1975 - 76 as judged by the growth in its sanctions 
and diubursements. The total cffective sanctions during 
1975- 76 amounted to Rs. 470 . 7 crores us against Rs. 339 . 6 
crores in 1974 - 75 ( Table 30 ) . The number of applications 
sanctioned increased substantially from 6 , 977 in 1974 -75 to 
10 , 086 in 1975 - 76 . The assistance utilised 11 . 1975 - 76 way 
Rs, 291, 6 crores , as ilgainst Rs. 211 . 7 crores showing wo) 
increase of about 38 per cent . Sanctions unier refinance 
of industrial loans went up by 81 per cent from Rs. 96 . 4 
crores ir respect of 5,777 applications in 1974 -75 to 


Rs. 174 . 4 ciorcs in regard 10 8 , 932 applications in 1975 - 76 . 
About 64 per cent of the iefinance Sunctioned in terms of 
value and 92 per cent in terms of number of applications 
was in respect of small - scale industrics and small load 
transport operatory . The amount sanctioned for rediscount 
ing of bills by the IDBI at Rs. 120 . 8 crores during 1975 -76 
Was higher by 6 per cent Covering 951 purchase -users as 
against Rs. 114 . 4 crores covering 1 ,062 purchaser -users 
during 1974 - 75 . Sanctions under export finance schemes 
were marginally lower at Rs 42 8 croies HS aglinst Rs . 44 . 0 
ciores in 1974 -75 , whcrcas Jisbuisements have gone up 
from Rs. 17 . 5 croics in 1974 -75 to Rs 27 . 8 Crores in 
1975 - 76 , Total effective Sunctions since the inception of 
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IDBI upto the end of Jurc 1976 amounted to Rs. 1739. 2 March 1976 amounted to , Rs . 363. 8 cruies showing a risc 
crores excluding guarantees for Rs . 31. 4 crores while the of Rs. 84 . 6 crores over the level a year ago . A majui PIO 
utlisation of assistance aggregated Rs. 1229 . 7 crores . 

portion of liqancial assistance continued to be giunted 10 

small -scalç sector and such assistance Sanctioned at Rs . 402 5 
364 . The direct assistance Sinctioned by the DBI for crores Accounted for 54 . 5 per cent of the total amount of 

loans Sanctioned (Rs. 738 , 5 ciores ) . 
projects during 1975 - 76 was markedly higher at Rs. 116 . 4 
crores in respect of 108 projects compared to Rs. 78 . 3 crores 
for 66 projects in 1974 - 75 Eighty - seven per cent of the 
sanctioned assistance was for setticg up fresh capacities by 

FINANCING OF SMALL -SCALE INDUSTRIES 
way of new projects or expansion diversification of exist 
ing units . Around 61 per cent of the assistance was in 
respect of projects in the public , joint or co -operative sec LiberaMsation of the Credit Guaruptee Scheme 
tor. Industry - wise , 45 per cent of the assistucce wat in 
l espect of 5 high priority industries viz ., fertilisers , cement, 

370 . The period under review witnessed a significant 
paper , sugar and textiles . Further , 8 of the 108 projects 

widering of the coverage of the Credit Guarantee Scheme 
assisted were promoted by technician entrepreneurs and 

for small- scale industries administered by the Reserve Bank 
58 projects belonged to hackward wicus. The direct project 

of lacia on behalf of the Government of India . With effect 
assistance for Rs . 55 . 9 crores Wall Schlictioned on corcessional 

from September 10 , 1975 , the definition of a sınall- scale 
terms to ucits in specified backward districts. 

industrial unit was modified by enhancing the ceiling on 

investment in plant and machinery from Rs . 7 . 5 lakhs to 
Assistance to Backward Areas 

Rs. 10 lakhs for the purpose of the Credit Guarantec 

Scheme, The benefits of the Scheme were further extended 
365. Thc IDBI assistance to units in specified backwarel 

with cffect from April 1 , 1976 to ancillary industrial units 
disliicis / arcas has also shown a significant increase in 1975 

having investment in plant and machinery upto Rs. 15 
76 . The total assistance both direct and refinance , of ir 

lakhs and engaged in ( a ) the manufacture of parts , compo 
dustiial loans sanctioned on concessional terms during the 

ments , sub -assetublies , toolings or intermediates or ( b ) the 
year amounted to Rs. 119 , 5 CIVICs as compared to Rs. 59 . 7 

rendering of services and supplying or rendeiing 01 pro 
crorcs in 1974- 75 , raising thc total assistance sanctioned on: 

posing to supply or render 50 per cent of their production 
concessional terms to Rs. 257 . 9 crores upto the end of 

or the total services , as the case may be, to other units for 
June 1976 

production of other articles ; provided that no such under 

taking shall be a subsidiary of or owned or controlled by 
Subscriptions to Shares and Bonds 

any other undertaking . An incillary industiial uit having 

investment in plant and machinery exceeding Rs, 10 lakhs 
366 . During the year, the IDBI contributed Rs. 4 .7 croses 

and upto Rs, 15 lakhs is , however , required to obtain 4 
to the special issue oſ debentuics of ihc ICICI. With this 

certificate from the appropriate Goveinnicnt authoritics re 
the total assistance of tho IDBI to the ICICI sin c incep 

garding its status as an ancillary unit . 
tion anounted to Rs. 32 .7 crores upto the end of June 
1976 . With icpayment of Rs. 6 . 4 Civics being the instal 
ment of loans taken by the ICICI earlier , the IDBI Y hold 

Elloible Institutions 
ings of the ICICI debertures amounled to Rs 26 3 crores 
at the end of June 1976 . Besides , the IDB ) Subscribed 
Rs. 3 .8 crores to the share capital of SFC , during the ycar , 

371. The number of credit institutions cligible foi luci 
Further, the shacholdings of the Reserve Bank ( including 

litics under the Scheme increased from 609 at the end of 
special capital) in SHCS amounting to Rs. 31 crores were 

June 1975 to 628 at the end of June 1976 mainly duc to 
taken over by (DBI on February 16 , 1976 . Reserve Bank 

inclusion of 17 unlicensed primary ( urban ) co -operative 
of India s shacholding of Rs. 2 . 5 crores in the iriliul unit 

banks in the approved list. The tolal number of institu 
capital of the Unit Trust of India was also taken over by 

lions participatirg in the Scheme had gonc up from 217 lo 
the IDBI on February 16 , 1976 . 

233 Juring the period. The Government have since ip 

proved the inclusion of Regional Rural Banks in the list of 
IDBI s Structure of Interest Rates 

credit institutions specified under clause 2 (c ) of the 

Scheme. 
367. During thc year under review the structure of the 
IDHI s interest rates was revised . The revised rutes which 
came into effect from December 1 , 1975 are presented in Progress of Credit Guarantee Scheme 
the Annexurc . 

372 . The amount of outstanding guaraniccy which stood 

at Rs, 1497 crores at the end of Junc 1974 increased to 
Public Financial Institutions Laws (Amendment ) Act, 1975 

Rs. 1726 crores at the end of June 1975 and further 10 

Rs. 1950 crores at the cnd of June 1976 , reflecting a steady 
368. Pusuant to the Public Financial Institutions Laws 

inciease in the flow of institutional credit to the 114 ]l- scale 
(Amendment) Act , 1975 coming into force with cffect from 

industrial sector. An irdistry - wise analysis of the mount 
February 16 , 1976 , thc holdings of the Reserve Bank of of guarantees outstanding as at the end of June 1975 Showg 
India in the capital of SFCs have been transferied to the that the food manufacturing industry Accounted for the 
IDBI. While the Supervisory funciors over the SFCS laigest share ( 12 . 7 per cent) followed by textiles ( 10 9 per 
hitherto excrcised by the Reserve Bank would now be pei cent) , metal products ( 10 . 8 per cent), chemical 
forined by IDBI, the coie functions of the Reserve Bank 

products 

( 8 . 4 per cent) , electrical machinery and equipments (6 . 8 per 
as a central banking authority with regard to borrowing, cent), manufacture of machinery except electrical machineiy 
etc . of SFCs will continue to be crercised by the Reserve ( 6 . 5 per cent) and basic metal industries ( 5 . 3 
Bank in consultation with IDBI 

per cent) , 
The Reseive Bank will Since the inception of the Scheme till the end of June 1976 , 
also keep itself informed of the progress and functioning of claims aggregating Rs. 170 . 1 lakhs have been paid in rey 
these Corporations through its nominees on their boards and pcct of 1, 201 units ; of these , the payments made 
through various ytututory returns Submitted by them . 

duing 
July 1975 — June 1976 amounted to Rs. 42 . 2 lakhs in res 

peol of 280) units . Out of the ill gicgate amount of Rs. 170 . 1 
Operations of SFC 

lakhs paid as claims a sum of Rs. 34 . 3 lakhs has since 

been recovored placing the net amount of chains puill at 
369 The operations of 18 SFGS, including Trumil Niciu Rs. 135 , 9 lakhs as at the cnd of June 1976 The number 
Industrial Investment Corporation ( TIC ), showcd furthei of urits in default Ely at the cnd of May 1976 was 12 , 264 
improvement during 1975 - 76 ( Apul -March ) The total involving Rs. 57 . 8 CTOies which formed 3 . 0 per cent of the 
loans sarctioned by thesc Corporations duine the year end aggregate amount of Oulstanding guerintccs as Linsi 
cd March 1976 were higher at Rs 152 . 1 Wocs as com 

8 , 749 units involving Rs 399 vores which formed 2 . 3 
pared to Rn. 137 . 6 CIOICs during the preceding year . Diq per cent of the 18gicgate amount of outstanding gulantecs 
bursements during the financial year 1975 - 76 211 Rs. 99 . 5 ny at the end of May 1975 . Durirg the period July 1975 – 
crores were substantiully higher than in the pevious year Tunc 1976 a sum of Rs 19 crores was received its guaran 
(Rs, 79 . 9 crores ). The loans outstanding as at the end of 

lec fees and transferred to the Central Government, 
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Scheduled Commercial Banks Assistance 

to this sector for an aggregate amount of Rs. 410 . 2 crores 
showing a rise of Rs. 38 .6 crores over March 1975 level 

as compared to an increasc of Rs. 31. 3 crores in the cor 
373 . Data on scheduled commercial banks credit from 

Iesponding period of 1974 . The credit extended by the 
September 1975 onwards cover small - scale industrial units 14 - nationulised barks to small - scalç industries showed an 
having investment in plant and machir.cry up to Rs, 10 increase of Rs. 63. 7 ciorcs during March - - December 
lakhs. During the first three quarters of 1975 - 76 (Apiil - - 

as against Rs . 71 . 4 crores during March - - December 1974 . 
March ) , the total credit cxtended by the scheduled commer 
cial banks to small- scale industries showed a risc of Rs. 107 . 3 

377, During the nine -month period ended December 1975 , 
Crorey to Rs. 1147 . 4 crores . The increase in the out the term - loana ( including instalment credits ) sanctiorcd by 
standing credit to small -scale industries during the period 

tries recorded iiise of Rs . 20 .3 
under review was slightly lower than the increase (Rs. 113 . 5 

crores to Rs. 239. 2 crores . The outstandings increased from 
crores ) during the correspondirg period of the previous 

Rs. 178 . 1 crores covering 50 , 724 units at the end of March 
year . The share of small - scale industries in the total bunk 

1975 to Rs. 192. 4 crores spread over $ 7 ,396 lipits is at 
credit ( excluding advances for food procurement opera 

tho end of December 1975 , The proportion of torm -loars 
tions ), therefore , declined marginally from 13 . 2 per cent as 

( outstanding ) to total bank Credit extended to small- scale 
at the end of December 1974 to 13 .0 per cent as at the 

indlistries ad conc down from 17 . 2 per cent in December 
end -December 1975 . The increase in the rumber of units 

1974 to 16 .8 per cent in December 1975 . 
assisted ( 36 ,252 ) during the period under review was, how 
over , significantly higher than that in the comparablo period 

378 . The credit limits sanctioned to craftsmen and other qua 
of 1974 - 75 ( 19 ,512 ). The deceleration in the rate of growth 

lified entrepreneurs as at the ord of Docember 1975 totalled 
of bank advances to small-scale industries may partly be 

Rs. 60 . 2 crores covering 24, 745 linits showing a rise of 
attributed to the impact of the slackness in demand ir. 

Rs. 11. 5 crores over the nine-month period , which com 
industries such as automobiles and consumer durable goods. 

pares favourably with a risc of Rs . 8 . 2 crores in the corres 
ponding period of the previous year. Outstanding credit 

stood at Rs. 42. 5 crores ; 48 per cent of which was account 
374 . The average amount of credit limits sanctioned per ed for by State Bank of India Group . 
unit has conic down further from Rs. 68 , 000 in December 
1974 to Rs. 64 , 000 in December 1975 indicating a trend 

379 . As at the end of December 1975 , the cred { t limits 
towards finurcing smaller units by the banks . 

sanctiored to small road and water transport operators 
amounted to Rs. 238 . 5 crores spread over 93, 837 units . 

The amount outstanding at Rs. 191. 2 crores recorded 
375 . Over the year ended December 1975, the share of 

an 

increase of Rs. 57 . 7 crores 
advances to small - scale industries in some of the backward 

over the March 1975 level 

which showed a three- fold increase as compared to the in 
States such as Bihar , Orissa and Uttar Pradesh had cone 

crease during the corresponding period of 1974 (Rs. 19 . 7 
up . 

crores ) . 


376 . The State Bank of India Group and the 14 nationa 
lised banks together accounted for 90 , 2 per cent (Rs. 1034 ,6 
crores ) of the total outatanding bark credit ( Rs. 1147 . 4 
crores ) to the small scale industries sector As at tho end of 
December 1975 . The State Bank Group extended credit 


380 . Credit limits sanctioned by 17 scheduled commercial 
banks for setting up of irdustrial estate 

irdustrial estates amounted 

amounter to 
Rs. 18. 6 crores as at the end of December 1975 covering 
37 units . The balance outstanding was Rs. 12 . 4 crores as 
against Rs. 9 .5 crores as at the end of March 1975 , 


ANNEXURE 
INTEREST RATE STRUCTURE-- IDBI s ASSISTANCE 
Ralo prevailing bofore December 1, 

Revised rates effective from December 1 . 
1975 

1975 


ULTI 


3 


% p .a . 


% p . a . 


1 . Direct assistance to Industrial concerns 

(other than for exports ) 
( a ) Normal rate 

. . . 
(b ) To units in the specified backward 

districts 
2 . Refinance 
(a ) Normal ralo 

, 


10 . 25 

8 . 50 


11 . 00 
9 . 50 


(b ) Spacial rate for sall -scale industrial 

units covered under tho CGS 

and technician entrepreneur schemes 
( c ) Spxial rate for units in the specificd 

backward districts 


8 , 50 — Ceiling on the rato to by charged 

by the financial institutions at 

12 por cent 
7 . 00 - Ceiling on the rate to be charged 

by the financial institutions at 

10 , 50 per cent 
5 . 50 — Ceiling on the rate to be charged 

by the financial institutions at 
9 . 00 per cent 


9 , 00. -- Ceiling on the rate to be charged 

by the financial institutions at 

12 . 50 per cent 
7 . 50 — Ceiling on the rate to be charged 

by the financial institutions at 

11 . 00 per cent 
6 , 00 — Ceiling on the rate to be charged 

by the financial institutions at 
9 . 50 pcr cont 


8 . 00 — 


Under IDA line of Credit (Foreign currency 

component ) 
(a ) To smull-scale industries covered 

under CGS , tochnician entrepreneur 
schemos and units in specified back 

ward districts , 
(1 ) Other cases 

, . 


Ceiling on iho rate to be charged 
by the financial institutions at 
10 . 50 per cent 


8 . 50 — Ceiling on the rate to be charged 

by the financial institutions at 
11 . 00 per cent 


8 . 25 - Ceiling on the rate to be chargod 

by the financial institutions at 
11 00 per cent 


9 . 00 — Ceiling on the rate to be charged 

by the financial institutions at 
11 . 50 per cent 
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ó pa. 


p . a . 


3. Export credit 


(a ) Refinance against inedium term export 

credits 


6 . 50 - Provided the bank does not charge No change 

inore than 8 . 00 per cent 


(b ) Participation cxpuri Anance scheme 
(1 ) Buyers credit schene 


The rate on IDB [ s portion of the credit is No change 

such that after taking into account the 
participating Bank s rate , the 
averago rate to the cxporter on the entire 
credit will generally bo 7 . 50 per cent 


4. BIIIs Rediscounting Scheme 

Unexpired lisanco of bills / promissory 
notcs 


( 0 ) 6 - 36 months 


, 


, 


, 


9 . 00 — The maximum discount rate by 10 . 00 — The maximum discount rate by 
bank is 10 . 75 per cent 

bank is 11 . 75 per cent 


9 . 50 — 


( b ) Ovor 36 months and upto 84 mnths 8 . 50 — The maximum discount rate by 

bank is 10 . 25 per cent 


The maximum discount rale by 
bank is 11 . 25 per cent 


Upit Trust of India 


381. There was a distinct improvement in the operations 
of the Unit Trust during 1975- 76 as reflected in sales and 
repurchases of Units . Total sales amounted to Rs. 29 . 0 
Crores in 1975 - 76 compared with Rs. 17. 2 crores during the 
previous year; repurchases during the period at Rs, 11. 0 
crorog, were only about one -half of those in the pievious 
year. The improvement during 1975- 76 can be attributcd 
to the following factors. Firstly , the exclusive income and 
Woalth tax concession 80 grarted by the Government in 
January 1975 in respect of investment in Units considerably 
improved their attractiveness. Socondly , the increase in the 
- - 

30 . Income from units upto Rs. 2 , 000 and investment in 
units upto Rs. 25, 000 were granted exemption from income 
tax and wealth tax respectively . Theso exemptions are in ad 
dition to the existing exemption of Rs. 3 , 000 from income tax 
and of Rs. 1. 5 lakhs from wealth tax available 10 units along 
with certain other specified assets . 


dividend for 1974 . 75 to 8 .6 per cent from 8 . 5 per cent for 
1973 - 74 , though only margiral, went a long way in streng 
thening further the confidence of the investors in thọ Trust. 
Thirdly , the distinct improvement in the economic situa 
tion of the country during the year and the relaxations of 
the dividend restrictiors in 1975 had also a favourablc im 
pact on the investment climate. Further, in January 1976 , 
the Trust introduced a new Scheme, namely , the Unit 
Schenc 1976 , which offered a new type of unit primarily 
oriented towards capital growth and this Scheme was able 
to mobilise additional savings . The Trust raised the rate 
of dividend for 1975 - 76 urder the Unit Scheme 1964 to 
8 .75 per cent from 8 .60 per cent for 1974 -75. 


382 . At the end of June 1976 , units sold and outstand 
inga amounted to Rs. 166 .9 crores under more than 6 .3 
lakhs applications. Table 31 gives the Scheme- uise sales , 
repurchages and outstandings till June 30 , 1976 , 


TABLE 31 - SALES , REPURCHASES AND OUTSTANDINGS OF UNITS : SCHEME -WISE ANALYSIS 


(Amounts in Rupecs Crores ) 


- - - - - - 


- 


- 


On 


Sales 


Scheme 


Outqtandings 
Repurchascs 

as on 

to June 30 , 
1974 - 75 1975 - 76 1976 


1974 -75 


1975 - 76 


2 


3 
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5 
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Unit Scheme 1964 


16 , 74 


20 . 77 


20 , 36 


10 95 


157 65 


. 
. 
, 


. 
. 
, 


. 
. 
, 


. 
. 
, 


0 . 49 


O 01 


. 
. 
, 


0 . 79 


Unit Scheme 1971 
Unit Scheme 1976 


0 . 01 


0 .02 


1 


. 75 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


7 . 47 


7 . 47 
- 


+ 


- 


+ - + 


- 


+ 


- 


- 


+ 


+ 


- 


+ 


- 


- - 


- 


- 


- 


+ 


Total 


Total 


. 


20 . 37 


. 

- 


10 . 97 


. 
- 


. 
- 


. 
- 


166 . 87 


. 
- 


. 
- - 


29 . 03 


. 
- 


20 . 37 


17.23 
- - - 


10 . 97 


106 . 87 


- 


- 


- 
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Unit Scheme 1976 

them a reasonable chance of profitable working and enable 

them to beconie viable units , While in regard to hic- pur 
383 . The Trust introduced the Unit Scheme 1976 , on 

Chase finance comparies , which are at present excmpt from 
Janliau y 1 , 1976 , undei which Capital Units were offered 

ceiling restrictions, i ceiling (110 cycccling 10 times their 
for sale to the general public . Unlike the Unit Scheme 

inct owned Tunds ) us in the case of loun companies 
1964 and the Unit Schemc 1971 , which aim at rcgulai and 

has been proposed , housing finacce companies , however , will 
growiny income to the unit - holders , thc new Scheme in continue to be exempted from the ceiling restrictions . Since 
primarily oriented towards capital giowth . This objective is Such special considerations will not be relevant in respect 
sought to be achieved by investing the funds of the Scheme 

of investment companies , the cxisting composite ceiling of 
in the cquity shaies of companies having good growth pios 40 per cent of the nct owned funds is proposed to be re 
pects . Thc Tilst expects that , barting extra - ordinary and duced to 25 per cent in two stages . The Group had not 
unforcsccn situations , the unit -holders investoicnt the iecommended any ceilings on deposits with mdhis which 
capital units would double in about 5 years . The face deal only with their members . Apart from the restrictions 
value of ench unit of this Scheme is Rs. 100 and the urits on the quantum of deposits that may be accepted by the 
aic sold in multiples of five . The popularity of the Capi companies , thc Group has recommended minimum capital 
tal Unit Scheme can be gauged from the amount of their requirements for starting new financial companies and also 
palcs . During the short period ( January 10 April 21, 1976 ) in respect of existing companies other thun nihis. Some 
sales of such units amounted to Rs. 7 . 5 crores . Sales have of the other recommendations inade by it relate to the crea 
been temporarily suspended with ellect from Apiil 22, 1976 tion of reserve fund , maintenance of liquid assets, prohibi 
with view to enabling the Tilst to invest uppi oniiately tion of grant of loans and advances to the directors and 
thc funds of the Scheme in growth orierted shares . 

films and companies in which they are interested and tho 

enactment of provisions on the lines of certain sections of 
Investinente 

the Banking Regulation Act, 1949 . In view of the sub 
384 . The investiblc funds of the Trust incieased by 8.6 

stantive nature of the recommendations made by it for the 

purpose of tightening the contiol over the deposit accept 
per cent to Rs . 184 . 5 crores 34 at the end of June 1976 . 

ance activities of financial companies as also the opciational 
Of thcsc , Ordinary shares accounted for Rs. 91. 5 croies 

aspects relating to their working, it has been decided 
( 49 . 6 per cent) preference sharcs for Rs. 16 . 2 croies ( 8 . 8 

to 

cnact a separate comprehensive legislation in place of Chap 
per cent) and debentures for Rs. 55 . 8 CIOTCS (30 . 2 per cert ) . 

ter IIB of the Reserve Bank of India Act, 1934 . The 
Tho balance of Rs. 21. 0 croies ( 11. 4 per cent) represented 

drafting of the legislation is in progress and in the mean 
advance deposits against underwriting commitments, bridg 

time, steps are also being taken to implement such of the 
ing finance , other deposits , money at call and short notive , 

recommendations as could be given effect to by invoking 
etc . 

the power vested in the Reserve Bank under the existing 

provisions of Chapter IIB of the said act by suitable 
Delinking from Reserve Bank 

amendinents to the directiors now in force . The mend 

ments to the directions have been finalised but the issue of 
385 . The Trust which was hitherto an associate insti 

tho Notification has been deforred for the time being as 
tution of the Reserve Bank , became an associate institu 

it has been decided to brirg them into force simultaneously 
tion of the Industrial Development Bank of India with effect 

with the corresponding amendments to be made to tho Com 
from February 16 , 1976 in terms of the Public Financial 

panies (Acceptance of Deposits ) Rules, 1975 by the Gov 
Institutions Laws ( Amendmect ) Act , 1975. As tiesult, 

cinment of India for implementing the recommendations of 
the initial capital (Rs. 2 . 5 crores ) of the Trust held by the 

the Group as may be applicable to non -financial com 
Rencive Bank , has been transferred to the Industrial Deve 

panies . 
lopment Bank of India , 


NON -BANKING COMPANIES 
Study Group on Non -Bunking Companies 

386 . Reference was made in the last year s Repost about 
the submission of the report by the Study Group on Non 
Banking Companica . The main recommendations of the 
Study Group cover non - financial compunies , financial com 
paries and companies conducting prize chits and /or con 
ventional chits . These recommendations have been acccpt 
ed in principle by the Reseive Bank and the Government of 
India . 


389 . As regarde companies conducting prize chits , hone 
fits / savings schemes etc ., the Group has come to the con 
clusion that such schemee benefit primaiily the promoters 
and do not serve any social purpose . Such schemes 
prejudicial to public interest and also adverscly affect the 
efficacy of fiscal an monetary policy . It has, thereforc, suggested 
that the corduct of such schemes should be totally banned 
in the larger interests of the public and that suitable legis 
lative measures should be taken for the purpose , if the po 
visions of the existing cnactments are considered inadequate . 
The draft legislation prepared in this regard by the Reserve 
Bank is under consideration of the Governmert, 


387 . With iegard to non - financial companies the Study 
Group observed thut the acceptarce of deposits by such 
companies may not be prohibited altogether but the inea 
sures should be so designed as to ensure the efficacy of 
monetary policy und lo avoid disruption of the productive 
process consistent with the need to safeguard the depositors 
interests . At the same time, the ultimate objective hould 
He to discourage further growth of these deposits and to 
10 || them back yradually so that they would cease to be il 
Significant source of finance for irdustry and trade The 
question of amending the Companies (Acceptance of De 
posits ) Rules , 1975 suitably , to give effect to the recom 
mendations is uocer the cramination of the Derartment of 
Company Affairs, 


390 . In the case of companies conducting conventional 
chit fund business , the subscriptions received by them from 
the members of the chits are excluded from the scope of 
the term deposits for the purpose of the directions issued 
by the Reserve Bank , while deposits accepted outside slich 
schemes fall within the purvicw of thc directions. Chit 
fund business , however , is regulated under Statc ciaciments 
in certain States /Union Territories . In the absence of any 
regulatory mcasures in the other parts of the country and 
algo in view of the diversity in these provisions, it is 
rot unlikely that unscrupulous promoters or chit 
companies may exploit the situation by conducting chits 
in such of the States 9 have no such legislation of in 
States where the provisions are less rigorous . It may be 
added that in the context of the recommendation of the 
Banking Commissior for regulating the activities of non 
banking financial intermediaries , the Central Government 
had , inter alia , decided that a model law to regulate the 
activities of conventional chit funds may be formulated for 
adoption by all the States which have no such lcgislation . 
Pursuant to the abovc decision , a Bill was drafted by the 
Reserve Bank to be enacted as Central legislation and was 
1cferred to the Stuly Group for its comments , The Bill. 
As guitably modificd in the light of the recommendations 
of the Study Group , is under examination of the Govern 
mert of India . 


388 , Ir the case of non -banking financial companies, the 
Study Group iecommended effective regulation of their 
activities considering the large number of depositor in 
volved as well LIS the incidence of mulpiactices in these 
companies . The Study Group Suggested that such com 
panies should be subjecte l, by and large , to the same type 
of controls als banks under the Bankicy Regulation Act , 
1949. As the operations of loan companies are analogou , 
to those of banks, the Study Group recommended a ceiling 
of 10 times the net owned funds. In the opinior of the 
Study Group, availability of funds to that extent would give 
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Accepunce of Deposits by Unincorporated Bodles 


391 The Government, while considering cctain reconi 
mcndalons made by the Banking Commission in regard to 
tho retructuring of the existing scheme of control over ron 
banking financial intermediaries , decided in principle that 
statutay powers should be assumed to prohibit acceptance 
of deposits by all linincorporated bodies Noccssary amend 
mens to the Rescive Bank of India Act, 1934 , proposed by 
the Jack in this connection , are under examination of the 
Govremont 


395 As observed in 1971 - 72 , the concentration of out 
standing deposits and exempted loans with a small number 
of large non - banking companies was also noticed in the 
year 1972 -73 Out of 2 ,841 reporting companies at the end 
of March 1973 , 464 companies ( 16 3 per cent) holding de 
posits and exempted loans aggregating Rs 25 lakhs account 
ed for 838 per cent of the total This feature was more 
pronounced in the case of firancial companies where 85 
per cent of the reporting companies accounted for 78 8 per 
cent of the deposits and 906 per cent of the deposits and 
cxempted loans taken together 


Amodments to Directions issued to Nod - Banking Companies 


396 The reporting companies were malnly concertiated 
in three States viz , Maharashtra , Tamil Nadu and West Ben 
gal These thrco States taken together accounted for 639 
per cent of the reporting companies and 718 per cent of 
the total outsanding deposits and exempted loans at the 
ond of March 1973 , 


39 The directions issued to non -banking financial com 
panlı were further amerded on November 29, 1975 ex 
tendig the time allowed to such companies by six months 
(1c , up to the end of June 1976 ) for reducing the aggrc 
gate imount of deposits in the form of loans guaranteed by 
Julets , deposits received from shareholders , etc to 15 
per ent of the net owned funds This extension of timo 
was sequel to the repicsentations made by companies that 
the utstanding amount of such deposits was quite substan 
tial and that under the existing conditions they were firding 
# voy difficult to liquidate the deposits held in excess of 
the pracribed coding by December 31 1975 


V . DEVELOPMENTS IN EXCHANGE CONTROL 


397 In the sphere of Exchange Control, the main develop 
ments during the year related to tho dalinking of the Indian 

foon pound sterling , simplification of procodures for 
CADOrta defcrred payments terms, introduction of a new 
facility to portroomlent Indians and persons of Indian origin 
resident abroad by allowinient to open and metabt for 
eign currency (non -resident) Accounts and to encourage thorn 
to invest in the equity capital of specified industries in 
India 


393 A similar extension of time in the case of non 
bankin non - finarcial companies was allowed by the De 
partmat of Company Affairs , Government of India by 
Amendig the Companies (Acceptance of Deposits ) Rules . 
1975 mdo under Section 58A of the Companics Act , 1956 
These wompanies have been allowed further extension of 
time uto the end of September 1976 Besides , in the light 
of conin suggestions made by tho Reserve Bank , the 
Rules lere amended on September 18 . 1975, the amen 
Rules toadly follow the pattern of the directions to non 
financial companies as weic in foicc prior to their with 
drawal 1 Juro 1975 It will be recalled that companies 
conductig prize chits /lucky diaws / saving schemes etc have 
already ten allowed time up to the end of December 1976 
to bring down the above type of deposits within the re 
duced cang of 15 per cent 


Delinking of the Rupee from Pound Sterling 


Deposits vb Non -banking Companies, 1972- 73 


394 Th total number of reporting comparles under the 
Survey of Deposits with Non -banking Companies for the 
year endedMarch 31, 1973 declined duung the year by 
314 to 2 , 84 Despite a reduction in the number of report 
ing company, the total amount of deposits and exempted 
loans record ar increase of Rs 56 crores from Rs 691 8 
ciores at thend of March 1972 to Rs 747 8 crores at the 
end of March 973 Of this , deposits amounted to Rs 373 7 
crores and empted loans Rs 374 1 crores While the 
number of rerting financial companies declined by 42 to 
879 , the num - of reporting non - finarcial companies de 
clined by 272 , 1962 Of the total of Rs 747 8 crores 
of deposits & exempled loans, non - financial companies 
accounted for I 517 4 crores and financial comparıcs fou 
the balance ( R 104 crores ) 
25 GI / 77 - - 20 


398 The Government of India , in consultation with the 
Reserve Bank of India , revicucd the arrangement under 
which the Indian rupee was linked to the pound sterling , its 
value Vis - - vis the other major international currencies wr 
the Special Drawing Rights (SDRs) being changed every 
day automatically with changes in the value of the pound 
Cffective July 2 1975 the Bank had fixed its spot rates for 
sterling at €51907 buying and 53619 selling both por 
Rs 109 in place of the rates of £5,3333 and L 5,3050 
respectively , which were in force mince July 4 , 1972 How 
ever, in the context of the international monetary situation 
and having regard to the fact that a multi -currency peg is 
likely to be much more suitable and satisfactoiy than a link 
with any singlo reserve curiency , so long as the major inter 
National currencies are floating, it was decided that the rupee 
should be delinked with effect from Soptember 25 , 1975 
from sterling and its value should be determined in future 
with reference to a selected numbei of major international 
currency units , which are India s major trading partners The 
pound sterling continues as the currency of intervention 
Accordingly the Bank revised its rates for the purchase and 
sale of round sterling for spot delivery from time to time 
Es per details given below 
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. 


Datu 


Buying 


25 -9 - 1975 . . 

. . 

£5 . 4769 por Rs . 100 
( corresponding to 

Rs, 18 . 2583 per £ 1) 
05 - 12 - 1975 . . . . . £ 5 . 5315 per Rs. 100 

( corresponding to 

Rs. 18 . 0784 peu £1) 
08 -02 -1976 . . . . . , £5 . 6497 per Rs. 100 

( corrosponding to 

Rs. 17 . 70 per £ 1) 
11-03-1976 

£ 5 . 8140 por Rs . 100 
(corresponding to 

Rs. 17 . 20 per £ 1) 
03 - 04 - 1976 

£ 5 . 9347 per Rs. 100 
( coresponding to 

( Rs . 16 . 85 per £ 1 ) 
23 -04 - 1976 , , , 

, £ 6 . 0790 per Rs . 100 

(corrosponding to 

(Rs. 16 . 45 per £ 1 ) 
29 -05- 1976 , 

£ 6 . 2696 per Rs, 100 
(corresponding to 

Rs. 15 . 95 per £ 1 ) 

- - - 
On all these occasions, there was no change in the margin 
of £ 0 . 0125 per Rs. 100 per quartor or part thereof to be 
added to the spot buying rato whilc buying sterling forward , 
nor in the charge of £ 0 .0125 per Rs. 100 per quarted 
or part thereof on one or more cxtensiong of forward pur 
chase contracts. Likewise the margin to be added to the 
spot rate for storling for calculating the Bank s rates for for 
ward purchases of sterling for periods upto 10 years under 
the scheme for providing long term forward exchange cover to 
exportors in respect of exports under deforred payments terms 
remained unchanged as indicated below : 
Period of forwarded contract 

Porcontentaron 
V IA Bank s 

por buying rato 


- - 


- - 


1 . For 18 months pr odut not 
exceeding 5 - years . . 

1 . 25 
2 . Above 5 years but not exceeding 7 
yoars , . . . . . 

1 . 75 
3 . Abovo 7 years but not oxcooding 10 - 
ycars , . . . . . 

2 ,50 
Exports under Deferred Payments 

399 . On July 1, 1975, the Reserve Bank simplified tho pro 
ceduies relating to exposts on cleferred payments . According 
to the earlier procedure , exporters of capital goods and engin 
cering goorle On deferred payment basis had to seek the 
Reserve Bank s prior approval in two stages, viz ., once for 
approval in principle before participating in foreign bids or 
tendørs or initiating ncgotiations for exports on deferred pay 

chl terms, and for a second time, for Reserve Bank s 
final approval before finalising the terms of the contract in 
the event of their securing the order. In addition , in somc 
cases simultaneous but separate applications were required 
to be made by the exporter to the Industrial Development 
Bank of India ( IDBI) and the Export Credit Guarantee Cor 
poration ( ECGC ), if IDBI finance and ECGC cover were 
also required . This inconvenient and time- consuming pro 
cedure has been simpllfied and liberalised by granting general 
permission to exporters sabject to certain conditions to make 
offers abroad / enter into negotiations contracts and / or sub 
mit tenders and to obtain post- facto Exchange Control clear 
ance subsequently . The most important of these conditions 
are : ( 1 ) the valuc of the contract should not exceed rupees 
fifty lakhs, ( 2 ) tho credit period should not exceed five years 
for specifiod types of goods, ( 3 ) IDBI finance is not required 
and ( 4 ) the advances and down payment should be a minimum 
of 15 per cent of the total contract value and should also 
cover forcign exchange outgo by way of import replenishment, 
agency commission and freight. Within 15 days of signing 
the contract, applications are , however , required to be made 
in these casos to the Reserve Bank for post - facto exchange 
control clearance and to the ECGC for necessary insurance 
cover . The proceduro llegarding casos not covered by the 
general permission has been considerably streamlined by mak 
ing the IDBI the focal point for grant of approvats . Such 
applications in a composito form submitted to the IDBI, are 
now processed by a Working Group which includes RBI 
IDBI and ECGC . The exporters with their bankers , are also 
bejdg associatod , where necessary , in the discussions of the 


Selling 

Middlo rato 
£5 . 4471 for Rs. 100 Rs. 18 , 3084 per £ 1 
(rorisponding to 
Rs. 18 . 3584 per £ 1) 
£5 . 5010 per Rs. 100 

Rs. 18 . 1284 par £ 1 
(corresponding to 
Rs. 18 . 1784 per £ 1) 
£5 . 6180 per Rs, 100 Rs, 17 .75 per £1 
( corresponding to 
Rs. 17 . 80 pºr £ 1 ) 

£5 . 7803 per Rs. 100 Rs. 17. 29 per £ 1 
( corresponding to 
Rs. 17 , 30 per £ 1) 
£ 5 .8997 per Rs. 100 Rs. 16 . 90 per £ 1 
(corresponding to 
Rs. 16 . 95 per € 1 ) 
£ 6 .0423 por Rs . 100 Rs. 16 . 50 per £ 1 
( corresponding to 
Rs. 16 . 33 per £ 1 ) 
£ 6 . 2305 per Rs , 100 Rs. 16 . 00 per £1 
( cortsponding to 

Rs. 16 .05 per £ 1 ) 
Working Group and packago clearance granted for the offer 
or bid . 
Foreign Currency (Non -resident) Accounts 

400 . To encourage private remittances from abroad , i now 
facility came into existence from November 1 , 1973 . Inder 
the Schemo, non -resident Indians and persons of Indianprigio 
resident abroad are permitted to open and maintain broign 
Currency (non - resident) accounts _ in _ designated foreign urren 
cies ( for tho ting bong rus, dollars and pound spring ) 
with the intitat Toittances received from abroad or t con 
vogion of existing non - resident (external) accounts maltained 

rupoes with banks authorised to deal in foreign echango 
in India . Under this arrangement, the exchange risk to the 
non -resident account holders has been completely elijloated . 
The accounts would be maintained in the form of prm de 
posits for periods of 91 days or more but not exceding 61 
months. The interest rates payable would be nodod by 
the Reserve Bank of India . For the present Interst rato9 
vary from 5. 5 per cent per annum on deposits or 91 days 
but less than 6 months to 10 per cent per annum on dc 
posits of 61 months. The interest accruing on thes balan 
cos is free of Indian income tax , The balance incluing the 
interest accrued are freely repatriable in the designied for 
eign currencies without reference to the Reserve Bank of 
India , Balances held in non - resident ( external) acounts in 
rurces or in designated fojcign currencies are excrpt from 
wealth tax , They are , however, not exempt from ento duty , 
nor are the gifts made from such accounts excipt from 
gift t1 . 
Investments in Equity Capital 

401. Non -resident Indians and persons of Indn Origin 
resident abroad were permitted from October 197 onwards 
to invest in the equity capital of permitted industes (other 
than those given in the annexure to the Import True Control 
Public Notice No 23 -ITC (PN ) - 74 Jated Februar 8 , 1974 ) 
upto a maximum of 20 pcil cent of the new ised equity 
capital of new companies . Repatriation of such ivestments 
along with the income accrued thereon woulc be freely 
allowed , subject to the Applicable taxes , providi such in 
vestments werd made by remittances from abros or out of 
funds held in non - resident ( external ) accounts. se invest 
ments would be in adılition to any foreign equit investments 
permitted by the Government in the company incerned , 
Export of Consultancy /Design Engneering Servfs 

402 . The Reserve Bank of India has libersed in June , 
1975 its existing procedure regarding export Indian con 
sultancy / design engineering services . India ,consultancy / 
desin engineering firms are now being allodi to avail of 
blanket travel permit facility if their foreign Xchange earn 
ings in the previous year were not less tn rupecs five 
lakhs. Application foi travel abroad or fomecting initial 
expenses / commitments abroad wie now beingonsidered more 
liberally depending on merits of each case . 
Aslan Clearing Union 

403 . The Asian Cicaling Union (ACU) hich was estab 
lished on December 9 , 1974 , with the olt of facilitating 
payments for current international transtons within the 
member countries of Economic and Soc Commission for 
Asia and Pacific ( ESCAP ) on ainultilaterbasis , commenced 
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tho clcarios operations from November 1 , 1973 . The Cen issue of blanket permits i .e ., Kureos fifteen lakhs for non 
tral Banks of six countries 
tral Bank of sir countrics - Bangladesh , India , Iran , Nepal, traditional goods and Rupees seventy - five lakh , for traditional 
Pakistan and Sri Lanka - - -are its present memberg , Baring goods, 
certain transactions such as payments for petroleum , natural 
gas and their proxlucts , payments between Nepal and India , 
inter- goverimental and non - current transactions , all trans Use of Foreign Trade Marks 
actions between India and members of the ACU may be 
channelised through clearing mechanism of ACU . Twenty 
ninc authorised dealers in foreign exchange have been de 

406 . Persoas resident outside India , fortiga dtizens resi 
signated fa hundling transactions through ĄCU . The in dent in India , companies incorporated abroad and companies 

in which the non - resident intcrest is more than 40 per cent 
struments eligible for clearance may be denominated in the 
members urrency or the Asian Monetary Unit which is 

As well as branchey of such companics have been rermitted 
the common unit of account of ACU and which is equivalent to allow the use of their trade marks by any person or 
to one SDR as valued by the IMF from time to time. The company for direct or inclirect consideration in cases whero 
Reserve Bank of India will make spot and forward pur 

the trade marks are uscil in respect of (1 ) goods which are 
chase of AMU for delivery upto three , six and nine months 

intended to be wholly exported to countries other than Nepal 
( extendable upto 12 months in all ) from the designated autho 

und Bhutan and ( ii ) certain life saving and cssential drugs 
rised dealers and spot sales to them on the basis of exchange 

and pesticides and other chemicals used for plant protection , 
Pute between the runee and AMU innounced by the ACU 

General permission to this effect for item (i) above and for 
from time to time. 

jiem ( li ) covering 17 types of drugs and more than 2 ) types 
of pesticides and other chemicals used for plant protection , 

has been given by the Reserve Bank in April, 1975 and March , 
Forward purchase of Deutsche Marks and Japanese Yen 

1976 , respectively . 


Indo -Mauritius Credit Agreement 1975 


407. The Government of India enterod into a credit agtee 
ment with Government of Mauritius on January 9 , 1975 
whereby a line of ciccit up to Indian Rupees five crores 
has been made available to Government of Mauritius for 
purchase and import of listed Inculan goods god for agreed 
Projects in Mauritius . 


404 . With etlect from Septembei 1, 1975 , in addition to 
the spol, one months , two months and three months for 
ward purchases , the Rescive Bank cominenced purchasing 
Deutsche Marks (DM ) and Japanese Yen forwaid for delivery 
on completion of six months Thc rates for the Reseve 
Bank s purchases of six months foiwaid Deutsche Marks and 
Japanese Yen would be the respective cross rates between the 
London market s buying ratcy foi Deutsche Marks and Jan . 
anese Yen for six months forward delivery at the close 
of the preceding working day and the Reserve Bank s buying 
rato for forward sterling for six months delivery ruling on 
the day of purchase . The purchases would for the present 
be made only at the Bombay Office of the Bank . It was 
also decided that with effect from August 27, 1975 and until 
further notice, al ] offery of forward Deutsche Marks and 
Japanese Yen to the Reserve Bank by authorised dealers 
foi amounts of DM 800 ,000 or Yen 100 million or over in 
dividually , should be accompanied by authenticated copies 
of the fitoi export orders against which tho Deutscho N 
or Japanese Yen have been purchased by the authorised dealer 
from his customers, 


National Defeuce Remittance Scheme (NDRS ) 


408 . Holders of the NDRS (National Defenco Remittance 
Schemel Special Accounts with banks in India , irrespective 
of the size of balances , have now boon (from June 23 , 1976 
onwards ) allowed to use the amount freely for local dig 
bursements except for investments in India and payment of 
passage fare for travel to / from Inilia . The restrictions hither 
to in force on withdrawals if balances in accounts exceeding 
Rs. 50 , 000 have beep withdrawn . Tho balancce can also 
now be used freely for (1) Opening fixed deposit accounts. 
(ii) investing in Indian Govornment Aecurities or units of the 
Unit Trust of India and ( ii ) purchasing shares of Indian 
companies with the prior approval of the Resorve Brink , 
The sale of maturity proceeds of these investments are, how 
cver , required to be credited back to the NDRS Special 
Accounts Payment of passago fare from out of tho Accounts 
for tiavel to / from India will be authorised by the Reserve 
Bank on application by the account holders or their dopen 
dants provided travel is undertaken on Air India or Indian 
Airlines services . 


Blanket Foreign Exchange Permits 


Other Developments 


405. The procedure for insue of blanket exchange permits 
to eligiblo cyport houses and other export units and the fuc 
ility for drawal of amounts thereunder have been streamlined 
and simplificd from July , 1975 so as to enable the eligible 
export units to avail of the facilities expeditiously . The 
questionnaire for blanket permit has also been suitably amen 
ded . Under the revised procedure , the names of persong 
who may avail of the blanket exchangc permit are not en 
dorsed therein , The export units are free to depute any 
employce of their choice or their consultants directly 460 
ciated with export promotions. The rolense of cxchange 
under the blanket pormit is suitably increased to tako caro 
of the genuine needs of exporters . Persons travelling ibroad 
against blanket or other permits on crrort promotion grounds 
are oligible to draw additional exchange into 20 ner rent 
of tho por diam rates for mooting tho cost of r ace travel 
an incidental expenditure abroad , Fxchange upto 10 ner 
cent of the value of the blanket permit can be availed of foi 
entertainment expenses provider the lem led by the Chaii 
man or the Director docs not spend more than 100 ner 
trip and f 50 in casc thc negotiatiny team is led hy other 
sonio ; { executives. The concerns cxporting non - traditional 
goods for valuc cxcceding Rupces one lakh but less than 
Rupees fiftcen lakhs and traditional goods for value cxceeding 
Runces five lakhs but less than Rupees soventy - five lakhs 
are alyo released exchango for two fring a year on 
export promotion pounds. While the exporters l egistered 
A4 Expont House within tho Ministry of Commerce would 
continue to be cligiblc to get blanket oxchango pormits irres 
pocove of thoir past export performanco , there would be no 
change in the present criteria regarding the minimum annual 
export realisations for other exporters for heng eligible for 


409 . Other developments in this area include : ( 1) exemp 
rion froni Apul 23, 1976 of air travel between THvendrum 
und Male ( Hululc ) , Maldive Islands from the requiremento 
of prior Onioval of the Reserve Bank of India on form P . 
Visits to Maldives will not be treated as a visit Abroad for 
1he piirnosc of travel under the Foreign Travel Scheme. 
1970) ( 2 ) Celain changes have been made with effect from 
Tebruary 11 , 1976 with reard to the banking arrangement 
for servicing of payments between India and Czechoslovakia 
norising out of the Trade and Payments Agreement clated 
December 4 , 1974 between the two countries. The gold 
C11115e will no longer be permitted to bo incornorated in 
relative contacts , nor the balance in the Central account 
of the Czechoslovakia Obchodni Banka . A . S . Praha (CSOB ) 
with Reserve Bank of India , Bombay will be covered by the 
gold clause . Tho contracts involving payment boyond ono 
Vcar) As also the balance in CSOB s contra ] account will be 
protected on the basis of SDR - rupee rater . ( 3 ) La viow of 
the Auctuations in foreign Currency, Reserve Bank decided 
to lay down the limits in terms of runecs , for the amount 
of foreign currency notes and coins that can he gold by 
full - fied god money - changer onerating at the airports and 
clocks to various categories of travellers i proceeding out of 
Indiil, as follows : 
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(a ) All travellers , other than deck passengers and travellers proce- Any foreign currency notes and coins upto the equivalent of 

cding to Bangladesh , Bhutan , Nepal, Pakistan or Sri Lanka . Indian Rs. 60 per person . 
(b ) Travellers proccoding to Pakistan in transit to some other 

-Do 
country on an international passport. 
(c) Travellers proceeding to Pakistan 

Pakistan currency notes and coins upto the equivalent of Indian 

Rs. 30 per person . 
( d ) Travellers proceeding to Sri Lanka and deck passengers proce - Any foreign currency notes and coins upto the equivalent of 

eding to Burina, East Africa , Malaysia , Persian Gulf Ports or Indian Rs. 30 per person , 

Singapore. 
( c) Travellers proceeding to Bangladesh 

Any foreign currency notes and coins upto the equivalent of 

Indian Rs. 20 per person . 
- - - - - 


( 4 ) Commencing from June 1 , 1976 , all permits for remitt 
ances of foreign exchange / credits to non -resident bank acc 
ounts will be issued by the Reserve Bank of India under 
the signatures of two officials of the Reserve Bank irres 
pective of value in order to simplify and streamline the pro 


cedure. The banks which were hitherto required to verify 
the signature on the reymits would not do so in jutuic and 
( 5 ) The Vysya Bank I td , South Indian Bank Ltd . and Catho 
lic Syrian Bank Ltd , have been frunted licences to deal in 
foreign exchange in India initially for it period of wo years . 


TABLE 32 : - STATISTICAL DATA FOR THE PERIOD FROM JULY 1975 TO JUNE 1976 

1. Fresh Exchange Permits issued for Study / Training Abroad 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


Technical Coursos 


Non - technical Courses 


Country 


Number of 
Students / 
Trainees 


Amount of 
Exchange 

relcased 
(Rs. 000s) 


Number of 
Students / 
Trainces 


Amount of 
Exchange 

Iclcased 
(Rs. 000s ) 


U . K . and Europe 
U . S . A . and Canada 
Other Countries . 

Total . 


499 
922 
179 
1600 


8106 
24298 

1785 
34189 


520 
648 
118 
1286 


2201 
12673 

420 
15294 


II. Travel Permits issued for purposes other than Study / Training 


Purpose 


Number of persons Amount of exchange 
covered by permits released (Rs. 000 ) 

issued 


1 


1. Business . 
2. Medical Treatment 
3 . Study Tours , 
4 . Attendance at Conferencos 
5 . Miscellaneous . . 

Total 


. 


15596 

380 
636 
1476 
13429 
31517 


151034 

7077 
5392 
4634 
23848 
191985 


II . P Form Applications 


U1L 


Purpose 


i . . 


. 


. 


. 


No. of persons covered 
by approvals granted 


. 


. 


. 


1 . Joining head of family , . . . . 
2 . Visits to Relatives 
3 . Export Pronotion 
4 . Employment Abroad . 

Emigration for Permanent Settlement . 
6 . Students / Trainces . . 
7 . Miscellaneous 

Total 
* No foreign exchange is released in such cases. 


:::..... 


16958 
18009 

1167 
37023 
12412 

2697 
19128 
107394 
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VI. SURVEYS AND SEMINARS ORGANISED BY THE 


RESERVE BANK 


Seminars 

416 . The Agricultural Refinance and Development Corpo 
nation conducted it seminar on Development Banking for 
Agriculture at the College of Agricultural Banking, Pune in 
which Chicf Executives of state land development banks and 
heads of agricultural finance departments of commercial banks 
took part. Seminars on project formulation and guidelines 
for implementation of schemes were also arranged for the 
district level officers of Rajasthan and Nagaland during the 
ycar . 


Surveys 


410 . During the year under review , considerable progress 
was made in regard to the work of the All- India Debt and 
Investment Survey 1971 - 72 conducted by the Bank in collabo 
ration with the National Sample Survey Organisation of the 
Government of India and Statistical Buicaux of the State 
Governments . 


VII . EDUCATION AND TRAINING 
417 . During the year under review . various categories of 
hersonnel - junior , supervisory and senior cxecutive from tho 
Bank as well a4 from commercial banks, co -operative institu 
tions and Government Depaitments continued to reccive both 
general and intensive training through the various training 
institutions of the Reserve Bank . The progress mude in this 
field is briefly reviewed . 


411. The Steering Committee appointed by the Bank to 
oversee the conduct of the Survey met twice during the year 
and assessed the progress of the Survey and considered 
various background papeis prepared in this regard . On the 
supply side investigation , scrutiny of different mini-surveys 
conducted in the field of co -operative sector was completed 
and substantial progress was made in respect of their tabula 
tion . State - wisc background papers on the progics of co 
operative movement during the period 1961 -62 to 1971 - 72 
aro under preparation . Further , the tabulation of the data on 
the Survey of Financing of Primary Agricultural Credit 
Societies by Commercial Bank , neferred to in the last year 
Annual Report was completed and a drift repoit way pre 
pared . On the demand side , a Monograph on the Assets of 
Rural Households as on June 30 . 1971 has been finalised and 
is under print and another Monograph on the Liabilities of 
the Rural Households S on Tunc 30 , 1971 is under 
prepaiation . 


Bankers Training College, Bombay 

418 Many of the training programme, organised by the 
Banhei s Training College (BTC ) Weic so designed as to meet 
The specific requirements of the sponsoring institutions. With 
this end in vicw . while continuing its accent on the usual 
courses in crcdit analysis , the College held a wide variety 
or specialised programmes such as on Development Banking , 
Demand Projections, Inspection Orientation / Inspection - Ady 
anced , Personnel Management and Organisation and Methods 
ctc . In addition as many as five new coul ses on areas of 
Project Appraisal and Follow -up Finance for Priority Sectors , 
Statistics for Bankers . Lending for Working Capital and Social 
Cost -Bcncfil Analysis , were instituted by the College. The 
RTC continued to pay attention to the training needs of the 
Bunk s own officers in Central Banking / Central Banking 
Advanced and Faculty Courses . A special feature of the 
activity of the College was its collaboration with the National 
Institute of Bank Management in the conduct of a seminar 
on the Tandon Study Groun Report for trainer s of banks 
colleges and a Programme on Management of Lending . The 
BTC also conducted a series of programmes to acquaint the 
henior officials of the Department of Banking Operations and 
Development (DBO & D ) with the rationale of tho recommen 
dations of the Tandon Study Group and to enable them to 
discuss the problems in their implementation 


412 . Thc prooessing of the first schedulc rertining to the 
All - India Debt Investment Survcy 1971- 72 is completed and 
volume IT presenting data on assets ind liabilities of rural 
households as on June 30 , 1971 and Statc -wisc tatistical 
pamphelts presenting similar information aic also publisheci. 


113 . The Division of Rural Surveys, Economic Department 
rolcased to the public in Auyust 1975, the Report of the 
Seventh Follow -up Survey on " The Sniul Farmers (1967 
69)” and in Novembei 1975 , the report on the operations of 
selected Small Farmers Development Agencies (SFDA ) , 
1972- 73 , referred to in the last year s Annual Report The 
Report on the Operations of the Marginal Farmers and 
Agricultural 1 abourers Agencies (MFALV), 1973 , has been 
finalised and is under print. The Quarterly Survey of ( Stale 
and Central) Co - operative Banks Advances , continues to be 
conducted in the Division and a revicw of the co -operative 
bank advances during 1974 based on the quarteily surveys 
was published ,81 The data on the field study of Savings 
Potential of Farmers ( 1969 - 70 ) are being processed . 


419 . In all , 1 , 949 officers from the Reserve Bank , com - - 
mercial ind development banks and the Government, received 

raining during the year raising the total number of personnel 
trained to 10 ,367 since the inception of the College . 


414 . The Division of Trade conducted the Survey of 
Foreign Collaboration in Indian Industı y for the period 
1970 - 71 to 1972 - 73 , About three - fourths of the returns have 
been received and data are being processed . 


415. The Division of International Finance of the Econo 
mic Department continued to call for quarterly repoits froni 
branches of foreign companies and Indian Toint Stock Com 
punies for the Foreign Investment Survey and the results of 
this survey were publishedu ? in an article on India s Inter 
national Investment Position 1968 -72 and for 1972 - 73 a 
similar article was published . The Şurvey of unclassified 
receipts , covering inward receipts of foreign exchange in 
amounts below Rs 10 ,000 or equivalent for which to pur 
rose -wisc details are available , was initiated for the quarter 
January March 1976 , and the data for the Survey pertaining 
to quarter April - Juinc 1975 arc helne processed while the 
report based on retums for July - September 1974 Survey is 
being finalised . 


College of Agricultural Banking , Pune 

420 . The activities of the College of Agricultural Banking 
( CAB ) were characterised by a murkcd shift in emphasis 
from co - operative banking to a wider spectrum of agricultural 
hanking / finance . As a corollary , the College has undertaken a 
series of special programmes on Agricultural Projects in the 
context of sanctioning of a general line of credit to the Agri 
cultural Refinance and Development Corporation by the 
IDA /World Bank . To begin with , a Seminot on Development 
Banking for Agriculture wos held in August 1975 , followed 
by the conduct of Agricultural Projects Courses including a 
condensed onc. There was a remarkable increase in the 
number of outstation courses organised by the College for 
banks in different regions / States during the year. The subjects 
covered included Crop Loan System , Deposit Mobilisation , 
Banking Regulation Act and Lending for Minor Irrigation . 
The College also continued to conduct courses for the benefit 
of commercial and co -operative / land development banks , etc . 

421. Measures for enlarging the facilities at the compus in 
pursuance of the Daley Committee s succminendations, to 
which I reference was made in the last year s Report , are 
already under way . As a first step , faculty strength of the 
College hus hecn augmented . 

422 . Since its inception . the College has so far imparted 
training to 3 .291 personnel of co -operativc . land develop 
ment and commercial banks, is also tho RBT including 1 , 527 
iruined during the your under review . 


:11 . R . B . I . Bulletin . December 1975. 
12 , RB, T. Bulletin , July 1975 . 

R R I . Bulletin , May 1976 . 
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Staff Training College , Madras 


and financial assets , ( ii ) influence of bank activities in cortain 
key financial variables such 89 savings, demand for money , 
estimation of inventory and formulating credit plan for the 
cconomy of a region , ( iii ) financo for fui 41 electrification 
programme, (iv ) organisation of credit operations for small 
farmers in a compact arca and (v ) the tanking services in 
the north - eastern legion of the country . One of the impor 
tant surveys carried out related to the quality of customer 
service offered by tho banks in a city . 


423 . The College continuol to conduct the Staff Officers 
Development Programme, the Mobility Courses , the Inspecting 
Officers Programmes, and the Credit Management Programme 
for Bank s own officers With the recruitment of a fresh batch 
of officers in Grades A / B , the College held a number of 
sessions of the Induction Programmes for their benefit. In 
an attempt to make their training more purposive and need 
hased , the entire scheme of two - year training for such directly 
reci liited officers bas been revised so as to place greater 
emphasis on institutional training at the Staff Trining College 
(STC ) and actual iob performance in supervisory cesks The 
new programmes instituted during the year at the STC were : 
2 Foreign Exchange Programme aimed at equipping the Start 
Officers specifically with the knowledge of this subject and 
seininars on Follow - up of Bank Credit intended to expose the 
Officers in Graces and to the new approach to hank 
lending . 


429 . Another important project assigned to thc NIBM 
relates to the recruitment and training of Members of Spear 
head Teams for organising Farmers Service Societies for 
Regional Rural Banks. A beginning was made in this direc 
tion by organising two camps, onc each in the northern and 
castem parts of the country , to select members for this 
programme, 


430 . During the ycar, 50 training programmen , confercnces , 
seminars and workshong were held at which over 1 ,000 execu 
tives participated . NIBM also organised a training programmo 
for credit planning officers of DPAP in collaboration with the 
Agricultural Finance Corporation . NIBM is collaborating with 
the Asian Development Institutc of the United Nations , in 
the area of rural development. In 1975 It conference of 
Chairmen of Agricultural Develonment Banks and a course 
for the Senior Executives weie organised . 


424 . An important development during tho year was the 
setting up of an Advisory Committee for the STC for direct 
ing its activities and providing necessary guidance . The need 
for such a Committee was felt in view of the incent diversi 
fication of the STC iole and activities and undertaking of 
constant review of it course obiectives / contents. The Deputy 
Governor in - charge of Training is the Chairman of the Com 
mittee which includes Chief Offlcers of DBOD and ACD , 
Adviser Administration ) of Economic Department Manager 
( Training ) and Manager, Midras as members and Principal 
of STC as Memher Secrctory . 


Promotion of Hindi in RBI 


425 . The total number of employees 
received training at the College is 5 , 19 ) . 


who have so far 


Lonal Tralpiny Centres 


431. During the year linder review , the bank took further 
measures to promote the disc of Hindi. These include : 
(i) Use of bilingual badges i. e . badges with the Bank s namo 
in both Hindi and English by the Clas IV staff wearing uni 
forms in the Bank s offices in Hindi sneaking areas and in 
the States of Maharashtra , Gujarat and Punjab ; (ii ) Bilingua 
ligation of the name plates on the Bank s staff cars in the 
above offices ; ( ili ) Purchase of telephone directory in Hindi 
by cach Department in the above offices and ( iv ) Permission 
for Lise of Hindi by thc officers and employees as a medium 
in official discussions and onversations, if they 90 desire , 
subject to certain conditions / limitations. Hindi libraries were 
set up in the Bank s Office3 / training institutions to enable 
1ho mombors of the staff to develop and sustain their know 
ledge of Hindi, 


426 . The Zonal Truiving Centres (ZTCs ) at Bombay , 
Calcutta , Madras and New Delhi continued to conduct 
courses for Clerks Grade 1 and Clerks Grade II , The contents 
of these courses were closely reviewed whereby they have 
now beci mado more compact and their duration reduced 
from 10 to 8 weoks in respect of Clerks Grude I course and 
from 5 to 4 weeks in the case of Clerks Grade II course . As 
an experiment in making the training at the ZTCs more func 
tional, two separate courses, one for clerical staff from specia 
lised departments and the other for clerical staff from the 
general side departments were held at Byculla Centre . In 
the light of the experience gained , it is proposed to introduce 
these courses at all the Centies. The total number of clerical 
Staff who have so far received training at the ZTCs stood 
at 11 , 603, 


432 . In compliance with the provisioric of the Official 
Languages Act, 1963 , licences for opening branches in Hindi 
Speaking areas and in the States of Maharashtra , Gujarat and 
Punjab continued to be issued by the Department of Banking 
Operations and Development in Hindi and English . The 
Exchange Control Department printed one more permit 
forms in both Hindi and Fnglish . 


Deputation of Staff 


433. The Official I anguages Implementation Committeo 
(OJ 1) of the Bank continued to review the progress made in 
the use of Hindi in the Bank and its associate jostitutions, 
In pursuance of the decision taken last year , local OLI Com 
mittees were set up in the Bank s offices ut Kanpur and New 
Delhi luring the year with a view to watching the implemento 
tion of various instructions issued by the Bank from time to 
timo regarding progressive use of Hindi. 


427 . The Bank continued to depute its officers to short 
term courses on management development, etc ., organiscal 
by the All India /State level Associations , Management Insti 
tutes and a few other similar institutes . Besides , officery weie 
also sent for training abroad to participate in the programmes 
conducted by the Economic Development Institute , Washing 
ton , the Bank of England , the Asian Institute of Economic 
Development and Planning , Bangkok , etc . Study facilities 
offered by the banking and financial institutions in the U . K . , 
West Germany, Rome, etc , were also availed of for the 
Bank s officers, The Bank wuntinued to a nd observation / 
training facilities to the officials / senior exccutives of foreign 
banking /central banking institutions. Particular mention may 
be made of 10 nominces of Da Afghaniston Bank whosc 
Training has been ananged under the Technical Co -opcration 
Scheme ( TCS ) of the Colombo Plan 


434 . As in the previous yºgus , the Bank brought out Hindi 
versions of its Annual Report and those of associate institu 
tions and the Report on Currency and Finance (Abridged ) . 
The RBI monthly Bulletin and its quasturly housc journal 
Without Rescrve continued to bo published with ser irate 
Hindi Sections as before. Two publications viz , RBI (Note 
Refund ) Rules , 1975 and a yummary thereof wore brought out 
in Hindi for the bencfit of the public A Hindi version of 
RBI Remittance Facilities Schemes , 1975 was prepared and 
published in the RBI Bulletin , 84 The preparution of a Hindi 
glossary of banking terms initiated last ycar, is in progress. 


Nutlousl Justitute of Bank A [anagement 


128 , la 1975 - 76 , the Nazional Institute of Bank Mange 
ment (NIBM ) initiated a number of new activities especially 
in the context of the cuphasis on mural development and 
introducing disciplie in credit managenient. Some of the 
i csearch projects initiated and completed during the year 
1975 - 76 pertaincd to subjects such as ( i) household savings 


435 The Hindi Adhyayan Mandal (Hindi classes ) and the 
scheme of payment of honorarium to th : Bank s employees 
for passing the recognised Hindi examinations were continued . 
The facilities of the correspondence courses in Hindi con 
ducted by the Central Hindi Directorate , Nubiytry of Educa 
tion were also hailed of hy some of the employees. The 
G 
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440 The Hindi Cell of the DBO & D will work as the 
Secretariat for the above ( immittco This Committee will 
also act as a Central Coordinating Committee for all the 
Official Languages Implementation Committees functioning 
in 22 public sector banks 


VIII. ACCOUNTS AND OTHER MATTERS 


Compulsory Hindi Teaching Schemo for the others of the 
Bank which was put into operation in 1974 , was extended to 
seven more ccntrcs during the year, andeſ rovCw Thc last 
incentive scheme applicablo to the Bank s Typists for passing 
Hindi typewriting examination was extended to Stenographers 
and Personal Assistants of the Baok . 

436 The Bank participated in the convention organised by 
Hindi Sahitya Sammelan at Prayag from Doucmber 6 to 8 , 
1975 At this convention the Bank usranged an exhibition 
entitled Hindi in Banks depicting the progress made in the 
use of Hindi in the Reserve Bank and public sector banks , A 
similar exhibition was also on ranged by the Bank on the 
occasion ol the second convention on Official Language 
organised at New Delhi from May 14 to 16 , 1976 under the 
joint auspices of Akhila Bh4jatiya Hindi Sanstha Sangh , New 
Delhi and Hindi Vidyapith , Devghar ( Bihur ) 
Promotion of Hindi in Public Sector Banks 


441 Dunng the accounting year ended Juno 30 , 1976 the 
Bank y income, uftçi making adjustment toi various plovi 
sions, mounted to R4, 516 00 crores as compared with last 
yeni s income of Rs 448 01 ciores The detaily of the in 
ome tiom V .INTOLIS >Ouces de la Collows 


( Amounts in 
rupoes croros ) 


Year 


1975 - 76 


1974 - 75 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 2 - 


- 


- - - 


- 


- 


11 80 


13 01 


(1) Interost on Ways and Means Ad 

vances to State Governinonts 
(11) Intorest on Loans and Advances to 

the State Governments (other than 
00 Ways and Means Advances re 
ferred to at item (1 ) above ) aad Com 

mercial and Co -operative Banks 
( III ) Intorost on Rupee Securities and Dis 

count on Rupee Treasury Bills 
( iv ) Interost and Discount on Foreign 

Socurities, Investments and Troasury 
Bills 


98 81 


437 During the year, efective steps have been taken to 
ensure compliance with the provisions of the Official Languagcs 
Act, 1963 by all the public sector bank The important 
decisions taken in the mcetings of the Official Languages 
Implementation Committee of the Department of Revenue 
and Banking ( Banking Wing ) were continued to be conveyed 
to all the public sector banks for their guidance and compli 
ance and thic Government if India is being apprised of the 
progross mude by the banks on the basis of the information 
furnished hy them in their Vanolig reports , viz ( a ) quarterly 
piogrts reports , ( b ) assessment reports , (c ) parliamentiay 
committee reports , ( d ) reports on the follow - up action on the 
Various circulars issued by the Department of Banking 
Operations and Development (DBO & D ) and ( e ) reporty on 
tho follow -up action on the decisions of the Olficial Languages 
Tinplementation Committee of the Department of Revenue 
and Banking 

438 To study the progress madtb ublic sector banks 
and to discuss the problems, if any , in the centing the 
instructions regarding inti oduction of Hindi in the alo , 
tho DBO & D had convened an informal meeting in Bombay 
of tho senior executives of the banks, on August 29, 1975 
The banks with headquarters in Bombay and Bank of 
Maharashtra were invited to attend the mecting The parti 
cipating banks expressed their desire that sich meetings should 
be held frequently so that instructions issued by Government 
for implementing the Official language Programme could be 
discussed and on the spot decisions taken for solving the 
problems 


65 51 


306 61 


290 35 


80 26 


$ 9 81 


( v ) Commission and Profit or gain by 

exchango 
( yi ) Other inomno 

, 


12 76 
13 30 


413 
18 98 


523 54 


451 82 


Less 


439 In view of the above and in order to co - ordinate the 
efforts of all tho public sector banks for the progressive use 
of Hindi, decision has been taken to constitute an Official 
Languages Implementation Committee in the DBO & D of 
RBI with the following members 


Intcrost paid to the Schedulod 
Banks on the additional average 
daily balances maintained by 
thom with the Reserve Bank 


3 81 


7 54 
- 

516 00 
- - - 


1 


448 01 
- -- 


Less 


Chairman 


Transfers to Funds as stated in 
paragraph 442 below 


221 00 


220 00 


295 00 


229 01 


Member 


Chief Officer, DBO & D , 
Reserve Bank of India , 
Bombay 
Manager , ( Training) , 
Departmont of Administration 
and Personnel, 
Roserve Bank of India , 
Bombay 
Ono reprosentative cach of 
the nationalised banks 
Reprosentative of Stato 
Bank of India , (He will 
represent 7 Subsidiary 
Banks of SBI also ) 
Assistant Manager , 
Hindi Division , 
Roserve Bank of India , 
Bombay 


442 The contributions to the National igicultural Credii 
( I ong Term Operations) Fund , the National Agricultural 
Credit ( Stabilisation ) Fund and theT anul Industiial Credit 
( I ong Term Operations) Fund were Rs 66 tror 

7 crores 
and Rs 150 croies , Juring the year 19 , 5 - 76 
Rs 50 croies , Rs 45 crores and Rs 125 croics, respec 
tively , during the year 1974 - 75 


Member 


Meniher 


443 Out of the balance of income amounting to 
R $ 295 00 Cioies after allowing for total expenditure of 
Rs 10500 cioies during the vedi ( as against the balance of 
income amounting to Rs 229 01 crores and expenditilie of 
Rs 78 01 crores in the picviouy year ) thc sur plus of profit 
set dside for payment to Central Goveroment was Rs 190 
crores in compa) ison with Rs 150 crores puid last year 


V jer 


Solari 


18 


444 The 175€ of Rs 67 99 crores in the total income from 
the level of Rs 448 01 ( 101C9 last year to RS 516 00 ci 
wis largely due to ( 1) highci interest cained on loans and 
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451. Soven meetings of the Central Board were held 
during the year, two of which were held in Bombay and 
onc cach in Madras , Pagaji (Goa ) , Calcutta , Gauhati and 
New Delhi, The Committee of the Central Board held fifty 
two mcetings , two of which were held in New Delhi. 


advances to State Governments and commercial and co 
operative banks ; ( ii) higher interest earned due to increase in 
forcign exchange l eserves during the yell ; and (ii) higher 
discount camed on treasury bills . The rise of Rs, 26 . 99 crores 
in the expenditure was mainly due to (i) Errears of commis 
sion paid to the State Bank of India and its Subsidiaries on 
Government turnover transactions during the period 1970 – - 75 

utions made by the Committee 
for determining the cost of conducting Government business 
by State Bank of India ; (ii ) an increase in the manufacturing 
cost of note forms; and (iii) increase in contribution to the 
Gratuity and Superannuation Fund on account of accnicd 
gratuity liability . 


452 . Shri ). C . Luther, Ollicer on Special Duty , was 
appointed as Exccutive Director of the Bank with effect from 
Deceinbor 24 , 1975 . 


Local Boards 


453 . There was no chango cither in the composition or in 
the membership of the Local Boards during the year under 
review , 


Auditors 


Press Relations 


445 . The Accounts of the Bank have been audited by 
Messrs C . C . Chokshi & Co ., Bombay , Mesers Lovelock 
and Lewes , Calcutta , Messrs Raghu Nath Rai & Co ., New 
Delhi and Messrs M . K . Dandekar & Co ., Madras , who 
were appointed by the Government of India by notifications 
Nos, F . 1 ( 12 ) /76 / Accts , I & Il both duted May 15 , 1976 , 
issued in exercise of the powers conferred by Section 50 of 
the Reserve Bank of India Act, 1934 ( 2 of 1934 ). Messrs 
C . C . Chokshi & Co . and Messrs Lovelock and Lewes were 
appointed by the Government in place of Messrs Dalal & 
Shah and Messrs P . K . Mitra & Co ., respectively , while 
Messrs Raghu Nath Rai & Co . and Messrs M . K . 
Dandekur & Co . have been reappointed by the Government. In 
addition to the Bombay, Calcutta , Madray and New Delhi 
offices , books of accounts of the Bhopal and Bhubaneswar 
offices of the Bank were also audited by the Bank s statutory 
auditors this year . The remuneration of the auditors 
for the audit of accounts of Bonbay , Calcutta , 
Madras and New Delhi Ofices remained unchanged at 
Rs. 15 ,000 per offico. In the case of Bhopal and Bhu 
baneswar Offices the remuneration was Rs. 10 , 000 per 
office . 


454 . The Press Relations Section continued its activities 
of disseminating information to the public about the work 
ing of the Bank and its affiliates . The Section also con 
tinuedi to issue it fortnightly newsletter to keep the staff 
informed about matters concerning current developments in 
the economic financial and banking sectors , besides providing 
the staff with up - to - datc information on important func 
tional as well as internal matters concerning the Bank s 
departments / offices and associate institutions. During the 
year, the Section brought out two informative brochures : 

Facilities for Non - residents of Indian Nationality or Origin 
for Remittance of Funds to India " and " Exchange Control 
Regulations as Applicable to Indians Abroud . " 


71 


Bank s Premises 


PA 


Central Board 


446 . Shri N , C . Sen Gupta relinquished charpe of the 
office of Governor of the Bank as from the clos of business 
on August 19 , 1975 , and was nominated poa Director of 
the Control Bord of the Bank under Section 8 ( 1 ) ( d ) of 
the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from Octo 
ber 9 , 1975 . 


455 . The construction proyramme of the 

various 
projects continued to be affected 

d u c year under review 
as the ban imposed by G overnment in 1973 on cons 
truction of Do d uonal buildings was extended initially for 
the fi ral year 1975 - 76 but was later withdrawn in Janu 

1976 . The Bank hud , however , obtained cxomption for 
going ahead with the construction of office building projects 
at Bhubaneswar , Gauhati and Tivandrum and residential 
projects at Bhubaneswar, Hyderabad and Chandigarh in vicw 
of the pressing need for early construction of these projects. 
The progress of work in respect of the Bank s building pro 
jects , which had slackened due to shortage of cement, 
gained momentum consequent on withdrawal of the restric 
tion on use of cement earlier imposed by the Government 
under the Cement (Conservation and Regulation of Use ) 
Order , 1974 . The present position of the new projects under 
construction is given in the following paragraphs. 


447. Shri K , R . Puri was appointed as the Governor of 
the Bank for a period of one year with effect from the 
close of business on August 19 , 1975 vide Government of 
India notification No. F . 7 / 11 / 75 -BO . [ dated August 18 , 
1975 and he assumed charge of office of the Governor of 
the Bank with effect from thic forenoon of August 20 , 1975 . 
His term has since been extended by two years . 


New Office Promises 


T 


49 . 


448. Shri V . V . Chari, whose term of appointment as 
Deputy Governor of the Bank expired on November 16 , 1975 , 
was granted an extension by the Central Government till 
the ond of November 1975 . Shri Chari rclinguished wharge 
of office as Deputy Governor of the Bank from . close of 
business on November 30 , 1975 . Shri S 3 . Shiralkar re 
linguished charge of oflice as Deputy Guvernor of the Bunk 
on expiry of his term on Nowviber 17 , 1973 . The Board 
wishes to place on record its high appreciation of the 

Pod its high appreciation of the valuable 
services rendered by Deputy Governors Sarvashri Chasi and 
Shirailar duripot association with the Bank 


e year under review , the construction work 
of the Bank s multi - storeyed office building in the compound 
of the Mint, Bombay, progressed satisfactorily and has rea 
ched the first floor , The R . C . C . frane work of the Bank s 
office building at Hyderabad is practically complete and 
finishing items of work are in progresy . The contracts for 
civil works in respect of Bank s office buildings at Bhubanes 
war, Gauhati and Trivandrum have heen awarded and the 
constructions are in progress . 


449 . Dr. K . S . Krishnaswamy and Shri P . R . Nangia the 
Executive Directors of the Bank , were appointed by the 
Government of India as Deputy Governors of the Bank for 
a period of five years, commencing on December 29 , 1975 
and ending with December 28 , 1980 . 

450 . Dr. D . P . Singh and Shri Akbar Hydari were appoin 
tcd as Directors of the Central Board of the Bank under 
sub - section ( 4 ) of Section 12 read with sub - section ( 5 ) 
thereof and clause (c ) of sub - section ( 1 ) of Section 8 of 
the RBI Act. 1934 with effcet from November 13, 1975 . 
Shri Akbar Hydari was renominated by the Central Govern 
ment under clause ( c ) of sub -section ( 1 ) read with sub 
section ( 7 ) of Section 8 of the RBI Act, 1934 for a period 
of four years from April 22 , 1976 . 


Residential Quarters 

457 . The construction of 152 quarters for the Bank s 
officers at Bombay and 283 quarters for clerical and suburdi 
nate staff at Calcutta and Madras has been completed during 
the period under review . With this , the total number of 
quarters provided by the Bank for its staff has risen from 
3 . 890 to 4 , 323 . In addition , 326 quarters for clerical and 
şubordinate staff viz . , 140 at Kodambakkam , Pudur, Madray 
and 186 ai Csborne Road , Bangalore are in final stages of 
completion . The contracts for the civil work in respect of 
305 staff quarters at Hyderabad and Bhubaneswar have been 
awarded recently and are in progress . 


Purchase of Land for Office Buildinys /Staff Quarters 


458 . Possession of the plots of land for office building 
and staff quarters at Cochin und for additional staff quarters 
at Patna has been taken . 
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· 467. During the year under report Housing Loans were 
sanctioned as under : 

No . of Amouat 
Societies Rs. 


A . 


4 


20 ,61,061 . 00 


New Co- operative Housing 
Societics 
Additional loans to Co 
operative Housing Societjes 
already formed . . . 


4 


31 ,73, 133 . 00 


52 ,34 ,194 . 00 


- - 


- 


- - - - 
Amount 


No . of 
Emplo 
yoes 


R9. 


B . 


218 


64 ,66 ,502 00 


Individualmembers of Staff 
Additional Loans to Emplo 
yees who had already availed 
of loans earlier . . . 


51 


17 ,17, 426 . 00 


81,83 ,928 . 00 


Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes în 
the Bank s Service 


Employer -Employee Relations 

459. Two important events took place during the year 
under review having direct impact on einpluy - I - employec 
relations in the Bank , l he first was the declaration of national 
emergency by the Government of India on lule 25, 1975 
and the second was the declaration by the ( Ureumeut of 
Indu on March 19 , 197n making employment in the RL SCTVC 
Bank an essential scivice under the provints of the Defence 
and Internal Security of Indit Rules , 1971 

460 . Soon iller the declaration of nutional cincigency . 
the Banh , in line with the Government Depailments which 
other public sector organisations, took several steps to 11 
prove efficiency and discipline in the Birth Vitention Wells 
particularly given to certain matters like punumity , i n 
dance, devotion to duty , economy in cxpenditille , icduction 
of oveitinę work , ctc . The Governor Also met the heads 
of departments in Bombay in July 1975 in pusuance cf 
which , several instructions were issued to regulate the acti 
vilies of all categories of the staff of the Bank . Laler . the 
Governor convencd a Managers Conference in Bombay in 
April 1976 which was attended by the Managers of all 
RBI offices as well as the heads of departments in Bombay, 
The prugicSS myde so far as well as further step Which 
need to be tuken for improving clliciency and viscipline . 
weic discussed in the conference . 

461. The Bank also appointed a High Power Committee 
under the Chairmanship of Shii V . J. Rulo , i forner 1101 
clecutive of the Bank , 10 study and make iccommendations 
for improvements in the customer service , avoiding Wasteful 
and restrictive practices etc . in the Bank . The recommendi 
tions made by the Committee were liscussed at the Managers 
Conference with a view to implementing them as expeditiously 
as possible . In the context of the meastics taken by the 
Bank in the wake of the cmergency and the declaration of 
service in the Bank an essential, an improved climate of 
elliciency and discipline has been ushered in the Bank . 

462 . Concurrently with the above steps taken by the Bank 
to bring about an atmosphere of improved efficiency and 
discipline in the Bank , the Bank continued ils cílohy 10 mln 
tuin harmonious relations with the employee -organisations. 
Discussions on various issues raised by there were hele well 
the Central Ollice level az 70 . c : 
August 1975 . . (1 ) With the All India Reserve Bak 

Employocs Association representing 

the clerical stall of the Bank 
( 11 ) With the All India Reserve Bank 

Workers Federation represenuing the 

subordinate ytaff of the Bank . 
January 1976 - With the All India Reserve Bank 

Stall Officers Association , 
April 1976 – 

With the Reserve Bank of India 

Olliers Association . 
463 , 1t the branch level, the Managers / Officers - in - Charge 
of the office held concuution mcetings / discussions with thic 
icpiesentatives of the units of the local Employees Iso 
ciition Workers Union at their respective tenles , 

464 . As in the previous yeur , during 1975 . 76 lm , the 
Bank continued to extend pallonge finncu 159istance 10 
111ions Wellille Ictivities which is still spoil , cluby. Slut? 
cinteens, Wellare Oi gunisuli001S 10 VfLouis Sall quarters, 
utc 

46 .5. The Banks Houc Magazinc , published quarterly , 
continues to provide a very popular toium f 1h 5411 of 
the Bank logie e pression 10 ihe literary , cultural Cademic 
and other luilents as well as to publicise the unities in the 
Social and domestic Spheres . Is in the pieriut Vell , the 
SOUT Suugestion Scheme introduced by the Bank iturbuleu 
Yuggestions ( rom Vavious members of the stuff . 


468 . As mentioned in the last Report the special measures , 
such a relaxations in the basic eligibility standards and quali 
fying norms, wider publicity of jesci vcd posts in the Bank s 
Service and whero necessary, special recruitment confined 
Lo Scheduled Castes and Scheduled Tribes , coupled with ad 
ministrative instructions is slied from time to time, have resul 
ied in incicasing the representation of Scheduled Castes in 
various cadres AS also in clearing the back -log to a consi 
derable extent. The abovc special measures were continued 
during this ycar also and as a result, the representation of 
Scheduled Custcs and Scheiluled Tribes in the services of 
the Bank registered a further increase . Compared to the 
position as on January 1 , 1975 , the repiesentation of Schc 
Juled Castes and Scheduled Tubes employees has increased 
from 1 ,043 in Class IV , 1 ,412 in Class II and 48 in Classes 
I and I to 1 ,217, 1 , 750 and 53 jespectively aS on January 
I , 1976 . Besides the bach -log in the recilutment of Sche 
duled Castes and Scheduled Tribes in Glass Til çudies could 
be cleared to the extent of 69 per cent and 18 per cent, jes 
poçtively , by the end of June 1976 , in addition to filling the 
prescribed clirtent quota . 


469 . As in earlier years the Bank has been anxious to 
increase the representation of Scheduled Castes and Scheduled 
Tribes in the Officers cadre . Accoidingly . 


( 1 ) thc Reserve Bank of India Services Board were 

alised to accommend Scheduled Castes /Scheduled 
Tribe candidates for recruitment as Staff Officers 
Grade A (Diicct Recruits ) by relaxing the stan 
durds where necessary having regard to the main 
tenance of efficiency in administration . The Board 
could , thercfore , iecommend 34 Scheduled Casto 
and Scheduled " Tribe candidates for appointment as 
Staff Officeis Glade A ( Direct Recruits ) , ay against 
27 posts reserved in their favou , in the selection 
finalised by them in the ycar under review . 


Employees Housing Loan Scheme 


466 , The low mount of society and in livin laul 
unctioned since the introduction of the Schume in 1981 
amounts to Rs. 6 , 21, 92,99. 300 und Rs. 3 , 94 28 .068 00 , 319 
nectively . In ull. 3 .885 cmployecs huve availed "hemselves 
of this faciliti 
25 ( 77 — 21 


( 2 ) the Scheduled Custe / Scheduled Tribe anployeey who 

appeared for thc qualifying examination for pin 
motion to the cadre of Staff Oficers Grude A 
held in September 1975 were also giveni certain re 
laxations as a result of which 31. 4 pei ccnt of those 
who took the test were declared successful in the 
test as against only 17 . 8 per cent qualiſicd in the 
preceding test, 


- - 


G 
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470 The above policy of judging the Scheduled Caste / 472 An Officer in the Scheduled Caste / Scheduled Tribe 
Scheduled Tribe candidates by a relaxed standard bas been 
cxtended to the cudie of Staff Officers Grade B also . 

( ell in Central Office visited during the year some more 
offlces of the Bank 1 .c., Calcutta , Gauhati, Nagpur, Patnd , 

Kanpur , Ahmedabad and Jaipur to check the rosters main 
471, During thọ year under review , the Bank decided to 
provide for 10 per cent reservations for Scheduled Castes 

tained for recruitment of Scheduled Caste , and Scheduled 
and Scheduled Tribes employees in allotment of residential 

Tribes and the implementation of Central Office instructions 
accommodation in the Bank s colonies meant for its Class regarding various other concessions to be extended to ( 11 
II and IV omployees . 

ployecs belonging to these communities. 


RESERVE BANK OF INDIA 
BALANCE SHEET AŞ AT 30TH JUNE 1976 

ISSUE DEPARTMENT 


LIABILITIES 


ASSETS 


Rs. 


P . 


Rs. 


P . 


Rs. 


P . 


Rs. 


P . 


Notes held in the Banking 
Department 

. . 


24,67,21,372 . 00 


182, 52 , 50,617 ,44 


Gold Coin and Bullion ; - - 
( a ) Held in India 
(b ) Held outside India 
Foreign Securities . . 


Notes in circulation 


: 7150, 33,90, 123 ,50 


546 ,73, 97, 234 , 21 


Total Notes issued 


7175 ,01, 11 ,495 . 50 


729 , 26 ,47 ,851 , 65 

15 ,30 , 04 , 388 . 73 


Total : , 
Rupee Coin 
Government of India 

Rupo Securities . . 
Internal Bills of Exchange 
and other Commercial 
Paper . . 

. 


6430 ,44 , 59 , 255 . 12 


Total Liabilities 


7175,01, 11,495. 50 


Total Assets 


. 


. 


7175,01, 11 ,495 . 50 


BANKING DEPARTMENT 


LIABILITIES 


ASSETS 


Rs. P . 
5 ,00 ,00 ,000 . 00 
150 ,00 ,00,000 . 00 


Rs. P . 
24 ,67 ,21, 372 , 00 

4 ,01, 936 . 00 
2 ,41, 964 . 15 


Capital Paid -up , , , , , 
Reserve Fund , 
National Agricultural Credit (Long- Term 

Operations) Fund . 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) 

Fund . . . 
National Industrial Credit (Long- Terin 
Operations ) Fund . . 

. . 


Notes 
Rupee Coin 
Small Coin 
Blils Purchased and Discounted : - - 

( a ) Internal . . . 
(b ) External 

( c ) Government Treasury Billy 
Balances Held Abroad , , 
Investments* * . . . . 


138 , 07,60 , 341 . 67 


145,00 ,00 ,000 .00 


540 ,00 ,00 ,000 . 00 


, 
. 


, 
. 


275 ,57, 89 , 222 . 34 
1196 ,05,88,818 . 82 
565,41,66 ,698 . 86 


Deposits : 
( a ) Government 

( ) Central Government , 
( ii ) State Governments 


Loans and Advancos to : 

(i ) Central Government 

( ii ) Stato Governmenta . . 
Loans and Advances to : 

(i) Scheduled Commercial Bankst 


. 


, 


63,12, 38 ,550 . 20 
138, 78, 48,015 . 79 


130 , 06 ,06,000 .00 


. 


941,98 ,48 ,796 . 30 


(b ) Banks 


156 , 18 ,63,494 . 00 
68 ,61,55 , 000 00 


758, 54 ,09,484 . 28 


60 ,98 ,94,643 . 18 


(i) Scheduled Commercial Banks 
(ii) Scheduled State Co - operative 

Banks , . 
(iii ) Non -Scheduled State Co -operative 

Banks . . . . . 
(iv ) Other Banks 
( c ) Others . . . . . . 


(ii) State Co-operativo Banks: 

(iii ) Others 
Loans, Advances and Invostments from 
National Agricultural Credit ( Long- Term 

Operations) Fund 
(a) Loans and Advances to : 

(i ) State Govornments 
(ii ) State Co -operative Banks 
(iii ) Central Land Mortgage Banka , 
( iv ) Agricultural Refinance and Develop 

ment Corporation . . . 


1 ,69,82 ,005 . 95 

4 , 18 ,42 ,239 . 38 
2130 ,62 ,82 , 282 , 95 


75 ,70 ,25 , 217 . 55 
12 ,59 ,04 ,003 . 33 


138 ,40 ,00 ,000 . 00 


- - 


- - 


. 
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LIABILITIES 


Bills Payable 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


9 ,82,07, 720 . 00 


Other Liabilities 


. 


. 


. 


. 


. 


78 , 74 , 60 , 968 . 00 


ASSETS 
79,91,90,407 . 09 (6 ) Investment in Central Land Mortgage 

Bank Debentures . . 

Loans and Advances from National Agricul 
549, 59 ,08 , 322 . 22 tural Credit ( Stabllisation ) Fund . . 

Loans and Advances to State Co -oporative 

Banks . . . . . . . 
Loans, Advances and Investments from 

National Industrial Credit (Long- Term 

Operations) Fund , , . . 
( a ) Loans and Advances to the Develop 

ment Bank . . . . . . 
(b ) Investment in bonds/ debonturos issued by 

the Development Bank . . . . 
Other Assets £ . . . . . . 


388 , 17, 55 ,619 . 00 


827 ,30 , 98 ,779 , 02 


Total Llabülties 


. 


, 


. 


5027 ,45, 95,951 , 04 


Total Assets 


. 


. 


. 


. 5027,45,95,951 ,04 


Contingent liability on partly paid shares Rs. 8,00, 000 . 00 ( Sterling Investments of £ 50 ,000 converted @ Rs. 100 = 6 . 2500 ) 
* Includes Cash , Fixed Deposits and Short-term Securities , 

* * (1) Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long- Term Operations) Fund and the National Industrial 
Credit (Long - Term Operations) Fund. 

( ii ) Includos Rs . 8 , 37,91,214 . 71 (equivalent of £ 50 ,030 , U .S . $ 9,002,500 . 00 and D , M , 660 ,000 . 00 ) held abroad . 

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long - Term Operations) Fund, but lacluding temporary 
Overdrafts to Stato Governments . 

* Includes Rs. 10,30,00, 000 advanced to schoduled commercial banks against unsance bills under Section 17 (4 ) c ) of the Reserve 
Bank of India Act. 

Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long - Term Operations) Fund and the National Agri 
cultural Credit ( Stabilisation ) Fund . 

£ Includes an amount of Rs. 478 , 12 ,00 , 000 advanced to certain Scheduled Commercial Banks undor spocial arrangements . 
$ Includes contingency accounts . 

K . R . PURI, 

Governor 
R . K . HAZARI, 

Deputy Governor 
W . J . F . VAZ 

R . K . SESHADRI, 

Deputy Governor 
Chief Accountant 

K . S . KRISHNASWAMY , Deputy Governor 
Dated the 30th July , 1976 . 

P . R . NANGIA , 

Deputy Governor 


PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 1976 


INCOME 


Interest, Discount, Exchange , Commission , etc . † . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Rs. P . 
294 ,99,72, 239 , 32 
294,99,72,239 , 32 


CSLL DIISITICIL 


. 


. 


. 


. 


EXPENDITURE 
Establishinent . 
Directors and Local Board Members Fees and Expenses 
Auditors Fees 
Rent, Taxos , Insurance , Lighting, etc . . . 
Law Charges 
Postage and Telegraph Charges . 
Remittance of Treasure . 
Stationery , etc . . . 
Security Printing (Cheque , Note Forms, etc. ) 
Doprociation and Repairs to Bank Property . 
Agency Chargestit . . . 
Contributions to Staff Gratuity and Supeiannuation Fundstitt 
Miscellaneous Expenses 
Net available balance 


35 ,49, 37,921 , 61 

81 ,484 . 98 

80 ,000 . 00 
1, 58 ,81 , 750 . 46 

1, 03, 769, 71 
19 ,48, 335 . 00 
46 ,78 ,237 , 46 

54 , 31 ,080 . 33 
14,38 ,45 ,495 . 76 

1,31, 96 ,766 . 72 
43 ,01,12 ,622 . 71 
7 , 08 , 15 ,842 ,51 

1 , 82 , 15 ,270 . 04 
190 ,00 , 00 , 136 . 95 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


294 ,99 ,72,239 . 32 


Surplus Payable to the CentralGovernment . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


190 ,00 ,00 , 136 . 95 
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- 


mu 


By Balance on 10th June 1976 , 
By transfer from Proht und Loss Account 


Rs . 
150 ,00 ,00 , 000 . 00 

Nil 


- 


- - - 


- - - 


- 


l otal . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 , 00 ,00 ,000 . 00 

- - - 
ŤAfter making usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act and liansfer of Rs. 221 
CTOIC ) to funds under Sections 46A , 46B and 46C . 

After adjusting recovery of Rs. 1 ,07, 58 ,076 . 26 against payment made in previous years . 
titlncludes Rs. 11 ,59 ,68 , 700 . 00 relating to earlier years , 
ititIncludes Rs . 6 , 42 , 15 ,842 . 51 appropriated on account of accrued gratuily liability for past years, 

K . R . PURI 

Guieu 
R . K . HAZARI 

Deputy Guvernor 
W . J . E . VAZ 

R . K . SESHADRI 

Deputy Guvernor 
Chief 4 ( Comtani 

K . S . KRISHNASWAMY Deputy Governor 
Dated the 30th July , 1976 

P , R , NANGIA 

Deputy Governor 


REPORT OF THE AUDITORS 


TO THI. PRI SJDENT OF INDIA , 

We, the undersigned Auditors of the Reserve Bank of India , do hereby report to the Contral Governinent upon the Balance Sheet 
and Accounts of the Bapk as at 30th June 1976 . 

We have examined the above Balance Sheet with the Accounts , Certificates and Vouchers relating thcreto of tho Central Office and 
of the offices at Calcutta , Bombay ( Fort), Madras , New Delhi, Bhubaneswar und Bhopal and with the returns subinittod and certified 
by the Managers of the ollier Ollices and Branches , which Returns are incorporated in the above Balance Sheet, and report that where 
we have called for cyplanations and information from the Central Board such information and explanations have been given and havo 
been satisfactory in our opinion , the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet contining the particulars prescribed by and in 
which the assets have been valued in accordance with the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed thereunder and is 
properly drawn up so as to exlibjt a true and coriect view of the state of tho Bank s affairs according to the best of our informa 
tion and the explanations given to us , and as showp by the Books of the Bank . 

MeoSẼrs. C . 1 , CHOKSHI & CO. 
Mossers . LOVELOCK & LEWES 
Messers . RAGHU NATH RAI & CO 

. 4nditurs 
Datod the 16th August , 1976 

Mossors . M . K . DANDEKAR & C 


STATEMENT ON RESERVE BANK OF INDIA BALANCE SHEET 


- 


- 


- 


- - 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


For the year ended 


Particulars 


June 30 , 1974 


June 30 , 1975 


- 


- - 


— 


- - - - 


Rs . 


Rs. 


P . 


Rs. 


P . 


Rs. 


P . 


ISSUE DEPARTMENT 
LIABILITIES 
Notes held in the Banking Department 
Notes in circulation 


37 ,17 , 59 , 161 . 00 
6472 ,72 ,04 , 191 . 50 


15 ,49,78 , 757 . 00 
6584,76 ,76 ,595 . 50 


. 


Total Notes issued 


6509 ,89,63 ,352 . 50 


6600,26 ,55,352 . 50 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


Total Liabilities 


6509,89,63 ,352. 50 


6600 , 26 ,55 ,352 . 50 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


182 ,53,04 ,731. 42 


182, 52 ,58 ,101 .88 


ASSETS 
Gold Coin and Bullion : 

( a ) Held in India 

(b ) Held outside Indiut 
Forel 

Securities . . 
Rupec Coin . . 
Government of India Rupec Socurities 
Internal Bills of Exchange and othei Com 
mercial Paper 

- - - - - 
Total Assets . . . . . . 


166 ,73 ,97,234 . 21 

7 , 50 ,63,787 .68 
6153, 11 , 97 ,599 . 19 


121,73, 97,234 21 

5 , 59, 96 , 917 . 65 
6290 , 40 ,03 , 098 , 76 


- 


- 


- 


- - 


6509 ,89 ,63, 352 . 50 


6600 , 26 , 55 ,352 50 


- 
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- - = = 


= - - - 


- = 


- 


- - 


- - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - - - 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


5 ,00 ,00 ,000 . 00 
150 ,00 ,00 ,000 . 00 


5 ,00 ,00,000 . 00 
150 ,00 ,00 ,000 . 00 


284 ,00 , 00 , 000 . 00 


334,00, 00 ,000 00 


95 ,00 ,00 ,000 . 00 


140 ,00 ,00 ,000 . 00 


265, 00,00, 000 .00 


390 ,00 ,00 ,000 . 00 


BANKING DEPARTMENT 
LIABILITIES 
Capital Paid -up 
Reserve Fund , . . . . . 
National Agricultural Credit (Long -Term 

Operations) Fund . . . . . 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) 

Fund . . . . . . . 
National Industrial Credit ( Long - Term 

Operations ) Fund , , , , , 
Deposits 
(a ) Government 

( i ) Contral 

( ii) State , , , , , 
(b ) Banks 

( 1 ) Scheduled Commercial Banks . 
( ii) Scheduled State Co -op . Banks , 
( iii) Non - Scheduled Stato Co -opera 

tive Banks . . . 
( iv ) Other Banks . . . 
( c ) Others , . . . 
Bills Payable 
Othor Liabilities 


61,57, 98 , 480 , 17 
26, 36 ,81, 522 .93 


77 , 69 , 36 , 995 .84 
8 ,44 ,73,019 . 23 


553, 50 ,77, 103 . 97 
26 ,26 , 10 , 122 81 


603,50 , 24 ,860 . 97 

12, 99 , 1 .3 ,458 16 


1 , 48 , 06 ,487 . 84 

1 , 09 , 04 , 310 . 40 
512, 57, 15 ,516 . 12 
125,52 ,38 ,985 . 22 
483,81,97, 868 . 98 


1 , 45 ,98 ,463 . 70 

1 , 744 , 10 , 401 , 96 
982 ,43,69, 501 . 90 

97, 97 ,68 ,768 . 31 
750 ,66 , 31, 290 . 04 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


Total Llubilities 


2591, 20 , 30 ,398 . 44 


3585,91,26 , 766 , 11 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


... 


37, 17 ,59 , 161 . 00 

3 ,49 , 127 . 00 
2 ,51, 761, 34 


15 ,59 ,78 ,757 . 00 

5 , 01, 112 . 00 
2,79 ,617 . 24 


274 , 37 ,78 ,289 . 83 


126 , 12 ,80 ,388 . 35 


.. 


... 


128 ,67 , 52 ,866 . 15 
596 ,33, 23, 105 . 291 
217 ,37,84,159 . 20 ab 


332 , 15 ,67, 737 . 92 
410 , 95 , 25 , 397 . 681 
077,45 14, 553 ,66 ac 


ASSETS 
Notes 
Rupec Coin 
Small Coin 
Bills Purchased and Discounted : 

(a ) Internal . . . . . 

(b ) External . 
Government Treasury Bills 
Balances held abroad 
Investments 
Louns and Advances to 

( i ) Central Government , 
(li ) State Governments . . . 
( iii) Scheduled Commercial Banks 
(iv ) Stato Co-operativo Banks . . 

( v ) Others . . . . . . 
Loans, Advances and Investinents from 
National Agricultural Credit (Long - Term 
Operations ) Fund : 
(a ) Loans and Advances to : 

(1) State Governments , , , 
( ii) State Co -operative Banks . . 
( iii) Central Land Mortgage Banks , 
( iv ) Agricultural Refinance Corpo 

ration . . . . 
(b ) Investment in Central Land Mortgage 

Bank Debentures . . . . 
Loans and Advances from National Agricul 
tural Credit ( Stabilisation ) Fund to State 
Co -operative Banks 


177,82 ,73, 164 . 184 
420 ,99, 85 ,000 . 004 
166 ,52 , 34 , 128 . 00€ 
38 , 16 ,95 , 000 . 00 


359 ,90 ,72 ,000 . 00 
385, 26 ,87,000 . 00 % 
286 ,74 ,36 , 215 . 00 

59 ,88 ,45 , 001 . 00 


67,87,33 ,623 .72 
15 ,65,67,755 33 


69 , 70 , 59,860 .92 
13,33,72 , 365 . 66 


2 


54, 00 , 00 ,000 . 00 


88 , 20 , 00 ,000 .00 


11 ,13 ,13, 970 .00 


10 ,65 ,45 ,520 . 00 


52,87,68 , 118 . 00 


82, 54, 99 , 826 . 00 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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- 


- 


- - 


- 


* 


- - 


- - - - 


Loans , Advances and Invostments from 

National Industrial Credit (Long - Term 
Operations ) Fund : 
(a ) Loans and Advances to the Develop 
ment Banks . . 178 ,69 , 55 ,519 . 00 

264 ,61, 55 ,619 . 00 
(b ) Investment in Bonds/Debontures 

issued by the Dovelopment Banks . 
Other Assets 

153,45,05, 650 .407 

402 ,75 ,05, 794 . 68 " 
Total Assets 

2591, 20 , 30, 398 . 44 

3585 ,91, 26 ,766 . 11 
- - 
June 30 , 1974 – Contingent liability on partly paid shures Rs. 9 ,48, 388 .69 ( Sterling Investments of £50 ,000 converted aRs. 100 - 

£ $ . 2721 ). 
June 30, 1975 – Contingent liubility on partly paid shares Rs. 9, 39,999 .81 (Storling Investnients of £50 ,000 converted Rs. 100 - 

£5 , 31915 ). 
1. Includes Cash , Fixed Deposits and Short-Term Socurițios . 
. ( a ) Excluding Investmonts from the National Agricul 

ultural Credit (Long - Term Operations ) Fund and National Industrial 
Credit (Long -Term Operations ) Fund . 
(b ) Includes Rs. 5 ,39, 54,792 90 (equivalent of $ 50 ,000 , U .S . $ 6 ,247,475 and D .M . 1,110, 375) hold abroad . 
(c ) Includes Rs. 5 ,57, 42, 281 . 96 (equivalent of £50 ,000 , U . S $ 6 , 005, 000 . 00 and D . M . 9, 22 ,650 00 ) hold abroad . 
Excluding loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long - Term Operations) Fund bụt including tempo 
rary Overdrafts to State Governments . 
Includes Rs. 156 ,63 ,73, 000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under section 17 ( 4 )(c ) of tho Roserve 

Bank of India Act . 
5 . Includes Rs. 208 , 37 , 00 ,000 advanced to schoduled commercial banks against usance bills under section 17(4 )(c ) of the Rosorvo 

Bank of India Act . 
* Excluding Loans and Advances from tho National Agricultural Credit (Long- Torm Oporations) Fund and the National Agri 

cultural Credit (Stabilisation ) Fund . 
? . Includes an amount of Rs. 50, 00 , 00 ,000 advanced to certain scheduled commercial banks under special arrangements in respect 

of their investments abroad . 
Includes an amount of Rs. 188, 20 , 00 ,000 advanced to certain scheduled commercial banks undor special arrangemonts in 
respect of their investments abroad . 
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEARS ENDED 30TH JUNE 1974 AND 1975 

1974 

1975 

- P . Rs . P 
INCOME 
Interest , Discount, Exchange, Commission , etc . . . . . . . 

195,47,95 ,113 , 00 228 .00 , 56 ,335 , 37 

195,47, 95, 113 . 00 228 , 00 , 56 ,335 . 37 
EXPENDITURE 
Establishment 

28 , 53 , 25 934 , 78 34 ,65 , 01 , 633 , 44 
Directors and Local Board Mombers Foos & Expenses . 

66 ,346 . 31 

1 ,05 ,246 . 11 
Auditors Fecs , . 

80 , 000 . 00 

80 , 000 . 00 
Rent, Taxcs , Insurance, Lighting, etc . . 

1 ,16 ,05, 263 . 44 1 ,24 ,49 ,577 . 27 
Law Charges , . 

1 ,68 , 540 . 71 

87 , 719 . 80 
Postage and Telegraph Charges . 

14 ,04 ,042 , 18 

16 , 32 , 353 , 18 
Remittance of Treasuro 

81 , 33 ,581 . 59 

94 , 38 ,912 . 02 
Stationery , etc . . . 

40 , 22 , 877 . 04 

57 , 20 , 982 , 75 
Security Printing (Chequo, Notc Forms, etc .) 

5 , 19 , 42 ,441. 13 5 ,82,42 , 274 . 86 
Depreciation and Repairs to Bank Property . . 

1 , 10 , 81, 345 , 49 1 ,30 ,46 ,628 . 84 
Agency Charges . . . . . 

11, 19 , 19 , 385 . 81 31, 24 ,70 , 222 . 44 
Contributions to Staff and Superannuation Funds 

50 , 00 ,000 . 00 

40 ,00 , 000 . 00 
Miscellaneous Expenses 

1, 40 ,45 , 191 . 20 

1 ,62, 79 ,950 . 34 
Net available halance . . . . . . . . . . . 145,00 ,00 ,163 . 32 150 , 00 ,00 , 834 . 32 
TOTAL , , , , , , 

195,47,95 ,113 . 00 228 , 00 , 56 ,335 . 37 
Surplus Payable to the CentralGovernment . . . 

145, 00 , 00 , 163 .32 150,00,00,834 . 32 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


11 - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - 

- 


RESERVE FUND ACCOUNT 
By Balance on 30th Junc . , . 

150 ,00 ,00 ,005 00 
By Transfer from Profit and Loss Account , . 

Nil 
TOTAL . . 

150 ,00 ,00 ,000 . 00 
. . . 
fAfter making usual or necessary provisions in torms of section 47 of the Reserve Bank of India Act . 


150 ,0 .),00,000 . 00 

Nil 
150 ,00 ,00 ,000 . 00 


[No. F . 10 /8/ 76 - B0 . 1 ] 
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नई दिल्ली, 2 मई, 1977 
का० मा० 1490. -- भारतीय रिजर्व बैंक अर्धािनयम , 1934 ( 1934 
का ) की धारा 8 को उप धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) और उप धाग 
( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार, पतद्वारा श्री एम नर्गमहम 
को 2 मई, 1977 में अगले प्रादेशी तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 
के पद पर नियुक्त करनी है । 

[मं०एफ० 7 ( 3 ) / 77--बी० पी० I] 

बलदेव मिह , मयुक्त सचिव 


Collectorate of Central Excise and Customis 
Calcutta , the 29th December , 1976 

CENTRAL EXCISE 
S . O , 1491. - In exercise of the powers conferred on me 
under Rule 15 of the Central Excise Rules, 1944, read with 
Rule 233 of the said rules, and in partial modification of this 
Collectorate Notification No . 2 / 69 dated 18 - 8 - 69 notifying 
the whole of the District of Malda as " Sparse growing areas " . 
I heroby notify thio arcas in the District of Malda other than 
the areas comprised in villages specified in Col. 2 of the table 
below as " Spurse growing areas" where the growers of tobacco 
will be exempt from furnishing declaration of their are as under 
the said rule provided the area cultivatod by a grower does not 
exceed 10 areas. 


New Delhi, the 2nd May, 1977 


S . O . 1490 . - --In pursuance of clause ( 1 ) of sub - section ( 1 ) 
and sub - section ( 4 ) of section 8 of the Reserve Bank of 
India Act, 1934 ( 2 of 1934 ), the Central Government hereby 
appoints Shii M . Narasimham as the Governor of the 
Resci ve Bank of India with effect from 2nd May, 1977 until 
further orders 


If , however, a person cultivates an arca in excess of the 
specified limit , the person cultivating the tobacco shall be 
subjected to normal oxcise control, 


[ No. 7 / 3 / 77- BO . I ] 
BAI . DEV SINGH, Jt. Secy. 


TABLE 


Name of the 
District 


Portion Covered 


Exempted 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय 


Malda 


कलकत्सा 29 दिसम्बर , 1976 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


का० आ० 1491 ... केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1941 नियम 15 
के माय नियम 233 के द्वारा प्राप्त कार्यभमता का उपयोग करते हुए 
तथा इस ममाहग्निय के दिनांक 18- 8- 69 की अधिसूचना में० 2/ 69 
जिसमें सम्पूर्ण मालवह जिले को “ अतिरिक्त उपजाऊ क्षेत्र " सूचित किया 
गया है , का प्रांशिक संशोधन करने हुए नीचे दिए गए तालिका में कालम 
2 मे उल्लिखित मालवह जिला के गावों के क्षेत्री को छोड़कर अन्य क्षेत्रों 
को " प्रमिरिक्त उपजाऊ क्षेत्र घोषित करता हूं जहां सम्बाक उत्पादक 
उपरोक्त नियम के अमुमार अपने उत्पाद क्षेत्र की घोषणा देने में इस शर्त 
पर वपिन किये जाने है कि उनके द्वारा उपयुक्त क्षेत्र 10 गरीज से 
अधिक न हो । 


. . Whole ( excluding villages Bala . 40kgs, 

rampur , Pirgal, Sultanganj, 
Ratua , Haripur , Gokulpur , 
Khailsana , Rukundipur, Sat . 
mara, Kutubganj , Ghasi 
nagar, Paran -pukur , Khem 
pur ,Maharajpur, Kumargani, 
Raninagar , Rajapur, Radha 
nagar, Chekni, Ellahabad . . . . 
Under RATUA P.S ., Ali 
nagar, Rajaramchak , Koila 
bad ,R amnagar, Kutubpur , . 
Under GAZOL P .S , and 

Maharia , Kassimpur , Mosalda 
. . . . under Harischandrapur 

P. S. ) 
( Notification No . 2-76/ C. No . V (28)16-CE/ WB/76] 


यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त दी गई मीमा से अधिक क्षेत्र में तम्बाकू 
की खेती करती है तो मामान्य उत्पाद शुल्क का दायीदार होगा । 


सारणी 


कलकला, 23 जनवरी , 1977 


जिला का नाम 


उपयुक्त प्रश 


छूट दी गई 


मान्ना 


मालदह 


मपूर्ण ( रतुआ थाना के अधीन बलरामपुर, 40 किलो 

पिरजई, मुल्तानगंज , रनुपा , हरिपुर, 
गोकुलपुर, खेलमना , सकुन्तीपुर , मत्मग , 
कुतुबगज , पासीनगर , परनपुकुर , खेमपुर, 
माहागजपुर, कुमारगंज , रानीनगर, गजा 
पुर, राधानगर, चेकनी, इलाहाबाद . . . 
गजाल थाना के अधीन अलीनगर , 
राजारामचक , कोयला बाद , रामनगर , 
कुतुमपुर और हरिचन्द्रपुरा थाना के अधीन 
महग्या, कमीमपुर , मोमलदा ) । 


का० ० 1492. ---फेन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 14 के नियम 15 
और 16 के साथ नियम 233 इबिद द्वारा प्राप्न कार्यक्षमता का उपयोग 
करते हुए और इम ममाहन्निय के दिनांक 18 / 8 / 69 की अधिसूचना 
मं० 269 (के० उ० ) और 3 / 69 ( के० उ० ) का प्रांशिक सशोधन 
करते हुए नियम 15 इबिद के अनुसार मैं सूचित करता हूं कि अलपाइगुडी , 
कूचबिहार , दार्जािलग और पश्चिम दिनाजपुर जिलों में उत्पादको द्वारा 
तम्बाकू उगाने के लिए प्रयुक्त दम ( 10 ) एरीज भूमि को " परिमित 
उत्पादन क्षेत्र " मममा जाएगा जहा तम्बाफ उत्पावको को अपने क्षेत्रफल 
की घोषणा न करने की छूट रहेगी । 


उपरोक जिला के माथ मालवह जिला के तम्बाक ममाधको द्वारा 
मशोधित वाषिक तम्बाकू की मात्रा 40किलो से अधिक न होने पर वे 
अपनी उपज की घोषणा नियम 16 इबिद के अनुसार नही करेंगे, लेकिन 
हम ममाहर्तालय के दिनांक 29 दिसम्बर , 1976 की अधिसूचना स० 
2 / 1976 (के० ३० ) में विनिर्दिष्ट गावी को छोड़कर । 

[ अधिसूचना स० 1/ 77/ सी० न० V ( 28 ) 16-के ० उ०/५००/ 76 


- - 


- - - - - - - - - - 


[ अधिमूचना स० 2- 76/ सी०म० V ( 28 ) 16-के० उ० / ० ०/ 76] 


- - 


. 


- - - - 


- 


- 


- - - - 


- - 
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Cak uitd , the 2311 January, 1977 

सारणी 
S . O . 1492.- - - In excicise of the powers conferred on me 
under Rules 15 and 16 of the C . E . Rules 44 reud with Tule ममाहर्ता को प्रदम नियम संख्या जिस अधि - मीमाए यदि अभ्यक्कि 
233 ibid and in partial modification of this Collectorate 
carlier Notification Nos . 2 / 69 (CF ) and 3 / 69 ( CF ) both duted 

की गयी क्तिमा का 

कारी को कोई हो 
18 - 8 - 69 , [ hereby notify under Rule 15 ibil that the tirea of 

स्वाग 

शक्तियां 
land not excceding 101 ren ) Ares lised by a glower for culti 
vation of Tobacco in the District of Jalpaiguri , Cooch Behar, 

प्रदान की 
Darjeeling and West Dinajpur is to be lieated as " Spare grow 

जाने वाली 
ing areas where the growers of Tobacco will be cxempted 
from furnishing declaration of their areas . 

है , उम की 

श्रेणी 
The curere of Tobacco in the said districts as well as in 
the district of Malda cxcluding these villages as specified in 

- - - - - - - 
this Collecorate Notification No . 2 / 1976( CF) dated 29th भारागारो म अवि - 145 केन्द्रीय केबल माग 
December , 1976 will be exempt from furnishing declaration 

निर्मिन नम्बाक को ( मगोधिन ) उत्पादशुल्फ में अभिमाधिन 
of their yields under rule 16 ibid provided the quantity to be 
cured hy al cuer does not exceed 40 kgs . in a year 

स्टोर करने की दो तीमग के महायक तम्बाकू नक 
[ Notification No . 1 / 77 / C No. V ( 28 )16- CF / WB/ 76 ] वर्षों की मामान्य परन्तुक ममाहा ही मीमित 
का० आ० 1493 . - केन्द्रीय उत्पाद शुरुफ नियम , 1944 के नियम 5 

अवधि में और एक 
के अनुसार प्राप्त कार्य क्षमता का उपयोग करते हुए मैं इम समाहर्तालय 

वर्ष की वृद्धि करना 
के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क महायक ममाहर्ता को अनुमति देता है कि अपने 

[ म० सी० इ० पार05/ 1977 / फा० मं० V ( 4 ) 8-2 / टी ली / 77] 
कार्य क्षेत्र के अधीन वे ममाहर्ता के कार्य क्षमता का उपयोग केन्द्रीय उत्पाद 

जे० एम० वर्मा, ममाहर्ता 
शुल्क नियम , 44 के नियम 1 15 के ततीय शर्त मनाज ( ग ) के अनमार , 
धमा कम ( फ्लू ) मंसाधित तम्बाक के मम्बन्ध में समय बढ़ाने के लिए 
कर सकते है, लेकिन यह पृद्धि 2 मान के बाद एक माल से अधिक न 

Office of the Collector of Central Excise 

Pune , the 18th March , 1977 
हा । 

CENTRAL EXCISES 
[ अधिमूचना म० 2/ 77 /मी० न० V ( 16 ) 1103० /५००/ 77] 

S . O . 1494 . - In exercise of the powers conferred 
ए० के० भौमिक , समाहर्ता upon je under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944 , I 

empower the officers of the Central Excise Collectorate , Pune 
S . O . 1493, — In exercise of the powers conferred on me 
under Rulc 5 of the CF Rules, 1944 , I hereby authorise 

Specified in colum 3 of the sub - joined table to exercise within 
the Assistant Collector of Central Excise of this Collectojato , their respective jurisdiction the powers of " Collector " under 
to exeicise , within their respective jurisdiction the power s the Rule mentioned in column 2 of the table below : --- 
of Collector undei clause ( a ) of the 3rd Proviso to Rule 

TABLE 
145 of the CE. Rules 44 to grunt a further period of er 
tension not exceeding one yeat beyond the period of two 

Nature of powers Rule No . Rank of Limita Remarks 
years in respect of flue cured tobacco . 

conferred on 

ofliccr to tion if 
[ Notification No. 2 / 77 / C . No. V ( 1614 / CE / WB/ 77] 

Collector 

whom 

any 

power to 
___ A K . BHOWMIK , Collector , 

be 
कोनीय उत्पाद शुल्क क समाहर्ता का कार्यालय 

delegated 
- - - - - - -- - 

- - - 
पूर्ण, ! 8 मार्च, 1977 

To grant one 145 

Assti , Rectricted 

year s extension ( amen- Collr. of to fluc 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

in addition to ded ) 3rd C . Ex. cured 

tobacco 
का० आ० 1494.-- केन्द्रीय उत्पाद-गुरुक 

the normal pc - Proviso 
नियम 1941 के 
iiod of storage 

only , 
नियम 5 के अधीन मझे प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते 

of 2 years in 
हा , मैं मंलग्न मारणी के मभ 3 में विनिदिष्ट पूर्ण केन्द्रीय उत्पाद 

warchouses of 

unmanufactured 
गुल्म ममाहर्तालय के अधिकारियो को , मागणी के संभ 2 में उल्लिम्बित 

tobacco . 
नियम के अधीन , उनमे सबंधित क्षेत्राधिकार मे “ममाहर्मा की गलियो 

[ No. C. E. R. 5/ 1977 E. No. V ( 4}8 -2/TD/ 77 ] 
का प्रयोग करने के लिए मणक्त बनाना हु । 

J. M . VERMA , Collector 


- - - 


ममाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय 


कानपुर , 4 मई, 1977 


का० आ० 1493 - भारत मरकार विम मवालय ( राजस्व और बैझिग विभाग ) की अधिम घना म० 21 / 7 , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनाक 1- 2-75 
के प्रधान निर्गन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली , 1911 के नियम 233- के अनुपालन में निम्नलिम्खिम कोटि के व्यक्तियों के नाम और गन और अन्य विवरण 
जो कि उपायद मारिणी मे है प्रकाशित किये जाते है । 


( क ) व व्यक्ति जो किभी न्यायालय द्वारा बान्द्राय उत्पाद शल्क और नमक अधिनियम , 1941 की धारा 4) के अधीन मिव दापी ठहराये गये (कर्नायक 

हैर ) है और 


( स ) व व्यक्ति मिले, अधिनियम की धारा 33 में निनिष्ट अधिकारी द्वारा अधिनियम के फिमी उपायद या उसके अधीन बनाये गये किमी नियम का 

उल्लप न कग्न बाला पाया गया है और उन पर एगे अधिकारी द्वाग दग रूपगे हजार या उससे अधिक के शाग्नि अधिरोपित की गई है । 


[ भाग II - - खण्ड 


( ii ) ] 


भारत का राजपत्र . मई 21, 1977/ वैशाख 31, 1899 


1845 


सारणी 


केन्द्रीय उत्पाद णल्क और नमक अधिनियम और नियमावली, 1944 के अधीन विभागीय कार्यवाही द्वारा 10, 000 रु० या अधिक से दण्डित अप 
राधियों के नामो को दर्शित करने वाली मारिणी 


क्रम सं० 


नाम और पता 


अधिनियम के उपवर या , उसके अन्तर्गत प्रधिरोपित शक्ति उत्पाद शुल्क योग्य अधिनियम की नियम 181 के 
बनाये गयं नियम मिनमा उल्लंघन किया गया की धन राशि माल या अन्य धारा 39 के अधीन अन्तर्गत का 

सम्पत्ति का मूल्य अधिकरण के विवरण 
जिसका समय - सवले जुर्माने की 
हरण , न्यायालय राशि 
द्वारा नियम की 
धारा 10 के 
प्रधीन किया 
माता है या धारा 
33 में निर्दिष्ट 
अधिकारी द्वारा 
न्यायनिर्णीत किये 
जाने पर जिनका 
अधिकरण किया 
जामा है । 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 2क ) 


( 28 ) 


( ग ) 


( 24 ) 


( 2 ) 


रु० 


1. अपैरटन वैस्ट एण कम्पनी , कानपुर 


25, 000 , 00 


24, 69 1 . 96 


8 , 250 . 00 


अधिनियम 9, 53, 173 जी और 226 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 


1944 


2. स्वदेशी पोलीटैक्स गाजियाबाद 


प्रधिनियम 9( 1 ), 52-ए, 173-एफ 12.000. 00 

12, 000 . 00 - -- 
पौर 173-जी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
अधिनियम 1944 
न्यायालय द्वारा सिद्ध वोषी ठहराये गये (फनविकट 3 ) अपराधियों का विवरण -- 

__ _ -कुछ नहीं 
[ अधिसूचना स० 6/ 77 /सी० सं० 5 ( 30) एमपी /मिस०/ एड्ज० / 20/76] 

कु० श्री . विलिपसिंहजी , समाहर्ता 


(a ) persons who havo been convicted by a Court under 

section 9 of the Central Excises & Salt Act, 1944 ; and 


Office of the Collector of Central Excise 

Kanpur , the 4th May, 1977 
s . o . 1495: - In pursuance of Rule 232- A of the Central 
Excise Rules, 1944 , issued under Govt . of India , Ministry of 
Finance ( Deptt . of Revenue & Banking ) Notification No . 
21 /76 - CE dated 21- 2 - 76 , the næmos and addresses and other 
particulars of the following categories of persons are published 
herewith in the table annexed below :-- 

25GI / 77 - 22 


( b ) persons who have been found by an officer referred t 

in Soction 33 of the Act to have contravened any of tho 
provisions of the Act or rules made thercin and on whom 
a penalty of ten thousand rupecs or more has been 
imposed by such officer . 
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TABLE 


Particulars of offenders on whom a penalty of Rs. 10,000 or more has been imposed in Departmental proceedings under Central 

___ Excises & Salt Act & Rules, 1944. 


Name and Addresses 


Sl, 
No 


The provisions of thc The amount of The value of excisa - Amount of fino Particulars of 
Actor rules made penalty imposed ble goods or other in lieu of con - any licence re 
thore under contravcaod 

property ordered to fiscation if any voked under rule 
be forfeited by a imposed undel 181 
court under Sec . 10 Sec. 34 of the 
of the Act or Ad - Act 
judged by the officer 
referred to in Soc . 33 
to be confiscated 


12 


2( a ) 


2( b ) 


2(c ) 


( 2d ) 


Rs. 25 , 000 


Rs. 24 , 691. 96 


Rs, 8250 


1. M }s. Atherton West & Co . Rules 9, 53 ,173G & 226 

Ltd . Kanpur/ Seiz/ MP / Adj/ of C . Ex . Rules 1944 , 

40/ 76 
2 . M /s . Swadeshi Palytex Ltd., Rule9( 1 ) , 52- A, 173 - F & 

Ghaziabad . Seiz/ MP/ Adj / 173G of C. Ex . Rules 
12 /74. 

1944 . 


Rs. 12, 000 


PARTICULARS OF OFFENDERS CONVICTED BY COURT OF LAW 

- - NIL: 


[ Notification No. 6/ 77 / C No. V (30 ) MP/ Misc . / Adj/ 20 / 76] 

K . S. DILIPSINHJI, Collector 


MINISTRY OF COMMERCE 
New Delhi, the 14th May, 1977 


पाणिज्य मंत्रालय 

नई दिल्ली , 11 मई , 1977 
का० आ० 1496 - -- केन्द्रीय सरकार,निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 8 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह यातन करने के प्रयोजन के लिए क्षण 
दीपो ( फलेशलाइट ) के सबध मे भारतीय मानक संस्थान प्रमाणीकरण 
चिन्ह को मान्यता देने की प्रस्थापना करती है , कि जहां क्षणवीपों 
पर ऐसे चिन्हन लगाए गए है , वहां यह समझ लिया जाएगा कि वे 
उक्त अधिनियम के अधीन उन पर लागू होने वाले मानक विनिर्देशो 
के अनुरूप है - 

और केन्द्रीय सरकार ने उपर्युमन प्रस्तावों को निर्यात ( स्वालिटी 
नियन्त्रण और निरीक्षण ) नियम , 1964 के नियम 11 के उप -मियम 
( 2 ) की अपेक्षा निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है . 


SO . 1496 — Whereas the Central Government in exercise of 
the powers conferred by section 8 of the Export ( Quality 
Contiol and Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 1963 ), proposes 
to recognize tho Indian Standards Institution Certification 
Mark in relation to Flashlights for the purpose of denoting 
that where Flashlights are Ulixed with such mark , they shall 
be deemed to be in conformity with the standard specifica 
tions applicable theicto under the said Act : 

And whereas the Central Government has forwarded the 
aforesaid pioposal to the Export Inspection Council as re 
quired by sub -rule ( 2 ) of rule 11 of the Export (Quality 
Control and Inspection ) Rules, 1964 ; 

___ Now , therefore , in pursuance of the said sub -rule , the 
Central Government hereby publishes the said proposa 
the information of the public likely to be affected thereby . 

2 . Notice is hereby given that any person desiring to for 
ward any objections or suggestions with respect to the 
said proposal may forward the Same wihin foityfive days 
of the publication of this Notification in the Official Gazetto 
to the Export Inspection Council , World Trade Centre ( 7th 
Floor ) , 14 / 1B. Ezra Strect, Calcutta - 700 , 001 . 


अत , अब उक्त उप -नियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त 
प्रस्तावो को उन मभी व्यक्तियो की आनकारी के लिए प्रकाशित करती है , 
जिनके उनसे प्रभावित होने की सभावना है । 


2 यह सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावो में 
बारे में कोई प्राक्षेप या सुझाव भेजना चाहे तो वह उन्हें इस अधिसूचना के 
राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से पैनालीम दिनो के भीतर निर्यात मिरीक्षण 
परिषद्, वर्ल्ड ट्रेड मंटर ( आठवी मजिल ) , 11/ 1 - बी , एमग स्ट्रीट , 
कलकत्ता - 700001 को भेज मकेगा । 


3 . Definition - For the purposes of notification , " Flash 
lights" shall mean diy ballery operated Flashlights ( also 
commonly known as torches) for domestic and other uses 

INo . 6( 1 ) / 76-- El & EP ] 


3 परिभाषा - इम अधिसूचना के प्रयोजनो के लिए क्षणदीपो से 
अभिप्राय घरेल तथा अन्य कार्यों के लिए शुष्क बैटरी में जलने वाले 
क्षणदीपो से है ( जो मामाम्यात टाचे के माम से भी जानी जाती है । ) 


नई दिल्ली , 21 मई, 1977 

शुद्धिपन्न 


का० आ० 1 497 -- भारत के राजपत्र भाग II बर : उपखण्ड ( ii ) 
तारीख 5 मार्च 1977 के पृष्ठ 887 से 889 पर प्रकाशित भारत 


[ स० 6 ( 1 )/ 76 -नि० नि० तथा नि० उ०] 


[ भाग II - - खण्ड ( ii ) ] 


भारत का राजपन मई 21, 1977/ वैशाख 31, 1899 


2 


7 


1847 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अपमे तर्क के समर्थन में आवेदक ने मायात म्यापार नियत्रण नियम 
तथा क्रियानिधि पुस्तक , 76- 77 की कडिका 320 के नाम पढी जाने 
वाली परिशिष्ट 8 मे अपेक्षित स्टाम्प कागज पर एक शपथ-पत्र वासिल 
किया है । मै मन्तुष्ट हूं कि लाइमेम की मूल मीमा शुल्क एव मुद्रा 
विनिमय नियंत्रण दोमो प्रतियां अस्थानस्थ हो गई है । 


सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सन्या का० प्रा० 698, ता . 
5 मागे, 1977 में - - 

( i ) पृष्ठ 3 पर , अनुसूची फ में . - - 
( क ) म्नम्भ - 2 में क्रम मे० 1 के सामन . 

" अनुसूची में " के स्थान पर "अनुसूधी ख " पढ़िए, 
( ख ) स्तम्भ 4 मे , क्रम सं० 2 के मामने 

" अनुसूची ख " के स्थान पर " अनुसूची ग " पढ़िए , 
( ग ) स्तम्भ 2 में , कम स० 3 के मामन : 
" अनुसूची म् के स्थान पर "अनुसूची ग " पढ़िए । 

[ म . 6( 6)/ 70-नि०नि० तथा नि० उ० ] 

के ० वी मालमुग्रहमाण्यम, उपनिदेशक 


प्रयतन तथा संशोधित पायात (नियन्त्रण ) प्रादेश, 1955, दिनांक 
7- 12-1956 की धारा 9 ( सी सी ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग कर भावेश दिया जाता है कि प्रायात लाइसेस सख्या पी /एल / 
2771 443/ सी / एक्स एक्स / 60/ डब्ल्यू / 43- 44/ जे०- 1, दिनांक 9- 8- 76 
की सीमा शुल्क एव मुद्रा विनिमय नियंत्रण दोनों प्रतियो को रद्द करने 
का मादेश दिया जाता है । 

पायात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रियाविधि पुस्तक 1976- 77 
की कडिका 320 के अनुसार उक्त लाइसंस की सीमा शुल्क तथा मुद्रा 
विनिमय नियंत्रण प्रति दोनो की अनुलिपि प्रति जारी करने के विषय 
में अब प्रायदक के मामले पर विचार किया जाएगा । 

[ संख्या : टीब/ 1 /एजे-76/ आरईपी / हैदरा० ] 

एन० के ० जगताप, उप -मुख्य नियनक 


New Delhi , the 21st May, 1977 

CORRIGENDUM 


S . O . 1497 .- - In the Ordell of the Government of India in 
the Ministry of Commerce , No. S . O . 699 dated the 5th 

March , 1977, published at pages 887 - 889 of the Gazette of 
India , Part II , section 3 , sub- section ( ii ) , dated the 5th 
March, 1977 , 


Office of thc Deputy Chlef Controller of Imports & Exporta 

ORDER 
Hyderabad, the 28th Marcb , 1977 
S . O . 1498 , - M / s . Bommidala Biothers Ltd . , Mangalagiri 
Road , Guntur were granted import licence No . P / L / 
2771443 / C / XX / 60 / W / 43 . 44 / J . 1 dated 9 - 8 - 1976 for 
Rs. 17, 000 ( Rupees Seventeen thousand only) for the import 
of “ Testing Instruments & Equipment other than banned as 
per AM - 77 policy Red Book Vol. II / para. 45 of part B of 
Section 1 " under G . C . A . They have now applied for issue 
of duplicate copy of both Customs copy and Exchange Con 
tiol copy of the above licenco on the ground that the original 
copy has been misplaced without having been utilised at 


( i ) on page 4 , in sub -paragraph ( 3 ) of paiagraph 2 , 

for " and in the case of by the Government of the 

___ importing country ; " 
read "by the Goveinment of the importing country; 

and in the case of "; 
( ii ) on page 6 , in schedule A , — 
(a ) against Sl. No. 1 in the second column, 

for " Schedule A " 
Tead " Schedule B "; 
( b ) against SI, No. 2 , in the fourth column , 

for " Schedule B " . 

read " Schedule C "; 
(c ) against Sl. No . 3 , in the second column, 

for " Schedule B " 

read " Schedule C " ; 
( iii ) on page 6, in Schedule C , in the last paragraph -r 

for " 1 to 5 " 
read " 1 to 4 " . 

[ No. 6( 6 )/ 76- EI & EP ] 


all . 


The applicant has filed an affidavit on a stamped paper 
in support of their contontion as required in para 320 road 
with appendix 8 to the I. T . C . Hand Book of Rules & Pro 
cedure 1976 - 77. I am satisfied that the original copy of 
both Customs & Exchange Control copy of licence have 
bcon misplaced , 

la cxercise of the powers conferred on ine under clausc 
9 ( CC) of Import ( Control ) Order , 1955 dated 7 - 12 - 1955 as 
amended upto date and order the cancellaton of the both 
Customs & Exchanve Control copy of licence No. P / L / 
2771443 / C / XX / 60 / 43 - 44 / J. 1 dated 9 - 8 - 1976 . 

The applicant s case will now be considered for the issue 
of duplicatc copy of both Customs & Exchange Control copy 
of licence rcferred above in accordance with paid 320 of 
Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedures , 
1976 - 77 . 

[ File No. Tob / 1 /L / AJ 76 /REP /Hyd .] 
N . K , JAGATAP, Dy. Chief Controller 


K . V . BILASUBRAMANIAM, Dy. Director 


उप -मुख्य नियतक, आयात-निर्यात का कार्यालय , 

प्रादेश 

हैदराबाद, 28 मार्च, 1977 
का आ० 1 498. - सर्वश्री बोमीडाला बाधर्म लि० , मंगलगिरी रोड़ , 
गुनदूर को मामान्य मुद्रा क्षेत्र के अन्तर्गत अप्रैल - मार्च 77 नीति रेप बक 
वा० 2/ खंड 1 के भाग श्री की करिका 45 में दर्शाई गई प्रतिबन्धित 
मदों से भिन्न परीक्षण प्रौजारो तथा उपकरणो का आयात करने के लिए 
17, 000 रुपए ( मत्तरह हमार रुपाए मात्र ) के लिए पायात लाइसस 
मंम्पा पी / एल / 277 1 4-43/ मी /एम एक्म / 10/ इम्त यू / 4.3 - 44 / 0- 1, दिनाक 
9- 8- 76 प्रदान किया गया था । उन्होंने अम उक्त लाइसेस की दोना 
प्रतियों मीमा ल्ल प्रयोजन प्रति थिा मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की 
अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि 
मृल प्रतिया बिल्कुल उपयोग में लाए, बिना ही प्रस्थानम्थ हो गई है । 


मुख्य नियंत्रक , भायात -निर्यात का कार्यालय , 

प्रादेश 
नई दिल्ली, 26 अप्रैल , 1977 


का० आ० 1499 . — मर्वश्री टाटा रोबिन्म फेजर लि , 11-स्टेगन 
रोष्ट , बर्मा माइम , जमशेदपुर (बिहार ) को स्थीपन साख के अन्तर्गन 
1 , 75, 000 रुपए के लिए मलंग्न मूची के अनुसार कञ्च माल एवं सपटको 

का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस सख्या पो / 1/ 2201 408/ 
___ आर एस डब्ल्यू / 5 6 / एच / 39- 40, दिनाक 27- 8 -1975 प्रदान किया गया 

था । 


- - - 


- 
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- - - - - -- - - 
2. उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति को अनुलिपि लाइसेम की मीमा शुल्क प्रयोजन प्रप्ति की अनुलिपि प्रति जारी की जानी 
प्रति जारी करने के लिए इस प्राधार पर प्रावेदन किया है कि मूल सीमा चाहिए । मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रमि एतद्माग रह की जाती है । 
शुल्क प्रयोजन प्रति सीमा शुल्क मवन , कलकत्ता में पंजीकृत कराने के 

4. उक्त लाइसेस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रनि की अनुलिपि प्रति 
पश्चात खो गई/ प्रस्थानस्थ हो गई है । लाइसेमधारी ने प्रागे यह भी 

मब अलग से जारी की जाती है । 
बताया है कि लाइसेंम पर बिना उपयोग में लाई हुई धनराशि 1 , 75, 000 

[ मभ्या मैक/ एल-1 ( 7 )/ ए एम-74/ मार एम-4/ 98] 
रुपए शेष है । 

एन०ए० कोहली, उप- मुख्य नियंत्रक 
3 अपने तर्क के ममर्थन में आवेदन ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया 

कुते मुख्य नियंत्रक 
है । अधोहस्ताक्षरी मन्तुष्ट है कि प्रायात लाइसेस संख्या पी / डी / 2201 408 / 
विनोक 27- 8 -1975 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई अथवा 

ORDER 
प्रस्थानस्थ हो गई है और मन: निदेश देता है कि उक्त लाइसेंस की मीमा 

S . O . 1500 . - M / s. Larsen & Toubro Limited, L & T House , 
शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति प्रावेदक को जारी की जानी चाहिए । Ballard Estate , Narottam Morarjee Road , Bombay wore 

granted import Licence No . P / D / 1405131 / C / XX / 53 / H / 
मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति एनद्वारा रद्द की जाती है । 

37 - 38 dt. 10 - 12 - 1974 for import of Raw Materials / Com 

ponents as per list attached to it valued at Rs . 3, 25 , 000 from 
___ 4. उक्त लाइसेस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रनि की अनुलिपि प्रति G . C. A . 
अलग से जारी की जा रही है । 

2 . They have requcsted for the issued of duplicate Customs 
[ संख्या मैक/ टी -2 (10)/ए एम -75/ प्रारएम- 4/ 97] 

Purposes copy of he above said licence on the ground that 
lhe original Customs Purposes copy has been lost or mis 

placed after having been registered with the Customs, Bom 
Office of the Chief Controller of Imports & Exports 

bay . It has been further reported by the licensee that the 
ORDER 

licence had an unutilised balance of Rs. 75 , 688 . 
New Delhi, the 26th April , 1977 

3 . In support of their contention, the applicant have filed 

an affidavit . The undersigned is satisfied that the oiliginal 
S . O . 1499 . - M / s . Tata Robing Fraser Ltd ., II Station Road 

Customs Purpose Copy of Import Licence No. P / D / 1405131 . 
Burma Mincs , Jamshedpur ( Bihar ) , were granted import 

dated 10 - 12- 1974 has been lost or misplaced and hence directs 
licence No. P / D / 2201408 / R / SW / 56 / H / 39 - 40 , dt . 

that a duplicatc Customs Purposes copy of the said licence 
27- 8 - 1975 for import of Raw Materials & Components as per should be issued to the applicant. The original Customs Pur 
list attached to it value at Rs. 1, 75 , 000 from Swedish 

pescs Copy is hereby cancelled . 
Credit . 

4 . The Duplicate Customs Purposes copy of the said 
2 . They have requested for the issue of duplicato customs licence is being issued separately . 
purposes copy of the above said licence on the ground that 
the original Customs purposes copy has been lost or mis 

[ File No . Mach/ L - 1 ( 7 )/ AM- 74 / RM4 / 98 ] 
placed after having been registered with the Customs, Cal 
cutta . It has been further reported by the licensec that the 

N . A . KOHLY , Dy . Chief Controller 
licence had an unutilised balance of Rs. 1, 75, 000 . 

for Chief Controller 
3 . In support of their contention, the applicant have filed 
an affidavit . The undersigned is satisfied that the original 

उद्योग मंत्रालय 
Customs purpose copy of Import Licence No . P / D / 2201408 
dt. 27 - 8 - 1975 has been lost or misplaced and hence directs 

( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 
that a duplicate Customs Purposes Copy of the gaid licenco 
should be issued to he applicant. The original Customs Pur 

आरेश 
poses Copy is hereby cancelled . 

नई दिल्ली , 10 मई, 1977 
4 . The Duplicate Customs Purposes copy of the said 
licence is being issued separately . 

का० आ . 1501. — आई० डी० पार० ए० 6 / 4 / 77 केन्द्रीय सरकार , 
[ File No. Mach / T -2( 10) / AM-75 / RM-4 / 97 ] 

बिकाम परिषद ( प्रक्रियात्मक ) नियम , 1932 के नियम 2, 5, 7 और 

8 के माथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 
आदेश 

( 19 51 का 65 ) की धारा 6 द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते 
का० आ० 1500, सर्वश्री लारमन एण्ड टौरो लि०, एल एण्ड टी 

हुए, श्री एग० एम० मनदेव , मलाहकार ( पेट्रो -रसायनिक ) को श्री एन० 
हाऊस , बैलाई एस्टेट , नरोत्तम मोरारजी रोड , बम्बई को सामान्य मुद्रा 

मी० कृष्णामूति के स्थान पर, और श्री एम० के० लूघा महायक विकास 
क्षेत्र से 3, 25, 000 रुपए के लिए संलग्न सूची के अनुमार कच्चे माल / 

अधिकारी को श्री ए० के० दास के स्थान पर, 18 जुलाई, 1977 
सर्घटको का आयात करने के लिए प्रायात लाइसेंस सख्या पी / जी / 1 405131/ 

तक की अवधि के लिए, जिसमे वह दिन भी सम्मिलित है, कार्बनिक रमायम 
सी / एक्स एक्स / 53/ एच / 37- 38, दिनांक 10- 12-1974 प्रदान किया 

उद्योगों की विकास परिषद के मदस्यो के रूप में नियुक्त करती है और 
गया था । 

उक्त श्री एस० के सूया को उन परिषद के चित्र के कृत्यो का पालन 
2. उन्होने उक्त लाइसेस को सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि 

करने के लिए भी नियुक्त करती है , और निदेश देती है कि भारत सरकार 
प्रति जारी करने के लिए इस प्राधार पर प्रावेदन किया है कि मल सीमा 

में उद्योग मंत्रालय ( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) के प्रावेश सं० का० प्रा० 
शुल्क प्रयोजन प्रति सीमा शुल्क प्राधिकारी , बम्बई के पाम पंजीकृत कराने 

2280- माई० डी० पार० ए० / 8/ 3/ 75, तारीख 14 जुलाई 1975 
के पश्चात् खो गई / प्रस्थानस्थ हो गई है । लाइसमेसधारी ने प्रागे यह भी 

में निम्नलिखित सशोधन किए जाएगे , अर्थात् : - - 
बताया है कि लाइसेंस में बिना उपयोग की हुई धनराशि 75, 688 रुपए 

उक्त प्रावेश मे , पैरा 1 में , -- - 
शेष है । 
3. अपने तर्फ के समर्थन मे प्रावेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया 

(i ) क्रम सं0 26 और उसमे सेबधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्न 
है । प्रधोहस्ताक्षरी मन्तुष्ट है कि प्रायात लाइमेम संख्या पी / डी / 1405131, 

लिखिम क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात : --- 
दिनाक 10- 12-1974 की मूल मीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खा 

" 26. श्री एम० एस० मचदेव , मलाहकार ( पेट्रो -रमायनिक ), रमा 
गई/ प्रस्थानस्थ हो गई है और प्रतः निदेश देता है कि आवेदक को उक्त 

यन और उर्वरक मन्त्रालय , नई दिल्ली । " ; 
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( ii ) श्रम मख्या 27 और उससे संबंधित प्रधिष्टि के स्थान पर 

निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् - - 
" 27 श्री एम० के० लूथ्रा , विकास अधिकारी, तकनीकी विकाम 

महा निवेणालय , नई दिल्ली । " 
( iii ) पंग ? में , " श्री ए० के० दाम , विकाग अधिकारी " शब्दो के 

स्थान पर " श्री एम० के० लघ्रा, विकास अधिकारी शब्द रखे 
आएगे । " 

[ से० 8/ 3 / 74-सी० डी० एन० ] 


and Shri S . K . Luthra, Development Omcer vice Shri A. K . 
Das as members of the Development Council for Organic 
Chemical Industries , also appointsaid Shri S . K . Luthra 
to carry out the functions of the Secretary to the said Coun 
cil and diiccts that the following amendments shall be made 
lo the Order of the Government of India in the Ministry of 
Industry ( Department of Industrial Development ) No . S . O . 
2280 -IDRA / 3 / 75, dated the 14th July , 1975 , namely : 


In the said Order, in paragraph 1, 


प्रेम नारायण , प्रवर सचिव 


( i) for seilal No. 26 and the entry relating thereto the 

following serial No . and entry shall be substituted , 
narmcly : - - 
" 26. Shri S. S . Sachdeva , 

Adviser ( Petro - Chemicals ) , 
Ministıy of Chemicals & Feitilizers , 

New Delhi." ; 
( ii) foi scuial No . 27 and thc cntry relating thereto , the 

following serial No. and entiy shall be substituted , 
namely : - - 
" 27 . Shri S. K . Luthra , 

Dovelopment Officer , 
Directorate General of Technical Development, 
New Delhi. " 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development) 

ORDER 
New Delhi, the 10th May, 1977 


S . O . 1501 -- [ DRA / 6 / 4 / 77. In exercise of the powers con 
ferred by section 6 of the Industries ( Development and Re 
gulation) Act, 1951 ( 65 of 1951 ) , read with rules 2, 5 , 7 
and 8 of the Development Counsil ( Procedural ) Rules, 1952 , 
the Central Government hereby appoints for a period upto 
and inclusive of the 18th July , 1977 , Shri S . S . Sachdeva, 
Adviser ( Petro- Chemicals ) vice Shri N . C . Krishnamoorthy 


( iii ) In paragraph 2 , for the words " Shri A . K . Das, 
Development Officer " , the words " Shri S . K . Luthra , Devo . 
lopment Officer " shall be substituted. 


[ No . 8 / 3 / 74-CDN] 
PREM NARAIN , Under Secy . 


नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय 


मारतीय मानक संस्था 


नई दिल्ली , 1977- 04- 28 


का . आ01502 ---- भारत के राजपत्र भाग II, खपर 3, उपखण्ट ( ii ) दिनाक 1976 - 12- 18 में प्रकाशित नागरिक पूति नथा महकारिता मंत्रालय 
( भारतीय मानक संस्था ) अधिसूचना संख्या 4733 दिनांक 1976-11- 25 के प्रागे भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ड्रमों के मूड़ीदार 
ढक्कनों से सम्बन्धित मानक चिहन की अतिरिक्त डिजाइन लन्सम्बन्धी भारतीय मानक के शीर्षक तथा शाम्धिक विवरण सहित नीचे अनुसूची मे दिए ब्यौरों के 
अनुसार निर्धारित की गई है । 

भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिहन ) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमो नया विनियमो के निमित मानक चिहन को यह अतिरिक्त 
डिजाइन 1977- 02- 10 से लागू होगी । 


अनुसनो 


मानक मिह न के डिजाइन का शाब्दिक विवरण 


कम मानक चिह न की उत्पाद / उत्पाघ की श्रेणी 
संख्या डिजाइन 


तस्मम्बन्धी भारतीय मामक की शीर्षक 
पौर पदनाम 


प्रमों के मुडीदार उपकन IS . 1784 - 1961 प्रमों के घड़ीदार भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमे ISI शरद हाने 
तुमकनों की विशिष्ट 

है, स्तम्भ ( 2 ) मे दिखाई गई शैली और नुपात मे संयार 
किया गया है और जैमा डिजाइन में दिखाया गया है उसे 
मोनोग्राम के बांई ओर शव फ्नैज और मोनोग्राम के बाद 
पोर भारतीय मानक की परमख्या दी गई है । 


FLANGE 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


[ संख्या भीएम डी / 13 : 9] 
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MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND CO -OPERATION 

INDIAN STANDARD INSTITUTION 

Now Delhi, the 1977 -04 - 28 
S . O . 1502. In continuation of the Ministry of Civil Supplies and Co- operation (Indian Standards Institution ) notification num 
ber S . O .4733 dated 1976 - 11 - 25 published in the Gazette of India , Part II, Section 3 , Sub - section ( ii ) dated 1976 - 12 - 18 , the Indian Standards 
Institution , hereby , notifies the additional design of the standard mark for screwed closurcs for drums, design of which together with 
the verbal description of the design and the title of the relevant Indian Standard , is given in the following schedule . 

This additional design of the standard mark , for the purposes of the Indian Standards Institution (Certification Marks ) Act, 1952 
and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1977 - 02- 10 : 

SCHEDULE 
Sl. Design of the Product /Class of Product No, and title of the Relevant Verbal description of the design of the 
No . Standard Mark 

Indian Standard 

Standard Mark 
- - - 
Screwed closures for drums IS : 1784. - 1961 Specification The monogram of the Indian Standards 

for screwed closures for Institution consisting of letters TŞI , 
FLANGE 

drums . 

drawn in the exact style and relative 
proportions as indicated in Col. ( 2 ); the 
words FLANGE being superscribed on 
the left-hand side and the number of the 
Indian standard being superscribed on 
the right-hand side of the monogram as 
indicated in the design , 

[ No . CMD/ 13 : 9 ] 
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का० आ01503 . .. भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन मिहन ) विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम ( 1 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि मंस्था ने कुछ मानक बिह न निर्धारित किए हैं जिनकी डिजाइन और शाब्दिक विवरण तथा भारतीय मानकों के शीर्षक 
सहित मीने अनुसूची में दी गई है । 

भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिहन ) अधिनियम 1952 और उसके प्रधीन मने नियमों के निमित ये मानक चिनह 1977-04-01 से लागू होगी । 


उत्पाद / उत्पाद की श्रेणी 


मानक की पिजाइन का शाब्दिक विवरण 


क्रम मानक चिहन की 
संख्या डिजाइन 


तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की पव- 
मंख्या और शीर्षक 


1 . 


फाइबर मोर्ड के पनालीदार IS : 2771 - 1965 फाइबर मोई 

में पनालीदार बदमों की विशिष्ट 


177771 


बक्से 


भारतीय मामक संस्था का मोनोग्राम जिममें ISI शब्द होते 
है, स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई शैली और मनपात में तैयार 
किया गया है और जमा रिजाइन में दिखाया गया है उम 
मोनोग्राम के ऊपर की मोर भारतीय मानक की पदसंख्या 
तया मोनोग्राम के नीचे की प्रोर शम्य केवल मक्म दिए 


DOA ONLY 


[ संख्या सी एम डी / 13 : 00 


s. o . 1503. ---In pursuance of sub -rule (1 ) of rule 4 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Rules, 1955 the Indian 
Standards Institution , hçreby, notifies that the Standard Mark , design of which together with the verbal description of the design and the 
title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexcd , has been specified . 

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks ) Act, 1952 and the Rules and Regula 
tions framed thereunder , shall come into force with effect from 1977 -04 -01 : 

SCHEDULE 
Sl. Design of the Product/Class of Product No . and Titic of the Relevant Verbal description of the Design of the 
No . Standard Mark 

Indian Standard 

Standard Mark 
(1 ) (2 ) 

(3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


Coriugated fibreboard boxcs 


JS : 2771 - 1965 
for corrugated 
boxes . 


Specification 
fibreboard 


157171 


BOX ONLY 


The monogram of the Indian Standards 
[ nstitution, consisting of letters ISI 
drawn in the exact style and relative 
proportions as indicated in Col. ( 2 ) ; the 
number of the lodian Standard helng 
Tsuperscribed on the top side and the 
words *BOX ONLY being subscribed 
under the bottom side of the monogram 
as indicated in the design . 

[ No . CMD/ 13 : 9 ] 


- 


- - - - 


- 


- 


- -- - - - 


- 


- - 


[ भाग II -- बण्ड ३( ii ) ] 


भारत का राजपन्न : मई 21 , 1977/ वैशाख 31, 1899 


1851 


का० मा०1504:-- समयसमय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह) विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम ( 1 ) के अनु 
मार भारतीय मानक संस्था प्राग अधिमूचिम किया जाता है कि संस्था ने एक मानक चिह निर्धारित किया है जिसकी डिजाइन और शाब्दिमा विवरण नथा 
भारतीय मानक के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में वो गई है । 
भारतीय मानक मम्था ( प्रमाणन धित ) अधिनियम , 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित यह मानक चिरल 1977-03-01 से लागू होगी । 

अनुसूची 


उत्पाष/ उत्पाव की श्रेणी 


फ्रम मानक पिल की 
मण्या डिजाइन 


तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की पर- मानक को डिजाइन का शाब्दिक विवरण 
मंख्या और शीर्षक 


5 


- 


- 


1 . IS : 5424 


155474 


बिजली के कार्यों के लिए IS : 5424 - 1969 बिजली कार्यों के भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शम्ब होते 
रबड़ की बतियां लिए रबड़ की पकनियों की विशिष्ट हैं, स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार 

किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उसा 
मोमोग्राम के ऊपर की भोर भारतीय मानक की पद संख्य 
दी गई है । 


- 


- - 


- 


[ सम्पा सी एम डी / 13. 9] 


S . O . 1504 . - In pursuance ofsub -rule (1 ) of rule 4 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Rules, 1955 the ladian 
Standards Institution , hereby , notifies that the Standard Mark , design of which together with the verbal description 
of the design and the title of the relevant Indian Standard ( s ) is /are given in the Schedulc hereto annexed , has been specified . 

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Act , 1952 and the Rules and Regula 
tions framed thereunder , shall come into force with effect from 1977 -03 - 01 : 


SCHEDULE 


s1. 
No . 


Design of the 
Standard Mark 


Product/Class of Product 


No , and Title of the Relevant 

Indian Standard 


Verbal description of the Design of the 

Standard Mark 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 . IS : 5424 


Rubber mats for electrical 

purposes . 


IS : 5424 - 1969Specification 

for rubber mats for electrical 
purposes. 


154 


The monogram of the Indian Standards 

Institution , consisting of letters ISI 
drawn in the exact style and relative 
proportions as indicated in Col. ( 2) ; the 
number of the Indian Standard being 
superscribed on the top side of the mono 
gram as indicated in the design . 


[ No , CMD/13 : 9 ] 


कामा0 1505. - भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह ) विनियम , 1955 के विनियम , 7 के उपविनियम ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि फाइयर बोर्ड के पनालीदार बक्सों की प्रति इकाई प्रमाणन चिह्न लगाने की फीम अनुसूची में दिए गए ब्यौरो के अनुसार 
निर्धारित की गई है और यह फीम 1977- 04- 01 से लागू होगी । 

अनुसूची 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


क्रम 


उत्पाव / उत्पाद की श्रेणी 


तत्सम्बन्धी मानक की संख्या और शीर्षक 


इकाई 


प्रति इकाई मुहर 
लगाने की फीस 


मख्या 


- 


- 


-- 


1 फाइबर बोर्ड के पनालीदार मक्मे 


IS : 2771- 19 6 5 फाइमर बोर्ड के पनालीवार अक्सो की 10 कि० ग्रा० 

विशिष्टि 


5 पैसे 


[ सख्या सी एम डी / 13: 10] 


1852 
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[ PART II - SEC. 3( ii )] 


s. o . 1505. — In pursuance of sub-regulation ( 3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Regula 
tions, 1955 , the Indian Standards Institution , hereby , notifies that the marking foc per unit for corrugated fibreboard boxes details of 
which are riven in the Schedule hereto annexed , has been determined and the fces shall come into force with effect from 1977- 04- 01 : 

SCHEDULE 


Sl. 


Product /Class of Product 


No. and Title of Relevant Indian Standard 


Unit 


Marking Fee per 

Unit 


No. 


( 1) 


( 3 ) 


(5 ) 


1. Corrugated fibreboard boxęs 


10 kg . 


IS : 2771 — 1965 Specification for corrugated 
____ fibreboard boxes. 


5 Paise 


- 


- 


- 


[ No . CMD /13:10] 


का० मा0 1508.. - भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिल्ल ) विनियम , 1955 के विनियम 7 के उपविनियम ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
द्वारा अधिसचित किया जाता है कि बिजली कार्यों के लिए रबड़ की पतियों की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस अनुसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुमार 
मिर्धारित की गई है और यह फीस 1977- 03- 01 से लागू होगी । 

अनुसूची 


नरमम्बन्धी मानक की मम्मा और शीर्षक 


क्रम उत्पाद / उत्पाद की श्रेणी 
संख्या 


इकाई 


प्रति इकाई मुहर 
लगाने की फीम 


- - - - -- - - - - - - - - 


- - - . . - -. - - - - 


1. बिजली कार्यों के लिए रबड़ की चकतियां 


एक मक्ष 


IS : 5424- 1969 बिजली कार्यों के लिए 

रबड़ की चकतियों की विशिष्ट्रि 


रु . 2 . 00 


[ संख्या सी एम डी / 13: 10 ] 
ए० मी० राव, उपमहानिदेशक 


so. In pursuence of sub-regulation ( 3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Regula 
tions. 1955. the Indian Standards Institution , hereby , notifies that the marking fee per unit for rubber mats for clectrical purposes details 
of which are given in the Schedule hereto annexed , has been deterinined and the fee shall come into force with effect from 1977 - 03 - 01 : 


SCHEDULE 


Product / Class of Product 


No, and Title of Relevant Indian Standard 


Sl , 
No . 


Unit 


Marking Fee por 

Unit 


( 2 ) 


( 3) 


( 5 ) 


1. Rubber mats for electrical purposes 


IS : 5424 — 1969 Specification for rubber 

mats for electrical purposes . 


One Piece 


Rs. 2 . 00 


[ No. CMD/13 :10] 
___ A. B. RAO , Director General 


अधिग्रहण अधिकार ) मियम , 1963 के अन्र्तगत सक्षम प्राधिकारी एनद् 
द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूषित करते हैं । 


अनुसूची 
जी०जी०एम० मोमामन से सी०टी०एफ० कलोल तक पाईप लाइन कार्य 
की ममाप्ति 


पेट्रोलियम मंत्रालय 

नई दिल्ली , 21 अप्रैल , 1977 
का० प्रा० 150 6. - भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां 
सलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम पाईप लाइन 
( प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार ) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के 
उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कूलोल 
तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल सं० जी० जी० एस० 
सोमासन से सी०टी० एफ० कलोल तक पट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग 
के अधिकार प्राप्त किए गए है । 

सेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उप 
खण्ड ( 1 ) की धारा ( 1 ) मे निर्दिष्ट कार्य दिनांक 5 - 8- 1974 से 
समाप्त कर दिया गया है । 

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम 4 ( प्रयोक्ता के भूमि 


मंत्रालय का गांव 


का प्रा० भारत के राजन्न 
सं० में प्रकाशन की तिथि 


कार्य समाप्ति 
की तिथि 


नाम 


पट्रोलियम 


मयेज 


5259 


13 -12-19755 - 8 -1974 


[ सं० 12020/ 4/ 77-प्रोडक्शन -1 ] 


[ भाग Il----रखण्ट 3 ( ii ) ] 


भारत का गनात मई 21 , 1977/ बणाग्न 3 1 , 1899 


1853 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


MINISTRY OF PETROLEUM 

New Delhi, the 21st April, 1977 
S . O . 1507 . Wicreas by the notification of Govern 
ment of India as shown in the schedule appended hereto and 
issued unr sub - cation ( i ) of section 6 of the Petroleum Pipe 
lines ( Acquisition of Right of User in land ) Act , 1962 the Right 
of User has been acquired in the lands specified in the schedule 
appended thereto for the transport of petroleum froin d .s . No . 
G . G . S . Sobhasan to C . T , F . Kalol in Kalol oil fleld in Gujarat 
State. 


S. O . 1508. .. - Whereas by the notification of Govern 
ment of India as shown in the schedulo appended hereto and 
issued under sub section (i ) of section 6 of the Petroleum Pipe 
lines ( Acquisition of Right of User in land ) Act , 1962 the Right 
of User has been acquired in the lands specified in the schedule 
appended thereto for the transport of petroleum from d . s . No . 
G . G . S . Sobhasan to C . T . F . Kalol in Kalol oil field in Gujarat 
State. 


And , whereas, the Oil & Natural Gas Commission 
has terminated the operations referred to in clause (i) of sub 
vection ( 1 ) of section 7 of the said Act on 5 - 8 - 1974. 


Aud Whereas ihc Oil & Natural Gas Commission has 
terininated the operations referred to in clause (i) of sul section 
( 1) of section 7 of the said Act on 5 -8 -1974 . 


Now , thorefore , under Rule 4 of the Petroleuin Pipe 
lines ( Acquisition of Right of User in Land ) Rules, 1963 , the 
Competent Authority hereby notifies the said dale as the date of 
termination of operation to above . 


Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipo 
lines ( Acquisition of Right of User in Land ) Rules , 1963 , the 
Competent Authority hereby notifies the said date as the date of 
termination of operation to above . 


SCHEDULE 


D .S . G . G . S . 


Termination of Operation of Pipeline from 

Sobhasan to C. T. F . Kalol . 


SCHEDULE 
Termination of Operation of Pipeline from 
Sobhasan to C. T . F. Kalol . 


D . S . G . G . S . 


Name of Ministry 


Village 


Naine of Ministry 


Village 


S . O . No. Date of Date of 

publica - termi 
tion in the nation 
Gazette of ope 
of India ration 


S. O . No . Date of Date of 

publica - termi 
tion in the nation 
Gazette of ope 
of India ration 


PETROLEUM 


PIEJ 


5259 


13-12-1975 5-8 - 1974 


PETROLEUM 


SAIJ 


5259 


13-12-1975 5 .8-1974 


[ No. 12020 /4 / 77 -Prod.- II ) 


[ No. 12020/ 4/77- Prod-I] 


का०भा० 1 508.---- भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां 
मंलग्न अनुसूची मे प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम पाइप लाइन ( प्रयोक्ता 
के भूमि अधिग्रहण अधिकार ) अधिनियम , 1962 के खण्ए 6 के उपखण्ड 
( 1 ) के अन्तगत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कलोल सेल 
क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल २० जी०जी०एम० सोभामन 
से मी० टी० एफ कलोल तक पंद्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार 
प्राप्त किए गए है । 

तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 उपखण्ड 
( 1 ) की धारा ( 1 ) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 5- 8- 1974 से समापन 
कर दिया गया है । 

प्रत. अब पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम 4 ( प्रयोक्ता के भूमि अधि 
ग्रहण अधिकार ) नियम , 1963 के अन्नगत मक्षम प्राधिकारी एतवा रा 
अब उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिमूचित करते है । 

अनुसूची 


का आ० 1509, - भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसाकि 
यहाँ संलग्न अनुसूची में प्रदर्शिन किया गया है और पेट्रोलियम पाइप लाइन 
( प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार ) अधिनियम , 1962 के खण्ठ 6 
के उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुमरात राज्य के 
कलोल नेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल भं० मानव- 38 
मे मामंच-18 तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त 
किए गए है । 

तेल एवं प्राकृतिक गैम प्रायोग ने उपर्युक्न नियम के खण 7 के उपखण्ड 
( 1 ) की धारा ( 1 ) में निर्विष्ट कार्य दिनांक 10-12- 74 से समाप्त 
कर दिया गया है । 


अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम 4 (प्रयोक्ता के भूमि 
अधिग्रहण अधिकार ) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एन 
सारा अब उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूषित करते हैं । 


अनुसूची 


मानंद - 38 में सानंद - 18 तक पाइप लाइन कार्य की ममाप्ति 


. : - - 


- - - - - - - - - - - - - - 


- - - -- - 


- - - - - - - - - - - - - 


जी०जी०एस० सोभासन से मी०टी०एफ० कलोल तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति 


मंत्रालय का गांव 
नाम 


का०मा भारत के राजपत्र कार्य ममाप्ति की 
मं० में प्रकाशन की तिथि निथि 


मसालय का गांव 
नाम 


फा० प्रा० भारत के गजपत्र कार्य ममाप्ति की 

स . में प्रकाशन की तिथि तिथि 


पट्रोलियम 


खामन 


2612 


17-7-76 


10-12-74 


पैट्रोलियम 


पीयज 


5259 


13- 12 - 19745 - 8- 1974 


सनाबर 


[मं० 1 2020 / 4/ 77 -प्रोडमशन -- II ] 


[ मं० 120 20/ 1/ 77-प्रोडक्शन-III) 
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- 


- - 


- 


- - 
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- - - - - - - - - - - - - 
S . O . 1509 ..... Wheres s by the notification of Govern . 

S . O . 1510 - Whereas by the notification of Govern 
mont of India as shown in the schedule appended hereto and ment of India as shown in the schedule appended hereto and 
issued under sub section ( i) of scction 6 of the Petroleuin Pipe issued under sub section (1 ) of section 6 of the Petroleum Pipe 
lincs (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 the Right 

lines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 the Right 
of User has been acquired in the lands specified in the schedulo 

of User has been acquired in the lands specificd in the schedule 
appended thereto for the transport of petroleum from d .s . No. 
Sanand - 38 to Sanand -18 in Kalol oil field in Gujarat State , 

appended thereto for the transport of petroleum from d .s. No, 

Sanand - 39 to G . G . S. At S. I . P. in Kadi oil field in Gujarnt Statc . 
___ And , Wheross , the Oil & Natural Gas Commission has 
terminated the oporations referred to in clauso ( i) of sub section 

And , whercas, the Oil & Natural Gas Commission has ter mi 
( 1 ) of section 7 of the said Act on 10 - 12 - 74 , 

nated the operations referred to in clause ( i ) of sub section ( 1) 

of section 7 of the said Act on 13 - 9 - 74. 
Now , therefore , under Rule 4 of the Petroleum Pipe 
lines ( Acquisition of Right of User in Land ) Rules , 1963 the 

Now , thercfore , under Rule 4 of the Petroleum Pipelines 
Competent Authority hereby notifies the said date as the date (Acquisition of Right of User in Land ) Rules , 1963 , the Com 
of termination of operation to above. 

petent Authority hercby notifics the said date as the date of 
termination of operation to above . 


SCHEDULE 


SCHEDULE 


Terinination of Operation of Pipeline from D . S . Sanand - 38 

___ to Sanand- 18, 


T :rminition of operation of Pip :line from D . S . Sanand - 39 

to G. G. S . at S.L . P . 


Name of Ministry 


Village 


S. O . No. 


Name ofMinistry 


Village 


S .O .No. 


Date of Date of 
publication tcrmi. 
in the nation 
Gazette of opo 
of India ration 


Date of 
publica- 
tion in 
the 
Gazette 
of India 


Date of 
termina . 
tion of 
opera 
tion 


PETROLEUM 


Khatraj 


2612 


17- 7-76 


10-12- 74 


PETROLEUM 


Thol 


2613 


17- 7 -76 


13- 9-74 


Sanawad 


- - 


- 


- - 


- 


[ No. 12020/ 4/77- Prod .- I 


[ No. 12020/4/ 77 - Prod .- III ] 


का० मा० 151 0 . -- भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैमाकि 
या संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम पाइप लाइन 
( प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार ) अधिनियम , 1962 के खण्ठ 6 के 
उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गम प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कड़ी 
तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल म . मानव - 39 से जी . 
जी० एम० / एम० प्राई० पी० तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधि 
कार प्राप्त किए गए है । 

तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ठ 7 के उप 
खण्ड ( 1 ) की धारा ( 1 ) मे निर्दिष्ट कार्य दिनांक 13-9- 74 मे समाप्त 
कर दिया गया है । 


का० आ० 1511. -- भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि 
यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पैट्रोलियम पाइप लाइन 
( प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार ) अधिनियम, 1962 के खण्र 6 के 
उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कड़ी 
तेल क्षेत्र में उम्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल म० मानव 1 और 33 
से जी० जी० एम / एम० प्राई० पी० तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के 
अधिकार प्राप्त किए गए है । 


तेल एवं प्राकृतिक गैम पायोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उप 
खण्ड ( 1 ) की धारा ( 1 ) में निर्दिष्ट कार्य विनाफ 23-12- 74 से समाप्न 
कर दिया गया है । 

अतः, प्रम , पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम 4 ( प्रयोक्ता के भूमि 
अधिग्रहण अधिकार ) नियम , 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद 
वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिमूचित करते है । 


अतः प्रम पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम 4 ( प्रयोक्ता के भमि 
अधिग्रहण अधिकार ) नियम , 1963 के प्रतर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद् 
दाग अथ उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते है । 


अनुसूची 


अनुसूची 
मानंद 1 और 33 से जी० जी० एम०/ एम० आई० पी० तक पाइप लाइन कार्य 
की समाप्ति 


मानव- 39 में जी० गी० एम/ एम०आई०पी० तक पाइप लाइन कार्य की ममाप्ति 


. 


- - 


- - - - - - - - - - - - -- 


गांव 


मन्त्रालय का 


गांव 


का०मा० 


मन्त्रालय का 

नाम 


फा०प्रा० 
म 


भारत के राज - 
पत्र में प्रकाणन 
की तिथि 


कार्य समाति 
की तिथि 


भारत के गज - कार्य समाप्ति की 
पत्र में प्रकाशन तिथि 
की तिथि 


-- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


पेट्रोलियम 


पोल 


2613 


17- 7- 76 


13- 9- 74 


पैट्रोलियम 


थोल 


2614 


17- 7- 76 


23- 12- 74 


- - - 


- - - - - - - - -- 


- - 


- 


- - - - - - - - - 


- 


[ 1 20 20 / 4/ 77-प्रोडक्शन- V] 


[ म० 1 2020/ 4/ 77-प्रोपशम-IV ] 


__ - 


- 


भाग II - खण्ड ( ii ) ] भारत का गजपत्र मई 21, 1977/वैशाख 31, 1५१५ 
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- - 

- - - - - - - - - 
S . O. 1511 - Whereas by the notification of Govern 

S . O . 1512. - - Whereas by the notification of Govern 
mont of India as shown in the schedule appended hereto and ment of India as shown in the schedule appended hereto and 
issued under sub section ( 1 ) of section 6 of the Petroleum Pipe 

issued under suh section ( 1 ) of section 6 of the Petroleum Pipe 
lines (Acquisition of Right of Uscr in land ) Act , 1962 the Right lines (Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 the Right 
of User has been acquired in the lands specified in the schedulu of Uscr has been acquired in the lands specificd in the schedulo 
appended thereto for the transport of petroleum liom dis No. appended theieto for the transport of petroleum from ds No 
Sanand 1 & 33 to GGS - SIP In Kadi Oil field in Gujarat State 

Junction Point to GGS South Kadi in Kadi oil field in Gujarat 

State. 
And wheicą the Oil & Natural Gas Commission has termi 

And whereas the oil & Natui al Gas Commission has termi 
nated the operations referied to in clause ( 1) of sub section ( 1 ) 

nated the opeiations referred to in clause ( 1 ) of sub section ( 1) 
of section 7 of the said Act on 23 - 12 74 

of section 7 of the said Act on 26- 9 -1974. 
Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines 

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines 
( Acquisition of Right of Use1 in Land ) Rules , 1963 , the Compe 

(Acquisition of Right of User in Land ) Rules , 1963 , the Compc 
tent Authority hereby notifies the said date as the date of term 

tent Authority hereby notifies the said date as the date of tormi 
nation of operation to above 

nation of operation to above . 
SCHEDULE 

SCHEDULE 
Termination of operation of Pipeline from D . S Sanand 

Termination of operation of Pipeline from DS Junction 
1 & 33 to GGS - SIP 

Point to GGS South Kudi 


Name of Ministry 


Vilage 


SO .No 


Name of Ministiy 


Village 


SO No 


Date of 
publicul 
tion in 
the 
Gazette 
of India 


Dale of 
tcrminal 
tion of 
opera 
lion 


Date of 
publica- 
tion in 
thc 
Gazette 
of India 


Date of 
termina 
tion of 
opera 
tion 


Petroleum 


Kadi 


5257 13-12-75 


26 - 9-74 


Thol 


2614 


177- 76 


Petrolcum 


23- 12- 74 


[ No 12020/ 4/77-Prod VI ] 


[ No 


12020/4 /77- Plod V] 


का० प्रा० 1512 - - भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि 
यहा सम्लग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पट्रोलियम पाईप लाइन 
( प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार ) अधिनियम 1962 के खपर 6 के 
उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य में पड़ी 
तेल क्षेत्र मे उम्न परिशिष्ट भूमि मे वेधन स्थल स . जक्सन पाइट में 
जी० जी० एम०- दक्षिण कडी मक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के 
अधिकार प्राप्त किए गए है । 

मेल एष प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उप 
खण्ड ( 1 ) की धारा ( 1 ) मे निर्दिष्ट कार्य दिनांक 26- 9- 1974 में 
समाप्त कर दिया गया है । 


का० आ . 1513. -- भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जमा कि 
यही सलग्न अनुसूची मे प्रदर्शित किया गया है और पैट्रोलियम पाइप 
लाइन ( प्रयोफ्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार ) अधिनियम , 1961 में खप 
७ के उपखड ( 1 ) के मन्नर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजगल राज्य 
के कड़ी ते नक्षत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल स० जी०जी० एम० 
सोभासन में सी०टी० एफ० कलोल तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग क 
अधिकार प्राप्त किए गए है । 
__ तल एव प्राकृतिक गैस आयाग ने उपर्युक्त नियम में गण्ट 7 
के उपखड ( 1 ) की धारा ( 1 ) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 26- 9- 1971 
में ममाप्म कर दिया गया है । 

प्रत अब पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम 4( प्रयोक्ता के भूमि 
अधिग्रहण अधिकार ) नियम , 1963 के अन्तर्गत मक्षम प्राधिकारी एतद 
द्वारा उक्त तिथि को कार्य ममाप्ति की तिथि अधिमूधित करते है । 

अनुसूची 
जी०जी० एम० सामासन स मी० टी० एफ० कलाल नक पाइप लाइन कार्य 

की ममाप्ति 


प्रत प्रम पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम 4 ( प्रयोक्ता के भूमि 
अधिग्रहण अधिकार ) नियम , 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद् 
द्वारा उक्त तिथि , मो कार्य ममाप्ति की तिथि अधिसूचित करते है । 


अनुसूची 
जन्मन पाइन्ट मे जी० जी० एम० - दक्षिण कडी तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


-- 


गाव 


मसालय का 
नाम 


गाय 


मनालय पा 

नाम 


का०मा० भारत के राज- कार्य ममाप्ति की 
H० पत्र में प्रकाशन तिथि 

की तिथि 


का० 
प्रा० 
स० 


भारत के राजपत्र कार्य ममाप्ति भी 
मे प्रकाशन की तिथि 

तिथि 


पैट्रोलियम 


आहुन्द्रा 


5200 


13- 1 2 75 


26- 9- 74 


- 


- - 


- 


- - - -- - - 


- - 


पेट्रोलियम 


कही 


257 


11- 12- 77 


21- 19 - 71 


- 


[ 1110 21/ 4/ 77- 

प्राशन VII ] 

क० वी० दश पाण्डे , 
गजरात के लिए नियमान्तगत सक्षम प्राधिकारी 


[ 10 1 2020/ 4/ 17 पा 3 IF VI ] 
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THE GAZETTE OF INDIA : MAY 21 , 1977 /VAISAKHA 31, 1899 


1 


[ PART II . -- SEc . 3( ii )] 


- - 


- - - - - 


- - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


अनुसूची 


के० ई० एम0- 11 में में 0- 9 2 से जी०जी०एम०- 1 तक पाइप लाइन बिछान के 

लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करना 


राज्य : गुजरात - 


जिला : गांधीनगर : तालुका . गाधीनगर 


___ s. o . 1513 . - Whereas by the notification of Govern 
ment of India as shown in the schedulo appended hcrcto and 
issued under sub section ( i) of section 6 of the Petroleum Pipe 
lines ( Acquisition of Right of User in land ) Act , 1962 the Right 
of User lias bcen acquired in the lands specified in the schedule 
appended thereto for the transport of petroleum from d . s. No . 

G . GAS . Sobhasan to C . T. F. Kalol in Kadi Oil field in Gujarat 
State , 

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has termi 
nated the operations referred to in clause (1 ) of sub section ( 1 ) 
pisection 7 of the said Act on 26 - 7 -1774 . 

Now therefoic under Rule 4 of the Petroleum Pipelines 
Acquisition of Right of User in Land) Rules , 1963 , the Compe. 
tent Authority hereby notifics the said date as the date of termi 
nation of operation to above . 


गाव 


ब्लाकनं० हपिटयर एभाई संटियर 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


ममियातपुरा 


- 


53 ) 042 ) 
46 ) 10 .35 
+ 
400825 
48 ( 1845 
49 ( 

10100 
34 00000 
3 . 
30 100 
150 2505 
कार्ट 


SCHEDULE 
Termination of operation of Pipeline from D . S. G . G . S . 

Sobhasan to C . T . F . Kalol, 


८ 


Name of Ministry 


Village 


S .O .No. 


- 


Date of 
publica - 
tion in 
the 
Gazctic 
of India 


Date of 
termina 
tion of 
opera 
tion 


11 


(06 


फार्ट 


टेक 


000 


Petroleum 


Adundra 


5259 


13- 12-75 


26-9- 74 


मया 


. 


. 


. 


. सवेक्षण 


मं 


[ No. 12020 /4/ 77 - Prod, VII ] 

K , V . DESHPANDE , 
Compotent Authority Under the Act for Gujarat 


666 
665 


0 1320 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - - - - - 


[ सं0 1 2 0 110/ 3/ 7 ( -एल . एण्ड एन० प्रोडक्शन 


का आ० 1314. - यतः पैट्रोलियम पाइप लाइन ( भूमि के उपयोग के 
अधिकार अजेन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय 
( पेट्रोलियम विभाम ) की अधिसूचना का० प्रा० म० 2289 तारीख 24- 5- 75 
द्वारा केन्द्रीय मरकार ने उस अधिमूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था , 


S . O . 1514. - Whereas by a notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, S . O , No. 2289 dated 
24 - 5 - 1976 under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petro 
leum Pipelincs ( Acquisition of Right of User in land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government declared its in 
tention to acquire the Right of User in the lands specificd 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laving pipeline ; 


और यत . मक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा । की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट द दी है, 


And wheic ly the competent Authority has under şub - scc 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report to 
the Government ; 


And further wherong tho Central Government has attor 
considering the said report , decided to acquire the Right 
of User in the lands specified in thc schedule appended to 
this notification ; 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से मनग्न अमुसूची में विनिदिष्ट भूमियो म उपयाग 
का अधिकार अजित करने का निश्चय किया है, 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा( 1 ) द्वारा प्रदास 
शक्ति का प्रयोग करत हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पापित करती है 
कि इम अधिसूचना से सलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में उपयोग 
का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एनवाग जिन 
किया जाता है, 

और , प्रागे उम धाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्निया का 
प्रयोग करम हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय मरकार में विहित होने के बजाय तल और प्राकृतिक 
गम प्रायोग में , गमी मयना से युक्त रूप में , छग घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


Now theicforc in cxcrcise of the powu conferied by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the light of use in the 
said lands specifled in the schedule appended to this notifica 
tion hei eby acquired foi laying the pipelincs ; 


Tud ſulher in crescine of the power conferica by sub 
Section ( 4 ) of that sextion , the Central Government directa 
that the right of user in the guid lands shall instead of 
vesting in the Central Government vest on this date of the 
publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Con 
mission free from all cncumbrances , 


[ भाग II - - खण्ड ३ ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : मई 21, 197; शान 3 !, 1894 


1857 


- - 


- 


- 


- -- - - - 


- 


- 


SCHEDULE 
Acquisition of R .O . U . for laying Pipeline from KE \ -11 
to K - 92 to GGS- 1. 
State : Gujarat District : Gandhinagar Taluka · Gandhinagai 

Block No. 

Her 

ATC Cen 
tare 

tiuc 


S . O . 1515 . - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleuin from Cathodic Protection Station to Annode bed 
in Gujarat State pipelincs should be laid by the Oil & Natural 
(ids ( ommission , 


Village 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the 
land described in ihe Schedule annexed hereto ; 


- 


- - 


- 


Jamiyatpwa 


04 


10 


53 
46 
44 
48 


20 
35 
25 


Now , therefore , in excicise of the powers conferred by sub 
Section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines ( Acqui 
sition of Right of Usor in land ) Act, 1962 ( 50 of 1962) , the 
Central Government hereby declaics its intention to acquire 
the right of user therein : 


45 


40 


00 


34 


33 


Provided that any person interested in the said land nay , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipelines under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Coostruction & 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara - 9 ; 


05 


15 
Cart- track 


0 


00 


75 


। 


16 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
it legal practitioner. 


Sertha 


Cart - track 

0 00 68 
Survey No . 
666 

0 02 62 
665 

0 1320 
___ [ No . 12016/3/76 - L & L/ Prod .] 


SCHEDULE 


- 


- 


- 


- - - 


Acquisition of R . O . U . foi wire bed from cathodic protec 

tion station to Anode Bed R . O . U . 
State : Gujarat District : Baroda & Broach Taluka : Karjan & 

Broach 


Village 


Block No . 


Are 


Hec - 
tarc 


Ccn 
tiare 


Village : Manpur District : Baroda Taluka : Karjan 
132 

0 0 93 
Village : Nabipur District : Broach Taluca : Broach 

Survey 

No . 
247/ 1 

00100 


[ No . 12016/ 3/ 76 - L & L/ Prod. I] 


का० ० 1515 . - - यम . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित मे यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य मे केथोनिक प्रोटेक्शन 
स्टेशन में एनोडे बेड लक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाहप लाइन 
सेप तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग धारा बिछाई जानी चाठियं । । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि प्रेमी लाइना को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदपावत अनुसूची मे वर्णिम भूमि मे उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 

अतः, अब , पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि मे उपयोग के अधिकार 
का अर्जन ) अधिनियम , 1952( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रवल शक्तियों का प्रयाग करते हुए केन्द्रीय मरकार ने उममें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा घोषित 
किया है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबल काई व्यक्ति , उम भूमि के नीधे 
पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप ममक्ष अधिकारी, नेल तथा प्राकृतिक 
गैम प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा गर, बोवरा - ५ 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिना के भीतर कर सकेगा । 

और एमा प्राक्षप करने वाला हर व्यक्ति यिनिदिष्ट यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्मिश. हा या किसी 
विधि व्यवमाया की मार्फत । 

अनुसूची 
मोटिक प्रोटेक्शन स्टेशन में एनोड बेड पार० ओ० पृ० तक यायर बेतु 

के लिये भमि के उपयोग के अधिकार का प्रर्जन 
राज्य ; गुजगत जिन्ना : मरादा और ब्रोच तालुका . वर्जन और याच : 

ब्लाक न० हेक्टेयर एपारई सटियर 


का० प्रा० 1516 --- यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप न० 206 ( ए० एन० के ०ओ० ) 
में जी० जी० एम० - VI सफ पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप 
लाइन तेल सथा प्राकृतिक गैम प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और यन यह प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
म लिये एतत्पाबद्ध अनुसूची में यणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 
____ प्रत , अब पेट्रोलियम पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 
का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा 
घोषित किया है : 

अणन कि उक्त भूमि में हितबद्ध काई शक्ति , उस भूमि के मीचे 
पापग्नाइन बिछाने के लिये प्राक्षप ममक्ष अधिकारी तल तथा प्राकृतिक 
गैम आयोग , निर्माण प्रौर देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड वोवरा- 9 
का इस अधिसूचना की मारीख से । । दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा प्राभंग करने वाला हर ध्याभन विनिदिष्ट . यह भी कपन 
करंगा कि क्या वर चाहता है कि उराकी सुनवाई यमितश: हो या किसी 
विधि व्यवसायी मी मार्फत । 


गाव 


- 


- 


- 


गाय 


मानपुर 


जिला 


घरीदा 


तालुका कमन 


- - - -- - 


- - - - - - 


- - - - 


000 


03 


गाव 


132 
जिला बोच 


गाव 


नाबीपुर 


मालुका 


याच 


- -- - - - - - - 


- 


___ सर्वेक्षण स . 

2 17/ 

100 
[ म . 1 2016/ 0/ 70-एल एण्ड एल०/प्राशन-I] 
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- - 
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- 
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अनुसूची 

बशर्ते कि उक्न भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे पाइप 
कूप न० 206 ( ए० एन० के० प्रो० ) मे जी० जी० एम० - VI नम भूमि के 

लाइन बिछाने के लिये आक्षेप ममक्ष अधिकारी , नेल तथा प्राकृतिक गैस 

प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुग रोड बोवरा - 9 का इग 
अधिकार का अर्जन । 

अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
राज्य . गुजरात जिला : योच तालुका अंकलेश्वर 

और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट ग्रह भी कथन 
गांव सर्वेक्षण स० 

करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश: हो या किसी विधि 
हैक्टेयर ए प्रार्ग सेन्टियर 

व्यवसायी की मार्फत । 
मडोल 

287 ( 0720 

अनुसची 
286 0 1080 कूप न० 203 ( ए० एन० के०- V ) मे जी० जी० एस - 6 तफ भमि के 

उपयोग के अधिकार का अर्जन 
[ म० 1200 16/ 3/ 7G-एल० एड एल०/ प्रोडक्णन - II ] राज्य · गुजरात 

___ जिला · चि तालुका . ग्रंकलेश्वर 
S .O . 1516 .-- Whereas it appears to the Cential Govcinment 
that it is necessary in the public interest that for the transport गांव 

सर्वेक्षण २० हेक्टयर एआरई मेन्टियर । 
om Well No. 206 ( Ank - 0 ) to G . G . S . VI in 
Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural अडोल 

374 

__ _ 0240 
Gas Commission ; 

299/ 2 
And whercas it appears that for the purpose of laying 

289/ 1 

107 
lines , it is necessary to acquire the Right of User 
in the land described in the Schedule annexed hcreto ; 

289/ 2 

103 GO 
Now , therefore, in exercise of the powers confcried by sub 

2400 
Bection ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipclines ( Ac 
quisition of Right of User in land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), 

22.56/ ए- 1 009 
the Central Government hereby declaics its intention to 

286 

(0300 
acquire the right of user therein : 
Provided that any person interested in the said land may , 

[ स० 12016/ 3 / 75-एल एर एन० प्रोडक्शन- III ] 
within 21 days from the date of this notification, object to 

टी० पी० मुत्रमनियम, अवर सचिव 
the laying of the pipelincs under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 

S . O . 1517. - - Whereas it appears to the Central Government 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara - 9 ; 

that it is necessary in the public interest that for the transport 

of petroleum from Well No. 203 ( Ank - V ) to GGS- 6 in 
And cvery petson making such an objection shall also state 

Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 

Gas Commission ; 
legal practitioner . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
SCHEDULE 

pipelines , it is necessary to acquire the Right of User in the 

land described in the Schedule annexed hereto ; 
Acquisition of right of user in land from well No. 206 ( ANK -0 ) Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
to GGS- VI . 

sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines 

( Acquisition of Right of User in land ) Act , 1962 (50 of 1962 ), 
State : Gujarat District : Broach Taluka : Ankleshvar the Central Government hereby declares its intention to ac 

quire the right of user therein : 
Village Survey No . Hec- Are Cen 

Provided that any person inteicted in the said land may , 
tare 

tiare 

within 21 days from the date of this notification , obico 
the laying of the pipelines under the land to the Competent 

Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Adol 

07 
287 

20 

Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara -6 ; 
286 

And every person making such an objection shall also state 

Specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
[ No. 12016/ 3/ 76 - L & L / Prod. II ] 

legal practitioner . 
का० प्रा० 151 7. — यन केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

SCHEDULE 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप न० 203 Acquisition of right of user in land from well No. 203 (ANK - V ) 
( ए० एन० के० V ) से जी० जी० एम०- ७ नक पदालियम के परिवहन 

to GGS- 6 , 
के लिये पाहप लाइन तेल नथा प्राकृतिक गैम पायाग द्वारा बिछाई आनी 

State : Gujarat District : Broach Taluka : Ankleshvar 
चाहिये । 

Village 

Survey No . Hcu - Arca Cen 
tarc 

tiare 
और यन यह प्रतीत रोता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 

Adol 

374 
के लिये एलद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भमि में उपयोग का अधिकार 

299/ 2 

09 
मजित करना प्रावश्यक है । 

289 / 1 
289 / 2 

00360 
अन , अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भृमि में उपयोग के अधिकार का 

290 

00360 
प्रर्मन ) अधिनियम , 1912 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधाग 

288/ A - 1 

___ 

0 09 24 
( 1 ) वाग पवन सिया का प्रयोग करने सए केन्द्रीय मरकार ने उसमे 

003 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राण्य एतदद्वारा घोषित 

( No . 12016/3/76- L & L/ Prod . III ] 
किया है : 

r . P. SUBRAHMANYAN, Under Secy. 


OUCCL TO 


10 


80 


07 


286 


L 


- 


1 . 


- - - - - - 


- - 


- 
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- - - - - - - - - - - - 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

हुए वहां तक चलं जहां इसका संगम समुद्र तट के साथ होता है । फिर 

वहां से समुद्र तट के माथ -साथ समद्र के माथ कयम नदी के विलय के 
( स्वास्थ्य विभाग ) 

मंगम तक जाने । फिर वहां से गाउध नीच रोड के उत्तर तक चले , फिर 
नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1977 

कूयम नदी के माथ-साथ पश्चिम की ओर बकिंघम नहर के माथ इमके 
का० प्रा० 1518 - - खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1951 मगम तक चले । फिर वहां में उमर की प्रोर नहर के किनारे के साथ 
( 1951 का 37 ) की धाग 3 की उपधाग ( 2 ) के खर ( इ ) के साथ उभ म्यान नफ बड़े जहा में पहले बने थे । 
अन्मरण में त्रिपुरा सरकार ने टा० पी० मजूमदार, स्वारभ्य मेवा निदेशक , 

म . एग . 1101 2 / 6 / 77-13 म० स्वा० यो ] 
विपुग मरकार, अगरतला को हा० जी० गमन , जिन्होंने पद म्याग दिया 

वी० रामचन्द्रन , अवर मचिव 
है, के स्थान पर केन्द्रीय खाद्य मानक समिति के सदस्य के सा में नाम 
निर्देशित किया है , 

New Delhi , the 2nd May , 1977 
अत , अब , केन्द्रीय सरकार , उपम अधिनियम की धारा ३ को उपधारा S . O . 1519. In pursuance of sub-rule ( 3) of lule 1 of the 

Central Government Health Scheme ( Madras ) Rules, 1975 
( 1 ) द्वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि भारत 

the Central Government hereby specifies the following further 
सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय ( म्वास्थ्य विभाग ) 

areas in Madras to which the said Rules shall extend , with 

affect from the 4th May 1977 , namely : - - 
की अधिसूचना मं० का० आ० 276 ( प्रमा० ), तारीख्न 1 अप्रैल , 1975 
में निम्नलिखित और संशोधन किया जाएगा , अर्थात् - - 

GEORGE TOWN DISPENSARY 

On the North starting from Basin Bridge Bus Terminus 
उक्त अधिसूचना मे , “धाग 3 की उपधाग ( 2 ) के खड ( 1 ) के proceed East along Basin Bridge Road , Old Jall 
अधीन नामनिर्देशित मदम्य शीर्षक के नीचे, म म 19 के मामने , 

Road , Ibrahimji Sahib Street upto its junction with the SCA 

coast , Procced South along the sea coast lipto the junction of 
प्रविष्टि के स्थान पर " डा० पी० मजमवार, स्वास्थ्य मया निदेणफ , त्रिपुरा confluence of the Cooum River with the Sea . Proceed upto 

South Beach Rond North , then West along the Cooum river 
मरकार , अगरतला 1 " प्रविष्टि रखी जायेगी । 

upto its junction with Buckingham Canal. Proceed North 

along the canal bank upto the starting point. 
[ समया पी० 15016/ 1 / 76 -डी० एपर एम० एम० ( भाग 2) ] 

___ [ No. S . 11012 / 6 /77 -CGHS( P )] 
जी० पजापकेशन , प्रवर मचिब 

____ V . RAMACH.INDRAN, Under Secy . 
MINISTRY OF HEALTH AND FAM ,ILY PLANNING 

नई दिल्ली , 4 मई , 1977 
(Department of Health ) 

का० प्रा० 1520- --उस मंत्रालय की 30 नवम्बर 1976 को 
New Delhi, the 30th April, 1977 

अधिसूचना संख्या थी० 17020/ 49/ 76- म० ई० ( पी० जी० ) के पैरा 
S . O . 1518. . - Whereas in pursuance of clause ( c ) of sub 

3 का प्रशिक संशोधन करते हुए जांच आयोग की रिपोर्ट को प्रस्तुत 
section ( 2 ) of section 3 of the Prevention of Food Adulters 

करन की अन्तिम तारीख एतद्वाग बढाकर 15 अप्रैल , 1977 तक कर 
tion Act, 1954 ( 37 of 1954 ) . the Government of Tripura 
have nominated Dr. P . Majumdar , Diicctor of Health Services , दिया गया है । 
Government of Tripura , Agartala , as a member of the Central 
Committee for Food Standards vice Dr . G . Raman , who 

[ सख्या बी० 17020/ 49/ 76- एम० ई ( पी० जी० ) ] 
Tesigned : 

का० रा० कृष्णमूर्ति , मयुक्त सचिव 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
Kection ( 1 ) of section 3 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby directs that thc following further Amendment 

New Delhi, the 41h May, 1977 
shall be made in the notification of the Government of India 
in the Ministry of Health and Family Welfare (Department 

S . O . 1520 . — In partial modiſcation of para 3 of this Mi 
of Health ) , No. SO . 276 ( E ) , dated the 1st April, 1976, 

nistry s Notification No . V . 17020 / 49 / 76 - M . E . ( PG ) , dated 
namely — 

the 30th November , 1976 , the last date for submission of 

Report of the Commission of Enquiry is hereby extended upto 
In the said notification, under the heading " Members nomi 

15th April , 1977 . 
nated under clause ( e ) of sub- section ( 2 ) of section 3 " , 

[ No. V. 17020 /49 / 76- M . E. (PG) ] 
against Sl. No. ( 19 ) , for the entry, the entry " Dr. P . Majuni 
dar, Director of Health Services , Government of Tripura , 

C . R . KRISHNAMURTHI , Jt , Secy . 
Akal tala " shall be substituted . 


[ No. P. 15016 / 1 /76- D & MS ( Pt. II ) ] 
G. P . PANCHAPAKESAN, Under Secy. 


नई दिल्ली, 2 मई , 1977 


का० प्रा० 1519 -- -केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ( मद्राम ) 
नियमावली, 1975 के नियम 1 के उप नियम ( 3 ) के अनमरण में 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा मग्राम में निम्नलिखित और क्षेत्रो को विनिर्दिष्ट 
करती है जिनमें उक्न नियम 1 मई, 1977 मे लाग होगे , अर्थात ..... 

जार्ज टाउन प्रोवधालय 
उत्तर मे बेसिन ब्रिज बस अड्डे से चलकर मेमिन ब्रिज रोड के माथ 
माथ पूर्व की पोर प्रोल्ड जेल गेट , इब्राहिम जी माहिष स्ट्रीट से होते 


मौवहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 

नई दिल्ली , 30 अप्रैल , 1977 
का० आ० 1521. -- नाविक भविष्य निधि योजना, 1986 के 
पैराग्राफ 44 के साथ पठिन नाविक भविष्य निधि अधिनियम 1986 
( 1966 का 1 ) की धाग की उपधारा ( ३ ) के अनुमरण में और 
भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मत्रालय ( परिवहन पक्ष ) की 
अधिसूचना मेम्या मा० आ० 854, दिनांक 28- 2- 1977 के प्रतिक्रमण 
में केन्द्रीय मरकार एसद्वारा निर्देश देती है कि भविष्य निधि अंशदान , 
ग्याज और अन्य प्राप्तियां, जो कि प्रावश्यक व्यय घटाने के बाद हुई, 
में में संचयन को निम्मलिखित नमूने के अनुसार लगाया जाए, अर्थात्: 


CC 
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- - 


- - - 


- - - 


- 


cxceedins 


(iv) 7-year National Saving Certificate (Se- Not 

cond issuc and Third Issue ) or Post 30 % 
Office Time Deposiis . 


( v ) Special Deposit Scheme introduced by Not exceeding 

the notification of the Govt. of India in 20 % 
the Ministry of Finance ( Deptt . of Eco 
nomic Affairs ) No .1 .16 (1 ) - PD/ 75 dated 
30 - 6 -1975 . 


( 1 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा सृजिन और निर्गत लोक 

ऋण अधिनियम , 1911 ( 1944 का 18 ) 
की धारा 2 के रमपन 2 में यथापरिभाषित गर 
का ी जमानत - - 

25 % में कम नहीं । 
( 2 ) किसी राज्य सरकार द्वारा सुजित और निर्ग । 

लोक ऋण अधिनियम , 1914 ( 1944 का 
1५ ) की धारा 2 के खंड 2 में यथापरि 
भाषित सरकारी जमानने -- 

250/ में कम नही 
( 3 ) कोई अन्य परक्राम्य जमानते अथवा बन्द पन्न , 

जिगका मूलधन और उस पर ब्याज को बिना 
शर्त केन्द्रीय मरफार अथवा फिमी राज्य द्वाग 
पूरी तरह गारंटी शुदा हो 

25 % से कम नही 
( 4 ) 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र ( पूसग और तीमग 

निर्गमन ) अथया डाकघर मावधिक जमा - 30 % अधिक नहीं 
( 5 ) भारत मरकार, वित्त मनालय ( अर्ध विभाग ) 

की अधिसूचना सं० एफ० 16 ( 1 )-पी० डी० 
75, विनांक 30- 6-1975 द्वारा शुरु की गई 
विशेष जमा योजना 

20 % से अधिक नहीं 
__ 2. उक्त नमूना एक अप्रैल , 1977 में 30 जून , 1977 तक लागू 
रहेगा । हम अवधि के दौरान पूरी होने वाली डाकघर सावधिक जमा 
योजना का पुननिवेश को 50 % डाकपर सावधिक अचन और 50 
विशेष बचत में लगाया जाएगा । इस शर्त के अधीन को भविष्य निधि 
संचयन को अन्य परिपक्वता को पैगग्राफ ( 1 ) में उल्लिम्बित नमूने के 
अनुसार की जाती रही । 


2 . The above pattern will be in force from the 1st April , 
1977 to 30th June , 1977. Reinvestment of Post Office Time 
Deposits maturing during this period shall be made 50 % , in 
Post Office Time Deposits and 50 % in special Deposits . Sub 
ject to this, reinvestment of all other maturities of Provident 
Fund accumulations shall continue to be made in accordance 
with the pattern mentioned in paragraph 1 above . 

[ No. MWS( 20 )/ 77 ] 
SMT . B. NIRMAL, Under Secy . 


- 


निर्माण और आवास मंत्रालय 

नई दिल्ली , 29 अप्रैल , 1977 
का० आ० 1522 . -- दिल्ली नगर कला प्रायोग अधिनियम , 1973 
की धारा 5 के साथ पठिन धारा 4 द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , भारत सरकार के निर्माण और पापाम मंत्रालय के विनाक 
27 अप्रैल , 1974 की अधिसूचना मं० सा० का० नि० 190 ( अ ) 
द्वारा स्थापित दिल्ली नगर कला प्रायोग में केन्द्रीय मरकार श्री भगवान 
सहाय को प्रशकालिक अध्यक्ष के रूप में तथा श्री ए० पी० कनविन्दे 

और श्री ई० अलकाजी को अणकालिक मवस्यो के * प मे एतद्वारा पुन . 
नियुक्त करती है । 

[ म० के - 18013/ 2/ 77 - न० वि०IV - क ] 

प्रार० गोपालम्वामि , सयुक्त मचिव 


[ सं० एम० डब्ल्यू . एम० ( 20 ) / 77] 

श्रीमती मी० निर्मल, अवर मचिव 


MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 


New Delhi, the 29th April , 1977 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( Transport Wing ) 

New Delhi, the 30th April , 1977 
s. o . 1521 - Jn pursuance of sub - section ( 3 ) of Suction 4 
of the Seamen s Provident Fund Act 1966 (4 of 1966 ), read 
with paragraph 44 of the Seamen s Provident Fund Scheme 
1966 , and in suparsession of the notification of the Government 
of India , in the Ministry of Shipping and Transport ( Transport 
Wing) No . S .O . 854 dated 28 - 2 - 1977 the Central Government 
bereby directs that accumulations out of provident ſund contri 
butions , interest and other receipts as reduced by obligatory 
outgoings , shall be invested in accordance with the following 
pattern , namely : -- 


S. O . 1522. - In exercise of the powers conferred by section 
4 , read with section 5 , of the Delhi Uiban Art Commission 
Act, 1973 ( 1 of 1974) , the Central Government hereby 
i cappoints Shri Bhagwan Suhay us part -time Chairman 
and Shri A . P . Kanvinde and Shri E. Alkazi as part- time 
members of the Delhi Urban Art Commission , established by 
the notification of the Goveroment of India in the Ministry of 
Works and Housing number G . S . R . 190 ( E ) dated the 27th 
April , 1974 , with effect from the 1st May , 1977 . 

INo . K - 18013 / 2 / 77 - UD . IV - A ] 
R . GOPALASWAMY, Jt . Secy . 


(i) Government securities as defined in Not less than 

Clause ( 2 ) of Section 2 of the Public 
Debt Act, 1944 ( 18 of 1944 ) created 
ana issued by the Central Government. 


(ii ) Government securitics as defined in ] 

Clausc ( 2 ) of section of the Public Debt 
Act , 1944 ( 18 of 1944 ) created and issued 
by any State Government. 

Not less than 
( iil) Any other negotiable sccurities on bonds , 125 % 

the principalwhercofand interest where 
on is fully and unconditionally guaran 
teed by the Central Government or any 
State Governinent. 


नई दिल्ली , 5 मई, 1977 
का० आ० 1523. — केन्द्रीय सरकार , मरकारी स्थान ( अप्राधिकृत प्रधि 
भोगियो को बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40) की धारा 
3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के निर्माण 
और प्रावाम मंत्रालय की अधिसूचना सम्या 114 ) नारीव ॥ जुलाई , 
1972 को अधिकान्त करते हुए नीचे मारिणी में विनिर्दिष्ट अधिकारियो 
को , जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 
के लिए मंपवा अधिकारी नियमन करती है और ऐसे अधिकारी उक्त 
सारिणी के स्तम्भ ( 2 ) में की नस्मबंधी प्रविष्टि मे विनिदिष्ट प्रवर्ग के 


7 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - - - - - 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- - 
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- - -- - - - - - - - . 
सरकारी स्थानो की नायन उक्त अधिनियम के अधीन मंपदा अधिकारियों 

TABI F 
को प्रदन शक्तियों का प्रयोग और मौपे गए फर्नव्यो का पालन करेंगे । 

Designation of the officer Categories of public Premises 
सारणी 

and local limits of jurisdic 

tion 
अधिकारी का पदाभिधान मरकारी स्थानों के प्रवर्ग और 

- 

( 2 ) 
अधिकारिता संबंधी स्थानीय 

1. Executive 
सीमाएं 

Engineers , Premises which are situated 
Pondicherry Region , within the territorial limits 
Public Works Depart- of Pondicherry region of the 
ment , Government of Union Territory of Pondi 
Pondicherry. 

cherry and are under their 
1 . कार्यपालक इंजीनियर , पाठिचेरी 

respective admuistiative 
से परिमर भो पाडेचेरी मघ 

control. 
क्षेत्र लोक निर्माण विभाग , राज्य क्षेत्र के भीतर पाछिनेरी 

2 . Executive 
पारिचेरी सरकार 

Engincer, Premises which are situated 
क्षेत्र की स्थानीय मीमानों में 

Karaikal Region , Public within the territorial limits 
स्थित है और जो क्रमश 

Works Department , Govt . of Karaikal region of the , 
उनके प्रशामनिक नियंत्रण के 

of Pondicherry . 

Union Territory of Pondi 
अधीन है । 

cherry and are under 

his administrative control. 
2 कार्यपालक इंजीनियर, कराइकल से परिमर जो पडिरी संघ 

3 . Asstt. Engineers , Muhe Premises which arc situnted 
क्षेत्र , लोक निर्माण विभाग, राज्य क्षेत्र के भीतर कराइकल 

and Yunam Regions within the Teutorial limits 
पाडिचेरी मरकार फोन की स्थानीय मीमानो के 

Public Works Depti. of Male and Yanym regione 
भीनर है और उसके प्रणासनिक 

Government of Pondi- of the Union Territory of 
cherry . 

Pondicherty and are under 
नियंत्रण के अधीन है । 

their respective administra 
3 महायक जीनियर , माहे ऐसे परिमर जो पारिरी संघ 

live control 
और यमण क्षेत्र , लोक निर्माण राज्य क्षेत्र के भीमर माहे और 4 . Sub - Collectors / Assistant Promises which are situlated 
विभाग , पाडिचेरी सरकार यमण क्षेत्र की स्थानीय मीमाओं 

Collectors and Deputy within the territorial limits 

Collectors ( Revenue ) . of the Union Territory 
के भीतर स्थित हैं और उसके 

of Pondicherry and withia 
प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन 

their respective jurisdic 
tions other than those 

under the adıninistrative 
1 उप फलफ्टर महायफ कलक्टर ऐसे परिसर जो पांडिचेरी मंघ 

control of the Executive 
उप कलक्टर ( राजम्ब ) राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित 

Engineers and Assistant 
है और क्रमशः उनकी अधि 

Engineers of the Public 
कारिता के भीतर है किन्तु उनमे 

Works Department , Pondi 

cherry . 
भिन्न जो पाडिचेरी सरकार के 
लोक निर्माण विभाग के कार्य 

[ No . 21012( 1 ) /70 - Pol . IIJ . 
पालक इजिनियगं और महायक 

I, CHAUDIIURI, Director of Estates. 
इंजीनियरों के प्रशानिक नियं 
व्रण में है । 

धन मंत्रालय 
- -- - - - - - 

आदेश 
[ म० 21012/ 1 / 70 नीति - 3 ] 

नई दिल्ली, 19 मार्च , 1977 
प्राई० चौधरी , सम्पदा निवेशक 

का० प्रा० 152 4. - -वन्द्रीय मरवार की गय है कि उगमे उपाबद्ध 
MINISTRY OF WORKS AND COUSING 

अनमूची में विनिदिष्ट विषयो के बार में गान्ध्र बैंक लिमिटेर , पनामाल्नम , 
New Delhi , the 5th May, 1977 

कृष्णा जिला के प्रबन्धनन गे मम्पद्ध निया नका और उनके कर्मकारी के 
S . O . 1923.- -In exercise of the powers conferred hy section 3 बीच एक प्रोग्रागिक विवाद विद्यमान है 
of the public Premises ( Eviction of Unauthorised Occupants ) 

और फन्द्रीय सरकार उक्त तिवाद का न्यायनिर्णयन के लिए निर्दे 
Act, 1971 ( 40 of 1971 ) and in supersession of the Notification of 
the Government of India in the Ministry of Works and Housing 

शिन करना बानीय मममी है 
No . S . O . 1699 dated the 10th July , 1972 , the Central Government 

प्रत , अब , प्रौद्योगिक विवाद प्राधिनियम 1947 ( 14017 क 11 ) 
hereby appoints the officers mentioned in Coluinn / of the 
Table below , bzing Gazetted Officers of Government to be 

की धारा 7 क और धाग 10 की उपधारा ( 1 ) व खार ( घ ) दाग 
cstatc officers for the purposes of the said Act, and the said 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करस ET केन्द्रीय गरकार एक प्रौद्योगिक 
officers shall excrcise the powers conferred and perform the अधिकरण गटित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री पं० पी० 
duties imposed , on cstate officers by or under the said Act , 

नारायण गव हागे , जिनका मच्या तय हैदराबाद में गा और उन विवाद 
within the linits of their jurisdiction in respect of the cute 

को उन प्रोग्रोगिय प्रधिकरण का पाय निर्णयन के लिए निर्धागिन करती 
gories of public premises specified in the corresponding 
Untiy in column ( 2 ) the sad Table , 
25 GI/ 77 - 24 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 
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मनुसूची 


अनुराको 
क्या पान्ध्र बैंक लिमिटेड में प्रबन्ध तंत्र पी पेनामाल्लुरु शाखा के 
श्री पी० पेरुलया , चपरासी को 9- 7- 1976 मे मेवा मे पदच्युत करने की कार्यवाही 
न्यायोचित है ? यदि नहीं, सो कर्मकार किम अनुतोष का हकदार है. ? 

[सं० एल-1 2012/175 /76-मी• II - T० ] 


विवाद मख्या 


आदेश संम्या 


विवाद के पक्षकार 


ATI 


MINISTRY OF LABOUR 

ORDER 
New Delhi, the 18th March , 1977 


एल०मी० ( प्रार ) ( 30 ) / 75 एल - - 120 12/ 7175 रिजर्व बैंक प्राफ इडिया 
- टी - 2ए , 

का प्रबन्धतत्र और 
तारीख 30- 4- 1975 उनके कर्मकार , 

जिनका प्रतिनिधित्व 
रिजर्व बैंक वर्कर्स 
यूनियन , नागपुर 
और रिजर्व बैंक 
कर्मचारी मंघ , नाग 
पुर करते है । 


S . O . 1524. - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of the Andhra Bank Ltd ., Pena 

mallulu, Krishna Distt. and their workmen in respect of the 
matters specified in thc Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers il desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 
___ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sec 
tion 7A and by clause (d ) of sub- section ( 1 ) of section 10 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 
Government hereby constitutcs an Industrial Tribunal, the 
Presiding Officer of which shall be Shri K . P . Naryana Rao 
with headquarters At Hyderabad and refers the said dispute for 
adjudication to the said industrial Tribunal, 


विधावनम्न मामले 
" क्या रिजर्व बैंक आफ इंरिया, नागपुर के प्रबन्धतंत्र द्वारा इलेक्ट्रिशियन 
एव-केयरटेकर के रिक्त स्थान को भरने के लिए रिक्ति को अधिसूचिन 
किए बिना और श्रेणी 4 के कर्मचारियों से प्रावेदनपत्र आमंत्रित 
किाए बिना श्री डी० डी० पेटे को उक्त पद के लिए चुनना न्यायोचित 
है ? यदि नही , तो उपचार का उपाय क्या है । " 

[ म० एल - 1 2012/ 7175- डी - 2 ] 

राम प्रमाद मनला, प्रवर सचिव 


SCHEDULE 


Whether the action of the management of Andhra Bank 

Ltd ., in dismissing Shri P . Yellayya, Peon at Pena 
malurn from service with effect from 9 - 7 - 76 is justi 
fied ? If not, to what relief is the workman entitled ? 


ORDER 
New Delhi, the 21st March , 1977 


[ No. L -12012 /175 / 76 - D. JI . A ] 


S . O . 1525. - Whereas the industrial dispute existing between 
the employers in relation to the Reserve Bank of India , Nag 
pur and their workmen in respect of matters specified in the 
Schedule bereto annexed in pending before the Central Govt . 
Industrial Tribunal , Jabalpur. 


प्रादेश 
नई दिल्ली , 21 मार्च, 1977 


And whereas i proposal has been received from the work 
mon represented by the Rashtiyil Reserve Bank Karamchari 
Şangh , Nagpur for transfer of the proceedings in the dispute 
from the said Central Government Industrial Tribunal, Jubal 
pur to an Industrial Tribunal al Nagpur, to which the manage 
ment of the Reserve Bank 01 Indit and the Reserve Bank 
Workers Union , Nagpur hulle 110 objcction ; 


का० प्रा० 152 5 -- - इसमे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयो 
के मारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया , मागपुर के सम्बन्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद केन्द्रीय मरकार प्रोधोगिक 
अधिकरण, जबलपुर के समक्ष लम्बित है । 

और श्रमिकों से, जिनका प्रतिनिधित्व गष्ट्रीय रिजर्व बैंक कर्मचारी 
मेष, नागपुर करता है , उक्त विवाद से सम्बन्धित कार्यवाहियों को उक्त 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , अमलपुर से प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
नागपुर को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुमा है , जिस पर रिजर्व 
बैंक आफ इडिया , के प्रबन्धकों और रिजर्व बैंक वर्कर्म युनियन , नागपूर 
को झोई प्रापनि नहीं है ; 


Now , therefore, in exercise of the power s conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 33 - B of the Industrial Disputes Act, 
1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government hereby withdraws 
the proceedings in relation to the said dispute from the Central 
Government Industrial Tribunal, Jabalpur and transfer s the 
sanie to the Industrial Tribunal progilled over by Shri W . K . 
Abmelkar with headquarters at Nagpur constituted under Sec 
tion 7A of the sell Act and directs that the said Central Gov 
ernment Industrial Tribunal , Nagpur shall proceed with the 
same procecdings from the Stage at which they are transferred 
to it and dispose of the samo according to law . 


SCHEDULE 


- 


- 


- 


- 


- 


Dispute No . 


Order No . 


- - - - 
Pirties to the 

dispute 


- 


- 


- 


अत , अब , केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 33 ख की उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्सियो 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण, जबलपुर से उक्त 
विवाद से मम्बद्ध कार्य या हियों को वापस लेती है और उन्हें उक्त अधि 
नियम की धारा 7 क के अधीन गठिन औद्योगिक अधिकरण , जिसके पीठा 
मीन अधिकारी श्री पी० के० एबमेलफर है तथा जिनका मुख्यालय नागपुर 
मे है , को प्ररित करती है और यह निदेश देती है कि उक्त केन्द्रीय 
सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , नागपुर और प्रागे कार्यवाहिया उमी प्रत्रम 
से प्रारम्भ करेगा जिम पर वो उसे अन्मरित की जाएं और विधि के अनु 
मार उनका निपटान करेगा । 


LC ( R ) ( 30 ) - 75 


L -12012 / 7 / 75 - D . II . A. 
dated 30 - 4 - 1975 


Management of the 
Reserve Bank of India 
and their workmen 
represented by Re 
serve Bank Workers 
Union, Nagpur and 
Reserve Bank Karam 
chari Sangh Nagpur 


[ TTT II - - Uv 3 ( ii ) ] 
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MATTERS IN DISPUTE 


11 


" Whether the management of the Rescive Bunk of India , 

Nagpur is Justified in selecting Shri D . D . Pete as 
Electrician - cum - Caretaker without notifying the 
vacancy and inviting applications from amongst Class 
IV Staff for filling the said post ? If not, what will 
icmedial measure ? " 

(No . L - 12012 / 7 / 75 -D . II . A } 
R . P . NARULA , Under Secy. 


New Delhi, the 12th May, 1977 
S. O . 1526 .. In pursuunce of section 17 of the Indust; ial Dis 
putes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby 
publishes the following award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between 
the employers in relation to the management of the State 
Bank of ladia and their workmen , which was received by the 
Central Government on the 10 - 5 - 77 . 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 

Reference No . 18 of 1975 
PARTIES : 


This clause is superimposed with a condition that in cases 
not involving disciplinary action for misconduct and sub 
ject to clause (6 ) of para 522 , thc management s right to 
terminate the services of the employce can be asserted . Any 
way the direction in para 522 referred to above had not 
becn deviated from in the subsequent settlements . Parties 
agrec that the action of the management to terminate the 
services of the workman concerned in this reference is vested 
in this paragraph . 

4 . The case of the management is that Shri S . Deb was 
on probation from 19 - 1 - 1971 for a period of 6 months and 
that his services were terminated with effect from 10 - 7 - 1971, 
which was before the expiry of the period of 6 months. So , 
according to them the management was entitled to terminate 
his services under the Bank Award and the termination in 
this case was only a feimination simplicitur without any penal 
action attached to it . 

5 . The workman on thc other hand contended that he 
entered the services of the Bank on 17 - 8 - 1970 and he con 
tinued in service as such until 10 - 7 - 1971 when his services 
were illegally terminated . The flist question that arises for 
determination , therefore , is whether the workman was a pro 
bationer from 17 - 8 - 1970 or from 19 - 1 - 1971. The first 
Appointment as per Ext. W - ] order shows that he was appoin 
ted on a termporary basis upto 30th September 1970), though 
he was allowed to continue in that capacity till 18 - 1 - 1971. 
But his appointment under the terms and conditions set 
forth in Ext, M - 1 shows that he was to be on probation 
for a period of six months from 19 - 1 - 1971. Even in the 
written statement of the workman ( paragraph 1 ) he had ad 
mitted that first appointment was on a temporary basis . In 
his application (Ext . W - 6 ) dated 16 - 7 - 71 addressed to the 
Regional Manager he stated : " I am a new recruit hardly 
spent six months probationary period . . . . " In Ext . M - 1 
dated 19 - 1 -71 he was given directions as to the terms of 
his new employment. Six months probationary period was 
specifically mentioned in it , which was to commence on 
19 - 1 - 1971. In Ext. M - 7 of the same date the workman made 
it declaration that he was to be made permanent later and 
that his probationary scrvice was liable to be terminated at 
any time without stating any reason . Ext, W - 3 , Ext. W - 4 
and Ext. W - 5 were his declarutions to show that his period 
or probation would have commenced only with effect from 
19 - 1 - 1971. Ext. W - 2 appointment order also indicated that 
he was appointed as a temporary Godown keeper wit ] 
from 17 - 8 - 1970 , In his evidence when examined before the 
Tribunal on 18 - 2 - 1977 48 WW - 1 he stated as follows : 


a 


Employers in relation to the management of the State 
Bank of India , 

AND 

Their Workmen 
APPEARANCE : 
On behalf of Employers, Shri C . L . Ganguly , Advocate, 

with Shri S . K . buli , Advocate and Sri A . K . Mitra , 

Addl. Law Officer , 
On behalf of Workmen , Shii K . B . Deb Krori, Advocate. 
STATE ; Assam 

INDUSTRY : Banking 


AWARD 


The Government of India , Ministry of Labour, vide their 
Order No. L - 12012 /67 / 74 .LR . III, dated 26th February, 1975 , 
Tefejred an industrial dispute existing between the employ 
ers in relation to the management of Tho State Bank of India 
and their workmen , to this Tribunal, for adjudication . The 
reference reads as ; 


" I was apointed as temporary Godown keeper in August 

1970 . On 19th January 1971 I was appointed pro 
bationary Godown kecper." 


It was clear from the cvidence and all the records kept 
and maintaincd in this case that the workman entered the 
services of the Bank as a Probationer only with effect from 
19 - 1 - 1971 and his prior service ending with 18 - 1 - 1971 was 
only on a temporary busis without any right to get continuity 
of service as a permanent incumbent . 


" Whether the action of the State Bank of India , Imphal 

in terminating the services of Shri Sushanti Deb with 
effect from the 10th July , 1971 is justified and if 

not to what relief is the workman entitled to ?" 
2 . The workman , Shri Sushanta Deb wus an employee of 
the State Bank of India at their branch in Imphal as a 
Godown kéoper . His first appointment was on a temporary 
basis from 17 - 8 - 1970 to 30 - 9 - 1970 in which capacity he con 
tințed in service till 18 - 1 - 1971 , On 19 - 1 - 1971 ho was how 
ever appointed on a six months probation in the same post 
vide Ext. M1 memorandum of appointment. Whilc 90 , on 
10 - 7 - 1971 his service was terminated vide Ext . W - 4 order 
dated 10 - 7 - 1971. It reads : 


6 . The next question is whether the management is cntitled 
to terminate his services under the provisions of para 522 of 
the Bank Award referred to above in the circumstances of 
the case . In case of such termination of services if such 
order of termination gives line to an industrial dispute the 
form of the order is not decissive and therefore the Tribunal 
which adjudicates the dispute should examine the substance 
of the matter and decide whether the termination is in fact 
discharge simplicitar or dismissal though the language of 
the order is one of simple termination of service . If it is 
satisfied that the order is punitive or mala fide or is made to 
victimise thc workman or amounts to unfair labour practice , 
it is competent to set it aside. The test is whether the act 
of the employer is bona fide. If it is not, and is colourable 
exercise of the power under the contract of service , or stand 
ing orders , the Tribunal can discard it and ind proper case 
direct reinstatement. 


" It has been decided by the Regional Manager s offlce , 

Shillong to terminate your services with 

effect. 
Your Services are accordingly terminated as from the 

close of business today and you will be paid one 
month s salary and allowance in lieu of notice." 


3. The management has relied upon the Bank Award made 
ynder Chairmanship of S . Panchapagesa Sastry in 1953 , the 
para 522 (Section IV ) of which the relevant portion icads . 
" The services of a probationer may be terminated by 

one month s notice or on payment of one month s 
pay and allowances in lieu of notice . " 


7 . The instant case is one in which the management had 
lost faith and confidence in the concerned workman , Long 
before the workman entered the services of the Dank he 
was employed under the Sterling General Insurance Co . Limi 
ted , Imphal. One Sri Roy was the Secretary of that In 
surance Company . Shri P . K . Mitter, who gave the temporary 


1864 

THE GAZETTE OF INDIA : MAY 21, 1977/VAISAKHA 31, 1899 [Part II – Sec . 3(ii)] 
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- - - - - 
appointment to Shri Deb 43 pei Ext. W - 2 order of appoint 661. In tho case of Workman v Motipur Sugar Factory, 
ment on 17 - 8 -70 was the Agent of the State Bank brauch AIR 1965 Supremo Court, 1803 it was observed that the 
at Imphal. There was cvidence that Roy, Deb and Mitter employer can justify the dismissal or discharge orders in 
colluded 10 raise fake loans from the State Bank branch court, when challenged by leading evidence to support its 
ut Imphal in the names of fictitious persons. In that regard cuse cven when enquiry held was detective or no enquiry 
thcie Wals an enquiry which was conducted by MW - 1 who whatsoever was held . The case of discharge and dismissal 
was the Agent of the State Bank at Shillong during the ic on the one hand and case of no enquiry or defective enquiry 
levant period . Ext M - 14 is the cport of MW - 1 who com on the other hand , according to ihe Supreme Court, stood 
pleted the enquiry . Page 4 of Ext , M - 14 deals with the on the same footiny . The question of malafiles or acting in 
collusion of Shri Deb in the loan liansactions . Dch is WWI colourable exercise of power , cannot aliye unless allegations 
admitted his handwriting in the originals of Ext, M - 8 , M - 9 and set up are unfolded und imaginary and the uct is motivated 
M - 9 ( a ), Ext. M - 10 , M - 10 ( a ) and Ext . M11 and Ext. W - 6 . These 

by somc Lilierior purpose . 
were some demand promissory notes, cheques and application 
for loans by third parties . The workman s connection with 
the bollowers of the loans was made out cven in his Ext . 
M - 11 lettci addressed to MW . 1 who conducted the enquiry 

10 . Nothing of the soit happened in the case on hand . 
Shii Mittes was chargeshceted for his illeged partisan com 

It was not in respect of a misconduct alleged against the 
plicity in the loan transactions. Ext. M - 13 wag tho charge workman during the course of his employment that the 
sheet levelled against him . He was also suspended from management lost faith and confidence in the workman . Bul 
service . One Nibohl Handloon ) Wallah who got thc loan it was in respect of his antecedent conduct long before he 
from the bank Wall found to be a fictitious person . Onc joined the Bank service that tho bank was compelled to 
Manipur Medical Stoice were alleged to have received loang, take action against the workman . It was proved without any 
but those loans were never received by them . Their names shadow of doubt that the workman wu3 directly involved 
appeared in the Schedule attached to Ext. M - 14 enquiry in some loan transactions against the interest of the Stute 
report . It was in the names of such persony that Shri Deb Bank of India while he was the employee of the aforesaid 
wrote cheques and promissory notes , His complicity in Insurance Company. The enquiry of MW - 1 cvealed that 
the loan transactions was amply brought out in the evidence the workman got himself involved in those transactions and 
during the enquiry which was conducted by MW - 1 . It was the enquiry officer was convinced that the allegations against 
thcrcforc material for the management to bavc entertained the workman was such that his continuance in the employ 
the view that Shri Deb , who was then an employce of the meot of the Bank was not in the best interest of the Bank , 
Bank . vcted against the interest of the bank and that it The Assistant Zonal Manager and the Zonal Manager nad 
would be suicidal for them to keep him in service . Ext . 

also came to the same conclusion . The complicity of tho 
M - 14 rcpoit was dated 23 - 3 - 71. Thercafler on 6 - 7 - 1971 workman was more or less admitted by him in his Fut. 
a report of Deh s complicity in the loan transactions was M11 petition addressed to the Enquiry Officer, Having found 
made to the Regional Manager . Ext , M - 15 was that report. 

all the circumstances against the workman it is apparent that 
On the basis of the recommendations of the Staff Superinten the management exercised their right of termination of his 
dent and Asstt. General Manager , the termination of the Mervices in accordance with law under para 522 of the Bank 
service of Deb was decided upon by the Regional Manager Award . In case of misconduct, it is open for the employer 
vide his older Ext. M - 151 (1) dated 6 - 7 - 1971. It was accord either to hold enquiry and dismiss the employce by way of 
ingly that Ext. W - 4 order of termination was passed . It was punishment or discharge him and pay all legitimate charges . 
passed the approval of the Regional Manager , 

The employer has a choice to adopt either of the cases , 

provided action is bona fide . The question of mala fidey or 
8 . The leading case on the point is one reported in 

Puting in colourable exercise of power as already pointed 
Chartered Bunk v . Chaiteied Bank Employees Union , AIR 

out by me, cannot arise unless allegations set up ure un 
1960 Supreme Court , 919, It laid down the employer s 

founded and imaginary , and the action is motivated by sonio 
powers as to the discharge simplicitor and the limitutions 

ulterior purpose . 
therton . The Chief Cashic of the Bank in that case reported 
acts of disobedience of the Cashier under him and declined 
to stand surity for him any further in terms of the system 
in force, which was necessay for holding the post of Cashier . 11. There is nothing in the evidence or in other circum 
Instead of holding enquiry and dismiss the cashier by way stances of the case that thc management had any other 
of punishment for misconduct , the Bank (lccided to terminato inotive in terminating the services of the workmun . The 
his services . The Supreme Court held even in such a CHIC workman was also not able to allege and prove any case of 
discharge was permissible if it did not happen to be a victimisation or of unfair labour practice . The workman s 
colourable exercise of power . The Supreme Court could not 

caso was not even taken up by any Union of the establish 
find the Bank in the circumstances to have acted in colourful 

ment for reddressing his alleged grievances . I find that 
exeicise of the rowci as good reasons were found to exist there is no case of mala fide conduct on the part of the Bank 
for it to act. The Supreme Couit stated : 

in the instant termination . So the termination of the work 
" In Buckingham and Carnatic Co . I td . v . Workers of 

nian s services has to be upheld . I do so , 
the Company , 1952 Lab , A . C ., 490 (LATI) , the 
Labour Appellate Tribunal had occasion to con 
Sider this mattei relating discharge by notice or 

12 . Tho principles set out in State Bank of India v N . 
in liell thereof hy payment of Waiges for a certain Sundra Money, 1976 ( 32 ) Indian Factories and Labour Rc 
period without assigning any reason . It was of ports , 197 regarding retranchment compensation cannot be 
opinion that cven in a Cuse of this kind the require applicd to this case since the period of the workman s ser 
ment of bonafidcs is essential and if the termination vicc did not enure for the period of one year as required 
of service is at colourable evercise of the power or by Sec . 25F of the Industrial Disputcs Act , 1947 . It con 
as a jesult of victimisation or unfrir labour practice not therefore be said that the termination is bad on account 
the industrial tribunal would have the jurisdiction of the management s failure to comply with the provisions 
to intervene and set aside such termination . Further of Sec . 25F of the above Act . I find iccordingly that the 
it held that where the termination of service is workman is not entitled to any retrenchment compensation , 
capricious , arbitrary or unnecessarily harsh on the 
part of the employer judged by normal standard 
of reasonable man that may be cogent evidence of 
victimisation or unfail labour practice . We are of 

13 . In the result , I find the termination of service of Sii 
orinion that this corectly lays down the scope of 

Sushanta Deb with effect from 10 - 7 - 1971 is justified and 
the power of the Tribunal to interfere where scr 

that he is not entitled to any other relief . The awird iy 
vice is terminated simplicitar under the provinons of 

made as above , 
contract, or of standing orders or of some Award 
like the Bank Award ." 

Dated , Calcutta , 

E . K . MOIDU , Presiding Olfiker 
9 These rules have bech sirnica in Mumgam Mills I td . 
v Industrial Tribunal, 1965 Supreme Court , 1496 and in L . 

The 2nd May , 1977 , 
Michael y Johnson Pumps Ltd ., AIR 1975 , Supreme Court, 

[F . No. L - 12012 /67 /74 -LR , INI / D . II . A . ] 
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New Delhi, the 13th May , 1977 

Irticles of value which may be kept in cabinets on 
S . O . - In pursuance of section 17 of the Industıial 

loose in the strong room will be that of the Cashier " 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govcin 

6 . In the Bipartite settlement itself the duties of . Hend 
ment Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute 

Cashier wire enumerated . This being a A Category Bank 
between the employers in relation to the manageincnt of the 

the duties Specified are in Appendix B of the settlement . It 
Central Bank of India , Gauhati and their workmen , which states, that their duties involve holding the bank s cash , 
was received by the Cent al Government on the 11 - 5 - 1977 . 

keys , and other valuables in afc custody jointly with an 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

ollicci and being accountable for them und being responsible 

(or the running ot the Cush Department. " 
AT CALCUTTA 
REFERENCE NO . 9 OF 1976 

7 The special responsibility entrusted with the Head Cashier 

cannot be ignored even if theię has been joint responsibility 
PARTIES : 

of the Head Cashier with the Agent or the Accountant for 
Employers in relation to the Central Bank of India, 

handling the keys of the Sting room and Cush Safe in this 

Teguid Teference has been made to a passage OCCļng in the 
AND 

Manual of Instruction , Thut passage ne.lds . 
Ihcii Workmca 

" Cash should be callefully checked at the close of every 
APPEARANCE : 

Jay by the Agent or tho Accountant or by a Senior 

Officia ] not connected with tho Cash Department and 
On behalf of Imployers - Shri S . Sarkar, Lubou Consultant. 

the daily Cash Balance Book ol Memo Book should 
On behalf of Wojkmen — Su P . K Goswami, Advocate . 

bear the signature in full of the checking officer to 

ceilly the correctness of the same " 
STATE , Assam 

INDUSTRY : Binking . 


AWARD 


The Government of India , Ministry of Laboul , vide then 
Order No. 1.- 12012 / 175 /75-DII ( A ), dated 2310 February, 
1976 , referred an industrial dispute existing between the emp 
loyers in relation to the Central Bank of India and their 
workman , to this Tribunal, foi adjudication The reference 
Teads : 
" Whether the dismissal from service of Shri Janardan 

Sarma, Head Casbiei, Shillong Blanch of the Central 
Bank of India by the Assistant Zonal Manager of the 
suid Baok , Gauhati is justified ? If not, to what 

relief is the said workman cntitled ? " 
2 . The Bank and the concerned workman filed wiitten 
statements raising various contentions. 

3 . This is a case where d domestic enquiry was conducted 
by the Bank against the workman in respect of his grosa neg 
ligence resulting in heavy (inancial loss to the Bank So, as 
usual the validity of the domestic enquiry was in question and 
a preliminary enquiry was held hearing both sides . I pa 
the order dated 1 - 3 - 1977 upholding the validity of domestic 
enquiry . A copy of the orde is attached to this awaid . 

4 In view of the substainability of the domestic enquiry , 
the next question that arises foi consideration in this refc 
rence is us to whother the management has brought home the 
guilt of the workman under para 19 ( 50 ) of the Bipartito 
Settlement dated 19 - 10 - 1966 and if so what, if any, is the 
quantum of punishment to be awarded to the wojkman taking 
into consideration all the circumstances of the case . 

5 Rçfçience had already been made in my previoris order 
that the enquy officer came to the conclusion that thc work 
man was grossly negligent in the discharge of his duties and 
responsibilities on the foot of thc cvidence of two witnesses 
examined by him during the domestic enquiry Thell cui 
dence cstablishes that the workman Loncerned had been 
handling the cash primarily 111 the Cash Section and that the 
entire responsibility for the loss of the cash rosted with him . 
That cvidence is consistent with the Manual of Instiuctions 
issued by the Bank in Volume VII These instructions pio 
vide for dual control over Strong Room and Cash Safe It 
reads : 


This rule of the Manual does not in any manner icduce the 
responsibility of the Head Cashier in the matter of hundling 
cash on hand . It is the Houd Cashier who has to take out 
cash from the Cash safe foi day to day use and he will be 
in touch with the entire quantity of the cash in tho safe. In 
another place of the Manual it is observed , " Bundles of notes 
when being taken out of the Sufcs for use , as also when 
being placed back in the Sate having not been utilised for the 
day s transactions, should be checked . Thcii corectness ag 
to the amount, should not be taken for granted on the piesump 
tion that the bundles appear to be in tact. Without such 
checking, it is possible that any clever pilfering of notes 
from the bundles will he undetected for a long time " The 
underline 14 that of mine This is really what happened in 
the instant casc . When the lead Cashier takes out and puts 
back the bundles of notes he has a primary duty to see 
that thosc Bundles are intact. The surprise check by ille 
Internal Auditoi on 25 - 8 - 1971 revealed that out of ono 
thousand Government curiency notes of the denomination 
of Rs. 100 bound in a bundle of 10) packets of Rs 100 cach , 
only 183 pieces wcie genuine and the balance of 817 were 
icplaced by pieces of plain white paper accuratcly and 
Suitably cut out to the size of Government cuirency notes of 
the amc denomination . On account of the malpiactice and 
fraud piactised the Bank sustained a loss of Rs. 81. 700 . If 
the Head Cashier primarily hud bestowed some care and 
cution as to the bundles of notes kept in thọ Cash Safc 
the Bank would not have sustained the loss . 


8 Having established the huge loss of the Bank s cash out 
of the Cash Safe by the evidonce adduced and other cucum 
stanccs brought out in the cuse the irresistable conclusion is 
that the Head Cashier is piimynily responsible for the loss. 


9 The chuige under Pallet 19 5 ( ) of the Settlement is 
proved gunst the Head cashier beyond a reasonable doubt 
und he is found to be guilty of the charge of gross misconduct 
Huc to his grous ncgligence I have gone through the evi 
dence carefully and heard the argument of the learned Coun 
sel of the workman as a result of which I am convinced and 
9411sfied that thc only just and proper punishment to be 
meted out to the workman in this Cuise is one of dismissal 
from Servicc . The management has excicised its discietion 
properly in dismissing the workman I find that no alteration 
in the punishment is called for in the circumstances of the 
casc T ..king into consideration all thc ciicumstances of 
the case , I hold that the dininissal front service of Shii Janar 
duu Sarind, jledd Cavliei , Shillong Bianch of the Cential 
Bank of India is justified Therefore he is not entiiled to 
any jelief 


one cach be open 


of the 


“ Both the strony 100m door and the cash Safe should 

have double locking systemie as can be opened 
only by the use of two keys , one cach of the two 
heys of cash safe and of the two heys of the strong 
100in holl be kept by the Chici The second set 
hall hert hy the Agent or In - chu Oi Accountant 
This dilungenent of dual contiol is devised to ensure 

safety and as a matter of abundant caution " . 
Then it adda, 
" Nevertheless , the primary responsibility for all cash and 

Other valuables held in the safe and also foi other 


Hull kent be kept 


An award is passed accordingly . 

F , K MOIDU , Prestling Officer 
Dated , Calcutta , 
The 30th April , 1977 


- 


- - 


- 
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CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL Accountant and Mahendra Chandra Das were the two witnes 
AT CALCUTTA 

ses examined by PW - 1 doing the domestic enquiry . At en . 

quiry stage PW - 1 asked the workman whether he wanted to 
Reference No. 9 of 1976 

Cross -examine any of the management witnesses Janardan 

Sarma rcfused to cross - examine them lle had nothing to say 
PARTIES : 

against the enquiry . His only grievance was that the enquiry 
Employers in relation to the Central Bank of India , 

officer sbould have stayed the enquiry ponding the disposal 

of the criminal case . On completion of the enquiry PW - 1 
AND 

prepared his report and finding . Ext. M - 12 is the finding 
Their Workmen 

Tived at by PW - 1 against the workman that he was guilty 

of gross negligence resulțing financial loss to the bank to the 
APPEARANCE : 

tuc of Rs. 81,700 . 
On behalf of Employers .- - Sri S. Sarkar , Labour Consultant. 3 . Cf the two charges levelled against the workman under 

Ext. M - 1 chargeshcet, the first charge of misappropriation was 
On behalf of Workmen . -- Sri P . K . Goswami, Advocate . 

dropped during the cnquiry and the enquiry officer concentrated 
on charge No. 2 which deals with the gross -misconduct of 
the workman resulting financial loss lo the Bank PW - 1 had 

even in the beginning of the enquiry had informed the work 
AWARD 

man that he would enquire into charge No. 2 only . PW - 1 

found Janardan Sarma guilty under clause ( ) of para 19 . 5 
The preliminary enquiry under the Reference dated 23 -2 - 76 Chapter XIX of the Bipartite Settlement dated 19 - 10 - 1966 
arises on account of the dismissal of Shri Janardan Sarma und PW - ) lccommended his dismissal from service under para 
from the service of the Central Bank of India on the strength 19 . 6 ( 4 ) of the same Settlement. Therefore Ext M - 13 show 
of the Order of dismissal dated 14 - 3 - 1975 ( Ext, M - 14 ) passed CALSO notice was issued to him on 12 - 12 - 1974 directing him 
by the Assistant Zonal Manayer , Gauhati after a domestic to appear to make his representation , if any, of the question of 
enquiry conducted against thc said Janardan Sarma for his his disinissal from service . Since there was no response from 
gross negligence resulting in financial loss to tho concerned the workmun , the Asstt. Zonal Manager igsucd Ext, M - 14 dis 
Bank to the tune of Rs. 81. 700 . Janardan Surmát was the missal order on 14 - 3 - 1975 . 
Head Cashier of the Shillong Branch , Central Bank of India , 

4 . We have to consider at this stage whether the enquiry is 
Whilc 90 , the Internal Auditor of the Bank one Sundara 

invalid on account of the management s allcged failure 
Raman visited the Shillong Branch on 15 - 8 - 1971 for ins 

to 

Collow the principles of natural justice in the conduct of the 
rection . On his direction Janardan Sarma and S . K . Guha , 

domestic enquiry or thc enquiry proceedings held in that con 
the Accountant of the Branch opened the Strong Rooni. The 

nection or in any other manner on account of the failure to 
Cash Sufe with the duplicate key which each of them hud in 

follow and Statute , Rules or law applicable to the casc . Before 
their custody and the Internal Auditor checked the cash on 

considering the points urged on behalf of the workman it is 
hand in the Cush Safe in their presence . While checking 
the cash it was found that out of one thousand pieces of 

necessary to answer the argument of the learned Advocate of 
the Government Currency notes of the denomination 

the management . His argument is that the Central Bank of 
of 

India being a nationalised Bunk is a Corporation whose rules 
Rs. 100 bound in 1 bundle of 10 pachets of hundred pieces 

and regulations have force of law , thereby the employecs 
each , only 183 pieces werç genuine and the remaining 817 

and 

getting a statutory status and as slich 
were replaced by pieces of plain white paper accurately 

the Statutory 

ure authorities within the meaning of Article 12 of the Indian 
suitably cut out to the size of the Government currency notes 

Constitution . Therefore the employees have no remedy to 
of the sainc denomination . The Internal Auditor found that 

move this Tribunal under the Industrial Disputes Act, 1947 
on account of the malpractice and fraud practised by the Head 
Cashier who was the sole Cashier of the branch the bank 

since their remedy , if any, is to be found within the rules and 

regulations made by the Bank . And hence it is contended that 
sustained a loss of Rs. 81 , 700 . A report of the loss was 

the reference itself is invalid . 
sent to the Calcutta otlice immediately and police was alsc 

In support of this contention 

reliance is placed upon the decision reported in Sukhdev 
contacted. The police took Janardan Sarma into custody on 

Singh & others v . Bhagaram Sardar Singh Raghuwanshi & 
the same day. Ell. M - 5 dated 26 - 8 - 71 is the report of the 

Another , 1975 Supreme Court Labour Judgement ( Volume 
Internal Auditor adressed to thc Culcuttal office . On 
21- 10 - 1971 vide Ext, M - 7 Janadan Suu ma was suspended 

12 ), page 48 . That decision has 19 application to the facts of 

the present CISC . The beneficiul social remedy provided for 
from service , 

in the Industrial Disputes Act, 1947 is unaffected by the Rules 

and Regulations made by the Corporate Body. An industrial 
2 . Ext . M - 8 show cause notice was sent to him to explain dispute is outside the purview of the rules and regulations so 
his conduct regarding the loss of bank s moncy , Ext . M - 8 far as the benefits conferred upon the cmployees and emp 
was issued on 17- 5 - 1973 . Exts. M - 3 , M - 9 and M - 11 were 

loyers . The fact that a Banking Company is included in the 
the replies which Janardan Sarma sent on each occasion 

categories of institution under Sec. 2 (a ) ( i) of the Industrial 
illeging that pasallcl domestic enquiry shall not be held 

Disputes Act , 1947 is a circumstance to show that the appro 
against him until the criminal casc came to an end . How 

prixto Government has the right under Sec . 10 of the Act 
cver , thc munagement issued Ext. M - 1 chargc shect against 

to refer any industrial dispute bewcen workmen and their 
the workman On 1 - 6 - 1974 , The charges were ( 1 ) that he 

employers to the concerned Industrial Tribunal for adjudi 
misappropriated an amount of Rs. 81,700 and ( 2 ) that he com cation . I find that right has not been taken away on account 
mitted acts amounting to gross negligence which resulted in of the Rules and Regulations of the Bank laking the force 
loss caused to the Bank or likely to be caused . Janurdan of law coming within Article 12 of the Constitution . The 
Sarma Jid not give a satisfactory reply to the charges . Hence point urged by the management on this account is untenable . 
the management deputed S . M , Basu , Superintendent Cal 
cutti Zonal office as enquiry officer . Ext. M - 15 is his order 

5 . The next point to be considered is whether it was ob 
of appointment as enquiry officer . Enquiry was conducted Jigalory on the part of the management to stay the proceeding 
on the 14th and 13th of June, 1974 . Ext. M - 2 and Ext. M - 4 of the disciplinary action on account of the misappropriation 
were the enquiry proceedings. Janardan Sarma was present part of the work man s guilt which WAS sent to the police 
throughout the enquiry procecding . He signed at cvery page Cor investigation . It was truc that the police arrested the work 
of the proceedings , but he refused to cross - examine witncsacs man on 25 - 8 - 1971 when thc cash was found missing from 
of the management and also failed to produce his cvidence the bank s safe . Ho was also released on bail in due course . 
in defense . All the documents were produced and marked But the police did not file any chargesheet against the work 
in his presence . He did not raise any objection either in man . There was no criminal trial pending heforo any court 
the cxamination of witness or making the documents which when the domestic enquiry was held and completed . It was 
were proved against him . The only ground alleged by the pointed out now at the hearing that he police had filed a 
workman concerned that the domestic cnquiry was invalid chargesheet against the workman , That was not very mate 
when a police case was pending had been found agninst him tial for hic purpose of this case , Parn 19 . 4 of tho Bipartite 
by the enquiry Officer . PW - 1 is the concerned 1102iry officer , Settlement dated 19 - 10 -1966 govern the case . The manage 
He proved that a proper and fair enquiry had been conducted ment was therefore correct in continuing with the domestic 
against Janardan Sarma in his presence. S . K . Guha , the enquiry . The workman was not correct in his conduct in 
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on 25- 8 - 71 at thc Shillong branch of the bank in the presence 
of tlic wohnan himself, The Stron ) 100m and the Sufc were 
opened by the lonel in the resence of the Interual Al 
ditor and thereafter he checked the Cash , It wils then he pre 
pared Exl. M - 5 . The facts alleged in Ext , M - 5 weic within 
thic speciul knowledge of the workinan , Thosc facts were 
fully set forth in the show canse notice , Fxt M - 8 cated 
17 - 5 - 73 which was sent to the workman beforç the charge 
was frumcd against him . On receipt of Ext, M1- 8 the work 
man sent a icply to it , Ext. M - 9 , dated 30 - 5 - 1973 . But he 
never disputed the facts set out in Ext. M - 8 , much less he 
gave any contrary version of the case . It was clear that the 
workman was not prejudiced at all on the enguiry ollicer 
udmittiny Ext , M - 5 in evidence during the domestic enquiry . 
The workman did not raise any objection to it at any time. So , 
I cannot find that any prejudice had been cause to the 
wojhman on this account. The objection (in this account in 
over - ruled , 


refusing to participate in the onquiry, Ho was given every 
help du 351tance in defending the case . However, lic HS 
Pescht throughout the cuyuuy procedung und lie bid atlied 
his siunatule at every page of the enquiry proceedings regard 
ing the fair and proper conduct of thc cnquiry . Tho conten 
tion of the workman that he did not get pioper heuring 
therefore cannot be entertained . 

6 . Il iş itlevant to point out that the enquiry was not 
conducted on the main question as to the misappropriation 
of bank funds. The charge on misappropriation was droppeu 
hy PW - 1 when he started the y . The churge wus con 
fined to para 19 . 5 (j) of the Bipartito Settlement, which 
provides ihat " doing any acl prejudicial to the interest of 
the bank or gross negligence or negligence involving or likely 
to involve the Bank in serious loss " . This forms charge No , 

in the chargesheet levelled against the workman , It is 
designated as " gross misconduct" in para 19 . 5 of thc Bipar 
tite settlement. So the workman could not have contended bc 
fore the onquity officer that the enquiry shall be stayed . I 
find no substance in this argument. 

7 . It is then contended that the PW - 1 , who conducted the 
domestic enquiry had no jurisdiction to conduct the enquiry 
sit he had not been properly appointed to conduct thc un 
quilty . Para 19 . 14 of the Bipartite Settlement dated 19 - 10 - 1966 
provides for the appointment of enquiry ofliceis . In this case 
there cannot be any dispute that Shu S . N . Basu is one of 
the officers appointed by the Chairman for the purpose . 
Ext . M - 16 notice at page 8 specified the name of Shi Basu 
13 an enquiry officer . That appointment by itself is sufficieut 
to comply with the provisions of para 19 . 14 of the Settlement, 
His authority to enquire into the misconduct is also establish 
od by Ext, M - 15 letter as well as hy Ext. M - 17 message . 
PW - 1 has mentioned about Ext. M - 17 message in his evidence , 
Taking into consideration thc cffect of Fits M - 15 , 16 and 17 
together with the evidence of PW - 1 , it was cstablished beyond 
dispute that the appointment of the cnquiry officer was 
truely and validly made. 

8 . During the course of the domestic enquiry PW - 1 Sug 
gested that he might make a local inspection of the spot in the 
Shillong bunch where the occurence took place. But he 
lid not make any such local inspection , much less he made 
any efcience to it in the cnquiry report upon which his sind 
inx Wus hased . The Icarned Counsel of the workman argued 
that the PW - 1 having made a suggestion for local inspection 
he should have made such inspection or at least he shall 
he deemed to have mude it without giving an oprostunity to 
the workman to put forward his case . I do not think the least 
cc counsel could built up case on issumptions MW - 1 
had declared categorically that he never made a local ins 
nection , WW - 1 workman had no case in his cviilence that 
MW - 1 mude any such local inspection . In the sence of any 
icference in the enquiry rerort regiuding the local inspection 
the fact of a suggestion hy MW - 1 during the domestic coqujiy 
that he would make a local inspection could not in any man 
ner prejudice the workman . I find that this point of argument 
of the learned Counsel cannot be 1Cuepted . 


11 . It is admitted that the Assistant Zonal Manager passed 
Ext . M - 14 order of dismissal. It was based upon the finding 
arrived at by MW - 1 that the workman is guilty of the charge. 
The conclusion by the Zonal Manager that the workman shall 
he dismissed could not be disputed . Ile wits the proper autho 
rity to pass the order of dismissal. He had accepted the finding 
of the enquiry officer . It cannot be said that he did not apply 
his mind to the facts of the case before the order of dis 
missal was passed . I ſind no invalidity or other defcct in the 
order of dismissal. 


12. The last question to be considered is whether the finding 
fry the enquiry officer against is founded on evidence or whc 
ther the conclusion arrived at is preverse . The enguiry officer 
had based upon the evidence of the two witnesses examined 
before him . They were the Accountant and the Cash Peon , 
who were directly concerned with the Strong room and the 
Cush Safe along with the conccined workman . Enquiry 
officer had accepted their evidence . It has to be udmitted that 
the workman being the lead Cashier of the Shillong branch 
wils equally liable to account for the loss of a huge sum of 
money out of the Safe kept in the Strong room . Evidently 
he was to operate upon the Cash Safe just as the Accountant 
or Agent. The workman , however, could not throu the whole 
blame on either the Accountant or the Agent and say he is 
110l guilty of any charge . The cvidence of the two witnesses 
cxamined on the management side proved that thc workman 
dealt with the Cash kept in the Safe during the relevant 
pcuiod . That evidence would be sufficient to holul the workman 
to be guilty of a charge under para 19 ( 5) ( j) of the Ripajtitc 
Settlement, Negligence involving or likely to involve the bank 
in scious lose is a gross misconduct under para 19 (5 ) 
(j) of the above settlement find that the conclusion 
was based on evidence and it cannot be said to be perverse . 


9 . MW - 1 relied upon Ext. M - 6 alleged acmission of the 
workman in his enquiry report as an addition : circumstance 
that he was guilty of the charge Thc workman disputed the 
truth of Ex . M - 6 admission on the 110und thrt it wil , taken 
while he was in police custody Fist of all FXIV - 6 admission 
docs not relate to the specific charge for which he was found 
guilty by the enquiry officer Secondly MW - 1 came to the 
conclusion of the workman s guilt not on the admission (Fxt 
M - 6 ) alone on the other hand he depended inon oral cvi . 
dence of two witnesses as well as the entries in the hooks 
of account and registeis . So the conclusion trived at by the 
enquiry officer that the workman is guilty of the charge can 
not be brushed asitle as it was 1101 based 100n Fit M - 6 
alone Any way, he cmphasized the fact in his rerurt that 
the evidence of the two witnesses hc cxamine hefore him 
was sufficient to holl that the workman will guilty of the 
charse . So cien Pxt M - 6 is excluded from the evidenie 
theie was suffiricnt material hefore MW . 1 to holi the work 
man guilty of the chiu ge This point also in foundt cainst 
the workman . 


13. In the iesult, I find that the domestic enquiry is not 
viliated on any of the grounds alleged by th workman . So 
the domestice enquiry is found valid and binding on the 
workmun . 

The icference will he posted to be heard on 19th Spril, 
1977 at the next Gauhati sitting of the Tribunal undei Sec . 
11A of thc Industrial Disputes Act, 1947 . 
Dated , Calcutta , 

EK MOILU , Presiding Officer . 
The 1st March, 1977 [F . No. L -12012 / 175 / 75 - D . II. AJ 

R . P . NARULA, Under Secy. 


10 The workman never raised any disnitc before the 
enguiry officer when Ext M - 5 was proluced by the Present 
ing Onicer and marked in the asoceeding neninst him Ext 
M - 5 is the report of the Internal Auditor vhich he prepucd 
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नई दिल्ली , 2 मई, 1977 
का० आ01528 – भारतीय राक श्रमिक विनियमन , 19-18 के विनियम 
26 के अनुसरण में और भारत सरकार के श्रम मवालय की अधिसूचना 
मज्या का० प्रा० 1598, तारीख 15 अप्रैल, 1971 का अधिक्रमण करते 
हए, केन्द्रीय सरकार कारखाना मलाह सेवा और थम विज्ञान केन्द्र , केन्द्रीय 
श्रम विज्ञान केन्द्र , प्राफ ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे , सायन , बम्बई - 22 ( डी० 
ही ) के उप महानिदेशक को उक्त विनियम के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी 
के रूप मे मनोनीत करती है । 

[संख्या एम०-170 13/ 1/77-फैक्ट ] 

० चन्द्र मौली , निदेशक 


purposes of the said Act , for a period of six months from 
the 22nd November, 1976 ; 

And whereas the Central Government is of the opinion 
that the public interest requires the extension of the said 
period liy al further period for six months ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the 
proviso to sub- clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby declares the said industry to be a pub 
lic utility service for the purposes of the said Act for a 
further poriod of six months from the 22nd May, 1977 . 


[ No . S . 11017 / 4 / 77 / DI( A )] 
L . K . NARAYANAN , Desk Officer. 


New Delhi, the 6th May , 1977 


New Delhi, the 2nd May , 1977 
S . O . 1528. In pursu.ince of regulation 26 of the Indian 
Dock J.abourers Regulations, 1948, and in supeisession of 
notification of the Government of India in the Ministry of 
Labour No . S .O . 1598 dated the 5th April , 1971 , the Central 
Government hereby nominates the Deputy Director General , 
Factory Advice Service and Labour Institutes , OII Eastern 
Express Highway, Sion , Bombay - 22( DD ) as the authority 
for the purposes of the said icgulations . 

[ No. S-17013 / 1 / 77- F.AC .] 
V . CHANDRA MOWII, Director 


S . O . 1530. - In pulsuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, Madrag, in the industrial dis 
pute helween the employers in relation to the Management 
of Dalmiu Magnesite Corporation , Salem and their work 
men , which was icceived hy the Central Government on the 
28th April , 1977. 

BEFORF THIRU T . N . SINGARAVFLU, RA.. R. L. , 


Presiding Oficer 
Industrial Tribunal, Madras , 
( Constituted by the Central Government ) 


Industrial Dispute No. 19 of 1977 
( In the matters of the dispute for adjudication under Sec 
tion 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 between 
a workman and the Management of Dulmin Magnesite Cor 
poration, Salem) . 


BETWEEN 


Thirumathi Kumarayec , Parnbanharadu , 

PO., Oinilur Taluk , Salein Distric 


Vellalkalapatti 


नई दिल्ली , 2 मई , 1977 
का० आ01529 - - केन्द्रीय सरकार ने यह ममाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐमा करना अपेक्षित था , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम ,19 17 
( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( क ) के उपखण्ड ( VI ) के परन्सुक 
के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
मख्या का प्रा० 4536 नारीख 11 नवम्बर , 1976 द्वारा किसी तेल 
क्षेत्र में मेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनो के लिए 22 नवम्बर , 1976 
मे छ: माम को कालावधि के लिए एक लोक उपयोगी सेवा घोषित किया 
प्या ; 

और केन्द्रीय गरकार की राय है कि उक्त फालावधि को पागे छ 
माम की कालावधि के लिए बनाया जाना लोक हित में अपेक्षित है ; 

अत , अम , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 19.17 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 2 के खण्ड ( ट ) के उपरखपतु ( VI ) के परन्तुक द्वारा प्रवन 
गमिसयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को 22 मई , 
1977 में आगे , माम की कालावधि के लिए लोक उपयागी मेवा 
थोपित करती है । 


AND 
The Works Manager, Dalmia Mugnesite Corporation 

P. B . No . 508, Salem- 12 . 


REFERENCE 


Order No . 1 - 29011 / 40 / 76 DIIIB, dated 27. 2 - 1977 of 
___ the Ministry of labour , Government of Indit . 


I his dispute coming on this day for heuing, upon penis 
iny the icfcience , and all othei material papeis on rocord 
and upon hearing the arguments of Thiruvalurgal , T . S . 
Gopalan and P . Ibrahim Kafulla , Advokates for the Mil 
nagement and the worker being absent, this Tribunal inade 
the following . 


[मंख्या एम - 11 10 17/ 4/ 77- 1- 1 ( प ) ] 

पाल के . नारायणन , रेक अधिकारी 


AWARD 


This is an Industrial Dinpite het een thc Mangement 
of Daliniu Magnesite Corporation , Sulem 11 its worker ini 
respect of the matter gpecified in the Schedule to the refe 
ience . This reference was made by the Government of 
India in its Order No. L - 29011 /40 76 DIIB , Jated 27th 
February , 1977 of the Ministry of Labou " for adjulication . 

12 ) The issue jeuclis ils follows : 


New Delhi, the 2nd May, 1977 
S. 0 . 1529 - - Wherells the Central Government being 5.111५ 
lied that the public interest so required , had declined by it 
notification made in pursuance of the provisions of the 
proviso to sub -clause (vi) of clausc ( n ) of section (2 ) of 
the Industrial Disputes Act , 1947 (1 + of 19471 , bcing the 
notification of the Government of India in the Ministry of 
I abour No. S . O . 4536 clated the 11th November, 1976), the 
service in any oil field to be a public utility service for the 


Whether the action of the Management of Dalmiu Mag 

nç itę Corporation , Salem is justified in dismisyjny 
Smi. Kumirayce, Crouhc Mazdoor with etlect from 
4 - 5 - 1976 as a result of the findingy of the domestic 
enquily proceedings ? If not, to whot benefits she is 
entitled ? 


- - 


- 


1 
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( 3 ) Notice of the hearing of the dispute was personally 

Ex. M -6 /9 -4- 76 - Findings of the Enquiry Officer , 
served on the worker on 23 - 5 - 1977 and she was absent on 
the date of the hearing on 28 - 3 - 1977 . However, the Tri 

Ex . M - 7 / 14 - 4 -76 — 2nd Show Cause Notice proposing the 
bunal adjourned the matter suo motto to 11- 4 - 1977 . The 

punishment of dismissal. 
Management was represented by learned counsel Mr, T . S . 
Gopalan , On the adjourned date on 11 - 4 - 1977 , the worker 

Ex. M -8 /17-4 - 76 — Reply hy Thirumathi R . Kumaruvee 
was again absent on 11 - 4 - 1977 and there was no rtpresenta 

to Fx M - 7 . 
tion . The Management was present and the matter was 
posted for disposal on 12 - 4 - 1977 . 

Ex. M - 9 / 3 - 5 -76 — Dismissal order issued to Thirumathi 

R . Kumar yec , 
( 4 ) Lourned counsel for the Management produced the 
Jocuments on his side and they were exhibited as Ext. M - 1 
to M - 10 , I have perusçd the same and heard learned conn 

Ex. M - 10 - Disciplinary Action Chart relating to Thiru 
sel for the Management. According to the Management, 

mathi R . Kumarayce . 
the worker Smt. Kumarayee was a Creche Mazdoor in charge 
of the children of the women employees coming for work , Note : Partics are directed to take return of their docil 
It is stated that she disobeyed the orders of tho superiors in 

ment , within six months from the dote of the 
refusing to wash soiled clothes of the childien . Fx . M - 1 

Award . 
discloses the duties of the delinqucnt, and obviously , cleaning 
of clothes was one of the duties assigned to her . According 

THIRU , T. N . SINGARAVELU , Presiding Ollice 
to the Management, the delinquent refused to wash the 
clothes of the children on two occasions on 27 - 3 - 1976 and 

[No. L -29011 / 40 / 76 -D INB] 
31 - 3 - 1976 and she disobeyed the orders of the superiors. 
Thereupon, the Management gave a show cause notice under 

V , VELAYUDHAN , Under Secy . 
Ex . M - 2 . The delinquent gave an explanation on 1 -4 - 1976 
under Ex . M - 3 denying the l cfusal, The Management WIS 
not sutisfied with the explanation and therefore constituted 

S . O . 1531. - n pursuancc of Section 17 of the Industrial 
A domestic enquiry and she participated in the enquiry . Wit Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
nesses were examined by the Enquiry Officer and the worker 

hercby publishes the following award of the Central GOV 
was given opportunity to cross- examine the witnesses. On 

ernment Industrial Tribunal No . 1 , Dhanbad in the indus 
the evidence , the Enquiry Officer came to a conclusion that 

trial dispute between the employers in relation to the 
she was guilty of misconduct-vide Ex . M - 6 . 

mapagement of Bastacolla Colliery of Bharat Coking Conl 

Limited , Post Office Dhansar, District Dhanbad and their 
( 5 ) The Management accepted the report of the Enquiry 

workmen , which was received by the Centrul Government 
Officer and gave a second notice Ex , M - 7 to the worker 

on the 23rd April , 1977 . 
indicating the proposed punishpient. Ex. M - 8 was the 
reply by the worker Smt. Kumarayee and the Management 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
took into consideration the explanation as well as thc pust 
conduct of the worker and it exercised its discretion to dismiss 

TRIBUNAL NO . I AT DHANBAD 
her from service . Ex . M - 9 is the order of dismissal. 
(6 ) I have persed the records and I am satisfied that 

In the matter of a reference under section 1041Xd) of the 
the delinquent had every opportunity to defend herself 

Industrial Disputes Act, 1947 
in the domestic enquiry . There is no irregularity or defect 

Reference No. 6 of 1976 
in the domestic cnquiry nor are the findings Perverse , lt 
appears from the previous records, viz ., Ex. M - 10 that this 
was not the first occasion that the delinquent disobeyed the 

(Ministry s Order No. L - 20012 /70 /76 /DUIIA , 
orders of the superiors and Ex , M - 10 discloses that she 

dt. 21- 10- 1976) 
has been warned for disobedience on seven previous occ4 

PARTIES : 
sions from 1973 to 1976 . Therefore I see no ground ) 
interfcrc with the order of the Management in dismissing 
her from Service . As stated carlier , the delinquent herself 

Employers in relation to the management of Bastacolla 

Collicry of Bharat 
has not chosen to contest this cusc und left this matter to 

Coking Coal Limited , Post 
proceed ex - parte . For all these reasons, I hold that the 

Office Dhangar, Dist. Dhanbad 
delinquent-worker is not entitled to any relief. Consequently 
the claim is negatived . An ward is passed in these terms. 
No costs . 

Their Workmen . 

APPEARANCES : 
12th April, 1977 

For the Employers - Shri S . S . Mukherjee , Advocate , 
111RU T . N , SINGARAVELU . 

For thọ Workmen — Shri Shankar Bose, Secretary, 
Preşiding Officer 

Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh , Dhanbad . 
WITNESSES EXAMINED 

STATE : Bibar. 

INDUSTRY : Coal. 
For both sides : Nil, 

AWARD 
DOCUMENTS MARKED 

Tho Central Government, in exercise of the powers con 
For worker : Nil. 

ferrod by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the 

Industrial Disputes Act hus referred the following dispute for 
For Management : 

adjudication to this Tribunal, namely : 
Ex . M -1 — List of duties of Creche Mazdror. 

" Whether the action of the management of Bastucolla 

Collicry , Messrs Bharat Coking Coal Limited , Post 
Ex. M - 2 /31- 3-76 – Charge sheet issued to Thirumathi 

Office Dhansar, District Dhanbad in refusing to 
R . Kumarayce . 

mako the following casual Wagon Loaders as re 
Ex. M -3 / 1 -4-76 _ Explanation of Thirumathi R . Kumara . 

gular /Permanent is justified ? If not, to what 
yee to Ex, M - 2 , 

relief is cach workman cntitled and from which 

date ? 
Ex . M - 4 / 7 - 4 - 76 -- Notice of enquiry issued to Thiru R . 

1 . Shri Lakhan Nonia 
Kumarayee . 

2 . Shri Jagdish Nonia II 
Ex . M - 5 / 8 - 4 - 76 _ Enquiry Proceedings. 

3. Smt. Sukeri Kamin 
25 G1/ 77 --- 25 


for disobedi Ex M - 10quent disoberat this 


AND 
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4 . Shri Mahendra Nonia - I 
5. Smt. Fulmatia Kamin 
6 . Shri Dillu Ram 
7 . Shri Kamta Dusad 
8 . Shri Sita Dusadh 
9 . Shri Bincshwar Dusadh 
10 . Shri Bhichan Dusadh 
11. Shri Nunu Jadav 
12 . Shri Ram Rachiya Chamar 
13. Shri Chandrika Dusadh 
14 . Shri Ram Kishun Dusadh 
15 . Shri Ram Dutta Jadav 
16 . Shri Shiv Dutt Jaday 
17. Shri Prahlad Dusadh 
18 . Shri Kailash Dusadh 
19 . Shri Deobrat Dhobi 
20 . Shri Rajendra Prasad 
21. Shri Jagdish Nonia 
22 . Smt. Jirwa Kamin 
23 . Smt. Lakshpatia Karin 
24 . Shri Mahendra Noniu - II 
25 . Smt. Piyaria Kamin 
26 . Shri Bisbu Mabato 
27 . Shri Brahmadeo Dusadh 
28 . Smt. Parwatia Kamio 
29 . Shri Deonarayan Mahato 
30 . Shri Ramastray Jadav 
31 . Smt. Rajpatla Kamin 
32 . Shri Mahadeo Passi 
33 . Shri Jawahir Bhuiya 
34 . Shri Ramratan Bhuiya 
35. Shri Bandhan Dusadh 
36 . Shri Ram Bilash Nonia - JI 
37. Shri Babulal Bhuiya 
38 . Shri Somar Dugadh 
39 . Shri Ayodhya Dusadh 
40 . Shri Shyamlal Bhuiya 
41. Smt. Methi Kamin 
42 . Smt. Kunti Kamin 
43 , Smt. Bhabiya Kamin 
44 . Shri Jagrup Nonia 
45 . Smt. Somarin Bai 
46 . Shri Bisheshwar Kabar 
47 . Smt. Jalwa Kamin 
48 . Shri Mohan Turi 
49 . Shri Bandhau Chamar 
50 . Shri Jagdigh Bhuiya 
51 . Shri Mangar Turi." 


the work of wagon loading used to be handled by con 
tractors; that aftor nationalisation , the Bharut Coking Coal 
Limited abolished tho contract system and absorbed the 
wagon Toaders in a casual pool, as all of them could not be 

against permanent posts because the wagon load 
ers were surplug to requirements ; that it (Bharat Coking 
Coal Limited ), as a matter of its industrial relations policy, 
did not retrench the purplus wagon loaders to avoid in 
evitable hardship , that even the permanent Wagon louders 
Are surplus to requirements and have to be given alternative 
jobs of truck - loading, soft-coke making , stacking , screening 
And other allied operations , to keep them busy ; that the 
Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh raised an industrial 
pute that these 51 casual wagon loaders should be made 
permanent because many of them hud put more than 240 
days of work in the years 1974 and 1975 ; that it ( Bharat 
Coking Coal Limited ) could not accept this demand be 
causo of its grave repercussions throughout the coal mining 
industry in asmuchas casual workmen on jobs other than 
wagon loading would also have claimed similar concession ; 
that acceptanco of the demand of these 31 workers would have 

dlated the labour strength on the permanent roll which 
already had a surplus strength ; that there would have 
been no option left to it ( Bharat Coking Coal Limited ) 
erccpt to resort to retrenchment, as the way out of 
the trouble that cven the casual wagon loaders enjoy 
all the fringe benefits available to permanent wagon 
louders except that of lay -off compensation , and that there 
is no statute or contract of service or rulc or regulation which 
makes it obligatory on its part to make all the casual wagon 
louders as permanent wagon loaders. 

3 . In the rejoinder to the written statement of Bharat 
Coking Coal Limited , the Rashtriya Collicry Mazdoor Sangh 
has introduced the plea that refusal to mako these 31 per 
manent amounts to unfuir labour practice . 

4 . Originally , Bustacolla , Victory , Liberty and Chandmari 
were four distinct and separate collieries. Chandmari was 
merged in the Bastacolla Colliery after nationalisation ; and 
subsequently, Victory and Liberty collieries were also merged 
in the Bastacolla Colliety ; yo that there is now only one 
big colldery in place of four small collicries . 


2 . Tho Organising Secretary , Rashtriya Colliery Mazdoor 
Sangh , in the written statement on behalf of the involved 
workmen , has pleuded that these 51 workmen are in the 
employment of the Bastacolla Colliery , 19 Wagon Louders , 
for a large number of years from before nationalisation and 
they have continued on their jobs even after that; that the 
job of wagon loading is of a permanent nature ; and since 
those 51 workers have been working on the job of a perma 
nent nature for a large number of years , therefore , they 
should no longer be allowed to remain as casual londers and 
should straightaway be made permanent Wagon loaders . 
The Bharat Coking Coal Ltd ., On the other hand , has 
pleaded that transport , marketing and allied operations in 
the coal mining industry have been constantly fluctuating 
because of erractic placement of wagons at coal mincs , 
Railway sidings and also because of unstablo market demand 
for different kinds of coal; that, in view of the above fac 
tory , Tribunals And Wago Boards have recommended the 
formation of a nucleus of permanent wagon loaders on the 
basis of average requirement and work - load And have left 
it to the discretion of the management to fix the permanent 
and casual strength of wagon louders on the basis 
of pommancnt and casual need ; that before nationalisation 


5 . MW - 1 Abhoy Kumar Srivastava , Assistant Manager of 
the Bastacolla Collicry has dcposed that wagon loading is 
a work of casual nature and not of permanent nature . I 
regret I cannot accept this evidence . Coal- raising is a con 
tinuous procesy in a mine , and indeed , coal is raised in three 
shifts. No coal mine can allow the excavated coal to ac 
cumulate at its pit -heads. The coal has to be sold to various 
industries, railways and sundry consumers . This necessarily 
involves despatch of coal from pit - heads to various destina 
tions. The despatch is made either in Rly , wagons or 
bores or in trucks . Like, the raising of coal, its loading and 
transport, therefore , is of a permanent nature . 

6 . A casual workman may be engaged either for work of 
a casual nature or for work of a permanent nature , Tho 
distinction betwcen a permanent workman engaged on work 
of a permanent nature and i casual workman engaged on 
work of a permanent nature is in the fact tbat a casual 
workman is engaged to fill in a casual need of extra hands 
for permunent jobs. 

7 . Dealing with wagon loaders , the Coal Wage Board , in 
paragraph $ 2 of Chapter VIII, Vol. I of its report has not 
given the ratio of permanent wagon loaders vis - a - vis casual 
wagon loaders , but has given the work load and has stated 
that a wagon of 22 tonnes can be loaded by 5 wagon 
loaders , i. c . , the norm of work lond is 4 .40 tonnes per wagon 
loader, The Joint Bi- Partite Wage Negotiating Committee 
has given the work load of wagon loading, as also of truck 
louding, as 4 . 5 tonnes per wagon loader . MW - 1 Abhoy 
Kumar Srivastava has also deposed that a four-wheeled wagon 
with 22 tonnes capacity requires 5 wagon louders and an 
cight-wheeler box of 45 tonnes capacity requires 12 wagon 
loaders for the purpose of loading ; and a truck requires 
3 Wagon loaders . His cvidence was not controvorted by 
WW - 1 Rani Dutt Yadav , one of the workmen involved in 
this reference . There is no reason , therefore , not to accept 
the evidence that 5 wagon loaders can load a four -wheeler , 
12 an eight -wheeler and 3 a truck . This will give an idea 
as to the strength required for vagon // truck loading in the 
Bustacolla Colliery . 
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8 MW - 1 Abhoy Kumar Snvastava deposed that the average 
number of wagons placed at tho various rallway sidings of 
the colliery , was 13 per day and the average number of 
trucks used was 20 per day His evidence was not contro 
veite by WW - 1 Ram Dutt Yadav However , I will prefer 
to rely on documentary cildence which is of more reliable 
nature than oral evidence Ext M 1 19 Chart showing 
the placement of wagons / boxes at the various railway sidings 
during the period July 1 , 1976 to December 31, 1976 . Tho 
total number of wagods placed during the aforesaid penod 
WAS 1732 and the total number of boxes pluced was 753 , 
The total number 1732 comprises 708 placed at the Basta 
collet Sidang , 821 place at the Victory Siding and 203 
placed at the Liberty Siding The figure 733 com 
puses 278 at the Bastacolla , 412 at the Victory 
und 63 at the Liberty Siding Ext M - 7 is another 
Chart for the period Juntaty 1 , 1975 to June 30 . 1975 but 
it relates exclusively to the Victory siding A total number 
of 1134 wagons and 440 boxcy was placed at the Victory 
Siding duing this period Thę minugement did not file the 
( hart in respect of Bastucolla and Liberty sidings for the 
period January 1 , 1975 to June 30 , 1975 Abhoy Kumar 
Srivasta 7 has admitted that the demand for coal Wehr slach 
in 1976 and , therefore , it is not safe to rely wholly on Ext 
M - I to find out the actual position It is because of this that 
I have taken into consideration Ext M - 7 also which is in 
1 espect of a period when the demand for coal was not slach 
but uverage If I compare the figures for Victory siding 
for the atoresaid two periods of times , it will be apparent 
that for 1 period of six months the total of 821 wagons 
had increased to 1134 and the total number of boxes had 
incieased from 412 to 440 There was an increase of 39 
per cont in respect of wagons and 7 per cent in respect 
of boxes. I will , therefore , apply the same ratio of increase 
to Bestacollz and Libeaty sidings By doing that the total 
number of wagony at Bustacolle would come to 1689 and 
the total number of boxes would come to $76 Likewise , 
the total number of wagons for Liberty would come to 484 
and the total number of boxes would come to 131 lb is 
true that thesc two pemods of six months lic in two conse 
cutive jcars but that will make no practical difference in 
alculating the average The totul number of wagons for Busta 
colla for 12 months come to 1689 . for Victory to 1935 and 
for Liberty to 484 , ie , it grand total of 4128 The total 
number of boxes for 12 months for Bøstacolla is 576 , for 
Victory 852 and for Libcity 131, giving 4 grand total of 
1559 The wagon , as has been seen above , requires 5 wagon 
loaders and thus the man -power needed to load 4128 wagony 
comcs to 20640 Thc bor equires 12 wagon loaders to 
load it und , therefore , 1559 boxes would require & inn 
power of 18708 The cvidence shows that 7 , 200 trucks require 
loading in a year A truck is loaded by 3 wagon louders 
and the mun -power required to loud 7200 trucks would be 
21600 . The total man - power comes to 60948 in one year ; 
5079 in one month , and 170 per day . 


lished that it is within the managerial discretion of an en 
ployer to organise and arrange his business in the manner 
he considers best So long that is done bonafide it is not 
competent for Tribunal to question its propriety Tho 
management, therefore, bas a right to determine the volume 
of its labour force , consistent with its business or anticipated 
businesy , and its organisation If organisation of the busi 
ness of the employer results in surplus age of employecs , no 
employer can be expected to carry the burden of such 
economic dead - weight and he must und should have 
the Liberty to keep A numbei of permanent employees 
to cope with the permanent need und d numbçi of cusual 
employees when extra hands are required to meet a special 
Oi casual need t has been seen above that there is work 
only for 170 wagon loaders cally while the Bharut Coking 
Coal Ltd has a permanent labour force of this category 
Tcuching upto 204 or 205 , ie , about 30 wagon loaders are 
surplus even in the permanent strength In addition , we have 
292 casual wagon leaders The Bharat Coking Coal Ltd . 
could easily have retrenched them but that would have been 
very unpalatable That is the reason why when these 292 are 
required for wagon loading or truck loading, they do that 
job , and when they are not required for the said jobs, they 
Stack coal or screen coal, or make soft cohe, of work in any 
other allied operations, and when no work at all is avail 
able , they remain idle and are not paid W . CS In iespect 
of other fringe benefits , they are at par with the permanent 
hands. They only predicament ly that when they are laid 
off , they are not paid lay -off compensation The problemi 
of de -casualisation of wagon loaders had been engaging tho 
attention of Coal Wage Boards Wagon leading being an 
irregular job , a majonty of them have to remain casual and 
work on the basic of no work , no pay It Is a matter 
which should be looked into at the highest level by Coal 
India Ltd , or its subsidiaries So fm as the Tribunal 19 con 
corned , when there is a necessity for only 170 , it cannot 
force the management to make more workmen permonent , 


10 My Award is that the action of the management of 
Bastacolla Colliery in refusing to make these 51 casual 
Wagon Loadçis as legular /Permanent is justified ; and they 
ale not entitled to any relief 


Dhanbad , 


19th April , 1977 


KB SRIVASTAVA Picsiding Officer , 

[No 1 -20012 /70 / 76 DUIA1 
SH S IYER , Desk Officer. 


New Delhi the 7th May, 1977 


SO . 1.532 in pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hcicby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal No 1 , Dhanbad in the industrial 
dispute between the employees in relation to tho management 
of Fast Balunya Collier y of Messrs Bharat Coking Coal 
I mited , Post Office Kusunda , District Dhanbad and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on the 26th Apul, 1977 


9 Ext M -2 has been filed by the management to prove 
the total number of permanent wagon /truck loaders . It 
shows that there are 270 permanent wagon loaders and 34 
permanent truck loaders with a total of 304 However, EL 
sciutiny of Ext. M - 2 will show that the strength of 304 
includes 39 coal staching Mazdoors , who are on the jobs of 
coal stacking and at times of wagon loading , 26 are Bhatta 
Mazdoors who either do the job of cool stacking or of soft 
coke making , And 35 are truck louding mazdoors who cx 
clusively work as truck loaders If we exclude these 3 cate 
gories of 39 + 26 + 35 , the total number of permanent wagon 
loaders comes to 204 . Abhoy Kumar Srivastava has stated 
that the total number of permanent wagon loaders IS 205 
intcad of 204 but that hardly makes any difference Tit 
M - 3 shows the strength of usual wagon londers 25 244 + 
48 = 292 Thus , there are 204 or 205 permanent wagon 
loaders and 292 çusual wagon louders The 51 workmen 
itiolied in this reference are within the 292 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL No. 1 AT DHANBAD 
In tho mattor of a reference under section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the lodustrial Disputes Act , 1947 

Reference No . 21 of 1977 
(Ministry s Order No L -20012 /185 /74 /LRII /DIHIA , Dt. 

16 - 5 - 75 ) 
PIRTIES : 


Emplolliciyo 
kusunda 
, 


10 The next question Ay to what should be the proper 
ratio between permanent and casual strength . On the one 
hand , two factors should enter into the consideration of an 
industry in keeping large number of workmen as casual , 
namely , ( a ) the apprehension of industrial unrest and ( b ) 
frustration caused to workman by remaining Casual for a 
Jarge number of years On the other hand , it is well- estab 


Employers in relation to the management of East Baguriya 

Colliery of Mossos Bharat Coking Coul Limited , 
Post Office Kusunda , Dist Dhanbad . 


AND 


Then Workmcn 


- - - 


-- 


- 


- - 


- - 


mines bad 


that the previousted 
employees 
inducted 
a largo 
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against the Bihar Colliery Kamgar Union ; that it was also 
APPEARANCES : 

prejudiced against these 24 workmen on account of their 
For the Employers. Shri K . C . Nandkeolyar, Senior Per active participation in trade union activities ; that the uction 
sonnel Officer, 

on the part of the Bharat Coling Coal Ltd . in stopping them 

from work was mala fide and the result of victimisation that 
For the Workmen .- Shri B . Joshi, Advocate , and, Shri the act of stopping was in violation of the Certified Standing 
D . Mukherjee , Advocate . 

Orders applicable to the colliery and also of the provisions 

of the Coal Mines (Nationalisation ) Act ; that they arc en 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal. 

titled to be reinstated with cflect from May 18 , 1973 with 

continuity of scrvice and full back wages, 
AWARD 

4 . The Bharat Coking Coal Ltd ., in its written statement, 
The Cential Government, in cxercise of the powers conferr has averted that it took over the management of East Basuriya 
ed by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the In 

Colliery on January 31, 1973 under the Coal Mincs ( Taking 
dustrial Disputes Act referred the following dispute for adjudi 

over of Management ) Ordinance , 1973 ; that before the dute 
cation to the Central Government Industrial Tribunal No ? . 

of take over, a substantial portion of the colliery operations 
Dhanbad by their adjudication Order No. L - 20012 / 185 / 74 / 

was being performed by contractors ; that when coking coal 
LRII /DIIIA , dated , the 16th July , 1973 , namely : 

mines had bech taken over on October 17 , 1971, it was 

cxperienced that the previous owners and contractors and 
" Whether the management of East Basuriya Colliery of 

trade union leaders and interested employees had entered into 
Messn Bharat Coking Coal Limited , Post Office 

A conspiracy and in pursuanco of that had inducted a largo 
Kusnda , District Dhanbad , are justifled in stop 

number of persons as workmen cven though they were not 
ping tbe under -mentioned workmen from their work 

workmen ; that, in view of that experience , the Bharat Coking 
with effect from 18th May , 1973 ? If not, to what 

Coal Ltd . appointed a Screening Committed to detect cu8c9 of 
relief are the gald workmen entitled ? 

induction and the Screening Committee found that there were 

287 inductccs in the East Bayuriya Colliery : that this scieen 
$l. No. Namo. 

ing was done by a Tri- partite Advisory Conmittee which in 

cluded representatives of trade uniong; that the cases of tho 
1. Shri Bahadur Kurml 

287 workmen aforesaid , including the 24 workmen involved in 
2 . " Ramanand Singh 

this reference , were referred to the Area Advisory Committee 
3 . " Yotindra Kumar Sood 

for individual scrutiny and it was found by the Committee , after 

the examination of various documents , that 212 out of 287 . 
4 . " Surendra Kumar Choubey 

including these 24 workmen , were inductees and were not 
5 . " C , K . Kacha 

bonafide workmen ; that Form H Return indicated that 
6 . Santosh Kr. Das 

Bahadur Kurmi was anpointed on January 1 , 1973 but alleged 

ly commenced work in the woek ending January 13 , 1973 ; 
7 . „ Sitaram Singh 

that Rama Nand Singh was shown as appointed on January 
8 . , Suresh Mallah 

1 , 1973 but he allegedly commenced work in the week end 
9 . „ Silesh Rewant 

ing January 27 , 1973 ; that the date of appointmeot of Yatin 
10 . , Rajendra Singh 

dra Kumar Sood , Surendra Kumar Choubey , C . K . Kucha, 

Santosh Kumar Das , Sitarum Singh and Suresh Maliah was 
11. , Suresb Rajak 

show as January 8 , 1973 but tbey allegedly commenced work 
12. „ Sababudin Mia 

in the week ending January 27, 1973 ; that the date of appoint 
13. „ Kashi Napit 

ment of Suresh Rawani, Rajendra Singh , Suresh Rajak , Shah 

abuddin Mian , Kashi Napit, Ramjeo Bhuia . Sukhdeo Bhuia 
14 . , Ramjee Bhula 

and Somar Mahato was shown as January 13 , 1973 but they 
15. ,, Sukhdco Bhuia 

allegedly commenced work in the week ending January 27 , 
16 . „ Somar Mahato 

1973 ; that the date of appointment of Maheshwar Kumar , 

Dilip Rewani, Nepal Rajak , Suku Mahato , Bhulneswal Ril 
17. „ Maheshwar Kumar 

wani, Chalitar Shaw , Jai Kishore Şingh and Bisna Ram was 
18 . ,, Dilip Rewani 

shown as January 16 , 1973 but they allogedly commenced 
19 . " Nepal Rajuk 

work in the week ending January 27 , 1973 with the excen 

tion of Maheswar Kumar who allegedly commenced work in 
20 . „ Sukhu Mahato 

the week ending February 3 , 1973 ; that salary or wages had 
21. , Bhubaneshwar Rewani 

not been paid to any of these 24 workmen because the 
22 . , Chalitor Shaw 

paysheets were still under preparation on January 31 , 1973 
23. „ Jai Kishore Singh 

when the management of the colliery was taken over ; that 

since the wage - sheets had not been prepared , there was con 
24 . „ Bisun Ram ." 

siderable scope for hc conspirators to insert the names of 

inductecs and to manipulate their attendance in connected 
2 . The same was received by transfer in , tbls Tribunal on reuigter ; that the management had to stop these 24 wor 
March 18 , 1977 vide Govornment of India , Ministry of Labour. 

from working in the mine with effect from May 18 , 1973 
Order No . S - 11025 ( 1 ) / 77 ( i) - D . iv ( B ) dated the 22nd 

when it was confirmed that they were inductees ; that the 
February , 1977 , 

Standing Orders or the Coal Mines (Nationalisation Act 
will have no application in the case of inductees because 

they apply to persons who are really workmen ; and that the 
3. The case of these 24 workmen , as disclosed in the written Bharat Coking Coal Ltd . acted in a bonafide manner in stopn . 
statement filed by the Secretary , Bihar Colliery Kamgar ing these 24 persons from working and their action is 
Union on their behalf , is that they were workman in the East 

justi 

fied . 
Basuriya Collicry for periods ranging from 3 to 4 years as 
permanent workmen ; that when the management of non - coking 
coal mines was taken over by the Bharat Coking Coal Ltd . 

5 . The Union Aled a rejoinder to the written statement of 
and a Screening Committee was appointed to screen the cases 

the Bharat Coking Coal Limited . In the rejoinder , pleag al 
of suspected inductees , no representative of the Union was co 

ready taken have been reiterated and it has been alleged that 
opted as a meinber of the Committee and no formal enquiry 

the previous owness indulged in mal- practices inasmuchas 
was made by that Committeo and no opportunity was given 

thcy did not maintain proper records and inasmuchas they 
to the suspected inductces to show whether they were in 

were maintaining double records and that these 24 had be 
ductees or bona fide workmen ; that the Bharat Coking Coal 

come premanent workmen by completing three months of 
Ltd . nevertheless stopped these 24 workmen from 

continuous service by the force of the Standing Orders and 

woikin 
in the East Bastiriya Colliery without any enquiry , and without 

they could not have , therefore , being stopped from working 
any chargesheet, and without assigning any reason 

in a arbitrary mannor . 

that these 
24 workmen were members of Coal Mines Provident Fund ; 
that they were also members of Coal Mines Bonus Scheme and 

6 . The Bharat Coking Coal Limited bas examined M . K . 
were paid bonus ; that Bharat Coking Coal Ltd . was biassed 

Singh , Rup Narain Mabato and K . C . Nandkeolyar, MWs. 1 , 
2 and 3 to prove that these 24 workmen were inductees pure 
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and simple . The evidenco in rebuttal was given by Rama Nand 
Singh and Sahabuddin Mian WW - 1 and WW - 2 . Besides , both 
parties have placed reliance upon certain documents . It is 
on thc basis of this oral and documentary evidence , that the 
matter has to be decided . 
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sayg that he wacom his salary towardo , no cont, illition 


7. It is a matter of common experience of Tribunals, of 
which even judicial notice can be taken , that there was a 
scramble for employment by lair means and foul wlicnever 
a situation arose where i private undertaking was taken over 
for minagement or was nationalised . The impending takin ; 
over of management or nationalisation guve un impetus 
to unsciupulous owners, trade union leaders and enger seekers 
of job to combine and to induct new hands by manipulating 
rccords . It was usually done to accommodate relative 
or a friend or their dependents . The manipulators had no 
thing at stake. The undertaking would no longer continua 
to vest in the previous owner and would vest either in thic 
Central Government or in a Government company and the 
liability to pay remuneration to the Inductees would full on 
the Central Goverument or on the Government company 
There were cases , and there is evidence even in the present 
case , that just on the eve of taking Ovei ol midagement 
advance increments were allowed to some fuvourites lungios, 
upto three increments . The spectacle of induction faced the 
authorities at the time when coking coal mines were taken 
over for management on October 17 , 1971 atic were nationa 
lised on May 1 , 1972 . A similar situation arose when the 
non - coking coal mines were taken over tor management on 
January 31, 1973 and were subsequently nationalised on May 
1 , 1973 . The Government company hud , therefore , to ap 
point Flying Squads und Screening Committees to take stock 
of the situation and to find out which workman Wels EX 
bona fide workman and which an inductee . In the procese 
of screening , some mistakes did creep in wlicn Some bon : 
fide workmen were treated as inductees or inducices were 
ticated as bona fide workmen , Industrial disputcs arose , 
and in cach case the Tribunal had to come to a conclusion 
whethci a particular workman was a bona fide workman or 
an inductee . Evidence has been given in the present case 
also to show that there was induction K , C . Nandkeolvar 
MW - 3 was the Senior Personnel Officer , Headquarters. Ho 
and B . N . Jha , Personnel Officer were deputed to screen the 
workmen in the East Basuriya Colliery in accordance with 
the procedure laid down by J . G . Kumarmanglanı , the Custo 
dian General. He has deposed that the Screening Committee 
and the Flying Squad were constituted by C . S . Tha , the 
Additional Custodian General. He has further deposed that 
the All India Radio had broadcast a news on January 30 , 
1973 itself that management of non -coking coal mines would 
be taken over on January 31, 1973 on the basis of an ordi 
Qance . He has further stated that the East Basuiya Colliery 
bad three inclines and five quarrics . Incline Zero was being 
directly worked by the previous owner and the other two 
inclines and all the five quarties were being Operated by 
various contractors . He has then staled that wagesheets for 
the month of January , 1973 had not been prepared by the 
previous owner and thus there was scope to ingert new 
names in the wage - sheets and also in attendance registers , 
There was even serious trouble between rival unions with 
regard to induction , and in - fighting resulted in three deaths, 
An attempt was made by the Custodian to scize all the 
documents of the collicry but several were not available and 
only such of them could be sized as readily came to notice . 
The screening was done on thc basis of the scizel books 
and on the basis of the siege of the mine, the production per 
day , and the hands required to produce the given quantity 
In this connection , he has referred to Ext M - 2 and M - 3 which 
aje reporty submitted by him Soon after taking over of the 
management. His evidence içmained unshaken It is true 
that he has no personal knowledge whether these 24 workmen 
were bonu fide workmen or inductece but he was not examined 
on that aspect. He was posted at the Headquarters and 
not in Fast Basuriya Colliery and the purpose of his evidence 
was to prove that induction was a menace and a possibility 
which required screening . Ext . M - 1 is a Chart prepared on 
the basis of the Register Form H And this shows that these 
24 workmen were employed between January 1 , 1973 to 
January 16 , 1973 . This , if correct , will show that their names 
could have been ontered any time in Register B because the 
wage sheets were not ready even lipto January 31, 1973 . 

8 . I shall now look into the evidence given by the workmen 
WW - 1 is Ramanand Singh whose name is mentioned at serial 
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No. 2 in the Schedule to the reference. Ho has deposed that 
ho joined the East Basuriya Colliery on June 23 , 1972 as a 
Cap Lamp Issue Clerk . His learned counsel urged that his 
name appears at serial No . 1384 in register Form B , Ext , W - 2 . 
That entry relates to one Shamapada Singh . His designation 
is givch as Cap Lamp Attendant and the date of appointment 
ig June 13 , 1972 . Now , ordinarily Ramanand Singh cannot 
be Shamapada Singh . He has, however , stated that he has 
read upto Class VII and his name entered in the school 
register is Shamarada Singh but he is known both ag Shama 
pada Singh and as Ramanand Singh . I am not prepared to 
believe it . Oidinarily , one caters service by registering him 
self in the namc which is given in his school certificato and 
does not change his name, unless there is some good and 
cogent reason . He has not cared to filc thc certified copy of 
the school register to show that he was really named as 
Shamapada Singh . There is a column in Register B which 
requises father s name to be given but that column in respest 
of Shamapada Singh has been left blech . He is shown as 
Cap Lamp Attendant but he has dcposed that he was actually 
appointed as Cap Lamp Issue Clerk . His swoin tcrmony 
is that he got appointment on June 23 , buit Ext, W - 2 shows 
that he was actually appointed on June 13 and not on June 
23 . He says that he was a member of thc Coal Mines Pro 
vident Fund Scheme but admits that no contribution was 
ever deducted from his salary towards that fund . He further 
says that he was a member of Coal Mines Bonus Scheme anci 
used to be paid bonus, but the bonus crister was also not 
called . Ext . W - 6 is an appointnient letter dated Junuly 20 , 
1972 which mentions that Shamuruda Singh ( Rumanand 
Şingh ) was interviewed on Junc 14 , 1972 and , as 1 tesult of 
that interview he was offened the post of Cap Lump Incharge , 
This also furnishes tell - tale cvidence of mystcry regarding his 
appointment. Register Form B Ext. W - 2 mentions him as 
Cap Lamp Attendant; he described himself in evidence as 
Cap Lamp Issue Clerk , and the appointment letter offers tho 
post of Cap Lamp Incharge . Again , when the intci view itself 
took place on June 14 , 1972 he could not have taken his 
appointment on Junç 13 , as mentioned in Ext W - 2 . He has 
signcd Ext . W - 2 not as Ramanand Singh but 29 S . P . Singh , 
The appointment lettei gives no number although it is com 
mon for an official letter to hear a number . Ext. W - 9 16 a 
letter dated August 5 , 1972 signed by D . S . Kung, the then 
Manager , which mentions that on his inspection of the Cap 
Lamp Room on August 5 , 1972 he had found 35 lamps lying 
in the room and not at their prorer place in the rack and 
gave a warning to Ramanand Singh to avoid such negligence 
in future , Ext . W - 13 dated January 1 , 1973 is a general 
certificate given by D . S . Kang to Ramanand Singh which 
mentions that the latter had been working in the colliery as 
Cap Lamp Issue Clerk from June 23 , 1972 and he was honest 
and hard working. It is not denied that D . S . Kang rither 
resigned or was removed by Bharat Coking Coal l. td . on 
April 2 , 1973 . It appears to me that Ramanand Singh was 
an inductee and that is the reason why there is no certainty 
about his name, designation and date of appointment which 
all differ from time to time. It further appears to me that 
the documents referred to above were forged subsequently 
by D . S , Kang to give support to Ramanand Singh . There 
was no point in giving a general certificate on January 1 , 
1973 while Ramanand Singh was still working in the colliery . 
Shahabuddin Mian wW - 2 deposed that he joined the colliery 
as a Prop . Mazdoor on December 2 , 1972 and was a member 
of the Coal Mines Provident Fund Scheme. He admits that 
he was not given any appointment letter ; that he has no Bonus 
Card ; that he does not know if his attendance was marked 
in Register B , C , D or E ; that hc further does not know if 
any amount was defucted from his salary towards the Coal 
Mines Provident Fund Scheme; and that he has no document 
to show that he was a member of such a Scheme. His name 
appears at serial No . 3221 in the Register Form B Fxt . W - 1 
but he is shown not as Prop -Mazdoor but as Timber Mistry . 
His father s name and even address is not given which is 
a must under the statue. In the circumstances , therefore , I 
am not prepared to believe his evidence. The other 22 work 
men did not enter the witness box to give their service history . 
Ext. W - 5 is an appointment letter dated November 19 , 1972 
in respect of Chandra Kant Kacha whose name appears at 
Serial No . 5 in the schedule to the reference . The letter 
mentions that he was interviewed on November 12 . 1972 and 
was offered the appointment as Electric Helner . This Intres 
also boars no official number . Ext. W - 16 is a Bonus Card in 
his respect but it does not beat the Colliery seal or any 
other official seal. Ext . W - 7 is a letter of appointment lateu 
November 1 . 1972 in respect of Yatindra Kumar Sood whose 
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name appears at serial No. 3 in the schedule to the reference , the colliery scal or any other scal, The Register Form B 
The letter mentions that he was appointed as Cap Lamp Ext, W - 2 shows his date of appointment as January 13 , 1972 , 
Incharge on purely temporary basis with an allowance of Here again , there is a difference in the date of appointment. 
Rs. ] 50 per month , This letter also bears no official number. The names of Bahadur Kurmi, and Santosh Kumar Das 
Bxt . W - 10 is a letter dated January 5 , 1973 inviting his appear in Registes Form B Ext. W - 2 and those of Nepal 
attention to the fact that the maintenance of the Cap , Lump Rajak and Bisun Ram in Register Form B Ext. W - 1 . There is 
Room was no up - to -date . Ext . W - 12 is a letter dated April no other evidence . All told , I am satisfied that all thc 24 
17 , 1972 which is a general certificate mentioning that he workmen werç inductees and not bona fide workmen . The 
had been working as Cap Lamp Fitter since February , 1972 Certified Standing Orders apply to workmen and not to intru 
and was still continuing . It is obvious that these documents ders or rank outsiders who claim to be workmen , but are 
are forged . Ext. W - 7 shows that he was appointed as Cap not. The Bharat Coking Coal Limited was under the statutory 
Lamp Incharge and Ext. W - 12 mentions him as Cup Lamp obligation to employ those who were in employment imme 
Fitter . Ext . W - 7 would show that he was appointed sometime diately before May 1 , 1973 but this obligation attaches in 
in November 1972 but Ext. W - 12 mentions his appointment respect of genuino workmen and not inductees. The Bharat 
since February 16 , 1972 . Ext. W -14 Is a Bonus Card but Coking Coal Ltd . was , therefore , not bound to give any no 
it bears no colliery scal or any official scal. Ext . W - 17 is Os reason for asking them to stop work . 
an inspection note made by the Service Engineer on May 11, 

9. My award is that the management of East Basuriya 
1973 . No attempt wag made to examine the Service Engineer . 

Colliery were justified in stopping these 24 workmen from their 
Ext . W - 4 in Register Form B which mentions Y . K . Sood at 
serial No . 2590 as Tub Checker since November 24 , 1972 , 

work with effect from May 18 , 1973 And they are not 
I am not satisfied in his case also that he was a bona fide 

cntitled to any relief . 
workman . Ext. W - 8 is an appointment letter dated December 

Dhanbad 
4 , 1972 without any official number . It mentions that Suren 
dra Kumar Choubey had been interviewed on November 28, 

21st April, 1977 . 
1972 and was appointed as Cap Lamp Fitter . Ext. W - 11 is a 

K . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 
lettes dated January 27 , 1973 which shows that he was found 

[No . L -20012 / 185 /74 -LRU / D III A ) 
sleeping on duty in the 3rd shift at about 4 p . m . on January 
22 , 1973 . Ext. W - 15 in the Bonus Card in his respect without 

S . H . S , JYER , Desk Officer 
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